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 लोक  सभा  बाव-विवाद

 लोक  -  सभा

 24  1986/3  1908

 नल  जा  न  अन्‍्स्‍नओ  तलब

 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीनम

 इच  संसदोय  प्रतिनिधिमण्डल  का  स्वागत

 ]  े

 अध्यक्ष  महोबय  :  माननीय  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 ».  मुझे  अपनी  ओर  और  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  नीदरलेंड  के

 जमरल के  दूसरे  च॑म्बर  के  स्पीकर  और  डच  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  महामाहिम  डा०  डी०

 डॉलमन  तथा  डल  संसदीय  प्रतिनिधिमंडल  के  अन्य  सदस्यों  का  जो  हमारे  माननीय  जतिथियों  के  रूप
 में  भ्ररत  के  दौरे  पर  हैं  स्वागत  करते  हुए  अपार  हुए  हो  रहा  इस  प्रतिनिधिमंडल  के  अन्य

 माननीय  सदस्य  हैं

 (1)  माननीय  डा०  बट  द्र  संसदसदस्य

 (2)  माननीय  मि०  थीजा  वौल्टजन्स  संसदसदस्य

 (3).  माननीय  मि०  इधिन  नाइपल्‍स  संसदसदस्य
 -

 -
 (4)  माननीय  भि०  राबिन  लिन्सचटन  संसदसदस्य

 (5)  माननीय  जानखीर  गोवरटंवान  टेट्स  संसदसदस्य

 (6)  माननीय  डा०  हैंथ  वाल्ट  मैंस  संसदसदस्य

 यह  प्रतिनिधि  मण्डल  शुक्रवार  21  1986  की  प्रात:काल  यहां  पहुंचा  ।  इस  समय
 विद्येध  दीर्षा  में  बैठे  हुए  हम  अपने  देश  में  उनकी  प्रसन्‍नतापूर्ण  एवं  सफल  यात्रा  की  कामना
 करते  हम  उनके  माध्यम  से  नीदरलेंड  की  महामाहिम  सरकार  और  मंत्रीपूर्ण
 जनता  को  भी  अपनी  शुभकामनायें  भेजते

 ननफी  नीति

 की



 मौखिक  उत्तर  24  1986

 प्रदनों  क ेसोलिक  उत्तर

 गेहू  का  खरोद  मूल्य

 नः
 +285,  श्री  बलवन्त  सिह  राम्‌वालिया

 झी  तेशा  सिंह  दर्दी  :  क्या  कृषि  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  क्षि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ने  वर्ष  1987-88  के  लिए  गेहूं  का  खरीद  मुल्य

 165/-  रुपए  प्रति  क्विटल  निर्धारित  करने  की  सिफारिश  की

 कया  सरकार  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली

 क्‍या  सरकार  को  इस  सिफारिश  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  योगेंद्र  :  से

 1987-88  के  मौसम  में  विषणन  की  जनिवाली  1986-87  की  गेहूं  की फसल  के  खरीद  मूल्य  पर  कृषि
 लागत  तथा  मूल्य  आयोग  की  सिफारिश  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  और  उस
 पर  शीघ्र  ही  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना

 भी  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :  मन्‍्त्री  जी  ने  मेरे  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर

 नहीं  दिया  है  अर्थात्‌  क्या  सरकार  को  इस  सिफारिश  के  विरुद्ध  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  मेरे  प्रदन
 के  इस  भाग  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  कहुंगा
 कि  वह  सबसे  पहले  प्रइन  के  इस  मार्ग

 का
 उतर  दें  ।  इसकी  वजह  से  किसानों  में  व्यापक  असन्तोष  है

 ओर  इस  कारण  किसानों  का  सरकार  में  विश्वास  नहीं  रहा  किसान  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि
 किसानों  के  हितों  की  देखभाल  करने  वाला  कोई  नहीं  रहा  है  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि
 सरकार  का  हमेशा  यह  दृष्टिकोण  रहा  है  कि  खाद्यातों  की  वसूली  मूल्यों  में  वृद्धि  का  मुल्य  सूचकांक
 पर  प्रतिकूल  असर  पड़ता  है  और  साथ  ही  साथ  कम  वसूली  मूल्य  निर्धारित  करने  से  किसानों  के  लिए
 खाद्चान्नों  का  उपात्दन  लाभप्रद-नहीं  रह  गया  मूल्यों  को  देखते  हुए  सरकार  किसानों  की  सहायता
 करने  के  लिए  और  क्‍या  उपाय  कर  रही  ।

 '  ओर  योगेल  सकवाना  :  इसके  विरुद्ध  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  परन्तु  जब  हमें
 कृषि  मूल्य  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  है  तो  इसे  राज्यों  को  टिप्पणियों  के  लिए  भेजा
 जाता  क्योंकि  यह  एक  निर्धारित  प्रक्रिया  हमने  कृषि  मूल्य  आयोग  की  रिपोर्ट  राज्यों  को  भेज
 दी  थी  जिस  पर  हमें  उनकी  टिपाणियां  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।

 जहां  तक  मूल्यों  का  सम्बन्ध  इस  सदन  में  पहले  भी  मैं  बता  चुका  हूँ  कि  हमें  उपभोगताओं



 $  1908  ४  मौखिक  उत्तरे

 ओऔर  उत्पादकों  अर्थात्‌  किसानों  में  एक  संतुलन  बनाये  रखना  होता  हम  किसानों  को  लाभप्रद

 मूल्य  देते  हैं  ।  मेरे  पास  उत्पादन  लागत  और  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कीमतों  के  1983-84  और

 1984-85  के  आंकड़  हैं  जिनसे  स्पष्ट  रूप  से  यह  पता  चलता  है  कि  जहां  भी
 लाभ  की  गुंजायश

 रखी  है  वही  लागत  मूल्य  से  अधिक  मूल्य  वृद्धि  हुई  हम  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  देते  हैं  ।

 श्री  बलवन्त  सिह  रामवालिया  .:  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  दिया
 मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि उनके  पास  अदानों  की  कीमतों  ओर  अन्य  वस्तुओं  की  कीमतों  में  मूल्य

 वृद्धि  के  तुलनात्मक  आंकड़े  लेकिन  हमें  केवल  आंकड़ों  की  ही  आवश्यकता  नहीं  इस  देश  के

 किसान  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  अदानों  की  कीमतों  में  कमी  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  है  |  क्या  सरकार  के  दिमाग  में  फसलों  के  सम्बन्धी  कोई  कार्यक्रम  है  ?  कया  उन

 छोटे-छोटे  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के लिए  जो  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  रीढ़  कृषि
 आधारित  उद्योग  के  वास्ते  कुछ  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  योगेन्न  सकवाना  :  अदानों  की  कीमतों  में  कमी  करना  कृषि  मंत्रालय  के  हाथ  में  नहीं
 उवंरक  और  अन्य  अदानों  का  सम्बन्ध  पेट्रोलियम  और  अन्य  भमन्‍त्रालयों  से  है  ।

 wet  जहां  तक  विविधीकरण  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  किसानों  को  विविध  फसलें  उगाने  की

 पद्धति  को  अपनाने  के  लिए  प्रेरित  किया  है  ताकि  किसान  ऐसी  फसलें  उगा  सके  जो  परम्परागत

 फसलों  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  लाभप्रद  हम  कुछ  ऐसे  क्षेत्रों  में  किसानों  को  प्रेरित  कर  रहे  हैं

 जहां  परम्परागत  फसलें  उगाने  के  बजाय  वे  ऐप्ती  अन्यਂ  फसलें  उगायें  जो  उनके  लिए  अधिक  लाभप्रद

 सरकार  की  यही  योजना  सरकार  कृषक-विधान  प्रयोगशालाओं  तथा  अन्य  कार्यत्रमों

 के  माध्यम  से  किसानों  को  प्रोत्साहित  कर  रही  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  वही  बताया  है  जो  कुछ  राज्य  सरकारों  ने

 कहा  माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरे  माननीय  मित्र  द्वारा  पूछे  गये  प्रदन  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  समाज  के  निर्धनतम  वर्ग  स्वयं  ही  कम
 कीमत  पर  खाद्यान्न  सप्लाई  कर  रही  माननीय  मन्त्री  की  उपभोक्ता  की  परिभाषा  में  यह  वर्ग
 शामिल  नहीं  होता  है  ।  इसमें  केवल  वे  ही  लोग  शामिल  होते  जो  निर्धनतम  नहीं  जो  खाद्यान्नों
 की  कीमत  अदा  कर  सकते  हैं  और  अदा  करने  की  क्षमता  रखते  हैं  ।

 इससे  पहले  एक  प्रएन  पूछा  गया  था  कि  क्या  सरकार  वर्गों  जो  लाभप्रद  मूल्य  अदा  कर

 सकते  हैं  ओर  वे  कीमतें  जो  किसानों  के  खच  पूरे  करने  के  लिए  अपेक्षित  के  बीच  किसी  तरह  की
 समामता  लाने  का  प्रयास  कर  रही  उनकी  आवद्यकता  मुखमरी  लाने  वाली  कीमतों  से  कुछ  और
 अधिक  प्राप्त  करने  की  मंत्री  जी  ने  उसका  उत्तर  नहीं  दिया  तीसरी  बात  यह  जैसाकि

 उन्होंने  अब  स्वयं  ही  यह  माना  है  कि  उन  क्षेत्रों  में  जहां  खाद्याननों  का  उत्पादन  लाभप्रद  नहीं
 यह  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  किसानों  को  कोई  अन्य  फसल  उगामे-के  लिए  कह  रही  इसका

 आह्यय  यह  है  कि  सरकार  उन्हें  बाजार  की  शक्तियों  की  देया  पर  छोड़  रही  वह  किसानों  के

 संरक्षण  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रही

 +
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 श्री  पोगेम्द्र  मकवाना  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  किसानों  को  बाजार  की  शक्तियों  की

 दया  पर  छोड़ा  जा  रहा  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बतामा  चाहता  हूं  कि

 /1983-84  मूँ  बिहार  में  गेहूं  की लागत  140.07  रु०  प्रति  किविटल  थी  हरियाणा  में  140.93  रुपये
 प्रति  पंजाब  में  137.47  रु०  राजस्थान  में  यह  136.02  २०  प्रति  क्विटल

 यह  उत्पादन  लांगत  इन  लागतों  की  तुलना  सरकार  द्वारा  दी  गई  कीमतें  अर्थात  सरकार

 किया  गया  संमर्थन  मूल्य  152  रुपये  प्रति  क्विटल  था  जो  उत्पादन  लागत  से  अधिक

 1984-85  में  भी  हरियाणा  में  उत्पादन  लागत  141.31  २०  प्रति  क्विटल  पंजाब  में  136. 53  रु०
 राजस्थान  में  140.61  रु०  प्रति  क्विटल  यह  उत्पादन  लागत  है  ।  इसके  विपरीत

 ने  मूल्य  157  Fo  प्रति  क्षिटल  घोषित  किया  ।  अर्थात  जब  सरकार  मूल्य  निर्धारित  करती
 तो  वह  सभी  बातों  पर  विचार  करती  है  और  उसमें  लाभ  का  अंश  भी  शामिल  होता  है  और  तब

 ह

 , मूल्य घोसित किया जाता . एन० जी० रंगा : प्रश्न यह है कि राज्य सरकार ने क्‍या कहा है ?. थी योगेल भकवाना : राज्य सरकारों ने हमेशा ही उन कीमतों से अधिक की मांग की है जो कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा सुकाई गई गुजरात ने 230 रु०.की सिफारिश की प्रदेश ने रुपये पंजाब ने 200 रुपये हरिणाया ने रुपये की : हिमांचल महाराष्ट्र ने रुपये की सिफारिश की है । . ऐसे विभिन्‍न कारक हैं जिन्हें उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाता कुछ क्षेत्रों में यह लाभप्रद नहीं हालांकि गुणबत्ता में सुधार हो रहा कीमत अधिक परन्तु सरकार को सभी पक्षों पर विचार करना पड़ता उन प्रमुख राज्यों पर विचार करना पड़ता है जो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं'*ਂ ह ] ह थी नकल किशोर दर्मा : अध्यक्ष माननीय मन्‍्त्री जी ने प्रदन के जवाब में कहा है कि वे किसानों की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए उनको वाजिब कीमत देते हैं और उनकी जो प्राइस का फाम ला है । उसके मुताबिक जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है वह काफी कम है मुकाबले प्राइस तो मैं यह जानना चाहता क्या किसानों को नेचुरल कंलेमिटीज से जो नुकसान होता ओला से--वह नुकसान भी इस प्राइस फामू ला में शामिल है या नहों ? ' . (4) छोटे और मझोले किसानों के लिए आप खाद पर सब्सीड़ी देते हैं लेकिन पिछले दिंनों हमने अछ़वबारों में पढ़ा है कि यह सब्सीडी समाप्त हो रही है तो क्या आप छोटे और मभौले किसानों की उत्पादकता को-कायम रखने के लिए और एकोनामिकल बनाने के यह सध्सीडी भालू उसको आगे भी भालू रखने का आएवासन आप इस सदन को दैंगे ? भी योगणा सकबानां : अध्यक्ष जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल वह तो एक



 :3  1908  मौखिक  उत्तर

 अच्छा  सुझाव  है  जिसको  मैंने  नोट
 लिया

 जहां  तक  पहले  भाग  का  सवाल  नेचुरल
 कैलेमिटीज  को  ध्यान  में  रखता  जाता-है  या  नहीं  ?.  तो  नेचुरल  कंलेमिटी  कब  मालूम  नहीं

 इसलिए  इसको  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  लेकिन  नेचुरल  कैलेमिटी  के  लिए  सरकार  मदद  करती

 ओर  हर  बार  इस  सदन  में  बताया  है  कि  हमने  हेल-ष्टोमे  और  ड्राउट  आदि  से  जो

 नुकसान  होता  उसको  गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  राज्य  सरकार  को  देती  है  और  उसके  मुताबिक
 किसान  को  भी  सरकार  मदद  करती  लेकिन  प्राइस  में  इन्कल्यूड  नहीं  किया  जाता  है  ।

 '  ,

 श्री  बी०  शोमनाद्रौहवर  राव  :  अध्यक्ष  आप  भी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  मंत्री

 महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  है  वह  संतोषजनक  नहीं  इसके  दो  मुख्य  पहलू  हैं  :  पहला  पहलू  यह
 है  कि  गणनाओं  के  बावजूद  तथ्य  यह  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  अपना  हिसाब  लगाने  में  सभी  कारणों
 और  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  के  वास्तविक  स्तर  को  नहीं  देखता  ।  निस्संदेह  कोई  भी  इस  बात  से

 इन्कार  नहीं  कर  सकता  है  कि  उवेरेक  के  मूल्य  को  ध्यान  में  रखा  गया  लेकिन  पिछले  कुछ  समय
 से  श्रमिक  लागत  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसको  पूर्णतया  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया

 दूसरा  पहलू  यह  है  कि  औद्योगिक  उत्पादन  के  मासले  में  आपने  सभी  पहलुओं  का  अध्ययन

 किया  है  और  आप  उद्योगों  कुछ  लाभ  सहित  उचित  मूल्य  भी  दे  रहे  जबकि  किसानों  के  मामले

 में  यद्यपि  आपने  कहा  है  कि  आप  उनको  लाभ  का  कुछ  अंश  दे  रहे  हैं  और  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि

 कृषि  उत्पादन  ही  किसानों  के  लिए  आय  का  साधन  उपभोक्‍ताओं  नाम  पर  आप  उनको

 उचित  लाभप्रद  मूल्य  देने  से  वंचित  कर  रहे  हैं  आपदाओं  जैसे  कुछ  कारणों  को  ध्यान  में

 रखते  ज॑सा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  विशेषरूप  से  उन  राज्यों  के  बारे  जो  के

 किनारे  स्थित  हैं  और  जहां  निरन्तर  समुद्री  तूफान  भाते  रहते  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  विशेष  रूप

 से  इस  बात  की  सिफारिश  की  थी  कि  किसानों  को  5  रुपये  प्रति  किवंटल  से  थोड़ी  ज्यादा  लाभ  के

 अंश  की  राशि  दी  जानी  चाहिए  |  इस्र  कार्य  में  अन्तग्र  स्‍त  जोखिम  के  लिए  आपने  अभी  तक  सहमति

 नहीं  दी

 प्रो०  एग०  जी०  उन्होंने  यहां  घोषणा  कर  दी

 )।  शोभमा्रीदवर  राव  :  इस  काये  में  अन्तर स्‍्त  जोखिम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया

 सरकार  किसानों  को  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  अधिक  मूल्य  देगी  ?

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  उप  प्रधानमंत्री  न ेआपको  आए्वासन  दिया  है  ?

 को  घोगेसा  मकवासा  :  यह  कहना  गलत  है  कि  श्रम  को  ध्याने  में  नहों  रखा  जाता  कृषि
 लागत  और  मूल्य  आयोग  उत्पादन  लागत  की  गणना  करते  समय  किसी  विशेष  राज्य  में  श्रमिकों को
 अदा  की  जाने  वाली  वास्तविक  मजदूरी  का  ध्यान  रखता

 .  झह्लीथो०  शोअनाडीश्वर  हम  स्यन॒तम  मजदूरी  से  कहीं  अधिक  दे  रहे  कई  बार

 तीन  गुना  से  भी  अधिक  ।



 मौखिक  उत्तर  24  1986

 करी  योगेर्य  मकवाना  :  उन्होंने  जो  अपने  श्रमिक  रखे  हैं  और  जिसमें  उनका  अपना  श्रम  भी

 शामिल  पर  भी  ध्यान  रखा  जाता  खेती  करते  समय  किसानों.का  अपना  श्रम  करने  अर्थात्‌
 स्वयं  उसकी  पत्नी  और  बच्चों  के  श्रम  के  बारे  में  भी  ध्यान  रखा  जाता  उत्पादन
 लागत-की  गणना  करते.समय  किसानों  को  अदा  की  गई  लागत  बलों  का  किराये  पर  ली

 गई  अथवा  अपनी  मशीन  पर  किये  गए  श्रम  भूमि  पट्ट  के  लिए  दिया  गया  किराया  आदान  सामग्री
 कीटनाशक  तिचाई  लगान  जिसमें  पम्पसेट  चलाने  के  लिए  विद्युत

 आदि  शामिल  के  इस्तेमाल  पर  खर्च  की  गई  नकद  राशि  आदि  सभी  का  भी  ध्यान  रखा  जाता

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  काफी  बोल  हम  इस  प्रश्त  पर  15  मिनट  का  समय  ले
 -  बके

 थ्री  योगेन्र  मकवाना  :  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  के  पदचात्‌  मुल्य  निर्धारित  किया
 जाता  इस  समय  विचार  करने  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराध्ीन  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  अगला  प्रइन  ।  ,

 कुल  उत्पादित  फलों  और  सब्जियों  के  डिब्मा  बन्द  किए  जामे  की  प्रतिक्षतता

 287.  भरी  एन०  सुन्दर  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  फलों  और  सब्जियों  के  कुल  उत्पादन  का  कितने  प्रतिशत  भाग  डिब्बा  बम्द
 किया  जाता

 इसकी  अन्य  विशेषकर  यू  रोप  के  कृषि  की  दृष्टि  से  विकसित  देशों  तथा  अमरीक़ा
 और  ब्राजील  के  साथ  कहां  तक  तुलना  की  जा  सकती  और

 इस  अल्प-विकसित  उद्योग  का  विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 ह

 कृषि  संत्रालय  में  कूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 से  एक  विवरण  समा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 देश  में  उत्पादित  फलों  तथा  सब्जियों  के  करीब-करीब  03  प्रतिशत  भाग  को  विभिर्त
 उत्पादों  के  रूप  में  संसोधित  किया  जाता

 कृषि
 के

 क्षेत्र
 में

 विकसित  देशों
 के  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  यह  अनुमास

 लगाया  गया  है  कि  इन  देशों  में  फलों  तथा  सब्जियों  के  करीब  50  प्रतिशत  भाग  को  संसोधित  किया
 जाता

 6
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 See  मऊ  के  नम  अम  नमक

 देश  में  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण  उद्योग  के  विस्तार  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  गए  हैं  ः

 ॥

 (1)  परिसंस्करण  के  लिए  उपकरणों  तथा  मशीनरी  के  आयात  को  उदार  बनाया

 गया  है  तथा  आयात  कर  में  कमी  की  गई

 (2).  परिसंस्करण  के  लिए  प्रचुर  मात्रा  में
 फल  तथा  सब्जी  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 इनका  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  परिसंस्करण  के  लिए  उपयुक्त  किस्मों  का  विकास  करने  के  लिए  क्ृषि-अनुसं धान

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 (4)  फल  तथा  सब्जियों  के  थरिसंस्करण  का  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  प्नतिष्ठानों  की  सहाबता  के  लिए  एक  प्लांन  योजना  शुरू
 की  गई  है  ।

 (5)  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रों  में  बागवानी  तथा  बागव।नी  पर  आधारित  उद्योग  की

 बढ़ोत्तरी  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम

 मर्यादित  नामक  पृथक  निगम  की  स्थापना  की  गई

 -
 (6)  माडने  फूड  इण्डस्ट्री  इण्डिया  लिमिटेड  ने  फल  तथा  सब्जी  परिसंस्करण  का

 काम  भी  शुरू  कर  दिया  है  ।

 (7)  फल  तथा  सब्जियों  के  परिसंस्करण  में  गृहणियों  को  प्रक्षिक्षित  करने  के  लिए
 राज्यों  में  फल-परिरक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 भी  एन०  सुन्दरराज  :  कृषि  की  दृष्टि  से  विकसित  अन्य  देझ्यों  की  तुलना  जो

 अपने  खाद्य  उत्पादन  का  50  प्रतिशत  परिष्कृत  कर  रहे  वहां  हम  अपने  देश  में  केवल  0-3  प्रतिशत

 खाद्य  का  परिष्करण  कर  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  देश  में  खाद्य  के  परिष्करण  के

 लिए  क्‍या  वास्तविक  कदम  उठाने  जा  रही  है“ओऔर  हमें  अपने  खाद्य-उत्पादन  के  50  प्रतिशत
 परिष्णकरण  के  स्तर  तक  पहुंचने  में  कितना  समय

 थ्री  योगेरा  सकवाना  :  भारत  में  परिष्करण  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए  हैं  :

 परिष्करण  के  लिए  उपकरणों  तथा  मशीनरी  के  आयात  को  उदार  बनाया  गया  है  और
 आयात  शुल्क  में  कमी  गई  है  ।  हे

 फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किये  जा

 >  रहे  हैं  ताकि  कि  संसाधन  के  लिए  उनको  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराया  जा  सके

 परिष्करण  के  प्रयोजनों  के  लिए  उपयुवत  किसमें  तैयार  करने  हेतु  अनुसंधान
 किया  जा  रहा
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 फलों  और  सब्जियों  के  परिष्करण  के  लिए  गृहणियों  को  प्रशिक्षण  देने  की  दृष्टि  से

 श्यों  में  फल  परिरक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंबागवानी  तथा  बागवानी  पर  आधारित  उद्योग  को  विकसित  करने

 के  लिए  एक  पृथक्‌  निगम  पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विषणत  निगम  लिमिटेड  की

 स्थापना  की  गई

 मान  फूड  इण्डस्ट्री  इण्डिया  लि०  के  कार्यों  में  फल  तथा  सब्जी  परिष्करण  का  कार्ये

 भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  कृषि  भद्योगिक  परिसरों  एग्रो-इण्डस्ट्रियल  का

 विकास  किया  जा  रहा  है  ताकि  उत्पादकों  को  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी

 फल  सुनिद्चित  करने  के  लिए  उनके  साथ  सीधा  सम्बन्ध  स्थापित  किया  जा  सके  ।

 झ  एन०  सुन्दरराज  :  परिष्करण  लिए  सहृकार  द्वारा  उठाये  गए  कदमों  के  अलावा

 हम  समभते  कि  एग्रो-इण्डस्ट्रीयल  पंजाब  और  पेप्सी  के  बीच  सहयोग  है  ।  क्या

 सरकार  के  पास  किसी  विदेशी  सहयोगी  साथ  फलों  के  परिष्करण  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  है  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शी  योगेन्र  मकर्वाना  :  यह  मामला  उद्योग  यंत्रालय  से  सम्बन्धित  है  न  कि  कृषि

 मंत्रालय  से  ।

 झी  पो०  कुलनदईवेल  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है
 कि  इस  देश  में  उत्पादित“फलों  और  सब्जियों  के  केवल  0-3  प्रतिंगत  भाग  को  विभिन्‍न  उत्पादों  में

 परिष्कृत  किया  जा  रहा  है  लेकिन  एक  अन्य  प्रइन  के  सम्बन्ध  अर्थात्‌  अन्य  वेशों  की  तुलना  में

 आंकड़े  पूर्ण  रूप  से  नहीं  दिए  गए  इसके  अलाया  यह  भी  कहा  गया  है  कि  कृषि  के  क्षेत्र  मे ंविकसित
 देझों  के  बारे  में  सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  |  सरकार  ने  अन्य  देशों  से  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए

 कदम  क्यों  नहीं  उठाये  ॥

 प्रो०  मधुदंइबते  :  क्योंकि  वे आसानी  से  नहीं  मिल  सकते  हैं  ।

 क्रो  पो०  कुलनदईवेल
 :

 हो  सकता  है  ।  जब  आपने  परिष्करण  के  लिए  उपकरण  भौर
 नरी  में  आयात  को  उदार  बनाने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  तो  आपने  आंकड़े  प्राप्त  करने  के  लिए
 प्रयास  क्‍यों  नहीं  किया  ?  दूसरे  आपने  अपने  विवरण  में  कहा  है  कि  अन्य  देशों  में  लगभग  50  प्रतिशत
 फलों  और  सब्जियों  को  परिष्कृत  किया  जाता  जब  अन्य  में  यह  स्थिति  है  तो  आपने  भारत
 में  यह  प्रतिशतता  बढ़ाने  क ेलिए  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाए  आपने  अपने  विवरण  में  सात  कदम
 उठाए  जाने  का  उल्लेख  किया  ये  कदम  कब  से  उठाए  जा  रहे  हैं  और  कुल  मिलाकर  इनका  क्‍या
 परिणाम  रहा  है  ?

 भी  योगेन्द्र  भकवाना  ।  इस  देश  में  फल  परिष्करण  उद्योग  का  विकास  क्यों  नहीं  हुआ  है
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 इसके  कई  कारण
 ह

 यह  मुख्य  रूप  से  इसलिए  है  कि  हम  अपने  घरों  में  अचार  और  अमन्य

 बहुत  सी  चीजें  बनाते  जब  हम  0-3  प्रतिशत  कहते  हैं  तो  इन  सब  चीजों  पर  विचार  नहीं  किया

 जाता  ।  यह  भी  परिष्करण  ही  है  लेकिन  इस  पर  विचार  नहीं  किया  जाता

 प्रो०  मधुंदंडबते  :  तब  तो  खाना  भी  परिष्करण  ही

 क्री  घोगेल  इसके  अलावा  भी  अनेक  कारण  हैं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मफेवाना  चटनी  उनकी  बन  रही  है  या  किसानों  की  बन  रही  है'**
 हि

 )  .

 भरी  योगेन्ा  सकवाना  :  मैं  इसके  कुछ  कारण  बताऊ गा  ।  कारण  इस  प्रकार  हैं  अधिक  पेंकिंग
 .  लागत  और  अधिक  उत्पाद-शुल्क  और  अन्य  शुल्क  के  कारण  ताजे  फलों  और  सब्जियों  की  तुलना  में
 ”

 परिष्कृत  फलों  और  सब्जियों  की  लागत  ज्यादा  अधिकतर  संसाधन  यूनिट  छोटे  पैमाने  के  हैं

 जिनमें  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  की  कमी  है  ।  देश  में  विद्यमान  कई  प्रकार  की  कृषि  जे  लवायु  सम्बन्धी

 स्थितियों  के  कारण  पूरे  वर्ष  ताजे  फल  सब्जियां  उपलब्ध  हो  जाती  हैं  और  ,

 धूप  में  सुखाए  गए  फल  तथा  सब्जियों  जैसे  पारम्परिक  उत्पादों  का  प्रचलन  है  जिन्हें  घर  पर  आसानी

 से  बनाया  जा  सकता  ये  कुछ  ऐसे  तथ्य  हैं  जिनसे  संसाधन  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  कई  प्रकार  की  कृषि  जलवायु  स्थितियों  होने  से  प्रत्येक  मौसम  में

 ताजे  फल  मिल  जीते  हैं  निर्यात  क ेलिए  हमने  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं

 लेकिन  इसके  लिए  उद्यमियों  को  आगे  आना  चाहिए  ।

 पी०  नामग्याल  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सरकार  केवल  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  एक

 फल  तथां  सब्जी  विकास  निगम  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  जैसाकि  आप  जानते  हैं

 हमारे  देश  के  सभी  भागों  में  सब्जिय्रां  तथा  फल  उगाये  जाते  हैं  चाहे  वह  शीतोष्ण  कटिबन्ध  हो  या

 ऊष्ण  कटिबन्ध  हो  अथवा  अद्धोष्ण  कटिबन्ध  इसका  क्या  कारण  है  कि  सरकार  ऐसा  निगम

 स्थापित  करने  का  विचार  नहीं  कर  रही  है  जिसका  विस्तार  पूरे  देश  में  हो  ।

 श्री  योगेल  मकवाना  :  यह  सुझाव  नोट  करने  लायक

 ]

 झध्यक्ष  महोदय  :  मकवना  सजेशन  तो  इसी  बात  का  है  कि  अगर  आप  यहां  को  विदेक्षों

 से  कम्पेअर  करते  हैं  और  यह  चाहते  हैं  कि  एगप्रीकल्चर  का  डाइवशिफ्केशन  हो  तो  प्रोसेस  तो  करना

 पड़े  इसके  लिएं  आपको  कोशिश  करनी  पड़  होटिकल्चर  बोर  की  मीटिंग  में  भी  ढिल्लो

 साहब  ने  यह  लिया
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 थी  पो०  मामप्याल  :  उन्होंने  मेरे  सप्लीमेंटरी  का
 जवाब  दिया

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  यह  जरूरी  है  कि  आप  प्रोसेस  करें  और  एक्सपोर्ट

 यह  आपको  करना  है  इसके  अलावा  और  कोई  घारा  नहीं  संसाधन  करने  तथा  निर्यात

 करने  की  महती  आवध्यकता  है  ।

 कृषि  मंत्री  जो०  एस०  :  अध्यक्ष  आपकी  टिप्पणी  के  सन्दर्भ  में  मैं

 पहना  बाहता  हूं  कि हमने  खाद्य-परिरक्षण  में  अपेक्षित  प्रगति  नहीं  की  हमने  इस  मामले  पर  विचार
 किया  है  ।  ही  में  बागवानी-बोर्ड  क्री  बैठक  हुई  थी  इसमें  कुछ  सुझाव  प्रस्तुत  किए  जाएंगे  और

 मुझे  आशा  है  कि  आप  भी  उनका  स्थागत

 न

 थी  के०  डी०  घुल्सामपुरो  :  यह  होना

 अध्यपक्ष  महोदष  ;  लेटेस्ट  टेक्‍्नोलोजी  से  आपको  कम्पीट  करना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  सहोदव  :  श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक  ।  ५;
 भी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  पवेश्चन  से  पहले  मेरा  प्वाएंट  आफ  आर्डर  है  ।

 अध्यक्ष  महोइय  :  क्वेश्चन  आवर  में  प्वाएंट  आफ  आर्डर  नहीं  आप  क्वेदचन  नं

 भरी  धंपाल  सिह  सलिक  इस  मेरे  क्वेदचन  पर  ही  प्वाएंट  आफ  आडेर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  ब्वेश्चन  नं०  पढ़िए  .।

 आओ  धमंपाल  सिह  सलिक्त  :  मैं  क्वेर्घन  में  ही  क्वेएंचन  नं०  288  ।

 किसानों  को  सस्ती  दरों  पर  ऋण  उपलब्ध  कराना

 नः
 288.  श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 हरी  सुभाष  यादव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कृषि  ऋण  पर  ब्याज  की  ऊंची  दर  से

 कृषि  उत्पादन  काफ़ी  अजाभकारी-हो  गया

 क्या  सरकार  को  अल्य  देशों  में  किसानों  को  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  या  ब्याज

 मुक्त  ऋण  आदि  के  रूप  में  विभिन्‍न  प्रोत्साहन  दिएं  जाने  की  भी  जानकारी  भौर

 10
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 यदि  तो  कृषि  फो  वास्तव  में  एक  लाभकारी  व्यवसाय  बनाने  के  लिए  सरकार  का

 कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  हि

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेरद्र  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  *  ०.

 विवरण

 सहकारी  ऋण  वाणिज्यिक  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  द्वारा  कर्ज  लेने  वाले

 मूल  व्यक्तियों  से  कृषि  ऋणों  पर  पहले  से  ही  वाणिज्यिक  ब्याज  दर  की  तुलना  में  कम  दर  से  ब्याज

 लिपा  जाता  इस  समय  अल्पवाधि  कृषि  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  11:5  प्रतिणत  से  1650  प्रतिशत
 वाधिक  है  जो  कि  ऋण  की मात्रा  पर  निर्मर  करती  मध्यांवधि  तथा  दीर्घावधि  ऋणों  पर  ब्याज

 की  दर  10.00  प्रतिशत  से  12:50  प्रतिशत  वाधिक  है  जो  कि  ऋण  के  उद्देदयों  पर  निर्मर  करती

 यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  संस्थागत  अभिकरणों  द्वारा  करीब  40  प्रतिशत  कृषि  ऋण  प्रदान

 किया  जाता  कृषि  ऋणों  की  मौजूदा  दर  से  कृषि  उत्पादन  की  अर्थव्यवस्था  पर  कोई  प्रतिकूल
 प्रभाव  नहीं  पड़तां

 सरकार  को  कुछ  विदेशी  देशों  के  कृषि  ऋण  के  ब्याज  कीਂ  दर  की  जानकारी

 सरकार  द्वारा  कृषि  उत्पादों  के  संबंध  में  समय-समय  पर  धोषित  की  जाने  वाली  मूल्य॑  नीति
 का  उहूं  इ्य  किसानों  को  उनके  उत्पादों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  दिलाना

 |
 श्री  ध्मपाल  लिह  मलिक  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  सवाल  दिया  था  वह  अंग्रंजी  में  दिया  था

 और  उसका  पार्ट  इस  प्रकार

 ]

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कृषि  ऋण  पर  ब्याज  की  ऊंची  दर
 से  कृषि  उत्पादन  काफी  अलाभकारी  हो  गया

 ॥ं

 इसका  पालियामेंट  हाउस  में  जो  हिन्दी  में  अनुवाद  किया  गया  है  वह  दूसरा  ही  कर  दिया
 गया  यह  किसानों  के  साथ  अन्याय  प्रकृति  की तरफ  सरकार  की  तरफ  से  तो  किसानों
 के  प्रति  अन्याय  होता  ही  है  हरेक  आदमी  भी  अन्याय  करता  प्रदन  के  भाग  का.किया

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कृषि  ऋण  पर  ध्याज  की  ऊची  दर
 से  कृषि  उत्पादन  काफी  लाभकारी  हो  गया  हैਂ

 इससे  यह  हुआ  कि  मेरे  पास  कम  से  कम  20  पालियामेंट  के  मेम्ब्ररों  क ेटेलीफोन  आये  ।  जिन
 लोगों  ने  इस  सवाल  हिन्दी  में  पढ़ा  उन्होंने  मुझसे  कहा  कि  आपने  क्‍या  सवाल  दे  आप

 प
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 किसान  के  बेटे  सारी  चीजों  को  जानते  हुए  भी  आपने  यह  सवाल  कर  दिया  ।  मेरी  आपसे  प्रार्थना

 है  यह  जो  गलती  हो  गई  यह  किताबों  में  न  छपे  ।
 ,

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वास्तव  में  एक  गम्भीर  मामला  मैं  इसे

 ज्राप  अंग्र  जी  के  प्रश्न  से  उत्तर  पूछिये  ।

 भी  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  सर  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है--“कइषि  ऋणों  की  मोजूदा
 दर  से  कृषि  उत्पादन  की  अर्थव्यवस्था  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता

 मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  पूछमा  चाहूंगा  कि आज  भारत  के  किसान  किस  प्रतिशत  में  कर्जदार

 टोटल  कितने  किसान  कजंदार  -  हमें  जो  फिगर  मिले  हैं  नउसके  मुताबिक  भारत  के  90  प्रतिशत

 किसान  आज  कजंदार  हैं  और  जो  आप  मुनाफे  की  बात  करते  हैं  कि  उनको  रेम्यूनरेटीव  प्राइस
 मिलती  उसमें  मैं  कहना  चाहता  है.कि  मुनाफा  तो  बिचौलिए  खा  जाते  किसान  को  कुछ  नहीं
 मिलता  ।  कंपाउण्ड  इन्ट्रेस्ट  लगाकर  उसको  जमीन  तक  बिक  जाती  इस  संबंध  में  मैं  पूछता

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इसे  बारे  में  कोई  स्टडी  कराना  पसंद  करेगी  कि  कितने  प्रतिशत  किसान

 आज  कजंदार  हैं  ओर  कितने  प्रतिशत  इृण्डस्ट्रियलिस्ट  कर्जंदार  हैं  और  कितना  लोन  इंडस्ट्रियलिस्ट्स
 का  राइट  आफ  किया  गया  कितना  लोन  किसान  का  राइट-आफ  किया  गया

 ]
 '

 -

 प्रो०  एन०  जो  रंगा  :  जहां  तक  किसानों  का  संम्बन्ध  है  उनका  कोई  भी  ऋण  राइट-आफ  .

 नहीं  किया  गया  ।

 ॥  नि

 भरी  बोगेस्र  ;  इनका  वाइड  रेजिंग  सजेशन  है  और  यह  मेरी  मिनिस्ट्री  तो  नहीं
 कर  फाइनांस  मिनिस्ट्री  कर  सकती  है  :  किसान  के  बारे  में  मैं  स्टेट  गवनंमेंट  से  पूछ  कर  बता
 सकता  लेकिन  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  मैं  नहीं  बता  यह  फाइनांस  मिद्िस्ट्री  कर  सकती
 सर्जेशन  हमने  नोट  कर  है  ।

 Do  .

 झी  घसंपाल  सिंहे  मलिक  :  क्या  कभी  किसान  का  लोन  राइट-आफ  किया  गया  है  ?

 हरी  थोगेरा  मकवाना  :  लोन  राइट  आफ  करने  का

 काम स्टेट गवनेमेंट का अध्यक्ष महोदय : बात सुनिए । श्री गिरधारी साल व्यास : मंत्री महोदय जबाव नहीं दे रहे श्रध्यक्ष महोदय : आप सुन तो अगर जवाब नहीं आएगा तो दोवारा सवाल करवाए अगर आप बोलेंगे तो कुछ पता नहीं
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 श्री  योगेरद  मकवाना  :  कृपया  क्‍या  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  जिसंसे  मैं  आपका  उत्तर  दे
 यदि  आप  इस  तरह  चिल्लायेंगे  तो  मेरे  लिए  उत्तर  देना  संभव  नहीं  होगा  ।  ऋण  सहकारी  संस्थाओं
 या  वाणिज्यिक  बेंकों  तथा  अन्य  संस्थाओं  द्वारा  दिया  ये  संस्थाएं  तथा  सहकारी

 संस्थाएਂ  राज्य  सरकार  के  नियन्त्रणाधीन  हैं  ।  बैंक  तथा  अन्य  वाणिज्यिक  संस्थाएं  भारतीय  रिजर्व

 बेंक  के  अन्तगंत  अतः  मेरे  लिए  यह  कहना  कठिन  है  कि  उन्होंने  जो ऋण  लिए  हैं  वे  बट  खाते

 डाले  जायेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  राज्य  सरकारों  को  केबल  लिख  सकता  हूं  ।  भगरत  सरकार  के  लिए

 यह  संभव  नहीं  है  ।  ेल्‍

 ओर  ब्रो०  शोभनाद्रोइबर  शव  :  उद्योगोंका  विंषय  भी  राज्य  सरकार  के  अधीन  आता  है
 लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  उद्योगपतियीं  पर  सैकड़ों  करोड़  रुपये  क ेऋणों  को  अशोष्य  ऋण  के  नाम

 पर  बट्ट  खाते  डाल  दिया  गया  है  ।

 शो  बिनेश  गोस्वामी  :  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है|  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  ऋण  को
 लौटाने  के  मामले  में  उद्योगपतियों  को  लाभ  देने  के  लिए  पक्षपात  किया  जाता  क्‍या  उनके  साथ
 नरमी  बरती  जाती  है  जबकि  किसानों  के  साथ  सख्ती  बरती  जाती  आपके  पास  कोई  आंकड़े  या

 कोई  जानकारी  होनी

 श्री  योगेर  मकवाना  :  उधोग  ब्याज  दर  कृषि  की  तुलना  में  काफी  अधिक  कृषि  ऋण
 पर  ब्याज  दर  11:5  से  16:5  प्रतिशत  है  जबकि  औद्योगिक-ऋण  की  ब्याज  द्वर  17  प्रतिशत  से  भी
 अधिक

 इाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुभाष  यादव  ।

 भी  धसंपाल  सिह  सलिक  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंट्री  रह  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपके  तो  तीन  सवाल  हो  गए  ।

 भी  धरंपार्सोॉसह  मलिक  :  एक  तो  मैंने  सवाल  ठीक  करवाया  था  और  दूसरा
 सवाल  तो  मैंने  एक  ही  किया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  तो  मैंने  किया  था  ।

 श्री  धमंपाल  सिह  मलिक  ;  मैंने  एंक  ही  प्रदन  किया  दूसरा  नहीं  पूछा  मेरा  दूसरा
 सवाल  यह  है  कि  आज  किसानों  की  बहुत  स्माल  होल्डिग  हो  चुकी  आज  90-95  प्रतिशत

 ,  तेल  किसान  हैं  या  स्माल  फार्मसं  मैं  जानना  चाहता  है  कि  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  स्कीम  तैयार
 करेगी  जिसके  तहत  मारजिनल  स्माल  फार्मूंस

 .
 या  एग्रीकल्चर  लेबरर  को  प्रोत्साहन  देंने  के

 लिए  हण्डस्ट्री  या  दूसरे  ट्रेड  के  लिए  फंड  उपलब्ध  कराथा  जा  सके

 13
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 श्री  योगेस्ा  सकबाना  :  किसान  के  लिए  कई  स्कीम  एग्रो-इण्डस्ट्री  के  लिए  काफी  स्कीम्स

 हैं  और  गंवनंमेंट  आफ  दृण्डिया  की  कई  स्कीम्स  यहां  पर  इस  समय  बताने  में  लंबा  समय  चाहिए
 दें  डे

 .

 यदि  वे  चाहें  तो  वे  उस  विषय  शर्थात  योजनाओं  के  बारे  दूसरा  प्रइन  कर  स़कते  हैं
 क्योंकि  कई  योजनायें  हैं  ।

 । area
 शाव  बीरेन  सिह  :  अध्यक्ष  डिसकशन  करा

 श्री  सुभाष  यादव  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  जवाव  और  भाई  मलिक  जी  के  प्रश्न  का

 जवाब  हमारे  बड़े  मन्त्री  श्री  ढिललो  साहब  को  देना  चाहिए  हमको  प्रइन  का  उत्तर  जो  प्राप्त  हुआ
 ह

 उससे  मैं  समझता  इस  सदन  के  सभी  सम्मानित  सदस्य  सहमत  होंगे  कि  यह  मन्त्रालय  जिसको
 किसानों  की  भलाई  का  जिम्मा  सौंप  रखा  वह  मन्त्रालय  किसानों  की  भलाई  का  जिम्मा  अपने

 कंधों  पर  लेकर  चलने  के  लिए  तैयार  वहीं  मुझे  कोई  दुख  नहीं  होता  और  न  परेशानी  होती
 अगर  यह  जवाब  वित्त  मंत्रालय  से  मिलता  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से यह  जवाब  क्रषि  मन्त्रालय  दे  रहा  है
 जिसके  कंधों  पर  अस्सी  फीसदी  किसानों  का  जिम्मा  सौंप  रखा  माननीय  अध्यक्ष  आप  इस
 बात  से  सहमत  होगे  कि  आपने  किसान  सभा  अध्यक्ष  की  हैसियत  से  कई  मंचों  पर  इस  बात
 उठाया  है  ओर  तत्कालीन  कृषि  मन्त्री  राव  बीरेन्द्र  सिंह  जी  ने  भी  कई  मंत्रों  पर  वित्त  मन्त्रालय  को

 कहा  है  और  यंह  कहा  है  कि  किसानों  के ऋण  की  ब्याज  की  दर  कम  होनी  चाहिए  ।  देश  के
 मन्त्री  और  राष्ट्रीय  कांग्रेस  कमेटी  के  अध्यक्ष  श्री  राजीव  गांधी  ने  चण्डीगढ़  की  एक  किसान  सभा  में

 यह  कहा  है  कि  हम  किसानों  के  ब्याज  की  दर  को  कम  उसके  बाद  भारत  सरकार  का  कृषि
 मन्त्रालय  हमको  जवाब  दे  रहा  मैं  समकता  इस  देश  के  किसानों  की  इससे  ज्यादा  दुर्भाग्यपूर्ण
 स्थिति  और  कुछ  नहीं  हो  सकती  ।

 हु

 अध्यक्ष महोदय : सवाल श्रो सुभाष यावव ; इन्होंने लिखा है कि हमारी जो कीमतें हैं और ब्याज की दर उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की इकोनोमिवस प्रभावित नहीं मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वह सदन के सामने किन-किन तथ्यों के आधार पर साकित करेंगे कि किसानों की कोनेमिक्स अफेक्ट होने वाली नहीं है । दूसरा इन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि कुछ अन्य देशों में कृषि ऋण पर ब्याज दर कितनी है । .. मैं माननीय मल्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे मुल्क हैं खासकर पाकिस्तान और जी हमारे पड़ोसी मुल्क नाइजीरिया वहां पर किसानों के ऋण की ब्याज की दरें क्या कम ब्याज की दर से उत्पादन लागत कम आती है तो किसान अधिक इनचेस्ट हे
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 करके  अधिक  उत्पादन  करता  है  और  जब  उत्पादन  करता  है  तो  लागत  के  अनुपात  में  उसको  उसके

 उत्पादन  की  अच्छी  कीमत  मिल  जाती  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भी  अच्छी  प्रतिस्पर्डा  कर  सकते

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  कोन  से  मुल्क  हैं  जहां  पर  किसानों  से  ब्याज  नहीं  लिया

 अध्यक्ष  सहोदय  :  बस  अब  रहने  दीजिए  ।  बहुत  हो  गया  ।

 लिगुवाद ]

 को  थोगेल  भकवाना  :  ये  आज  के  पड़ोसी  देशों  में  कृषि  ऋण  पर  ली  जाने  वाली

 ब्याज  दर  के  बारे  में  जानना  चाहते
 ह

 श्री  लंका  में  छोटे  किसानों  के  लिए  ब्याज  दर  93  प्रतिशत  से  14  प्रतिशत  तक  है  ।

 ]  ।
 *

 श्री  सुभाष  यादव  :  कोरिया  और  पाकिस्तान  का  भी  बताइए

 थी  योगेत  सकवाना  :  मैं  आपको  सभी  देक्षों  के  आंकड़े  दे  रहा  आफ  पाकिस्तान  के

 बारे  में  ही  इतने  परेशान  क्यों  हैं  ?

 इण्डोनेशिया  में  कार्यकारी  पू  जी  के  लिए  2]  प्रतिशत  और  पूंजी  निवेज्ञों  के  प्रयोजनों  से  12
 प्रतिशत

 फिलीप्पीन्स  में  योजना  विद्यष  के  अनुसार  12  प्रतिशत  से  15  प्रतिद्यत

 मलेशिया  में  जिनकी  आय  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  है  उन्हें  ब्याज  मुक्त  ऋण  दिए  जाते  हैं

 समुद्ध  ग्राहकों  से  11  से  12  प्रतिशत  की  वाणिज्यक  दरों  पर  ब्याज  लिया  जाता

 पाकिस्तान  में  सभी  प्रकार  के  ऋण  तथा  सावधि  पूंजी  निवेश  फे  लिए  ब्याज  दर
 11  प्रतिशत  प्रतिवर्ष

 थाहलेंड  में  ऋण  की  राशि  तथा  प्रयोजन  के  अनुसार  ब्याज  दर  14  से  16  प्रतिशत  है  ।

 चीन  ऋण  की  अवधि  तथा  प्रयोजन  के  अनुसार  ब्याज  दर  4:  32  प्रतिशत  से  7:20
 :  प्रतिशत  है  ।  दक्षिण  कोरिया  में  ऋण  पर  ब्याज  दर  13  प्रतिशत  से  18  प्रतिश्षत  तक  मेरे  पास

 आंकड़े  नहीं  हैं
 १००००००००

 प्रो०  एन०  जी०  चीन  में  यह  केवल  4  प्रतिदात

 ओर  योगेर्श  सकथाना  :  आप  बीच  में  क्यों  बोलते  यदि  आप  कोई  प्रएन  पूछना  चाहते  हैं
 तो  पूछ  सकते  हैं  परन्तु  आपकी  कमेंटरी  का  मैं  कोई  उत्तर  नहीं  द ेसकता  ।  अलग-अलग  देश  में
 भ्रलग  ब्याज  दर  -

 है
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 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  माननीय  मंत्री  ने  अपने  लिखित  विवरण  में  कहा  समय

 अल्पावधि  कृषि-ऋण  की  ब्याज  दर  ऋण  की  राशि  के  अनुसार  11'5  प्रतिशत  से  16-5  प्रतिशत  प्रति

 ब्ष

 मैं  माननीय  मंत्री  से  विशेष  रूप  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  किसानों

 का  सम्बन्ध  है  केवल  ब्याज  दर  में  रियायत  की  बात  नहीं  है  बल्कि  इससे  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  है
 उधार  लेने  की  पात्रता  के  विशेषकर  सूखा  बहुल  क्षेत्रों  में  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  किसान

 यह  अनुभव  करते  हैं  कि  जब  वे  उन  बेंकों  स ेऋण  मांगते  है  जिंनका  उल्लेख  आपने  अभी  किया

 ऋण  लेने  की  पात्रता  के  मापदण्ड  इतने  कठोर  हैं  कि  गरीब  किसानों  के  लिए  रियायती  दरों  पर  ऋण
 लेना  भी  बहुत  कठिन  है  इस  दृष्टि  क्या  आप  ऋण  लेने  की  पात्रता  के  मापदण्डों  में  परिवरतंन  करने

 को  तैयार  होंगे  और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखेंगे  कि कतिपय  देशों  में  किसान  की  उत्पादन  क्षमता
 को  भी  ऋण  लेने  की  पात्रता  का  मापदण्ड  माना  जाता  है  और  इस  आधार  पर  उसे  ऋण  दिया  जाता

 है  ?  क्या  आप  इसे  हमारे  देश  में  भी  लागूं  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 भी  योगेल्  मकवाना  :  मैंने  प्रोफेसर  का  सुकाव  नोट  कर  लिया

 प्रो०  सधु  दंडव्ले  :  इन्होंने  केवल  नोट  किया  है  ;  करेंगे  क्‍या  ?

 परध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  नोट  कर  लिया  है  ।

 प्रौ०  मधु  बंडबते  :  किसानों  के  नेता  के  रूप  में  क्‍या  आप  इससे  संतुष्ट
 '*'

 ः

 .,  .
 ओ  थयह्ययाल  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  है  अपने  ही

 देश  में  इन्डिस्ट्रियल  लोन  और  एग्रीकल्चर  लोन  के  रेट  आफ  इण्टरेस्ट  में  कुछ  अन्तर  है  ?  एग्रीकल्बर
 इंट्रेस्ट  अधिक  है  और  इंडस्ट्रियल  लोन-का  इंट्रेस्ट  कम  जो  एजेंसीज  एऑकल्चर  सोने  देती  हैं
 उनका  रेट  आफ  इंट्रेस्ट  12-13  प्रतिशत  है  और  अभी  अभी  माननीय  सदस्य  ने  जैसा  पढ़कर  सुनाया
 कि  ग्यारह  से  साढ़े  सोलह  प्रतिशत  तक  मेरे  प्रदेश  में  18  प्रतिशत  और  छठमाही  के
 बाद  यह  भ्रिसिपल  में  वर्ष  भर  में  रेट  आफ  इन्ट्रं  रुपये  के  करीब  पड़ता  क्या  मंत्री
 महोदय  इसको  देखते  हुए  इस  पर  पुनविचार  करेंगे  और  एग्रीकल्चर  लोन  के  रेट  आफ  इन्ट्रेस्ट  को  कम
 करने  का  प्रयास  करेंगे  ।  -  ह  ह  *

 श्री  योगेख्र  मबवाना  :  पहली  बात  यह  है  कि.यह  इंट्रेस्ट  उद्योग  से-ज्यादा  नहीं  कम  है
 ओर  सोम  राशि  साढ़े  ग्यारह  से  सोलह  इसमें  को-आपरेटिव  बेंक  11-2  से  14  प्रतिशत  तक  देते

 कमश्यल  बेक  115  से  16'S  प्रतिशत  तक  देते  जहां  तक  मिडियम  और  लांग  टर्मे  का  ताल्लुक
 है  वह  10  से  12*5  प्रतिशत  पर  ऐभम  उनका  रेट  हैं  उसकों  कम  करने  का  सजेक्षन  इसको.नोट
 कर  लिया  है  ।

 |  ह

 भरी  विलोपसिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री
 जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  किसानों

 16
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 गो  फाइनेंस  करने  के  लिए  बहुत  सारी  एजेंसी  स्टेट  लेबल  डिस्ट्रिक्ट  लेबल  पर  और  तहसील
 लेबल  पर  सहकारिता  में  बनी  हुई  हैं  ।  हर  एजेंसी  तीन  प्रतिशत  ब्याज  लेती  है  वह  किसानों  पर

 जाकर  पड़ता  20-24  प्रतिशत  +  तो  क्यों-नहीं  भाष  ऐसी  एजेंसी  बनाते  जो  सीधे  किसानों  को

 फाइनेंस  कर  सके  और  4  या  5  प्रतिशत  इंटरेस्ट  उनको  देना  क्या  आपके  ध्यान  में  कोई  ऐसी

 एजेंसी  बनाने  का  विषार  है  ?

 थ्रो  योगेत्द  सकवाना  :  को-आपरेटिव  बंक  जो  सरल  लेवल  पर

 ताबाडई़ें  एक  शीष॑  बेक  है  जो  एक  नए  सिरे  से  वित्त  करता

 वह  किसानों  को  सीधे  फाइनेन्स  करते  जहां  तक  रेट  आफ  इंटरेस्ट  की  बात  है  ।

 यह  उस  ब्याज  की  दर  पर  निर्मर  करता  है  जो  बेक  उधार  देते  हुए  देनी  पड़ती  उनके

 अंश  के  लिए  भी  उन्हें  उस  ऋण  के  लिए  जो  वे  बड़  बेकों  तथा  अन्य  बेंकों  से  ब्याज  लेते  लाभांश

 दैना  पड़ता  है  और  नाबाडडं  से  उन्हें  ब्याज  देना  पड़ता  है  और  फिर  उन्हें  कुछ  व्यय  जोड़ने  पड़ते  हैं  ।

 इससे  ब्याज  की  दर  बनती

 ।  रे
 श्री  मोहस्मव-अपूब  जनाब-ए-सदर  2।  और  22  नवम्बर  को  डाक्टर  *

 बलराम  जाखड़  साहब  जो  हमारे  स्पीकर  और  मैंने  सीकर  ओर  भुमनू  का  दौरा  वहां  पर

 किसानों  की  हालत  बहुत  दयनीय  हैं  वह  लोग  अकाल  की  विभीषिका  से  जूक  रहे  क्या  हमारे

 मन्त्री  साहब  उन  किसानों  की  ऐसी  हालत  देखकर  उनको  बगैर  ढ़याज  के  लोन  देने  की  स्थिति  में

 या  नहीं  ?  -

 श्री  योगेरद  सकवाना  :  जहां  तक  सखे  का  सम्बन्ध  भारतਂ  राज्म  सरकार  को

 खर्च  की  अधिकंतम  सीमा  की  मंजूरी  दे  रही  जहां  तक  ब्याज  मुक्त  ऋण  का  सम्बन्ध  यह  एक

 सुझाव

 ।

 प्रांश्न  प्रवेश  के  समुद्र  तट  प्रर  झोगा  सछलो  पकड़े  जाने  में  कमी  आना

 +289-  श्री  टी०  बाल  गोड़  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  आन्प्र  प्रदेश  के  समुद्र  तट  पर  झींगा

 मछली  पकड़े  जाने  में  इस  वर्ष  कमी  आई  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कौन  से  कदम  उठाए
 हु

 गए
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 ' ५  नमक  नमन
 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाया  है  कि  जुलाई  1986  से  गत  वर्ष  इसी  अवधि

 की.तुलना  में  कींगा  मछली  पकड़े  जाने  में  किस  सीमा:तक  कमी  आई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  योगेद्र  :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया
 |

 विवरण

 आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  से  मिली  सूचना  के  अनुसारं  आंध्र  प्रदेश  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  इस

 वर्ष  फींगा  मछली  के  पकड़े  जाने  में  कोई  कमी  नहीं  आयी  1985-86  में  पकड़ी  गई  भींगा

 मछलियों  की  मात्रा  10,506  मीटरी ठन  है  और  इसकी  तुलंता  में  1984-85  में  इनकी  मात्रा  8,887

 मीटरी  ठन  ही  थी  ।

 और  उपलब्ध  सूचनः  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  1986  से  शुरू  हुए
 मौसम  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  मुकाबले  क्रींगा  मछली  के  पकड़  जाने  में  कोई  नहीं  आयी  है

 1986  में  छोटी  मशीनी  नौकाओं  द्वारा  पकड़ी  गई  मछलियों  की  मात्रा  85-150
 किलोग्राम  प्रतिदिन  बताई  गई  इसी  अवधि  में  विशाखापटनम  से  चलने  वाली  गहरे  ससुद्र  में

 मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  की  एक  जलयात्रा  में  पकड़ी  गई  मछलियों  की  मात्रा  5-6  मीटरी  टन

 थी  और  हसकी  तुलना  में  1985  की  इसी  अवधि  में  यह  मात्रा  4-5  मीटरी  टन  थी  ।

 श्री  टी०  बाल  गोड़  :  क्ष  1986-87  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  है  ?  क्या  सुधार  की  कोई  गुंजाइश
 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 श्री  योगेत्र  मकवाना  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  मछली  उत्पादन  का  लक्ष्य  34  लाख

 मीटरी  टन  समुद्री  मछली  से  20  लाख  मीटरी  टन  और  अन्तरदेशीय  मात्स्कीय  से  14  लाख
 मीटरी  टन  ।  मछली  पकड़ने  में  काफी  सुधार  की  गुंजाइश  है  ।

 *  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मन्त्री  महोदय  ने  यह  कहते  हुए  जवाब  दिया  है  कि  गत  वर्ष  आंध्र
 प्रदेश  समुद्र  तट  पर  मछली  पकड़ने  में  कोई  कमी  नहीं  भाई  थी  ।  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  क्या  यह  सच

 है  कि  पद्िचमी  तट  क्षेत्र  के कम  मछली  पकड़  जाने  के  कारण  हमारी  पकड़ी  गई  मछलितों  की  मात्रा
 में  कुछ  वर्षों  मे ंगिरावट  आई  है  और  विध्योष  रूप  से  श्रीम्प  मछली  के  मामले  गत  दो  वर्षों  में

 संसाधनों  में  कमी  आई  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  क्या  उनके  मन्त्रालय  का  संसाधनों  के  संरक्षण
 और  बेहतर  संसाधन  प्रबन्ध  करने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ?

 ह

 .
 हो  योगेन्ध्र  मकंबाना  :  जहां  तक  संप्ताघनों  के  संरक्षण  का  सम्बन्ध  है  मैं  प्रोफसर  के  साथ

 सहमत  हम  उन  मछली  पकड़  ने  वाली  नौकाओं  को  परमिट  नहीं  दे  रहे  जो  केवल  ररींगा  मछलियों
 को  ही  पंकड़ती  है  ।  जहां  तक  अन्य  संसाधनों  का  सम्बन्ध  है  हमारी  काफी  क्षमता

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  वया  आप  सहृमत  हैं  कि  पश्चिमी  तट  में  संसाधनों  की  कमी

 18
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 नी

 ott  भ्ीयोगेन्र  मकवाना  :  जहां  तक  केरल  का  सम्बन्ध  है  यह  ठीक  फींगा  मछली  की

 मात्रा  में  कमी  आई

 श्री  आनन्द  गजफ्ति  राजू  :  जहां  तक  श्रीम्प  पकड़े  जाने  का  सम्बन्ध  बड़ी
 मत्स्य  नौकर  स्वामी  ही  है  जो  समस्त  श्रीम्प  मछलियों  को  पकड़  लेते  हैं  और  छोटी  मत्स्य  नौका  बाले

 तथा  नौका  स्वामी  एक  भी  श्रीम्प  पकड़ने  में  सफल  नहीं  होते  क्योंकि  बड़ी  नौक्मओं  के  मालिक  सारी

 मछलियां  पकड़  लेते  क्या  मन्त्री  महोदय  हमें  छोटी  के  मालिकों  द्वारा  पकड़ी  गई  श्रम्प

 मछलियों  अ!कड़ों  के  बारे  में  जानकारी  देंगे  ?  उनके  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जायेंगे  ?

 भरी  योगेन्द्र  मकवाना  :  छोटे  मछवारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  हमने  क्षेत्र  निर्धारित

 किया  है  और  कह  क्षेत्र  है  गहरा  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाएं  पूर्वी  तट  में  12  समुद्री  .  मील

 तक  और  पंदिचमी  तट  में  24  समुद्री  मछलियां  पकड़  सकते  हैं  ।

 कर्मचारियों  को  सप्लाई  करने  बालो  एजेंसियों  को  सान्यता

 ७291,  श्री  बनयारी  लाल-पुरोहित  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी/अद्धं-सरकारी  निगमों  आदि  को  कमेचारियों  की  सप्लाई  करने  के  काम

 में  लगी  गर-सरकारी  एजेंसियों  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  सांविधिक  आदेश

 अथवा  सामान्य  प्रथा

 यदि  तो  महाराष्ट्र  में  मान्यता  प्राप्त  ऐसी  एजेंसियों  के  क्या  नाम  और

 रोजगार  कार्यालय  की  तुलना  में  इन  एजेंसियों  की  स्थिति  और  भूमिका  क्या  है  ?

 अम  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  ए  ०  :  भौर

 संविदा  श्रम  तथा  1970  के  समुन्नित  सरकार  द्वारा

 लाइसेसिंग  अधिकारी  नियुक्त  किए  जाते  जो  ठकेदारों  को  लाइसेंस  जारी  करते  हैं  और  उन्हें  जारी

 किए  गए  लाइसेंसों  के  अनुसार  ठेका  श्रम  के  माध्यम  से  कार्य  शुरू  करने  अथवा  उसे  निष्पादित.करने
 के  लिए  उन्हें  प्रधिकोर  प्रदान  करते  हैं  ।

 इस  बारे  में  रोजगार  कार्यालयों  की  कोई  भूमिका  नहीं

 ओर  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  कांट्रेक्ट  लेबर  का  एम्सप्लायटेशन  हर  जगह

 होता  है  ।  इस  चीज  की  दृष्टि  में  रखकर  ही  कांट्रेक्ट  लेबर  एबालिश  करने  का  तय  किया  है  ।  चाहें

 कांद्रेक्ट  लेबर  कहीं  भी  चाहे  निजी  प्रतिष्ठान  में  हो  या  गवनंमैंट  प्रतिष्ठान  मजदूर  का

 एक्सप्लायटेशन  होता  इधर  निजी  बत्तिष्ठानों  को  सरकार  उपदेश  देती  है  कि  कांट्रे कट  लेबर

 एबालिश  करो  कोई  अलग  से  रखना  नहीं  हु  चाहिए  और  यहां  पर  सरकारी  प्रतिष्ठानों  में  कांद्रं कट
 लेबर  को  प्रोत्साहन  देते  हैं  और  उसमें  मजदूरों  का  एम्सप्लायटेशन  होता  है  ।
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 है लत  अं खििशतज-"/तं्+तलनलन_ंतन्‍तन्‍्त्त5त++_ै+*++<

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  आपका  आफिसर  है  जो  कांद्रेक्ट
 लेबर  को  सिलेक्ट  करता  उसके  आपके  नाम्से  होंगे  तो  फिर  कांट्रेंवटर  को  लाइसेंस  देने  के  लिए
 उनमें  क्या-क्या  कंडशन  हैं  जिससे  गरीब  मंजदूरों  का  एम्सप्लायटेशन  न  हो  ?

 ]
 नि

 थ्रो  पो०  ए०  संगमा  :  ठेका  श्रमिक  ज॑सी  प्रथा  को  समाप्त  करने  का  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गयां  वास्तव  में  अधिनियय  का  नोम  ठेका  श्रम  और  -

 नियम  इसीलिए  ठेका  श्रमिक  प्रथा  समाप्त  करने  का  सरकार  ने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 शोषण  के  हमें  यन्त्र  तन्‍्त्र  कुछ  शिकायतें  जरूर  मिलती  हैं  परन्तु  जब  कोई

 विद्येष  मिलती  है  तों  हम  उंसकी  जांच  करते  हैं  भौर  हम  राज्य  सरकारों  को  जहां  तक  वे

 समुचित  सरकार  हैं  ऐसे  मामलों  पर  कार्यवाही  करने  को  कहते

 जहां  तक  मानदण्ढों  का  सम्बन्ध  है  अधिनियम  की  धाराओं  11,  12,  13  तथा  14  ठेकेदारों  -

 को  लाइसेंस  देने  के  सम्बन्ध  में  हैं  और  ठेका  देते  समय  न्यूनतम  वेतन  भौर  कार्य  घण्टे  आदि  जैसे  कुछ
 मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किए  जाते  मु

 ।  |

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहिस  :  प्राइवेट  कांट्रेवटर  को  खत्म  जो  लेबर  की  सोसाइटीज  है
 उनको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कर  रही  जिससे  लेबर  का  एम्सप्लायटेशन  न  हो  ?

 ॥

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  हमारे  ज॑से  विशाल  देश  गैर-सरकारी  एज़ेंसियों  की  मूमिक्रा  को

 बिलकुल  समाप्त  करना  बहुत  कठिन  है  और  मैं  नहीं  समझता  कि  सरकार  द्वारा  सभी  कुछ  करना

 सम्भव  इस  अधिनियम  के  लागू  किए  जाने  से  लेकर  अब  तक  जारी  दिए  किए  गए  लाइसेंसों
 '  की  संख्या  देश  के  आकार  की  तुलना  में  बहुत  अधिक  नहीं  है--यह  केवल  26,204

 ]

 श्री  बनवारी  साल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  मुझे  आपका  संरक्षण  चाहिए  ।  मेरे  प्रइन  का
 उत्तर  नहीं  आया  मेरा  प्रदन  सीधा  है  लेबर  की  सोसाइटीज  बनाने  के  लिए  सरकार  कुछ  प्रस्ताव

 कर  रही  है  या  नहीं  कर  रही  है  ?  कुछ  आपकी  नीति  है  या  नहीं  हैं  जिससे  कांट्रेक्टर  मजदूर  के  हक
 का  एक्सप्लायरेशन  न  करे  ?-  अगर  कुछ  कर  रहे  हैं  तो  हां  अगर  नहीं  कर  रहे  हैं  तो

 कहिए  ।

 श्री  भागवत  झा-आजाव  :  ना  यह  हों  बोलेंगे  और  ना  यह  ना  बोलेंगे  ।

 ]

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  हां  स्वयं  ठेका  अधिनियम  के  अधीन  ही  श्रमिक  संगठन
 बनाये  जा  सकते  उसके  लिए  कठिनाई  नहीं
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 ु
 श्रो  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 लेबर  डिपाटंमैंट  मजदूरों  के  हिंत  के  लिए  बना  है  या  प्राइवेट  एजेन्सियों  के  हित  के  लिये  बना  है  ?

 पहले  विदेशों  में  जो  लेबर  मेजते  अन्द्रीज  पें  उनका  कितना  एक्सप्लाटेशन  होता
 उसको  मान  कर  आपने  नया  कानन  अब  इन  लोगों  का  जिस  प्रकार  एक्सप्लायटेशन  हो

 रहा  उसके  सस्बन्ध  में  आप  कहते  हैं  कि  वास्टनैेस  आफ  दी  कन्द्री  को  देखते  हुए  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  जा  तो  उनके  एक्सप्लायटेशन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  आप  कर  रहे  हैं
 जिंससे  प्राइवेट  कांट्रे  क्टरों  द्वारा  इन  गरीबों  का  शोषण  हो  रहा  उसको  समाप्त  किया  जा  सके  ?

 लेबर  डिपार्टमैंट  न  तो  प्रावीडेंड  फंड  जमा  करा  सकता  ना  ई०  एस०  आई०  के  पैसे  को
 जमा  करा  सकता  ना  मजदूरों  के  हित  की  रक्षा  कर  सकता  है  तो  फिर  किस  काम  के  लिए  यह
 बना  है  ?

 [  प्रनुवाद  ]
 *  श्री  पो०  ए०  संगसा  :  श्रम  विधि  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 बनाई  गई  परन्तु  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के लिए  वे  अपनी  जगह  है  मैं  समझता  हूं  कि

 हमें  यह  नहीं  मूलना  चाहिए  कि  इस  देश  में  किसी  भी  विधि  को  देझ  के  हितों  की  रक्षा  तो  करनी  ही
 परन्तु  हम  निश्चिय  ही  श्रमिकों  के  हक-में  ह ैओर  हमारा  देद  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  की  ओर  उत्तरोत्तर  प्रगति  कर  रहा  है  ।

 ह
 शो  गिरधारों  लाल  :  यह  बिल्कूल  गलत  जवाब दे  रहे  हैं  ।

 ह

 ५
 श्री  तम्पन  यरमस  :  इस  प्रएन  से  यह  पता  चलता  है  एक  कायं  को  करने  लिए  ठेका  हो

 -  सकता  परम्तु  आदमियों  की  सर्प्लाई  का  ठेका  कैसे  हो  सकता
 हूँ

 ?  इस  प्रइन  में  इसी  बात  पर  जोर
 दिया  गया  अथवा  एक  कार्य  को  कराने  के  लिए  एक  ठेका  दिया  जा  सकता  और  इस  प्रयोजन
 के  लिए  ठेका  विनियमन  अधिनियम  है  ।  परन्तु  इस  देश  में  एक  प्रणाली  कि  सप्लाई  आदमियों  की
 जाती  है  और  पैसा  किसी  और  को  मित्रता  क्या  सरकार  इस  प्रकार  से  मनुष्यों  की  सप्लाई  करने
 ओर  पैसा  किर्सी  और  को  मिलने  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  कानन  बनाएगी  ?  प्रश्न
 यही  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  लाइसेंस  न  देने  क ेलिए  कदम
 उठाने  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  जैस्ाकि  शब्द  का  अभिप्राय  अब  इस  श्रम  शक्ति  की
 भरती  मुख्यतः  निर्माण  कार्यों  के  लिये  की  जाती  है  और  यह  अस्थायी  तौर  पर  की  जाती  है  ।  एक

 जिसने  कि  निर्माण  काये  प्रारम्भ  किया  के  लिए  अपने  बलबुते  पर  इस  मानव“शक्ति  को

 जुटाना  संभव  नहीं  हो  सकता  इसी  कारण  से  हमने  इसे  निपरममित  कर  दिया  यदि  कोई  व्यक्ति

 21
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 मौखिक  उत्तर  24  1986  -

 मानव  शक्ति  जुटा  सकता  तो  हमने  इसकी  अनुमति  दे  रखी  लेकिन  हम  इसकी  जांच  निश्चित

 रूप  से  कर  सकते  है  ।

 क्री  तम्पन  धामतप्त  :  यही  नीति  होनो

 ]

 श्रो  राम  फ़ारे  पतिका  :  अध्यक्ष  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंमे

 कि  जो  गवनंमेंट  अण्डरटेकिसस  हैं  जैसे  एन०  पी०  सी०सी०  और  एन०बी०सी०  सी०/एन०  बी०  सी ०
 सी०  में  10-15  ब्षों  से  कायेरत  कर्मचारियों  को  हटाकर  द्वारा  सप्लाई  कर्मचारियों  से

 कराया  जा  रहा  लेकिन  एंन०  पी०  सी०  सी०  में  ऐसा  नहीं  है  ।  वहां  पर  कंजुअल  वकर्स  को  काम

 देने  के  बाद  ही  दूसरों  कोकाम  पर  लगाया  जाता  इस  प्रकार  की  जो  भेद  भाव  पूर्ण  कार्यवाही
 गवर्नमेंट  अण्डरटेकिस  में  क्या  उसको  समाप्त  कर  एन०  बी७  सी०  सी०  में  भी  पुराने  बकर्स  को

 काम  पर  लगाने  का  निदेश  -

 ]

 श्री  पी०  ए०  संगम  :  अधिनियम  सरकारी  और  गेर  सरकारी  क्षत्र  दोनों  पर  लागू  होता

 इसलिये  यह्‌  अधिनियम  एन०  बी०  सी०  सी०  पर  भी  निद्िचत  रूप  से  लागू  होता  जहां  तक
 '

 एन«  बी०  सी०  सी०  से  सम्बन्धिते-विज्षिष्ट  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  भुझे  अलग  से  एक
 नोटिस  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 क्री  रामप्यारे  पनिका  :  मेरे  प्रदन  का  जवाब  दिया  गया

 लोह  संयंत्र

 +293,  श्री  चिता  मणि  जेना  :  क्‍या  इस्वात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हुं  देश  में  इस  समय  कितने  स्पंज  लौह  स्लंयंत्र  चल  रहे  हैं  तथा  वे  कहां-कहां  पर  स्थित॑  हैं
 तथा  प्रत्येक  संयन्त्र  में  स्‍्पंज

 लोहे&का प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता क्‍या सरकार स्वदेशी मांग को पूरा करने तथा निर्यात करने के लिए भी देश में अधिक स्पंज लौह संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही यदि तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दोरान ऐसे कितने | संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना और क्या उड़ीसा में इस प्रकार के कोई संयंत्र र्थापित किए जाने का प्रस्त।व यदि तो इसके लिए क्सि स्थान का चयन किया गया इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावनाਂ है ? - इस्पात और खान मंत्री कृष्ण छंद्र : से एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । 22
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 os  क्विरण

 इस  समय  देद्षा  में  स्‍्पंज  लोहे  की  तीन  इकाईयों  में  उत्पादन  हो  रहा  स्थान  तथा

 उत्पादन  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 नाम  स्थान  वाधिक  उत्पादन
 '

 1985-86  1986-87:

 1986  तक

 1...  स्‍्पंज  आयरन  दृषण्डिया  *
 कोत्तमुडेम  44,500  26,250

 हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 2...  उड़ीसा  स्पंज  नयागढ़  80,362  45,593
 लिमिटेड  क्योंकर

 3...  इपिठाठा  स्पंज  .  क्योंकर  --  9,000
 आयरन  लिमिटेड

 कुल  :  124,862.  80,843

 |

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योचनावधि  में  सरकार  का  देक्ष  में  स्पंज  लोहे  का  कोई

 संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  नहीं

 झी  खितामणि  जेंगा  :  क्‍या  मैं  मेत्ी  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय

 ग्ौजना  के  अन्त  तक  स्पंज  लोह  की  कितनी  आवश्यकता  होगी  ओर  इस  अवधि  के  दौरान  स्पंज

 लौहे  के  स्वदेशी  उत्पादन  का  लक्ष्य  कितना  रखा  गया  है  ?  वर्तमान  संयंत्रों  का उपयोग  प्रतिशत  क्या

 ?  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  कितने  आहाय  पत्र  एवं  राष्ट्रीय  लाइसेंस  जारी  किये

 गये  है  और  कितनी  यूनिटों  ने  अभी  तक  उत्पादन  आरम्भ  नहीं  किया  है  ?  उनके  उत्पादन  शुरू  न

 ०  फंरने  के  क्या  कारण  है  ?  सरकार  द्वारा  उत्पादन  शुरू  कराने  के  लिए  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 झो  कृष्ण  चल्त  पंत  :  इस  समय  स्पंजਂ  लीह  उत्पादन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  लगभग  तीन

 सो  हजार  टन  पिछले  वर्ष  उपादन  लगभग  125  हजार  टन  देछ  में  आयी  यह  अपेक्षाकृत

 एक  नयी  तकनीक  है  और  हम  इसे  प्रोत्साहित  कर  रहे  जहां  तक  नयी  क्षमता  का  सम्बन्ध  अब

 इस  विषय  में  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त  की  जा  चुकी  है  और  1985  में  अधिसंख्या  यूनिटों  का

 करण  किया  गया  वास्तव  में  137  यूनिटों  का  पंजीकरण  किया  गया  सातवीं  योजना  के  अन्त  '

 तक  स्पंज  लौह  का  उत्पादन  10  ल.ख़्  टन  के  आसपःस  तक  होने  की  संभावना
 बे e
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 श्री  खितामणि  जेना  :  हस  सभा  में  6  दिसम्बर  1985  को  अतांराकित  प्रदन  संख्या  2867  के

 उत्तर  में  मंत्री  जी  ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  वर्ष  1983-84  में  हमने  23,710  टन  आयात  किया

 1984-85  यह  42720  टन  अतः  समस्या  के  इन  पहलुओं  देखते  क्या  मैं  प्रन्त्री

 महोदय  से  जान  सकता  हुं  कि  जैसे  जहां  पर  कि  कच्चा  माल  थर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 को  स्पंज  लौह  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  क्या  आशय  पत्र  एवं  औद्योगिक  लाइसेंस  दिए  जाने  में

 प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 भरी  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  तीन  कार्यरत  यूनिटों  में  से  दो  उड़ीसा  में  ऐसी  कुल  पांच

 यूनिटें  हैं  जिनको  कि  उड़ीसा  राज्य  में  या  तो  औद्योगिक  लाइसेंस  या  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्राप्त  हुए

 हैं  और  यदि  ज्यादा  का  पंजीकरण  होता  है  तो  निद्िचत  रूप  से  हम  इसे  ह॒तोत्साहित  करने  नहीं  जा

 रहे  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  अब  यह  एक  गैर  लाइसेंसी  कृत  उचोग  है  और  इसलिए  पंजीकरण

 उड़ीसा  में  संभव  है  ।
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रइन  काल  समाप्त  होता  है  ।

 -:  ध्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 ह
 उर्वरकों  का  उत्पादन

 28  गलासाहँव  विश  पाटिल  :  क्‍या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  नाइट्रोजती  और  फास्फेटी  उवंरकों  का  इनके  निर्धारित
 उत्पादन  लक्ष्य  की  तुलना  में  विःतना  उत्पादन  होने  की  संभावना

 क्या  सरकार  उर्वरक  संयंत्रों  की कर  पश्चात्‌  आय  90  प्रतिशत  क्षमताओं  कां
 उपयोग  करने  वाले  संयंत्रों  के  मामलों  शुद्ध  लाभ  को  वर्तमान  12  प्रतिशत  से  घटाकर  11  प्रतिशत
 करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है

 कया  क्षमता  के  उपयोग  के  स्तर  को  बढ़ा  कर  85  प्रतिशत  तक  करने  का  भी
 विचाराधीन  और

 यदि  तो  दिशा  में  कौन  से  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  जी०  एस०  :  वर्ष  1986-87  के  दौरान  यद्यपि  नाइट्रोजन
 के  उत्पादन  के  51.75  लाख  टन  के  वाधिक  लक्ष्य  के  बराबर  होने  की  संभावना  है  लेकिन  फास्फेट

 का  उत्पादन  (16.50  लाख  होने  की  सम्भावना  जब  कि  लक्ष्य  17.75  लाख  टन

 और  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 24
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 यमुना  गदो  पर  पुश्न  का  निर्माण

 *290,  श्री  राम  धम  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  शांति  वन  के  यमुना

 _
 नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  करने  संबंधी

 प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और
 ः

 दिल्‍ली  में  वर्तमान  पुल  पर  भारी  यातायात  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  कौन  से

 कदम  उठाए
 -

 हाहरी  विकास  मंत्री  मोहजिना  :  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।

 अन्तर्राज्यीय  बस  अड्डा  एस०  बी०  के  समीप  यमुना  तदी  पर  एक
 तमा  पुल  निर्माणाधीन  है  ।  इस  पुल  के  पूर्ण  हो  जाने  अन्तर्रज्यीय  बस  अडड़े  तथा  समीपवर्ती
 क्षेत्रों  क ेसमस्त  भारी  वाहन  इस  पुल  पर  से  गुजरेंगे  तथा  पुराना  रेल  पुल  का  उपयोग  हल्के  वाहनों  के

 लिए  किया
 ॥

 कलकत्ता  को  वित्तीय  सहायता

 +292,  श्री  समत  कुनौर  सण्डल  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संध  द्वारा  हाल  में  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  कलकत्ता  की  हालत
 खराब

 यदि  तो  इस  अध्ययन  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  इस  महानगर  की  हालत  और  खराब  होने  से  बचाने  के  लिए

 कितनी  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता  देने  का  विचार
 ॥

 प्ाहरी  विकास  मंत्रो  मोहसिदा  :  और  कलकत्ता  में  आयोजना

 नीतियों  की  अपर्याप्तताओं  के  बारे  में  और  उसके  तंयु7र  करने  में  उचित  तथा  व्यापक  विश्लेषण  के

 अभाव  में  ग्रोथ  एण्ड  पालिशिज  इन  मेगा-सिटिजਂ  शीष॑क  से  संयुक्ल  राष्ट्र  संघद्वारा

 किया  गया  अध्ययन  आलोचनात्मक  मह  इस  बात  पर  जोर  देता  है  कि  कलकत्ता  के  भावी
 विकास  की  आयोजना  करते  समय  जनसंख्या  शहरी  अर्थव्यवस्था  जैसे  पहलुओं  को

 ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  और  आध्िक  तथा  वास्तविक  आयोजना  के  बीच  एकीकरण  स्थापित

 किया  जाना  चाहिए  ।
 ह

 (a)  केन्द्र  द्वारा  सहायता  प्राप्त  विभिन्न  परियोजनाओं  जैसे  दूसरे  हुगली  पुल  का

 मेट्रो  रेलवे  और  सकु लर
 रेलवे  और  गंगा  एक्शन  प्लान  में  प्रबन्ध  करने  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  के

 कलकत्ता  नगर  विंकास  परियोजनाओं  और  कलकत्ता  नगर  परिवहन  परियोजना  के  अधीन

 विद्व  बेंक  से  पर्याप्त  विधियां  प्राप्त  की  गई  हैं  ।

 25
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 क्षेत्रोय  समाचार  व्यवस्था  का  पुनर्गठन

 +294,  क्री  बी०  एस०  विजयराधबन  :  गया  सूचना  ओर  प्रसारभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आकाशवाणी  की  क्षेत्रीय  समाचार  व्यवस्था  का  पुनगंठन  और  प्रसार  करने  का

 कीई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 आकाणवाणी  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योज़ना  में  एक  साफ्टवेयर  योजना  स्कीम  है  जिसके

 अन्तगंत  समाचार  यूनिटों  के  लिए  समाचारों  का  बेहतर  प्रवाह  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से
 बाणी  की  मौजूदा  42  क्षेत्रीय  समाचार  यूनिटों  को  सुदृढ़  करने  का  प्रस्ताव  मोटे  तौर  पर  ब्यौरा

 इस  प्रकार

 (1)  दिल्‍ली  के  सामान्य  समाचार  कक्ष  से  लिक  करने  के  लिए  क्षेत्रीय

 समाचार  यूनिटों  में  टेलीप्रिटर  का

 (2)  आकाष्णवाणी  के  समाचार  सेवा  प्रभाग  में  पक्कारों  के  संजाल  के  साथ  समाचार

 ब्यूरो  का  गठम  ।
 ह

 नियोजकों  को  झहोर  करंचारी  भविष्य  निधि  की  बकाया  धघनराहि

 +295.  श्री  के०  राममूर्ति  ;  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3  1986  को  नियोजकों  की  ओर  भविष्य  निधि  की  क्षेत्रवार  कितनी

 राशि  बकाया

 रूग्ण  औद्योगिक  एककों  की  ओर  भविष्य  निधि  की  कितनी  धनराशि  बकाया
 ५  न्न्नी  न

 ॥  कमंचारी  भविष्य  निधि  की  देय  घनराशि  का  बिना  किसी  विलम्ब  के  उचित  ढंग  से
 जमा  कराया  जांना  और  उसका  हिसाब-किताब  रखना  सुनिद्दिचत  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए

 गए  है  ?  |

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  3  1986  की  स्थिति

 के  अनुसार  सूचना  सहज  उपलब्ध  नहीं  तथापि  31-3-1986  तक  बकाया  राशियों  की  क्षत्रवार

 स्थिति  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 उपलब्ध  सूचना  के  रुण्ण  श्रौद्योगिक  यूनिटों  की  ओर  बे  प्रतिष्ठान

 भी  शामिल  हैं  जिन्हें  बन्द  कर  दिया  जो  समापनाधीन  है  या  जिन्हें  सरकार  द्वारा

 अधिग्रहण/राष्ट्रीयकृत  किया  जा  चुका  लगभग  19  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  थी  ।
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 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिकारी  निधि  की  बकाया  राशि  की  वसूली  करने

 के  लिए  क  मंचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  अधीन  निम्नलिखित  कदम  उठा  रहे  हैं  :

 ः
 (1)  उक्त  अधिनियम  को  घारा  7  के  अधीन  पहले  बंकायाਂ  राधि  का  निर्धारण  किया  |

 जाता

 (2)  यदि  बकाया  राश्षि  निर्धारित  तिथि  तक  जमा  नहीं  की  जाती  तो  बकाया  राशि  की
 करने  के  लिए  उक्त  अधिनियम  की  धारा  8  के  अधीन  कलेक्टरों  को  राजस्व

 वसूली  प्रमाण  पत्र  जारी  किए  जाते

 (3)  चूकदारों  के  खिलाफ  उक्त  अधिनियम  की  घारा  14  के  अधीन  अभियोजन  मामले
 दायर॑  किए  जाते

 (4)  कमंचारी  के  अंशदान  के  हिस्से  की  अदायगी  न  करने  के  माभले  भारतीय  दंड

 संहिता  की  के  अधीन  शिकायतें  की  जाती

 (5)  विलम्ब  से  भुगतान  करने  के  उक्त  अधिनियम  की  धारा  14  ख  के  अधीन  हजाने

 लगाए  जाते  ०

 बूट  मिलों  के  मामले  जिनकी  ओर  छूट  प्राप्त  क्ष  त्र  के  संबंध  में  बकाया  राशि  की  ती

 चौथाई  बाकी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  सरकारी  खाते  से  सभी  खरीद  पर  चुकदार  जूट  मिलों  को

 अदा  की  जाने  वाली  राशि  में  प्रतिशत  की  कटोती  की  जाएगी  और  इस  वसल  की  गई

 राशि  को  बकाया  देव  राशियों  के  बदले  समायोजित  किया

 विवरण

 का

 क्रमांक  क्षेत्र  छूट  बकाया  राशि  छूट  प्राप्त  बकाया  राशि

 प्रतिष्यान  लाखों  प्रतिष्ठान  लाखों

 1,  आन्ध्र  प्रदेश  995  136,40  2  हि  5.77

 2,  नाथ  ईस्ट  क्षत्र  224  57.73  4  3.10

 3.  बिहार  936  197.45
 *

 40  688.46

 4.  दिल्‍ली  268  147.32  1  4.27

 5.  गुजरात  378  140:97  3  .  37.62
 £

 6.  हरियाणा  208  -275.01  ।  1.31

 7.  कर्नाटक  182  128.61  2  16.85

 8.  केरल  412  182.36  5  91.81
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 1.  .,  2:  3  4  5  -  6.

 एप्प  ॥  SCS  4  57.65

 10.  महाराष्ट्र  438  665.04  12  131.06

 11.  उड़ीसा  685  197.21  5  57.06

 12,  पंजाब  391  68.02  र्

 13.  राजस्थान  223  85.15  -  3  3.41

 14.  तमिलनाडु  695  550.78  "4  84.15

 15.  उत्तर  प्रदेश  812  961-95  5  25.96

 16.  पद्चचमी  बंगाल  1135 |  846.75  78  7218.18

 yr:

 7
 8593  5830.090  1399.  8423.66

 अनीतीत न

 एशियन  पेसिपिक  ब्रार्डकास्टिंग  डेवलेपमेंट  के  निदेशक  के  पद  पर  भारत

 हारा  नास-निर्देशन

 +296  ए०के०  पढेल  :

 भरी  सो०  जंगा  रेड्डो  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  दिनांक  24-30  1986  के  वीकਂ  पत्रिका  में  प्रकाशित

 एशियन  पेसिफिक  श्वाडकास्टिग  डवलपमेंट  निर्देशक  के  पद  पर'एक  अधिकारी  का  नाम  मनोनीत  किए
 जाने  सम्बन्धी  रिपोर्ट  की  ओर  भाक्ृष्ट  किया  गया  है

 मामले  से  सम्बन्धित  तथ्य  क्‍या  और

 क्या  ऐसे  पदों  के  लिए  नामांकन  करने  हेतु  कोई  मार्गदर्शन  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 और  :  एशिया  प्रश्ञांत  प्रसारण  विकास  संस्थान  के  निदेशक  के  पद  लिए
 कन  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शों  सिद्धांतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया
 था  ।  संस्थान  ने  विचार  करने  के  बाद  अन्य  देश  के  नामित  व्यक्ति  का चयन  करने  क  निर्णय

 करल  सें  कूट्टानाड  के  किसानों  को  विशेष  आधथिक  सहायता

 +297.  श्री  वक्‍कस  पुरुषोत्तमन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारत  केरल  में  कुट्टानाड  के  धान  के  खेतों  जैसी  कोई  अन्य  कृषि  भूमि
 जो  समुद्र  तल  से  नीचे  है
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 यदि  तो  क्या  खेतों  से  पानी  निकालने  और  बंधों  को  मजबूत  करने  पर  उनके  द्वारा

 किए  जाने  वाले  अतिरिक्त  व्यय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुटूटानाड  के  किसानों  को  कोई  विद्यष

 आधधिक  सहायता  दी  जाती  और
 ॥

 क्या  सरंकार  का  को  विशेष  आर्थिक  सहायता  करने  का
 विचार

 कवि  संत्री  जो०  एस०  :  जी  ऐसे  निचले  क्षत्र  जिनमें  धान  के

 खेत  भी  शामिल  तटवर्ती  राज्यों  अर्थात्‌  आन्ध्र

 उड़ीसा  तथा  पश्चिमी  बंगाल  भौर  दमन  और  दीव  तथा  अंदमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  में  इसके  अलावा  समुद्री.सतह  से  थोड़े  ऊपर  उठ  तटवरतें  क्षेत्र  भी  ज्वार  से  प्रभावित

 होते  देण  में  समुद्री  सतह  से  नीचे  की  कृषि  भूमि  के  क्षंत्र  में  सम्बन्ध  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 *  केरल  राज्य  सरकार  तथा  केरल  मूमि  विकास  निगम  कुट्टानाड  के  किसानों  को  खेतों

 से  पानी  निकालने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दे  रहा  राज्य  सरकार॑  द्वारा  100  रुपये  प्रति  हैक्टार
 की  दर  से  उवरकों  पर  राजसहायता  भी  रही  इसके  अलावा  तथा

 रोलरਂ  नामक  रोगों  पर  नियंत्रण  पाने  क ेलिए  कीटनाशियों  पर  भी  50  प्रतिशत  राजसहायता  दी

 जाती  इसके  अलावा  मृदा  संरक्षण  और  कृषि  विभाग  द्वारा  क्रियान्वित  योजनाओं  से  भी  कुट्टानाड
 क्षेत्र  विकास  में  मदद  मिलती  कुट्टानाड  में  बांध  बनाने  के  लिए  केरल  मूमि  विकास  निगम  तथा

 राज्य  सरकार  ने  केरल  मूमि  विकास  निगम  द्वारा  संस्थागत  वित्त  की  व्यवस्था  करके  अभी  तक

 10.00  करोड़  रुपए  खर्च  किए  हैं  ।

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  पोजना  के  अग्तगंत  आस-पास  के  लगरों  का  विकास

 $298,  श्री  विलोप  सिंह  भ्रिया  ;  कया  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  आस-पास  के  कुछ  नगरों  को  विकसित

 करने  की  योजना  बनाई  गई  है

 यदि  तो  इसमें  कौन  कौन  से  नगर  शामिल  किए  गए  हैं

 क्‍या  हस  योजना  में  मध्य  प्रदेश  का  ग्वालियर  शहर  भी  शामिल  किया  गया

 और

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया
 |

 ॥  धाहरी  विकास  मंत्रों  सोहसिना  :
 और  राष्ट्रीय  राजघानी

 ,  क्षेत्र  आयोजना  बोर्ड  द्वारा  सन्‌  200  को  संदर्श  के  रूप  में  अनुभीदित  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के
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 लिए  अन्तरिम  विकास  योजना  में  यह  विचार  किया  गया  है  कि  दिल्‍ली  को  दबाव  से  मुक्त  करने  और
 क्षेत्र  क ेएक  सुनियोजित  और  व्यवहायं  विकास  के  लिए  सहभागी  राज्यों  की सरक।रों  के  सहयोग  से

 क्षेत्र  क ेभीतर  आठ  कस्बों/कम्पलेक्सों  को  प्राथमिक  के  आधार  पर  विकसित  किया  ये

 कस्बे  खुर्जा  कम्पलेक्स

 भिवाड़ी-दारूहेड़ा  कम्पलेक्स  और  अलवर  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुसार  यह  विकास

 चरणों  में  पूरा  किया

 उच्च  धाक्ति  बाले  ट्रांसमीटर  लगाना

 #299.  श्रो  वृद्धि  जन्द्र  जेन  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ः
 किन  किन  स्थानों  पर  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाए  जा  रहे

 इस  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 (8)  क्या  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  मामले  में  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  को
 प्राथमिकता  देने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  और

 ॥

 यदि  तो  ये  केन्द्र  कब  तक  स्थापित  किए  जाए गे  ?

 सुचना  और  प्रसारण  राज्य  मंत्रो  (sit  अजित  कमार  :  से  (५)  एक  विवरण
 समा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  है

 विवरण

 और  (1)  छठी  योजना  की  चालू  स्कीमों  के  अंग  के  रूप  में  उच्च  शक्ति  (10
 के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  को  फिलहाल  निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थापित

 किया  जा  रहा  है  :
 ह

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  स्थान

 1.
 *

 असम  1,  सिलचर
 2.  डिबुगढ़

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  ईटानगर
 3.  मणिपुर  इम्फाल
 4.  मेघालय  1.  छिलांग

 2.
 5.  मिजो  रम  हैजबाल
 6.  नागालेंड  कोहिमा
 7.  त्रिपुरा  अगरतला

 सिलचर  और  कोहिमा  में  ट्रांसमीटरों  के  1986-87  के  अंत  तक  तथा  दोष

 मीठरों  के  1987-88  के  अंत  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 30



 3  1908  )  लिखित  उत्तर
 ———

 (2)  स्थानों  पर  उच्च  शक्ति  (10  वाले  2।

 दूरदशंन  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  की  स्कीमें  दूरदशंन  की  सातवीं  योजना  में

 pate

 क्रम  सं०  राज्य|संध  शासित  स्थान

 *  1.  आंध्र  प्रदेश  1.  तिरुपति
 ॥

 2.  अनन्तपुर
 2.  «बिहार  1.  कटिहार

 2.  डाल्टनगंज

 3.  गुजरात  भज
 दे

 4.  हरियाणा  राजधानी

 .  हिमाचल  प्रदेश  शिमला

 6.
 '  water

 कर्नाटक
 1.  घारवाड़

 2.  क्षिमोगा

 7.  मध्य  प्रदेश  1.  जबलपुर
 2.  ग्वालियर

 3.  जगदलपुर

 8,  महाराष्ट्र  1.  औरंगाबाद

 2.  अम्बाजोगाई

 9.  उड़ीसा  भवानी  पटना

 10.  राजस्थान  1.  कोटा

 2.  जंसलमेर

 3.  बाड़मेर

 हम  सिक्किम  गंगटोक

 12.
 7

 तमिलनाडु  रामेश्वरम

 13.  उत्तर  प्रदेश  बरेली

 इसके  सातवीं  योजना  में  कलकत्ता  और  मद्रास  में  दूसरे  चनल

 की  सेवा  के  लिए  उच्च  शक्ति  (10  ट्रांसमीटरों  की  स्थापमा  करने  की  स्कोमें  शामिल

 31



 लिखित  उत्तर  ेु
 -  24  1986

 सातवीं  योजना  के  नए  ट्रांसमीटरों
 के  लिए  अधिकांश  स्थापना  स्थलों  को  अन्तिम  रूप  पहले

 ही  दे  दिया  गया  कुछ  उपकरणों  के  लिए  आडेर  भी  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 और  एक  उच्च  छाक्ति  (10  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  को  स्थापित

 करने  में  स्थापना  स्थल  पर  कार्य  आरम्भ  हो  जाने  के बाद  आमतौर  पर  लगभग  3-4  वर्ष  लगते  है  ।

 तदनुसार  पह  उम्मीद  जाती  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  नए  ट्रांसमीटर  राजस्थान

 के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  अर्थात्‌  बाड़मेर  और  जैसलमेर  के  ट्रांसमीटर  भी  शामिल  हैं  घनरादि  के

 वाधिक  आबंटन  और  उपकरणों  की  समय  पर  उपलब्धता  के  अधीन  रहते  सातवीं  योजना  अवधि

 के  अंत  तक  चाल  हो

 ु

 हिमाचल  प्रदेश  को  भूकम्प  से  पीड़ित  लोगों  के  लिए  सहायता

 "#300"  शी  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  क्चि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  राज्य  में  मूकम्प  से  पीड़ित  लोगों
 को  राहत  पहुंचाने  और  उनके  पुनर्वास  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराक्षि  दी  गई

 fate  कबि्मत्री  जी०  एस०  :  और  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  गत

 एक  वर्ष  से  दौरान  भूकंप  से  हुई  क्षति  से  राहतं  के लिए  95:68  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता
 मांगी  इस  प्रयोजन  के  लिए  4.61  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  भ्रधिकतम  सीमा  मंजूर  की  गई

 ]

 मध्य  प्रदेश  के  ढाकुओं  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सड़कों
 का  निर्माण

 #301.  श्री  महेद्व  सिह  :  क्‍या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाकुओं
 से  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंडाकू  उन्मूलन  योजना  के  पहले  दूसरे  चरण  के

 अन्तगंत  बनाई  जाने  वाली  ऐसी  सड़कों  की  संख्या  कितनी  जिनके  लिए  स्वीकृति  हेतु  मध्य  प्रदेश
 सरकार  से  प्राबकलन  प्राप्त  हो  गए

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  सभी  सड़कों  के  निर्माण-के  लिए  वित्तीय  स्वीकृति  प्रदान
 कर  दी  और

 यदि  तो  इसमें  विलंब  होने  के  क्या  कारण

 कृषि  मंत्री  जो०  ऐस०  :  से  1985-86  के  दौरान  भध्य  प्रदेश
 सरकार  ने  डाकुओं  से  प्रभावित  क्षेत्रों

 में
 दो  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  इन  कार्यों
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 को  स्वीकृति  दे  दी  गई  1986-87  के  दौरान  राज्य  सरकार  ने  13  और  सड़कों  के  निर्माण  के

 लिए  प्रस्ताव  मेजे  ।  इनमें  से  भारत  सरकार  नें  बारह  सड़कों  की  स्वाकृति  दे  दी  निषियों  की

 कभी  के  कारण  एक  सड़क  को  छोड़  दिया  गया  था  ।

 .  1985-86  और  1986-87  के  लिए  उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  विशेष
 समसस्‍्याग्रस्त  क्षेत्रों  में  सड़क  विकास  की  योजना  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  4  करोड़  रुपये

 ओर  15  करोड़  रुपये  के  इसमें  से  मध्य  प्रदेश  का  हिस्सा  क्रमणः  1:04  करोड़  रुपये  और  390

 करोड़  रुपये  इस  प्रकार  दो  वर्षों  में  मध्य  प्रदेश  का  कुल  हिस्सा  4'94  करोड़  रुपये  योजना  .

 के  लिए  इतनी  ही  राशि  राज्य  को  अपने  संसाधनों  से
 उपलब्ध  कराई  जानी  इस  प्रकार  दो  वर्षों

 के  लिए  मध्य  प्रदेश  का  कुल  परिव्यय  9:88  करोड़  रुपये  बंठता  वर्ष  दर  वर्ष  के  आधार  पर

 निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह्‌  विनिएचय  किया  गया  है  कि  राज्य  के  वाथिक

 आबंटन  का  200%,  तक  सड़क  कार्यों  के लिए  स्वीकृत  किया  तद्नुसार  दो  वर्षों  के  लिए
 लगभग  19-83  करोड़  रुपये  की  लागत  वाले  14  सड़क  कार्यों  को  स्वीकृति  दी  गई  थी  ।  स्वीकृत  की

 गई  सड़कों  को  राज्य  परियोजना  के  प्रथम  चरण  में  दर्शाया  गया  था  ।

 ]

 उररकों  सम्बन्धी  अनुसंधान

 +302.  डा०  बिता  मोहन  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  रसायन  उवरकों  के  स्थान  पर  प्रयोग  में  लाई  जा  सकती  ओर  क्‍या

 भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  वेस्टइण्डीज  की  तरह  इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  है

 क्या  जंव-उरवरकों  के  संबंध  में  अनुसंधान  और  विकास  की  कोई  प्रगति  हुई  है  और

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  है  और  सही  अथ्  में

 इससे  क्या  सफलता  मिली  है  ?

 कृषि  सन्‍्त्रो  जो०  एस०  :  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  जेव-उर्वेरकों  के  अनुसंघान  और  विकास

 पर  पर्याप्त  प्रगति  हो  गई

 (1)  अखिल  भारतीय  जैविक  नेत्रजन  निर्धारण  समन्वित  अनुसंधान  प्रयोजना

 (1)  जैविक  नेत्रजन  निर्धारण  पर  कृषि  अनुसंधान  पर  भारत-अमेरिकी  वरिष्ठ  वेजञानिक
 पनल  ।

 (11)  राज्य  कृषि  और  पारम्परिक  विश्वविद्यालय  ।

 जहां  तक  नीली  हरी  काई  और  एजोला  की  स्थिति  और  किसी
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 फसल  विद्यष  क़े  लिए  कुल  प्रकार  का  सम्बन्ध  इनका  विकास  कर  लिया  गया  है  और  इनका

 सफलतापूर्वक  प्रयोग  फसलों  में  किया  जा  सकता  है  जिससे  लगभग  25-30%  तक  फसल  की
 :  रासायनिक  नेत्रजन  आवदयकता  का  विकल्प  हो  जाता  कल्चर  के  आसानी  पूर्बक  लाने-ले  जाने

 के  लिए  राइजोबियम  कल्चर  को  फ्रिज  ड्राई  करने  की  तकनीक  विकसित  कर  ली  गई  आसानी  से

 लाने  ले  जाने  और  अधिक  समय  तक  सुरक्षित  रखने  के  लिए  एजोटोबेक्टर  के  लिए  कुद्दाल  कैरियर  का

 भी  पंता  लगा  लिया  गया  है  ।  ः

 भारत  सरकार  ने  1983  में  जेत्र-उवंरक  के  विकास  और  ठपयोग  पर  राष्ट्रीय
 जना  की  मेंज्री  दे  दी  इस  प्रयोजना  के  अधीन  एक  राष्ट्रोय  और  छः  क्षंत्रीय  बे  न्‍्द्रों  की  स्थापना

 करने  का  विचार  किया  गया  नीली  हरी  काई  के  उत्पादन  के  लिए  पहले  ही  40  उप-केन्द्रों  को

 स्थापित  करने  की  मंजूरी  दे  दी  गई

 देश  में  ज॑व-उवं रक  के  उत्पादन  गणवत्ता  नियन्त्रण  और  वितरण  के  लिए  कृषि
 विभाग  द्वारा  722,000  अमेरिकी  डालर  के  परिव्यय  से  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  प्रायोजना  का

 अनुमोदन  किया  गया

 छठी  योजना  के  दौरान  प्रथम  दों  प्रायोजनाओं  पर  127  लाख  रुपये  (67  लाख  रुपये
 जैविक  नेत्रजन  निर्धारण  समन्वित  अनुसंघान  प्रायोजना  और  60  लाख  रुपये  भारत-अमेरिकी
 क्रम  के  ख  हुए  किसानों  द्वारा  इन  कल्चरों  का  बढ़ता  उपयोग  ही  इस  प्रायोजना  की

 व्यावहारिक  उपलब्धि  किसानों  में  इन  कल्बरों  का  वितरण  देश  में  विभिन्‍न  अनुसंघान  संस्थानों '
 और  कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  किया  जा

 केफ्रीय  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  के  अंतर्गत  आने  वाले  श्रम  मामलों
 पर  विश्वार  करने  के  लिए  राज्य  भ्रम  न्यायालय

 +303.  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :

 शी  मुल्लापललो  रामचस्रम  :  क्‍या  श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाले  मामलों  पर  विचार
 करने  के  लिए  सभी  राज्य  श्रम  न्यायालयों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  किया  ताकि
 कामगारों  को  शीद्ध  न्याय  दिलाना  सुनिद्दितित  किया  जा  सके  ;  और

 ह
 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  के  कार्यक्रमों  और  योजनाओं  संबंधी  ब्यौरा  क्या

 अस  संत्रालस  के  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  और  औद्योगिक  विवाद
 -  1947  में  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  हारा  अपने-अपने  क्षेत्रीं  में  श्रम  स्यायालयों  और

 ओद्योगिक  अधिकरणों  को  गठित  करने  की  व्यवस्था  इस  अधिनियम  की  घारा  33  ग॒  (2)  केन्द्रीय

 सरकार  को  यह  अधिकार  देती  है  कि  वह  कर्मकारु  के  लाभों  की  गणुना  के  प्रयोजन  हेतु  राज्य  सरकारों
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 द्वारा  गठित  श्रम  न्यायालयों  को  विनिदिष्ट  इस  प्रयोजन  हेतु  राज्यों  में  कुछ  न्यायालयों  को

 अधिसूचित  किया  गया  इस  उपबन्ध  के  अन्तर्गत  आने  वाले  मामलों  के  बारे  में  निकटतम  श्रम
 न्यायालयों  में  कमंकारों  की  पहुंच  सरल  बनाने  के  उहं श्य  यह  निणेय  लिया  गया  है  कि  राज्य
 सरकार  द्वारा  गठित  सभी  श्रम  न्यायालयों  को  इस  प्रयोजनाथं  विनिरदिष्ट  किया  अधिनियम
 की  घारा  10  में  यह  व्यवस्था  करने  के  लिए  संशोधन  किया  गया  था  कि  उस  विवाद  के  संबंध  में
 जिसके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  समुचित  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  उस  विवाद  को  राज्य  सरकार
 द्वारा  गठित  श्रम  न्यायालय  या  औद्योगिक  अधिकरण  यथाशक्ति  भेजने  के  लिए  सक्षम  होगी  ।
 इस  उपबन्ध  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विधादों  को  राज्य  श्रम  न्‍्यायालयों/अधिकरणों  को
 मेजा  जा  रहा

 कर्नाटक  ओर  आँप्न  प्रवेश  में  तम्बाकू  उत्पादकों  को  हासि

 #304.  श्री  बी०  शोभनाद्रोहबर  कया  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  केन्द्रीय  सरकार  क्री  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  कर्नाटक  और  आंध्र  प्रदेश
 में  तम्बाक्‌  उत्पादकों  को  तम्बाक्‌  में  आफਂ  और  शोकਂ  रोग  लगने  के  कारण  भारी
 हानि  हुई  है  ;

 क्या  हसूर  और  राजामुन्द्री  स्थिति  तम्बाकू  अनुसंधान  केन्द्रों  ने  सरकार  को  यह  सुझाव
 दिया  है  कि  तम्बाकू  उत्पादकों  को  तम्बाकू  में  इन  रोगों  पर  प्रभावी  नियन्त्रण  करने  के  लिए  बोडर्ड

 अथवा  राज्य  कृषि  विभाग  के  माध्यम  से  सृप्लाई  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  *

 कृषि  मंत्री  जी०  एश्०  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।

 देक्ष  में  फफूंदनाशी  उपलब्ध  नहीं  .
 *

 ॥

 हुडको  हारा  राज्यों  में  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 #305,  श्री  ह्रोश  रावत  :  यया  दाहरौ  विकास  मन्त्री,यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  और  शहरी  विकास  निगम  गत  दो  वर्षों  में  राज्यों  में  विभिन्‍्तर  आवास

 परियोजनाओं  हेतु  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  एवं  अन्य  सहायता  प्रदान  की  गई

 क्या  आवास  और  शहरी  विकास  निगम्न  द्वारा  दी  गई  सहायता  सभी  राज्यों  को समान

 रुप  से  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  और  जिन  राज्यों  को  विगत  में  अपेक्षित  सहायता
 प्राप्त  नहीं  उनको  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  समान  रूप  से  सहायता  सुनिष्दिचत
 करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ;
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 शहरी  विकास  सन्‍्त्री  सोहसिना  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  ह ै।

 और  जबकि  हुडको  द्वारा  क्ष  त्र तथा  जनसंख्या  के  मानदण्ड  पर  सभी  राज्यों/संघ-
 राज्य  क्षेत्रों  को ऋण  निधियों  का  सन्तुलित  नियतन  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाते  हैं  फिर
 भी  वास्तविक  स्वीकृतियां  तथा  दी  जाने  वांली  निधियों  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्रों  से  प्राप्त

 योजनाओं  निर्मर

 विवरण
 *  '

 हुडको  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान
 निर्माण  अभिकरणों  को  स्वीकृत  ऋण  की  राशि  का  विवरण

 करोड़ों

 ०  रॉज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  1984-85  1985-86

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  24-36
 ह

 4763
 2.  असम  0°28  0-37
 3.  बिहार  6-48  ५  12°8
 4,  गुजरात  30  96  27:05
 5.  हरियाणा  11  691
 6,  हिमाचल  प्रदेश  1-90  0°44
 7.  जम्मू  तथा  कद्मी र  0-00  4-92

 8.  कर्नाटक  -
 “12-79  25-49

 9.  केरल
 ह

 15:42  41-00
 10.  मध्य  प्रदेश

 ॥॒  591  24-94
 11.  महाराष्ट्र  वि  39-37  38-89
 12,  मणिपुर  0:50  0-00
 13.  मेघालय

 007.  0-00
 14.  नागालेंड  .  0-00  000
 15,  उड़ीसा  8-70  155
 16,  पंजाव  8°27  हु  945

 7

 17.  राजस्थान  30:61  24-47

 36  धि
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 1  है  ह  2  3

 18.  सिक्किम  0030.  0:00

 19.  -  33-80  28:04

 20.  त्रिपुरा  0'27  0.2]

 21.  उत्तर  प्रदेश  . 63°79  65-33  *

 22.  पश्चिमी  बंगाल  293  0-43.

 23.  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  0:00  वि  0-00

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  000  000

 25.  चण्डीगढ़  3:29  2-43
 26°  दादर  तथा  नगर  हवेली  000  0:00

 27.  दिल्ली  51:32  2:08

 28.  गोवा  दमण  तथा  द्वीप  045  04
 .

 29,  लक्षद्वीप  000  0:00
 30:  मिजोरम  ,  000  000

 31.  पाण्डिचेरी  0-00  0:84

 योग  :  35288  3  4500

 ]  हि

 ले  भारतोय  उ्ू  समाचार  पत्र  संघ  के  प्रेसिडेष्ट  द्वारा
 ज्ञापन  बिया  जाता

 2942.  श्री  कालो  प्रसाद  पंडेय  :

 थ्री  अब्दुल  हन्नान  अंसारी  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि

 *

 क्या  30  1986  को  उनको.पटना  में  जलिल  भारतीय  उदू  समाजार  पत्र  पत्रकार

 संघ  के  प्रेसिडेंट  द्वारा  उन्हें  एक  शञापन  दिया  गया  जिसमें  पटना  आकाशंवाणी  केन्द्र  के  ट्रांसमीटर  की
 क्ष॑मता  में  वुद्धि  पटना  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  स्थापित  करने  तथा  वहां  से  प्रकाशित  होने  वाले

 समाचार  पत्रों  की  समस्याओं  का  समाधान  क्ररने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  की  गई  कार्यंबाही  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :

 एक  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  हुई  संलग्न

 37



 लिखित  उत्तर  24  1986

 ऋम  सं  ०  की  गई  मांग

 1  2

 1.  पटना  से  उदृ

 2.  पडना  द्रांसमीटर  की  द्ाक्ति

 20  कि०  वौट  मीडियम  वेंव  से

 बढ़ा  कर  100  कि०  वाट  करना  ।

 3,  पटना  में  दूरद्धोंन  स्टूडियो  केन्द्र

 की  स्थापना  ।

 '
 4,  उदू  के  समाचार  पत्रों  को

 38

 की  गई  कारंवाई

 3

 *
 आकाहवाणी  के  बिहार  स्थिति  केन्द्र  अर्थात्‌

 दरमंगा  ओर  रांची  हस  समय  भी  उदू
 में  समाचार  बुलेटिनें  प्रसारित  कर  रहे  हैं  ।  इसके
 अलावा  दरभंगा  और  पटना  केन्द्र  प्रतिदिन  55-
 55.  मिनट  की  अवधि  के  उदू  में  मूल  रूप  से  कार्ये

 क्रम  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  जबकि  सांघी  केन्द्र  45

 मिनट  की  अवधि  का  एक  साप्ताहिक  बुलेटिन
 प्रसारित  कर  रहा  अतः  पटना  से  मूल  रूप  से

 उदूਂ  बुलेटिने  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यह  परियोजना  छटी  योजना  की  चल  रही  स्कीम
 के  रूप  में  पहले  से  ही  कार्यात्विन  की  जा  रही  है  ।

 इसके  पटना  के  विज्ञापन  चनल  के  मौजूदा
 1  किलोवाट  बेव के  द्रांसमीटर  को  3

 किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  से  बदलने  की
 स्क्रीम  आकौद्यवाणी  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  .

 कर  ली  गईं  इसका  कार्यान्वयन
 राशिं  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर

 पटना  में  पूर्णर्पेण  दूरदर्शन  स्टूडियो  केन्द्र  को

 स्थापित  करने  की  स्कीम  दूरद्ंन  की  सातवीं
 योजना  में  शामिल  इसकर  कार्यान्वयन  भी

 धनराशि  की  वास्तविक  उपलब्धता  पर  निर्भर
 ॥

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  प्रचार

 इयकताओं  और  धनराशि  की  उपलब्धता  के  अधीन

 रहते  हुए  विज्ञापन  देने  के  मामले  में  उदू  के

 समाचार-पत्रों  का  पंयप्त  रूप  से  प्रयोग  करता

 रहता  है  ।
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 1  2  3

 5.  पत्र  सूचना  कार्यालय  कै  वित्तीय  संसाधनों  पर  दबावों  को  देखते  हुए  यह
 स्थिति  कार्यालय  के  लिए  एक  संभव  नहीं  समझा  जाता

 अलग  कार्यालप्र  भवन  का

 निर्माण  ।

 6.  पटना  के  पटना  की  समाचार  यूनिट  की

 चारियों  की  संख्या  बढ़ाना  ।  कृत  संख्या  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार

 [  अनुवाद  ]

 सदर  बाजार  बिल्ली  के  विस्थापितों.को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 हारा  नोटिस  दिया  आना
 -

 2943.  श्री  रामपूजन  पटेल  :  बया  शहरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  अहाता  कि  सदर

 दिल्‍ली  के  कुछ  विस्थापितों  को  गलत  हर  जाने  दिए  जाने  के  कारण  नोटिस  दिए  जाने  के  बारे  में

 अ्रम्यावेदन  मिले

 यदि  तो  इन  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 मामले  में  सरकार  का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  दलबोर  और  हां  एक
 संसद  सदस्य  के  माध्यम  से  एक  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  थ्रा  जिसमें  गलत  हुरजाने  के  मूल्यांकन  का

 आरोप  लगाया  गया  है  ।

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  उन्होंने  आश्वासनਂ  के

 अन्तंगत  शामिल  किए  गए  शरणाथियों  को  31-3-81  तक  हर  जाने  की  उगाही  के  लिए  नोटिस  जारी

 किए  हैं  और  उगाही  किए  गए  हरजाने  की  दर  पुरानी  ही  है
 न  कि  नई  संशोधित  दर/उन्होंने  इस

 बात  का  खण्डन  किया  है  कि  अहाता  सदर  दिल्स्रीके  श्षरणाधथियों  के  सम्बन्ध  में

 हरजाने  का  गलत  मूल्यांकन  किया  गया  हरजाने  के  मूल्यांकन  पर  लोक  परिसर

 दखलकारों  की  अधिनियम  छे  अधीन  न्यायिक  कैल्प  कार्यवाही  चल  रही  है  और  पार्टी  यदि

 अपकृत  महसूस  करे  तो  सेशन  कोट  में  अपील  कर  सकती

 बिहार  में  खनिज  उद्योग

 2944.  डा०  सुधीर  राय  ;  क्‍या  इस्पात  झौर  खान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 |

 क
 !
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 क्‍या  बहुत  कम  दोहन  काये  किए  जाने  के  कारण  बिहार  में  खनन  उद्योग  पर  बहुत
 ब्रा  प्रभाव  पड़ा  और  ना

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  ठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  झोौर  खान  सन्त्रलय  में  खान  विभाग  में  राउ्य  सन्त्री  रामदुलारी
 -  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 महाराष्ट्र  में  समुद्र  तल  का  सर्वेक्षण

 2945,  श्री  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  क्या  इस्पात  भ्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  महासपष्ट्र  में  तट  द्रਂ  समुद्र  तल  उसमें  विद्यमान  खनिजों  का  पता  लगाने  के

 लिए  सर्वेक्षण  किया  गया  और  े
 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  रामबुलारी
 जी  हां  ।

 महाराष्ट्र  के  समुद्र  तल  का  दो  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  किया  गया  है  अर्थात  रत्नगिरि  के
 निकट  समुद्र  क्षेत्र  में  तथा  अरनाला  द्वीप  के  निकट  क्षेत्र  में  ।  पहले  क्षंत्र  में  बाल  में  मोनाजाइट

 रंटाइल  और  गारनेट  के  साथ  इलमेनाइटै  का  जमाव  देखने  में  आया  है  जबकि  दूसरे  क्षेत्र
 में  पारा  की  खोज  काम  चल  रहा

 पश्चिम  बंगाल  में  समद्री  जोव-शाला  एवं  ध्रनसंधान  केन्द्र

 2946,  श्री  घोबल्लभ  पाणिप्रही  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  _

 क्या  यह  सच  है  कि  समुद्री  जीवीं  की  चुनींदा  किस्मों  पर  अनुसंधान  करने  के  लिए
 पद्चम  बंगाल  में  डीघा  में  एक  समुद्री  जीव-शाला  एवं  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  ओर

 यदि  तो  इस  केन्द्र  के  प्रस्तावित  कार्य  क्या  हैं  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी
 वित्तीय  सहायता  निर्धारित  की  गई  है  ?

 क्षि  संत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्री
 और  पश्चिम  बंगालके  दीघा  में  कोई  समुद्री  जीव-शाला  एवं  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  नहीं

 किया  गया  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  684  करोड़  रुपए  की  रकम  का  एक  पूरा  पेकेज  मंजर  किया
 गया  है  जिसके  अन्तगंत  1.97  करोड़  रु०  के  परिव्यय  से  दीघा  में  समुद्री  जीव-शाला  एवं  अनुसंघोन
 केन्द्र  स्थापित  करने  की  एक  योजना  को  शामिल  किया  गया  योजना  आयोग  योजना  की  प्रगति

 प्रवोधन  करेगा  ।
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 2947,  श्री  प्रमर  सिंह  राठवा  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दँवी  विपत्तियों  स ेकिसानों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए
 अनिवायं  रूप  से  फसल  बीमा  योजना  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  मार्गनिर्देश  जारी

 किए  .
 ह

 -  यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कानूत  बनाने  का  विचार  है  ?

 कुवि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल  :  :
 और  जी  अब  तक  16  राज्य  सरकारों  4  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  यह्‌

 योजना  अपनाई  है  ।  कुछ  अन्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  योजना  को  अपनाए  जाने  की  सम्भावना

 जी  नहीं  ।

 यूनान  से  अखबारी  कागज  का  श्ायात

 .  2948,  श्रीविजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  भारत  में  अखबारी.कागज  की  कमी

 कया  यूनान  से  अखबारी  कागज,का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यूनान  से  किन  शार्तों  पर  कागज  का  किया

 भौ  र्‌

 भारत  में  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 क्रदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  के०  :  अखबारी

 कागज  का  स्वदेशी  उत्पादन  समाचार-पत्र  उद्योग  की  आवद्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 नहीं  है  और  इसलिए  कमी  को  अखबारी  कागज  का  आयात  करके  पूरा  किया  जाता  है  ।

 और  क्‍योंकि  यह  वाणिज्यिक  मामला  अतः  इसका  ब्यौरा  प्रकट  करना  जन

 हित  में  नहीं  होगा  ।

 भखबारी  कागज  की  अतिरिक्त  मिलें  चालू  हो  जाने  से  स्वदेशी  अखबारी.कागज  का

 उत्पादन  1979-80  में  75,000  मीट्रिक  टन  से  बढ़कर  1984-85  में  2.85  लाख  टन  हो  गया  है  ।

 ,  लाइसेसिंग  वर्ष  1986-87  1987-88  के  लिए  अखंबारी  कागज  भाबंटन  जिसकी  प्राति
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 लोक  सभा  की  मेज  पर  13-11-1986  को  रखी  गई  में  भी  स्वदेशी  अख्ववारी  कागज  उद्योग  के
 संबधन  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कई  उपबंध  दामिल

 सरसों  धोर  रेपसीड  का  उत्पादन

 2949,  श्री  झ्लार०  एस०  भोगे  :  क्या  कृषि  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  रेपसीड  और  सरसों  के
 उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  लक्ष्यों  की  प्रोप्ति  क ेलिए  कुछ  राज्य/जिले  चुने  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 :  कृषि  मन्त्रालय  में  कषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्री  योगेल  :

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1989-90)  के  अंतिम  वर्ष  के  तोरिया-सरसों
 के  उत्पादन  को  लक्ष्य  38.2  लाख  मीट्रिकटन  नियत  किया  गया

 और  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  लिए  तोरिया-सरसों  सहित  तिलहनों
 के  विकास  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  ओ*

 महत्वपूर्ण  तिलहन  उगाने  वाले  राज्यों  में  चल  रही  है  ।  इस  परियोजना  ओ०
 के  तहत  तोरिया-सरसों  के  लिए  कूल  मिलाकर  13  राज्य  अर्थात्‌ ”

 हिमाचल  जम्मू  व  मध्य
 *  उत्तर  प्रदेश  और  परचम  बंगाल  चुने  गए  हैं  ॥

 ह

 पूर्वो  क्षेत्र  के  राज्यों  में  रेडियो  स्टेहानों  को  स्थापना  तथा  सोडियम
 झोर  शार्ट  वेब  ट्रासमीटर  लगाना

 2950.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  और  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  बहुत  से  रेडियो  स्थापित  करने
 तथा  मीडियभ  और  माध्यम-तरंग  शार्ट  वेव.द्रांसमीटर  लगाने  का  प्रस्ताव

 (@)  यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ग्रौर  इसके  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 क्‍या  पहिचम  बंगाल  के  जलपाईगृड़ी  जिले  में  अलीपुर  द्वार  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित
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 करने  और  पद्िचम  बंगाल  के  कूंच  बिहार  जिले  के  सीमावर्ती  क्षंत्र  तूफानगंज  में  मीडियम  ओर  शार्ट
 बेब  दोनों  के  ट्रिमीटर  लगाने  को  प्रथमिकता  दी  और  ',

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  क्े०  :

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  |  और
 2

 में  दिया  गया

 और  जलपाईगुड़ी  और  कूंच  बिहार  जिलों  में  पहले  से  ही  सिलीगुड़ी  के  उच्च
 बाक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  और  कृसियांग  के  छार्ट  वेव  ट्रांसमीटर  से  रेडियो  सेवा  प्राप्त  हो  रही  है  ।

 इसलिए  पद्चम  बंगाल  में  अलीपुर  द्वार  ल्‍में  अलग  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  और  तूफानगंज  में

 मीडियम  वेव  और  छाट  वेव  ट्रांसमीटरों  की  स्थापता  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सांतवी  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तरी  क्षेत्र  के  राज्यों  के  लिए  स्कीमें

 स्थापना  स्थल  उपलब्ध  की  जाने  वाली  प्रस्तावित

 ह॒  सुविधाएं

 2  . 73  कक
 .

 नल  +तलतनी-नत+भतीतीन-नीन3ननन-+-म«म»-+-+«++नम

 नए  रेंडियो  स्टेशन

 असम  तेजपुर  22८  किलोवाट  मी०  वेव  ट्रांसमी  टर

 बा  ओर  स्टूडियो

 .  2.  कोकराभाड़  2X10  किलोवाट  मी०  वेव  ट्रान्समीटर ह
 और  स्टूडियो

 3.  जोरहाट  2x5  किलोबाट  एफ०  एम०

 4.  नौगोंग  29८3  किलोवाट  एफ०  एम०

 5.  हफ्लोंग  22८3  किलोवाट  एफ०  एम०

 6.  धुबरी  22<3  किलोवाट  एक०  एम० ह

 मौजूदा  रेडियो  स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं

 1.  गुवाहाटी  1.  मोजूदा  स्टूडियो  का  आधुनिकीकरण
 करना  और  नवीकरण  करना  ।
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 -

 2.  10  किलोवाट  शार्ट  वेव  ट्रांसमीटर  को
 50  किलोवाट  शार्ट  बेव  ट्रांसमीटर  से
 बदलना  ।

 2,  डिब्र गढ़  100  किलोवाट  मीडियम  बेव
 की  दक्ति  बढ़ाकर  300  किलोवाट  मीडियम
 वेब  करना  ।

 2.  */  मणिपुर  *
 .  नए  रेडियो  स्टेशन

 1.  चुरा  घांदपुर  22८3  कि०  वाट  एफ०  एम०

 सोजूदा  रेडियो  स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं

 1.  इम्फोल  1.  50  कि०वाट  शार्ट  वेब  ट्रांसमीटर  का
 .  प्रावधान  ।

 3.  मेघालय  हे  नए  रेडियो  स्टेशन

 1.  जोबाई  2X3  कि०  वाट  एफ०  एम०

 मौजूदा  रेडियो  स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं

 1.  शिलांग  (50  कि०  वाट  शार्ट  वेब  ट्रांसमीटर  पर
 उत्तर  पूर्वी  क्षत्र  के  लिए  नई  समेकित
 सेवा  ।

 2.  तुरा  स्टूडियो  के  साथ  20  किलोवाट  मीडियम ह
 बैव  ट्रांसमीटर  ।

 4.  नागालेंड  नए  रेडियो  स्टेशन ह
 1.  मोकोकचुंग  22<3  कि०  बाद  एफ०  एम०

 मोजूदा  रेडियो  स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं

 1.  कोहिमा  मौजूदा  2  कि०्वाट  शार्ट  वेब  ट्रांससीटर
 की  शक्ति  बढ़ाकर  50  किलोबाट  शार्ट  वेव
 करना  ।
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 5,  सिक्किम

 मोजूबा  रेडियो  स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  सुविधाए

 «1.  गंगटोक  1.  10  कि०्वाट  शार्ट  बेव

 2,  20  कि०्वाट  मीडियम  वेब  ट्रांसमीटर
 .  के  साथ  स्थायी  ढांचा  ।

 6  त्रिपुरा  ।  नए  रेडियो  स्टेशन

 1.  कैलाशहर  22८  3  किलोबाट  एफ०  एम०

 2.  बालोनिया  2x 3  किलोवाट  एफ०एम० .

 7.  परदिचम  बंगाल  नए  रेडियो  स्टेशन

 1.  आसनसोल  29८3  कि०  बाद  एफ०  एम०

 2.  मुशिदाबाद  2X3  कि०बाट  एफ०  एम०

 मोजूदा  रेडियो  स्टेशनों  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं

 «  कलकत्ता  1.  मौजूदा  स्टूडियो  का  पुनः  नवीकरण

 करना  और  आधुनिकीकरण  करनां  |

 2.  बहु  चेनल  रिकाडिग  और  स्टीरियो

 प्रेषण  सुविधाएं  शुरू  करना  ।

 3.  मौजूदा  20  कि०  वाट  मीडियम  वेव

 ट्रांसमीटर  को  20  कि०  वाट

 मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  से

 बदलना  ।  ।

 4.  मौजूदा  2.5  कि०  वाट  मी०  बेव

 मीटर  को  10  किलोवाट  मीडियम  वेव

 ट्रांसमी टर  से  बदलना  ।

 5.  मौजूदा  10  किलोवाट  शार्ट  बेब

 मीटर  को  50  कि०वाट  शार्ट  बेव

 मीटर  से  बदलना  ।
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 छः  6.  मौजदा  50  किलोवाट  मीडियम  वेब

 रा  मीटर  को  100  किलोवाट  मीडियम  वेव

 टद्रांससी टर  से  बदलना  ।

 2,  कर्षियांग  मौजूदा  20  कि०्वाट  शार्ट  वेब  ट्रांसमीटर

 हु  को  50  किलोवाट  शार्ट  ट्रांसमीटर  से

 बदलना  ।

 3.  सिलीगुड़ी
 :200  किलोवाट

 मीडियम
 वेब  ट्रांसमीटर

 की  स्थापना  करना  ।

 संघ  शासित  क्षेत्र

 8.  मिजोरम  ॥
 |

 गए  रेडियो  स्टेशन  ह
 ye  लुंगलेह

 29८3  किलोवाट  एफ०  एम०
 बहुउद्द शीय  स्टूडियो  ।

 9.  अरुणाचल  *  नए  रेडियो  स्टेशन

 जीरो  2x3  किलोबयाट  एम०

 मौजूदा  रेड़ियो  स्टेशनों  पर  झ्तिरिक्‍त  सुविधाएं

 1.  पासीघाट  1.  स्थायी  शीय  स्टूडियो  का

 प्रावधान  ।

 2.  अल्प  दाक्ति  वाले  मीडियम  बेव

 हे  ट्रांससीटर  का  दर्जा  बढ़ाकर  10.  कि०
 *  वाट  मीडियम  वेव  का  करना  ।

 2.  तेजू  1.  स्थायी  बहुउद शीय  स्टूडियो  का

 प्रावधान

 2.  मौजूंदा  अल्प  शक्ति  वाले  मीडियम

 बेव  ट्रांसमीटर  का  दर्जा  बढ़ाकर  10
 किलोवाट  मीडियम  वेव  का  करना  ।

 3.  त्वांग  मोजूदा  अल्प  शक्ति  वाले  मीडियम  वेव

 ट्रांसमीटर  का  दर्जा  बढ़ाकर  10  कि०

 वाट  मीडियम  वेव  करना  ।

 4.  ईटानगर  1.  50  कि०वाट  शार्टवेव  ट्रांसमीटर
 2.  100  कि०  याट  मी०  वेव  ट्रांसमीटर  के

 साथ  स्थाई  ढांचा  ।
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 लिखित  उत्तर

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  (1985-90) ह
 में  शामिल  स्कीमों  की  सूची  !

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 असम

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 राजस्थान

 तमिलनाइु

 त्रिपुरा

 स्थान

 घुबरी

 किननौर

 कारगिल

 पूंछ

 कद भा

 चुराचांदपुर

 भटिडा

 बाड़मेर

 जैसलमेर

 तुतीकोरीन

 '
 कलाशहर

 बेलोनिया

 स्कीम

 2x3  किलोवाट  एफ०  एम०  ट्रॉसमीटर

 बहुउद शीय  स्टूडियो

 1  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रॉसमीटर
 सुविधाओं  के

 1  किलोवाट  मीडियम  वेव

 बहुउद्दं शीय  स्टूडियो

 2x3  3  किलोवाट  एफ०  एम०  ट्रांसीटर
 वहुउद्द शीय  स्टूडियो

 ,2><  3  किलोवाट  एम०  ट्रांसमोटर

 बहुउई शीय  स्टूडियो

 2X  3  किलोवाट  एफ०एम०

 बहुउद्दं शीय  स्टूडियो

 2><3  किलोवाट  एम०

 बहुउद्देशीय  स्टूडियो

 2  9८  10  किलोवाट  मीडियम  बेव
 मीटर  बहुउद्देशीय  स्टूडियो

 ॥॒

 2><  5  किलोवाट  एफ०एम०
 टाइप  |  स्टूडियो

 2x  100  किलोवाट  मीडियम  बेव

 टाइप  1  स्टूडियो

 2x3  किलोवाट  एफ०  एम०
 मीटर  बहुउद्दं शीय  स्टूडियो

 22<3  किलोवाद  एफ०  एम०
 मीटर  बहुउहं  शीय  स्टूडियो
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 2  3  4

 13.  उत्तर  प्रदेश  किलोवाट  मीडियम  वेव

 बहुउद्ं  श्षीय

 14.  /
 पौड़ी/श्रीनगर_  किलोवाट  मीडियम  बेव

 बढ  बहुउददं  शीय  स्टूडियो

 15.
 छा

 पिथौरागढ़  1  किलोवाट  मीडियम  वेब

 दि
 *

 सुविधाओं  के

 16.  v  उत्तरकाशी  मीडियम  वेव

 सुविधाओं  के

 17.  पश्चिमी  बंगाल  मुशिदाबाद  2x3  किलोवाट  एफ०  एम०

 बहुउदं शीय  स्टूडियो

 7
 18  मिजोरम  लुंगलेह  29<3  किलोवाट  एफ०  एम०

 बहुउद शीय  स्टूडियो
 *

 कर्मचारी  राज्य  बोमा  विशाजापत्त नम  में  क्षय  रोग  वार्ड

 2951.  श्री  एस०  पताकोंड्रायुड  :  क्‍या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  आंध्र  प्रदेश  में  15  बिस्तरों
 वाला  एक  क्षय  रोग  वार्ड  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  मंत्रालय  के  विचाराधीन  पड़ा  हुआ  और

 :
 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  यह  बार्ड  कब  तक  कार्य  करना

 छुरू  कर  देगा  ?

 श्रम  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  और  :  कमंचारी  राज्य

 बीमा  विशाखापत्तनम  में  15  पलंगों  के  वार्ड  का  निर्माण  काये  लगभग  पूरा  हो '
 शया  इसलिए  आनध्र  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  उक्त  वार्ड  को  चालू  करने  के

 लिए  आवध्यक  प्रबन्ध  किए  जाएं  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  का  आयोजन

 2952.  डा०  बी०  एल०  शंलेश  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अगला  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  1987  में  राजधानी  में  आयोजित

 किया  जा  रहा
 *
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 यदि  तो  उसमें  भाग  लेने  वाले  देशों  के  क्या  माम

 टिकटों  की  बिक्री  में  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 भारतीय  दृश्य  पटल  के  लिये  फिल्मों  के  चयन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाया  जाता

 )  और
 ,  हे

 इस  समारोह  के  आयोजन  में  कितना  धन  खचं  होगा  ?

 सूखना  और  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  कें०  :  जी  हां  ।

 उन  सभी  देशों  को  निमंत्रण  दिए  गए  हैं  जिनके  साथ  भारत  के  कूटनीतिक  सम्बन्ध

 यह  उम्मीद  है  कि  अधिकांश  फिल्म  निर्माता  देश  समारोह  में  भाग  लेंगे  ।

 फिल्‍म  समारोह  निदेशालय  ने  टिकटों  की  छपाई  और  बिक्री  का  पर्यवेक्षण  करने  के  लिए
 एक  थियेटर  प्रबन्ध  समिति  गठित  की  है  ।  टिकटों  की  में  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  दिल्ली
 प्रशासन  के  कानून  और  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्राधिकारियों  की  सहायता  भी  ली  जायेगी  ।

 भारतीय  1987  विनियमों  के  भारतीय  1987  में  शामिल

 किए  जाने  के  लिए  निर्माताओं  द्वारा  प्रविष्ठ  फिल्‍मों  में  स ेअखिल  भारतीय  चयन  पैनल  द्वारा  सर्वोत्तम
 फीचर  ओर  लघु  फिल्में  प्रत्येक  श्रेणी  में  21!  से  अधिक  नहीं  चुनी  जानी  जो  भारत  में  बनी

 विषयात्मक  और  सौंदर्यात्मक  श्र  ष्ठता  की  हों  ओर  ¢  1985  और  31

 1986  के  बीच  दिनों  प्रमाणीकृत  की  गई  हों  ।

 80:40  लाख  रुपये  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  हारा  श्रायोजित  पार्ठियां

 2953.  भी  मोहनभाई  पटेल  :  क्‍या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निदेश  दिए  हैं  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  को  अपनी  सरकारी  पार्टियां

 केवल  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  ही आयोजित  करनी  चाहिए  ;

 कया  सरकारी  निदेशों  के  अनुसार  सरकारी  पार्टियों  में  मादक  पेयों  का  पिलाया  जाना

 निषिद्ध  मि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राष्ट्रोय  भवन  निर्माण  निगम  ने

 पार्टियों  का आयोजन  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  से  भिन्न  होटलों  में  करके  और  साथ  ही

 इनमें  मादक  पेय  पिलाने  की  अनुमति  देकर  और  इन  पर  हुए  व्यय  का  अन्य  मदों  में  शामिल  करके

 इन  दोनों  ही  निदेशों  का  कई  बार  उल्लंघन  किया  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितनी  पार्टियां  आयोजित  की  ले  कहां-कहां

 आयोजित  की  गई  और  उन  पर  प्रति  वर्ष  कितना  व्यय  किया
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 दाहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर

 हां  ।

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटल  में  उपयुक्त  पार्टी।दावत  कक्ष  के  न  मिलने  या
 प्रचालन  सुविधा  को  देखते  हुए  भवन  निर्माण  निगम  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की
 अपेक्षा  अन्य  होटलों  में  कई  बार  पाटियां  की  यह  सही  नहीं  कि  एक  मात्र  मामले  के  सिवाय

 इन  पार्टियों  में  शराब  पेश  की  गई  निगम  द्वारा  सम्बन्धित  अधिकारी  को  इस  विषय  में  सरकारी

 अनुदेशों  के  प्रति  भविष्य  में  कतंव्यनिष्ठ  होने  की  सलाह  दी  गई

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  हारा  प्रायोजित  पार्टियां

 पारियों  की  संख्या  तथा  उन  पर  किया  गयां  व्यय

 1983-84  198  4-85  1985-86

 (1)  आयोजित  पार्टियों  की  कुल  42  39  26

 (2)  वाषिक  78369:69  120297:30  ६०.  94518-7]  &o

 पार्टियों  का  स्थान

 1.  ताजमहल  नई  दिल्ली

 ,  2.  इण्डिया  दृण्टर  नेशनल  नई  दिल्ली

 3.  बुडलेंड  लोधी  नई  दिल्‍ली

 4.  ओबराय  नई  दिल्‍ली

 5.  ताज  पैलेस  नई  दिल्ली

 6.  कनिष्क  नई  दिल्‍ली

 7,  हुयात  रिजेन्सी  नई  दिल्‍ली

 8.  विडसर  मनोर  बंगलौर

 9,  होटल  ओबराय  बम्बई

 10.  एम्बेसडर  बम्बई

 11.  होटल  मौर्य  नई  दिल्‍ली

 12.  ओबराय  इस्टरको  नई  दिल्‍ली

 13.  अछ्योक  नई  दिल्‍ली
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 14,  अकबर  नई  दिल्‍ली

 15.  होटल  अंगल

 16.  होटल  ताज  बम्बई

 17.  होटल  सफितल  नई  दिल्‍ली

 18.  रामाक्ृष्ण  भिद्न  इन्स्टीच्यूट  आफ  कलकत्ता

 19.  होटल  नील  अंग्रुल

 20.-  होटल  अंगुल

 21,  खंबर  दिल्ली

 22.  सरवण  चड्ढ़ा  बालासौर

 23.  विक्रम  नई  दिल्‍ली

 सव्रास  में  दूसरा  टीो०  वी०  चेतल  पारम्म  करना

 2954.  भरी  सो०  के०  कुप्पुस्वामी  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  मद्रास  दूरदर्शन  से  दूसरा  चेनल  आरम्भ  करने  में  क्या  प्रगति  है  ?

 सूचना  भ्ोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  इस  प्रयोजन  के  लिए
 अपेक्षित  ।0  किलोवाट  के  टी०  वी०  ट्रांसमीटर  के  लिए  निर्माताओं  को  क्रार्डर  मेज  दिया

 है  ।  उपकरणों  के  प्राप्त  हो  जाने  पर  दूरदर्शन  मद्रास  में  द्वितीय  चैनल  ट्रांसमीटर  के  1988-89

 के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।  ।
 .

 विल्‍लो  में  भूस  ओर  विकास  अधिकारी  के  कार्यालय

 हारा  संस्थाप्रों  को  भूसि  का  आबंठस

 2955,  श्थी  झ्ानन्द  पाठक  :  क्‍या  हहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  संस्थाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  और  नई

 दिल्‍ली  में  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  द्वारा  संस्थागत  प्रयोजनों  हेतु  मूमि  आवंटित  की  गई

 उन  संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अपने  भवन  अथव़  पूरे  वाणिज्यिक

 प्रयो  जनों  हेतु  किराये  पर  दिए  हुए  हैं  ओर  उन्हें  उसका  कितना  किराया  प्राप्त  होता

 क्‍या  यह  पट्ट  की  शर्तों  का  उल्लंघन

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 (s)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ॥

 इाहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  से  (5)  :  सूचना  एकत्र

 oS]



 लिखिक
 उत्तर

 24  1986

 की  जा  रही  है  और  जंसे  ही  इसे  संकलित  कर.लिया  जाएगा  बसे  ही  इसे  सभा  पंटल  पर  रख  दिया

 प्रदेश  में  ग्रामीण  विकास  कामंक्षमों
 फा  कार्यान्वयन

 2956.  श्री  सो०  सम्ब  :  :

 भी  मानतिक  रेडडो  :  कया  कषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्रान्भ्र  प्रदेश  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 ग्रामीण  मूमिहीत  रोजगार  गारन्टी  स्वनियोजन  हेतु  ग्रामीण  युवाओं  को
 प्रशिक्षण  देने  के

 कार्यक्रम  और  सख्ना  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  जैसी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  सर#र  की

 कार्य  निष्पत्ति  क्या  और

 :  वर्ष  1983,  1984,  1985  और  1986  में  इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि

 आवंटित  की  गई  ?

 ।  कवि  मंत्रालय  में  प्राप्रोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामानन्द  :  और
 एक  विवरण  संलग्न  हे  ।

 हा  -  विवरण

 पिछल्ले  चार  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  मूमिहीत  रोजगार  गारन्टी  ग्रामीण  युवकों  के  लिए
 स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  तथा  सखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपलब्धियों  की  वित्तीय  तथा

 वास्तविक  प्रगति

 वर्ष  समन्वित  प्रामोभ  विकास  कार्यक्रम

 .  वर्ष  आबंटन  उपयोग  वास्तविक  वास्तविक

 रु०  रु०  लक्ष्य  उपलब्धि

 ह  की  की
 a  फ9फ७9फ  कब  फ

 2640.00  249259

 1984-85  2640.00  3155.31  198000  273328
 “1985-86

 2666.33  3109.28  144000  180115

 1986-87  3739.77  2242.88  228500  108489

 ,  86  तक  86
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 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  हु

 एफ फ0हतचृधृचछ  फ  फ ढढढ
 वर्ष  बंटित  निधियां  उपयोग  रोजगार  सृजन

 जिनमें  राज्य  अंश  .  *०  श्रम

 शामिल  है  ।  लक्ष्य  उपलब्धि
 ०

 '

 1983-84
 4008.21  3718.66  298.50  .  265.68

 1984-85  4534.90  4809.25  235.00  270.73  _
 1985-86  5-86  3936,05  4733.80  183.00  .  214.48
 1986-87  5479.10  2506,70  258.70 .  119.17

 प्रामीण  मूसिहोन  रोजगार  गारन्‍्टी  कार्यक्रम

 वर्ष  निधियोंकी  उपयोगिता  रोजगार  सृजन

 उपलब्धता  ०  श्रम
 रु०  .  लक्ष्य  उपलब्धि

 . 1983-84  990.00  —  --

 1984-85  4040.10  4473.18  231.11  217.55
 1985-86  4947.00  5037.18  163.00  224.99
 1986-87  4739.00  3715.81  251.80  159.61

 प्रामोण  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण

 वर्ष  बंठित  प्रषिक्षित  स्वरोजगार  प्रषिक्षित  युवकों  प्रशिक्षित
 निधियां*  युवकों  को  प्राप्त  प्रशिक्षित  में  युवाओं

 रु०  सं०
 *

 युवकों  की  जाति/अनु  ०  में  महिलाओं

 संख्या  जनजाति  की  की  संखझ्या
 संख्या

 1983-84  2.32  10,071  8,277  5,503...  4,194 "1984-85
 3.82  10,460  5,492  4316  6,394

 1985-86  7.09  7,388  4,389  3,348...  3,386
 1986-87 ° .  29.18  6,862  2,860...  4,052.  3,643

 86  तक  )

 *  ट्राइसेम  के  अन्तगंत  आधारमूत  ढांचे  को  मजबूत
 बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  अंध  की  बंटित  निधियां  ।

 53
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 सूसा  प्रस्त  क्षेत्र  कार्यालय  *
 a

 वर्ष  आवंदन  व्यय  मुदासंरक्षण  सिंचाई  वानिक  सूजित
 रु०  के  अन्‍्तगंत  तथा  रोजगार

 रु०  माना  (000
 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  श्रम

 शामिल

 क्षेत्र

 (00  है  ह
 ee  1983-84  ्  ््॒र॒र““औौऔे

 1984-85  990.00  816.23  6.79.  64.42.  22.62  3053

 1985-86  828.00  80791  99.96  87.27  22.62...  2394

 1986-87  1035.00 =  807.9.  99.96...  83.83  28.83  862

 742.43  50.68...  30.94:  28.83  862

 *  अनन्तिम

 भूमिहोनों  को  आवास  के  लिए  भूमि  देता

 2957.  श्री  राधा  कानन्‍्त  डिगाल  :  क्‍या  धाहरी  विकात्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मूमिहीनों  को  आवास  के  लिए  भूमि/प्लाट  उपलब्ध  कराने  हेतु  राज्य  सरकारों  को

 कोई  दिशा  निर्देश  भेजे  गए

 तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  मूमिहीन  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  आवास  के  लिए  भूमि  दी  गई

 उड़ीसा  में  30  की  स्थिति  के  अनुसार  कितने  आूमिहीन  लोगों  को

 आवास  के  लिए  भूमि/प्लाट  दिए  गए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  हां  ।

 विभिन्‍न  राज्यों/्ं्र  राज्य  क्षेत्रों  में  जिन  भूमिहीन  लोगों  को  आवास  स्थल  आबंटन  की  थोजना

 के  अन्तगंत  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  मूमि  आबंटित  की  गई  उनकी  संख्या  का  विवरण

 संलग्न  है  ।

 और  :  में  भूमिहीन  कामगारों
 को आवास  स्थल  आबन्टन  की  योजना  के

 प्रारम्भ  उड़ीसा  राज्य  405,868  परिवारों  को  oO  स्थल

 न्टित  किये  गये
 ््ि

 ््

 54 श्



 '३  1908
 *

 विवरण
 बी

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  छठो  पंचवर्षीय  योजनां

 राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र

 >>

 >>

 व

 हब

 5

 &

 एफ

 #

 ए०ए

 ७0७४०:

 WN
 ७

 90

 +3

 ०७.

 ०»

 (४०

 3

 ES ४भ  ने»
 .  आन्ध्र  प्रदेश

 असम
 «  बिहार

 गुजरात

 हरियाणा
 हु

 «  हिमाचल  प्रदेश

 »  जम्मू  तथा  कष्मीर
 «  कर्नाटक

 -

 .  मध्य  प्रदेश

 «  महाराष्ट्र
 .  उड़ीसा
 »  पंजाब

 .  राजस्थान

 .  सिक्किम

 »  तमिलनाडु
 .  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पदिचम  बंगाल

 9.

 ७
 #
 ४०

 3

 अंडमान  तथा  निकोबार

 ढीपस मृह
 .  दादर  तथा  नगर  हवेली

 दिल्ली
 «  दमण  तथा  दीव

 .  लक्षदीप

 .  पांडिचेरी

 योग  ;

 80-85)  के  दौरान  झ्रावास  स्थलों  का  झ्ाबंटन

 लिक्षितं  उत्तर

 आबास  स्थल
 उपलब्धि

 15,  49,  726

 81,  698

 85,987

 4,04,570
 95,090

 739

 2,151
 4,17,796

 22,64]

 1,36,412
 1,77,362

 1,27,197

 4,930

 3,46,201

 13,27,408

 24,071

 5,55,332
 40,401

 3,855

 173

 14,540
 3,522

 20

 8,587

 54,33,509
 जि  अचल  बन  ललनललललल  नल  नअबअ  इनाम  ॥॥८॥८एएरणशणश/श/शशशशणणणणणणणााा

 $$
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 ह७७७७४४-७/७-एछतऋा_॒ऋ७एएएए"""ए-एऋभशशश/शशशणशणणणणनाभाणणणणणणणाणणणाणणणणाण «व

 चावल  झोर  गेहू  की  उत्पादकता SUNT  आर
 ब

 2958,  श्रीमती  विभा  घोष  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  वर्ष  1985-86  के  दौरात  क्षे  त्रवार  और  राज्य-वार  चावल  और  गेहूं  की  प्रति

 द्ेक्टेयर  उत्पादकता  कितनी  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  चावल  और  गेहूं  का  राज्य-वार  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 संत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  योगेर  :
 और  1985-86  के  दौरान  देश  में  चावल  तथा  गेहूँ  का  राज्यवार  उत्पादन  तथा

 उत्पादकता  दर्शाने  वाली  सारणी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 राज्य  उत्पादकता  उत्पादन

 ग्रा०/हैक्टर)  मीट्रिक  टन  )
 चावल  गेहूं  चावल  गेहूं

 आन्ध्र  प्रदेश  2209  62]  76:6  01

 1155+  «.  1082:  28:5  10

 बिहार  1128.  1646  60.7  31°4

 गुजरात
 '

 924.  1815  45  78
 ०

 हरियाणा  2797  3094  16°4  524

 हिमाचल  प्रदेश  1381  845  12  30

 जम्मू  व  कशमीर  2210  59  17"  '

 कर्नाटक -45] केरल मध्य * 57:6 महाराष्ट्र 64 उड़ीसा 520 पंजाब 54'5 राजस्थान 909 2209 39-2 तमिलनाडु 257 -- न उत्त र प्रदेश 82.0... पदिच्चम बंगाल - 78.3 5-8 # अखिल भारत 2032 .468 9 56
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 कनटिक  में  समस्या  प्रधान  गांवों  को  पीने  के  पानी  को  सप्लाई
 ”

 2959.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरासहराज  वाडियर  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 3  1986  तक  कर्नाटक  के  कितने  गांव  समस्या  प्रधान  गांव  थे  :

 उनमें  से  कितने  गांवों  को  1986-87  के  दौरान  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराया

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  मन्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रामानन्द  :  से

 1-4-80  को  पता  लगाए  गए  15456  समस्याग्रस्त  गांवों  में  स ेछटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान

 15,443  गांवों  को  स्वच्छ  पेयजल  का  कम  से  कम  एक  स्रोत  उपलब्ध  कराया  गया  ताजे  सर्वेक्षण

 के  आधार  पर  राज्य  सरकार  ने  17281  समस्याग्रस्त  गांवों।बसावटों  का  पता  लगाया  1985-

 86  में  राज्य  सरकार  द्वारा  962]  गांवों/बसावटों  को  शामिल  किए  जाने  की  सूचना  दी  गई  थी  ।

 इस  प्रकार  31-3-86  को  शामिल  किए  जाने  वाले  गांवों/बसावटों  की  संख्या  7073  थी  ।

 1986-87  के  दो  1986  तक  शामिल  किए  गए  गांवों/बसावटों  की  संख्या

 2257  बताई  गई  है  ।

 प्राप्त  प्रदेश  से  खाड़ी  के  देशों  को  भेजे  गए  श्र  सिक|सजवूर
 1.

 2960,  श्री  मानिक  रेडडी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1983  से

 अब  तक  आन्ध्र  प्रदेश  से  वर्ष-वार  कुल  कितने  कुशल/अरध॑-कृशल  श्रमिक  और  मजदूर  खाड़ी  के  देक्षों

 को  गए  हैं  ?

 अम  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सनन्‍्त्रो  पी०  ए०  :  राज्य-वार  सूचना  नहीं  रखी  जा

 रही

 भूमि  भ्रजंन  अधिनियम  का  कार्यान्‍्वयन

 2961.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराहर  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  भूमि  अधिग्रहण  के  कार्यान्वयन  के

 बारे  में  ।9  1983  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  4291  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मूमि  अर्जन  1984  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  परियोजनाओं  ।

 संस्थाओं  के  लिए  भूमि  के  अजंन  हेतु  संविधान  के  अनुच्छेद  258  (1)  के  अन्तगंत  कितने  अवैसरों

 पर  कार्यवाही  की  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 बया  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  भूमि  अर्जन  करने  में
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 काफी  समय  लग  जाने  की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनाओं
 के  लिए  भूमि  अर्जन  की  समस्त  प्रक्रिया  को  प्रभावी  और  कारगर  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  इसे  किस  तरह  प्रभावी  और  कारगर  बनाया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  लिए  भूमि  भर्जन  सम्बन्धी  प्रक्रिया  में  तेजी

 लाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
 '

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शामानन्‍्द

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 से  भूमि  अर्जेन  प्रक्रिया  को  पूरा  करने  को  समयबद्धता  प्रदाम  करने  के  लिए  भूमि
 अजेन  1984  द्वारा  मूमि  अजेन  अधिनियम  1894  में  व्यापक  संशोधन  किए

 गए  संशोधित  प्रावधानों  के  अधिनियम  की  धारा  6  के  तहत  कीं  गई  घोषणा  को  धारा

 4  (1)  के  भ्रधीत  अधिसूचना  के  प्रकाशित  होने  के  एक  वर्ष  के  भीतर  प्रकाशित  किया  जाना  है  तथा

 घोषणा  प्रकाशित  होने  को  तिथि  के  2  वर्ष  के  अन्दर  अवार्ड  दिया  जाना  ।  यदि  इस  निर्धारित  समय  में

 अवार्ड  नहीं  दिया  जाता  है  तो  कायंवाहियां  समाप्त  हो  जाएंगी  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 यह  आशा  है  कि  अब  भूमि  के  अजंन  में  विलम्ब  नहीं  होगा  ।

 पत्यर  की  खदानों  में  प्रवासी  मजबूरों  की  समस्याएं

 2962.  प्रो०  मधु  दंडवते  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  यह  सचु  है  कि  हरियाणा  जेसे  राज्यों  में  पत्थर  की  खदानों  में  बंधुआ  मजदूरों
 और  प्रवासी  मजदूरों  की  समस्या  अधिक  गंभीर  होती  जा  रही  है  और  उच्चतम  न्यायालय  के  निदेशों
 का  भी  उल्लंघन  किया  जा  रहा  क्षौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  पत्थर  की  खदानों  में  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए

 हस्तक्ष  प  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  पी०  ए०  :  और  उच्चतम  न्यायालय

 ने  हरियाणा  के  फरीदाबाद  जिले  में  पत्थर  के  खदानों  और  पत्थर  कऋशरों  में  काम  काज  की

 दक्षाओं  आदि  के  बारे  में  निदंश  दिए  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  नियुक्त  आयुक्त  ने  बताया  था

 कि  फरीदाबाद  के  पत्थर  खदानों  और  पत्थर  क्रशरों  में  बंधुआ  श्रमिक  और  अन्तरराज्यिक  प्रवासी

 कमंकार  हैं  ।

 श्रम  मन्त्रालय  में  समय-समय  पर  हुई  त्रिपक्षीय  बैठकों  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निदेशों  के

 अनुपालन
 की  फ़रमीक्षा  की  गई  है  और  संबंधित  एजेंसियों  को  श्रम  कानूनों  के  परिवर्तत  और  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्देशों  के अनुपालन  संबंधी  उचित
 अनुदेश  दिये  गए  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  ने  भी  निर्देशों  के  अनुपालन  सम्बन्धी  रिपोर्ट  भी  उच्चतम
 स्यायालय  में  फाइल  की  गई  हैं  उच्चतम  न्यायालय  ने  1986  में  यह  पाया  है  कि  भारत
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 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रत्येक  कदम  उठाया  है  कि  श्रम  कानूनों  का  ध्यान  रखा

 जाए  और  उच्च  न्यायालय  के  निर्देशों  का पालन  किया

 |

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  मोतियाखान  में  साकंट  और

 सिनेसा  हाल  का  निर्माण

 2963.  श्रीमतो  विशद्वावती  चतुर्वेदी  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  मोतियाखान  में  मार्केट  और  सिनेमा-हाल  के  निर्माण  के  बारे  में  2  1985  के  अतारांकित

 प्रदन  संख्या  2150  के  उत्त  र  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  नई  दिल्ली  में  मकानों  का  निर्माण
 करने  के  साथ  शार्पिग  सेंटर  आदि  का  निर्माण  आरम्भकर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्‍या  मोतियाखान  में  उस  भूमि  पर  जहां  सरकार  ने  सिनेमा  होटल  शारपिंग  सेंटर
 आदि  बनाने  की  योजना  बनाई  अब  भी  संकड़ों  अवैध  भुग्गियां  मौजूद  और

 बदि  तो  इन  भूग्गियों  को कब  तक  हटा  दिया  जाएगा  और  मोतियाखान  के  लिए

 बनाई  गई  योजना  के  अनुसार  सिनेमा  होटल  और  शार्पिग  सेंटर  भादि  का  निर्माण  कार्य  कब

 तक  आरम्भ  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  +

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  जी  नहीं  ।

 और  मोतियाखान  परिसर  तथा  के  लिए  दिल्ली  नगर

 कला  आयोग  का  अन्तिम  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  इसके  अलावा  भूमि  के  एक  बड़े  भाग  पर

 उन  भुग्गी  निवासियों  ने  अतिक्रमण  कर  रखा  जिन्होंने  उच्चतम  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर

 की  है  और  उनको  वहां  से  हटाये  जाने  के  विरुद्ध  उन्होंने  रोकादेद  प्राप्त  कर  लिया  है  जो  अभी  भी

 लागू

 स्यायालय  के  रोकादेश  के  निरस्त  किए  जाने  के  बाद  अनाधिकृत  दखलकारों  को

 हटाया  जा  सकता  जैसे  ही  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  से  संयुक्त  परियोजना  का  अन्तिम  अनुमोदन
 प्राप्त  हो  जाएगा  तथा  भुग्गियों  को  हटा  दिया  जाएगा  वैसे  ही  वाणिज्यिक  परियोजनाएं  आरम्भ  कर

 दी  जयेंगी  :

 ]

 कलकत्ता  और  झासनसोल  में  केन्द्रीय  ओद्योगिक  न्यायाधिकरणों

 के  पीठासोन  अधिकारियों  के  रिक्त  पद

 2964.  श्री  पूर्ण  सलिक  :  क्या  भ्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  और  आसनसोल  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  न्‍्यायाधिकरणों

 में  पीठासीन  अधिकारियों  के  पद  गत  दो  वर्षों  से  रिक्त  पड़े  हैं  जिसके  कारण  कोल  इण्डिया  लिमिटेड

 के  कामगारों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना.पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 न्‍्यायाधिकरणों  में  पीठासीन  अधिकारियों  की  शीघ्र  नियुक्ति  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गए  हैं/उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  केन्द्रीय  सरकार

 गिक  अधिकरण  वश्रम  न्यायालय  कलकत्ता  के  पीठासीन  अधिकारी  का  पद  19-3-1986  से

 30-9-1986  तक  खाली  पड़ा  रहा  ।  इसे  अब  1-10  1986  को  भरा  यया  केन्द्रीय  सरकार

 गिक  अधिकरण  व  श्रम  आसनसोल  के  पीठासीन  अधिकारी  का  पद  23-2-1985  से  खाली
 पड़ा  इस  पद  के  लिए  चुने  गए  न्यायिक  अधिकारियों  ने  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  कर

 सरकार  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  सेवा-निवृुत्त  जिला  और  अपर  जिला  जजों  के  पैनल  के  लिए

 अनुरोध  किया

 दिल्‍ली  तगर  निगम  हारा  दिल्‍लो  के  गांवों  को  नागरिक

 .  सुविधाएं  प्रदान  करना

 2965.  श्री  संयद  शाहब॒दीन  :  क्या  शहरी  थिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  नगर  निगम  केक्षेत्रों  में  कौन-कौन  से  शहरी  गांव  हैं  और  प्रत्येक  की  आबादी

 कितनी

 कया  दिल्‍ली  नगर  निगम  इन  गांवों  को  आसपास  के  शहरी  क्षेत्रों  के समान  नागरिक

 सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराता

 क्‍या  सरकार  को  इन  गांवों  में  सुविधाओं  की  कमी  के  बारे  में  जानकारी  और

 यदि  तो  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  बया  कदम  उठाये

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  बलथघोर  :  1981  की  वृहृद  योजना

 की  दाहरीकरण  सीमाओं  में  स्थित  106  शहरी  गांव  हैं  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की

 घारा  507  के  अन्तगंत  अधिसूचना  द्वारा  उन्हें  गहर  के  रूप  में  भी  घोषित  किया  गया  जैसा

 कि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  1981  की  जनगणना  के  इन  106  गांवों  की  जनसंरुया

 लगभग  4,00,000  व्यक्ति  हो  जाने  का  हिसाब  लगाया  गया  था  ।

 छठी  ओर  अनुवर्ती  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  इन  शहरी
 गांवों  के  24  गांवों  में  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  72  गांवों  96)  में  भारत  सरकार

 की  प्लान  योजना  अर्थात्‌  के  शहरी  गांवों  की विकास  योजना  ”  के  अन्तर्गत  2067:33  लाख
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 रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  फुटपाथ  एवं  कड़ादानों  एवं  मल  निर्यात  नालियों  का

 सामुदायिक  छक्षौचालयों  का  सामुदायिक  सदनों  का  पार्क

 तथा  खुले  जलपृर्ति  एवं  मल  निर्यात  जैसी  मूल-मूत  सुविधाएं  चरणबद्ध  तरीके  से  प्रदान  की  जा

 रही  इन  शहरी  गांवों  में  से  10  गांवों  को मलिन  बस्ती  धोषित  किया  गया  है  तथा  वर्ष  1981-82

 के  बाद  से  उनका  विकास  बरती  क्षेत्रों  में  पर्यावरणीय  सुधारਂ  योजना  के  अन्तगंत  किया  जा

 रहा
 ,

 और  सरकार  को  इन  कमियों  की  जानकारी  है  तथा  इन  गाँवों  के  सुनियोजित
 विकास  के  लिए  अपेक्षित  और  निषियां  रिलीज  की  गई  जेसा  कि  में  क्रमबद्ध  तथा

 चरणबद्ध  तरीके  से  विचार  किया  गया  दो  निष्पादन  अभिकरणों  अर्थात्‌  दिल्ली  नगर  निगम  तथा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निष्पादित  कार्य  की  नियमित  अन्तराल  में  निरन्तर  समीक्षा  की

 जाती  है  ।

 विवरण

 बुहृद  1981  की  शहरीकरण  सीमाओं  में  स्थिति  106  शहरी  गांवों  तथा
 दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  की  धारा  507  के  अन्तगंत  अधिसूचना  द्वारा

 जिन्हें  शहर  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  उनकी  सूची  ।

 1.  असलतपुर  18.  हुमायूं  पुर
 2.  आजादपुर  »  19.  भिलमिल  तिहारपुर

 ,  बसंत  गांव  20.  जोगाबाई

 4.  बसई  दारापुर  21,  ज्वालाहेड़ी

 5.  बेगमपुर  22.  कच्छीपुर

 6.  बेर  सराय  23.  कालू  सराय

 7.  भरीला  24,  कड़कड़डूमा
 8.  बुद्धेला  25.  कटवाडिया  सराय

 9,  धीरपुर  26.  रुयाला
 ”

 गढ़ी  मरिया  भरिया  खड़की

 AL,  गदी  पीरान  28,  खिजाराबाद

 12.  गाजीपुर  29.  खुरेजी  खास

 13.  घोण्डा  किलोकडी

 14.  हैदरपुर  31.  किक्षनगढ़

 हरितगर  आश्रम  कोटला  मुबारकपुर
 16.  हसनपुर  33.  लाडो  सैराय
 17.  हौजखास  34.  मादीपुर
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 35.

 36.

 37.

 38,
 39.

 40.
 41.

 42.
 43.
 44.
 45.

 46,
 47,

 48.

 49.
 50.

 68.

 70.

 मकसुदपुर

 मंगोलपुर  खुर्द
 मण्डावली  फाजलपुर
 मासीगढ़
 मस्जिद  मोठ

 मौजपुर
 महरौली

 मुनिरका
 नांगलराय

 नांगली  जलेब
 नॉगलोई  सँंयद

 नरायण
 ओखला

 पीपल  थल्ला

 पीतमपुर

 पोसंगी पुर
 «  रामपुरा
 .  साहीपुर
 -  सराय  जुलियाना

 सहापुर  जट
 .  दकक्‍करपुर  खास

 -  शकरपुर
 कि  शालीमार .  शेख  सराय
 .  तैमूर  नगर
 -  ततारपुर
 तेहखण्ड
 .  वजीर  नगर

 *  अधचीनी
 .  अड़कपुर  बाग  मोची

 .  बंदरपुर
 ,  बादली

 .  वहलौलपुर
 चौखण्डी

 डछिराग  दिल्‍ली
 ढाका  *

 71.

 72.

 13.

 74.
 75.

 76.
 77,

 78.
 79.

 80.
 81.

 82.
 83,

 84.
 85.

 86.

 87.

 88.

 89,

 90.
 91.

 92.
 93.
 94.
 95.

 97,
 98

 99.
 100.

 101.
 102.

 103.

 104.
 105.

 म  106.  जमरूदपुर

 घोण्डा  निमका

 घोण्डली

 होजरानी
 जसोला

 जिया  सराय

 कटवाड़ा
 केशोपुर

 खामपुर  राया
 खानपुर
 खरारा
 कोटला
 मदनगिर
 मदनपुर  खादर

 मलिकपुर  चब्बनीं
 मण्डोौली  कच्ची

 मंग्रोलपुर  कला

 महिपाल  पुर

 मोहम्मदपुर

 नाहरपुर
 नांगली  राजापुर
 राजपुर  चब्बनी
 रिठाला

 सबोली
 सदौराकलें

 समयपुर
 सराय  काले  खां
 सराय  शाह  जी
 शादीपुर

 सीलमपुर
 तिहाड़

 तुगलकाबाद
 शाहदरा

 उस्मानपुर

 वजी  राबाद
 युसफ  सराय

 म०--इन  गांवों  को  मलिन  बस्ती  घोषित  किया  गया  है  ।
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 नमन  नमन  नमन  «नमन  नमन  «मम  आम  बिल्ली विकास प्राधिकरण हारा

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  झोल  क्रंजा  में  विकास

 शुल्क  की  वसूली

 2966.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 मील  क्रंजा  में  विकास  शुल्क  की  वसूली  के  बांरे  में  16  1985  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4016  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भील  दिल्‍ली  में  अनधिकृत  कब्जा  करने
 वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  स े500  र०  की  वसूली  कर  ली  है  और  क्या  उन्हें  स्थानान्तरित  करने  और  उन्हें
 वैकल्पिक  स्थल  प्रदान  करने  की  योजना  लागू  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  योजना  के  कब  तक  लागू  किए
 जाने  की  संभावना

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जी

 रामलीला  समिति  द्वारा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  विरुद्ध  दायर  न्यायालय  संबंधी

 मामले  के  कारण  स्थानांतरण  की  योजना  को  कार्यान्वित  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 विश्व  बेंक  यूरोपीय  साझा  व्यापार  के  दल  ह।रा  आपरेशम
 कार्यक्रम  की  समोक्षा

 2967.  डा०  ए०  कलानिधि  :  क्‍या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूरोपीय  साका  बाजार  और  विश्व  बंक  के  आपरेशन  सम्बन्धी  संयुक्त
 दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  उक्त  दल  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 + उन  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  काय॑वाही  की  गई

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  योगेस
 कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 -  और  :  प्रद्न  ही  नहीं  उठते  ।

 महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  चस््पुर

 2968,  श्री  गुरूवास  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 वया  महाराष्ट्र  इलेयट्रोस्मेल्ट  चन्द्रपुर  का  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 द्वारा  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  है
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 यदि  तो  क्‍या  महाराष्ट्र  इलैक्ट्रोस्मेल्ट  लिमिटेड  का  कार्य-निष्पादन  असंतोषजनक

 होने  के  कारण  इसका  अधिग्रहण  किया  गया  है  और

 महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लिमिटेट  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार
 *

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  थ्री  क,व्ण  चना  हां  ।

 बिजली  की  लागत  में  विदव  बाजार  में  फेरो-मेंगनीज  की  मांग  में  मंदी  और

 महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लिमिटेड  की  इस्पात  की  उत्पादन  लागतें  किफायती  न  होने  जैसे  विभिन्‍न

 कारकों  के  संयोजन  से  महाराष्ट्र  की सरकार  को  इस  बात  का  बढ़ावा  मिला  है  कि  वह  भारत

 सरकार  को  द्वारा  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लि०  का  अधिग्रहण  करने  का  प्रस्ताव  भेजे  ।

 महाराष्ट्र  इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लि०  के  का्यंकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  किये  गए  कुछ
 आयोजित  उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 --  फेरो  मेंगनीज  के  उत्पादन  के  लिए  उपलब्ध  वर्तमान  सुविधाओं  को  पूरे  तौर  पर

 उपयोग  में  लाया  जिससे  इसके  उत्पादन  को  अधिकाधिक  किया  जा  सके  ।

 —  इन  सुविधाओं  का  उपयोग  व्य#हायं  सीमा  तक  अन्य  लौह  मिश्र  धातुओं  के
 दन  के  लिए  भी  किया

 इलेक्ट्रोस्मेल्ट  लिं०  में  इस्पात  का  उत्पादन  जो  सन्‌  1982  से  बन्द

 पुनः  शुरू  कर  दिया  जाएगा  ।

 बिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  रोहिणो  योजना  के
 प्रन्तगत  फ्लेटों  का  झ्ाबंटन  ,

 2969.  श्री  जेगुल  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  विभिन्‍्त  आय  वर्गों  के  लोगों  को  मू-खण्डों  के
 आवंटन  के  लिए  1981  के  आरम्भ  में  रोहिणी  नाम  से  एक  परियोजना  प्रारम्भ  की  थी  ?  ॒

 (@)  क्या  न्यू  पैटन  स्कीम  1979  के  अन्तगंत  पंजीकृत  आवेदकों  को  पंजीकरण  रोहिणी  में
 अन्तरित  करने  की  अनुमति  दी  गई  -

 ऐसे  आवेदकों  को  मू-खण्डों  के  आवंटन  में  प्राथमिकता  देने  का  वचन  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  ऐसे  सभी  आवेदकों  को  आवंटन  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  आवंटन  किया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  से  हां  ।

 भौर  हां  |  कुछ  ही  पंजीकृत  व्यक्ति  शेष  रह  गये  हैं  और  उन्हें  1987  के
 आरम्भ  में  ही  निकाले  जाने  वाले  संभावित  अगले  ड्रा  में  आवास  दे  दिया  जाएगा
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 महएरष्ट्र में  सूला  प्रवण  ब्लाक

 970,  जो  जो०  एसं०  बनातवाला  :  क्‍या  क॒थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृ०  करेंगे कि
 :

 ॥  महाराष्ट्र  के  कितनें  ब्लाकों  को  सूखा  प्रवण  धोषित  किया  गया  है  और  उनके  शिश
 कितनी  केग्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है

 यह  सहायता  प्रति  ब्लाक  किस  दर से  प्रदानकी  गई

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  13  ओर  ब्लाकों  को  सृश्षाज्यण  भोकित
 करने  का  अनुरोध  किया  है ॥

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  जोर  इसके  कारण  क्या  हैं

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  की  दर  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  हैं  और

 यदि  तो  मांगी  गयी  द्वर-व॒ृद्धि  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 ...  कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सस्ती  रामानन्द  :
 और  महाराष्ट्र  के  12  जिलों  में  74  लण्डों  का  उन  क्षेत्रों  के  रूप  में  पता  मगंया  है  जो  कि

 लम्बे  समय  से  सूखाग्रस्त  हैं  तथा  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  किए  गए  1986-

 87  के  दौरान  सखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  प्रत्येक  खण्ड  का  कुल  आबंर्टंन  15  लाख  रुपये  हैं

 जोफि4्केसद्र  और  राज्य  सरकोर  छ्लरा  बराबर-बराबर  बांटा  जाएगा  ।  ..

 से  24-10-86  को  नई  दिल्ली  में  हुए  राज्य  ग्रामीण  विकास  मंत्रिकों  के  सम्मेलन

 में  महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  विकाश  मंत्री  ने  सुझाव  दिया  था  कि  राज्य  के  13  और  खब्हों  की  सम्ने

 समय  से  सूखभ्रंस्त  क्षेत्र:के  रूप  में  माना  जाए  तथा  उन्हें  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तवत्  रखा

 जाए  ।  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि  सूख!ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  प्रत्येक  खण्ड

 आबंटन  ब्रढ़ाया  जाए  क्योंकि  15  लाख  का  मौजूदा  आबंटन  कम  कार्यक्रम  की  मौजदा

 फव्रेज-कार्यदल  द्वारा  निप्चरित  और  1984  में  अन्तविभागीय  दल  द्वारा  यथा  संशोधित  मानवष्डों  और

 सिफारिशों  पर  आधारित  है  तथा  इसे  1985-86  से  लागू  किया  गया  है  |:  सातवीं  योजता  के  दौरान

 सख्त  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निषियों  का  आबंटन  इन  कार्यक्रम  के  कवरेज  कोਂ  ध्यान  में  रखते

 हुए  किया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्‍त  यह  कार्यक्रम  केवल  पूरक  स्वरूप  का  है  तथा  आश्वात्तीत

 णामों  को  प्राप्त  करने  क ेलिए  आवद्यक  मार्गदशिकाए  जारी  की  गई  हैं  ताकि  इस  कार्यक्रम  का

 समन्वय  ग्रामीण  रोज़गार  का्येक्रमों  जैसे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तंथा  ग्रामीण  मूमिहीन

 रोजगार  गारण्टी  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  गरीबी  निवारण

 केन्द्र  की  अन्य  योजनाओं  और  साथ  ही  अभाव  राहत  के  लिए  रिलोज  की  गई  निष्ियों  के  साथ  हो
 सके  ।

 कवरेज  तथा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सूखाग्रस्त  क्ष त्र  कार्यक्रम  के

 गेंत  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  के  पैमाने  में  कोई  परिवर्तन  करना  उचित  नहीं  समझा  गया
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 पद्चिम  बिहार  में  खाली  प्लाटों  पर  बनाई  गई

 ऋर्गियों  को  हटाना

 2971.  श्रीमतो  प्रभावती  गुप्त  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बिहार  के  ब्लाक  में  कितने  प्लाट  खाली

 क्‍या  इन  प्लाटों  का  आवंटककरने  का  विचार  है  ओर  यदि  हां  तो  कब  ;'

 क्या  इन  खाली  पड्टे  प्लाटों  पर  लगभग  100  भुग्गियां  बना  ली  गई

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  इन  भुग्गियों  को  हटाने  का  विचार
 -  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलवोर  :  और  पश्चिम  बिहार
 ब्लाक  में  प्लाट  संब्या  122-127  को  अतिक्रमणों  के  कारण  आवंटित  नहीं  किया  जा

 अतिक्रमणों  को  हटाये  जाने  के  बाद  इन  प्लाटों  का  आवंटन  किया

 से  इन  प्लाटों  पर  लगभग  70  भुग्गिपां  बनी  हुई  हैं  और  इन्हें  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  यथा  समय  हटा  दिया

 पदिश्विम  बंगाल  में  क्‍्लाकाशवाणो  केस्रों  को  स्थापना

 2972.  श्रो  जायनल  अवेदिन  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ह  हे

 देश  में  राज्यवार  स्थित  आकाशवाणी  केन्द्रों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  पर्चिम  बंगाल  में  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  की  संख्या  अन्य  बड़े  राज्यों
 की  तुलना  में  बहुत  कम  हैं  और  यद्दि  जो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  सम्बन्ध  में  विद्यमान  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  लिए
 पदिच्षम  बंगाल  में  नये  केन्द्रों  की स्थापना  करने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा.क्या  है  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  ए०  के  :  ब्यौरा  संलग्न
 में  दिया  गया  है  ।  हि

 नहीं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  रेडियो  जो-क्षेत्र  के  रूप  में  91  प्रतिशत  और
 जनसंख्या  के  रूप  में  94  प्रतिशत  राष्ट्रीय  कवरेज  की  तुलना  में  अधिक  है  ।  ह

 पहिचिम  बंगाल  में  रेडियो  कवरेज  काफी  सन्‍्तोषजनक  फिर  आकाशवाणी  ने
 अपली  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आसनसोल  और  मुशिदाबाद  में  नए  रेडियो  स्टेशन  स्थापित
 करने  की  स्कीमें  शामिल  की  आकाशवाणी  सिलीगड़ी  और  कृ््तियांग  के  मौजूदा
 मीठरों  की  शक्ति  भी  बढ़ाने  का  प्रस्ताव
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 नी न  नी  “9: नानक तन

 विवरण

 15-11-1986  के  दिन  की  स्थिति  के  अनुसार  मौजूदा  रेडियो  स्टेशनों  की  सूची  ।

 क्रम  संस्था  राज्य/संघ  धासित  प्रदेश  का  नाम  राज्य  में  रेडियो

 और  रेडियो  स्टेशनों  का  स्थान  स्टेशनों  की  संख्या

 60)  ७9  -  6)

 झ्रांप्त  प्रदेश  5

 हैदराबाद

 (2)  विजयवाड़ा

 (3)  विशाखापत्तनम

 (4)  कुड्डप्पा

 (5)  आदिलाबाद

 गुवाहाटी
 (2)  सिलचर

 (3)  डिब्र,गढ़

 पढना

 (2)  रांची

 (3)  भागलपुर

 (4)  दरमंगा

 *
 अहमदाबाद

 (2)  बड़ोदा

 (४)  रोजकोट

 $.  हरियाणा

 रोहतक

 हिमाचल  प्रदेश

 शिमला  ज्ु
 |
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 ii.  मै

 लंम्मू  ब  ककमौर

 :  श्रीनगर

 (2)  जम्मू

 (3)  मेह  .

 कर्माटक
 ह

 (1)  बंगलौर

 सु  (2)  भद्रावती  :  ४.४

 (3)  धारवाड़
 '  +  (4)  (5)  :

 (5)  मंगलोर/|उदिफेः

 (6)  मैबूर  :
 8

 करल  गो
 *

 (  एलेप्पी  .

 (2)  कालीकट  ४:
 (3)  त्रिचूर

 (4)  विवेन्द्र

 अध्य  प्रदेश

 (2)  भोपाल
 ह

 क
 (3)  छतरपुर

 (4)  ग्वालियर

 (5)  इल्दोरਂ

 (6)  जबलपुर
 (7)  जगदलपुर
 (8)  रायपुर

 (8)  रीवा
 _

 भहाराष्टू

 |
 .  औरंगाबाद

 (2)  बम्बई

 (  अम्बिकापुर

 ह  ह

 1986

 Vie

 |

 कै
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 हर ढ़

 *
 ..
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 14.

 15.

 ह्वू

 फेक

 18..  .

 2

 (3)  जलगांव
 (4)  नागपुर  :

 (5)  परमनी
 (6)  पु  bk.
 (7)

 (8)  सांगली
 (9)  शोलाएपुंर

 स््

 सणिपुर  ,

 (1)  इम्फाल

 (1)  ,  ;
 -  (2)  तुरा

 नाहालेंड

 (1)  कोहिमा

 उड़ीसा

 (1)
 (2)  जैसोर

 (3)  सम्बलपुर पे
 ु

 ः

 (1)  जालन्धर
 ह

 (1),  जयपुर

 (2)  अजमेर

 (3)  बीकानेर

 (4)  उदयपुर

 (5)  जोधपुर

 (6)  सूरतगढ़

 लिक्किस

 (1:)  |
 गंगटोक



 लिखित  उत्तेरं  24  1586

 19.  तमिलनाडु  5

 (1)  कोयम्बत्र

 (2)  मद्रास

 (3)  तिरूचिरापल्ली

 (4)  तिरूनवेल्ली

 (5)  नागरकोइल

 20.  जिपुरा
 अगरतला

 उत्तर  प्रदेश  9

 इलाहाबाद

 (४)  अल्मोड़ा  .

 (3)  गोरखपुर

 (4)  कानपुर

 (5)  लखनऊ

 (6)  मथुरा

 (7)  नजीबाबाद

 .  (8)  रामपुर
 *

 (9)  बाराणसी

 22.  पद्चिचम  अंगाल  3

 कलफत्ता

 (2)  कुसियांग

 (3)  सिलीगुड़ो

 23.  धष्डमान  और  निकोबार  होप  समूह

 पोर्टंब्लेयर

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  4

 (1)  ईटानगर

 (2)  पासीधभांट
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 ह  2
 ह

 3

 (3)  स्वांग
 ह

 -  (4)  तेजू

 25.  -  अण्डीगढ़
 ह

 हे  चण्डीगढ़

 26.  बिल्ली  26. facet

 दिल्‍ली

 27.  इसन  ओर  होप
 पणजी

 28.  पांडिचिरी  |

 पांडिचेरी

 29.  सिजोरम

 ऐजवाल

 कुल  छः

 केस्तीय  र्पासो  बोर्ड  झोर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठवतों

 हारा  नियुक्त  बेतन  समिति

 2973.  भ्री  हरिहर  सोरत  :  क्‍या  क्रम  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड  और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठनों  द्वारा  नियुक्त  वेतन

 समिति  को  अधीक्षकों  के  वेतनमान  में  असंगति  को  दूर  करने  के  सभ्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 ओर
 |

 है
 यदि  तो  कया  वेतन  समिति  अधीक्षक  के  पद  को  अचुभाग  अधिकारी  का  पद  नाम

 देने  और  उनके  वेतनमानों  को  केन्द्रीय  सरकार  और  कर्ंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  बराबर  करने  *

 का  विचार  करेगी  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  को»  ए०  :  चौथे  वेतन  आग्रोग  की  घिका

 रिश्लों  जिनके  बारे  में  सरकार  के  निर्णयों
 की

 घोषणा  कर  दी  गई  पूरी  तरह  से  ध्यान  में  रखते

 हुए  एक  वेतन  समिति  बठित  की  गई  है  जो  उपयुक्त  संशोधित  वेतनमानों  को  अपनाने  में  यदि  कोई

 असंगतियां  हुई  हैं  उन्हें  दूर  करने  के  प्रश्न  तथा  अन्य  संगत  मामलों  की  जांच  करेगी  ।

 इस  अवस्था  पर  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।

 7
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 आफादाबाणी  के  पैश्र-पजिकाझों  का  प्रकाशन  ¥

 2974.  क्री  सत्य  भोपाल  भिभ्  :  क्‍या  सूचना  और  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  जगतਂ  और  आकाशवाणी  से  सम्बन्धित  अन्य  इसी  तरह  की

 पत्र-पत्रिकाओं  का  प्रकाशन  पुनः  आरम्भ  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सचमा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  ए०  के०  :  आठ  पाक्षिक

 .  आकाशवाणी  पत्रिकाओं  में  से  थार  अर्थात्‌
 तथा  अन्द  कर-दी  गई  क्योंकि  ये  पत्रिकाएं  :

 वर्षों  से  घाटे  में  चल  रही  थीं  और  उनके  आत्म  निर्मर  होने  की  सम्भावना  नहीं  इसमें  से

 किसी  भी  पतन्निका  को  पुनः  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रदन  ही  नहीं  उठतों  ।
 ग  '  Cae  हु

 बिहार  में
 कृषि  विशाल  वाली

 2975.  डा०  गौरी  शंकर  :  क्या  कृषि  मल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्ैकि  ;

 बिहार  में  कितने  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  हैं  ओर  उन्हें  चलाने  वाली  के  नाम
 गिल  बल  हा  |, हर  री

 |

 क्‍या  यह  सच  हैं  कि  मुंगेर  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों
 में

 न  तो  पर्याप्त  संख्या  में  अधिकारी
 किए  गए  हैं  और  न  ही  वहीं  बुनियादी  सुविधाएं  श्रदान  की  गई  और  :

 Babe  यदि  तो  उक्त  केन्द्रों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृधि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  :

 बिंहार  में  8  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  इन  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  स्थान  और  उनसे  सम्बन्धित

 उन्हें  चलाने  वाले  अभिकरंण  निम्नलिखित  हैं  :
 '

 mn  ीननीतणीयीनीीय  नल  मनन  नुननननानकमिनरनीनीनी  नी  आए  एज  पः  : 7  «नमन»

 क्रम संख्याਂ _. कृषि धिज्ञान केन्द्र[के कार्यान्वयन अभिकरण स्थान सहित ताम नमक नननन-म+१++ननी मनन न मनन क्‍ फनी ऊँ ै 5 ध््ग्गी कृषि विज्ञान _ रामकव्ण मिशन आश्रम रांची - रोंची 2... कृषि विज्ञान केन्द्र , ग्राम निर्माण मन्डल सोखोदेबरा नंवादा मवादा 74



 3  1908  लिखित  उत्तर
 i  --.+०---  जन्नत  आल  लीन कल  चलन  ४:55  स  कबनसकललस:नससक

 2  3  न
 न

 3...  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  राजेन्द्र  कृषि

 मुंगेर  समस्तीपुर

 4...  कृषि  विज्ञान  --
 जिला  भागलपुर

 5,  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  *  बिरसा  कृषि  विश्वविद्यालय
 जिला  सिहमूम  रांची

 6...  कृषि  विज्ञान  अगवानपुर  राजेन्द्र  कृषि
 सहरसा  समस्तीपुर

 7,  कृषि  विज्ञान  संथाल  पहाड़िया  सेवा  मण्डल

 देवगढ़  देवगढ़

 8...  कृषि  विज्ञान  होलीकरास
 हजारीबाग

 और  राजेन्द्र  कृषि  पूसा  समस्तीपुर  के  अधीन  मुंगेर
 में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  का विकास  भ्रपेक्षाकृतः  धीमा  रहा  है  ।  तथापि  भारतीय  कृषि  अनुसंघान

 परिषद्‌  ने  बारम्बार  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  से  इस  मामले  में  जल्द  सुधार  लाने  के  लिए  अनुरोध
 किया  सौभाग्यवह  विश्वविद्यालय  से  मुंगेर  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  की  कार्य  दशा  सुधारने  के  लिए

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 (i)  कृषि  विज्ञान  केन्द्र
 के

 सभी  पदों  को

 (ii)  बिल्डिग  तथा  फार्म  सहित  भौतिक  सुविधाओं  का  और

 (iii)  समय  से  पर्याप्त  निधि  प्रदान  करना  ।.

 राज्यों  में  के्ीय  सरकार  की  सम्पत्ति  पर

 सम्पत्ति-कर  से  छूट

 2976.  श्री  नित्यानन्द  सिथ्र  :  क्या  शहरी  बिकास्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सम्पत्ति  पर  कभी  भी  सम्पत्ति  कर  से  छूट  दी  जाती

 है  जिससे  स्थानीय  निकायों  को  पर्याप्त  राजस्व  नहीं  मिल  पाता  ह

 कया  इस  छूट  को
 समाप्त

 करने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता

 और  .

 यदि  तो  क्या  ऐसा  कोई  संशोधन  पुनः  स्थापित  किया

 (73
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 .._  हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  राज्यों  में  स्थित  केन्द्रीय

 सरकार  की  सम्पत्तियां  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  285  के  अन्त्गंत  सम्पत्ति  कर  से  मुक्त  हैं  ।

 भारत  सरकार  स्थानीय  प्राधिकरणों  द्वारा  दी  गई  विशेष  सेवाओं  के  लिए  सेवा  प्रभारों  का

 भूगतान  करती  केन्द्रीय  सरकार  की  कम्पनियों/निगरमों  को  इस  प्रकार  की  छूट  प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 हां  ।

 सरकार  का  फिलहाल  संविधान  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 सिचाई  सम्बन्धी  विकास  कार्यो  में  रकावट

 2977,  भरी  आर०  एस०  क्‍या  कथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  समूचे  देश  में  लघु  कृषक  विकास  एजेंसी  ,
 योजना  तथा  देश  के  कुछ  भागों  में  लिफ्ट  सिंचाई  योजना  को  समाप्त  कर  देने  से  किसान  वित्तीय

 संकट  का  सामना  कर  रहे  हैं  और  पद्दिचमी  महाराष्ट्र  जैसे  देश  के  कुछ  भागों  में  सिंचाई  सम्बन्धी

 विकास  कार्यों  में  रकावट  आ  गई  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  देश  के  ऐसे  भागों  में  जहां  इस  योजना  की  अत्यधिक

 आवध्यकता  इसे  पुनः  लागू  करने  का  विचार  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  रामानन्द  :  और

 1980  में  जब  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  देश  के  सभी  खण्डों  में  विस्तार

 किया  गया  तो  लघु  किसान  विकास  एजेन्सी  कार्यक्रम  का  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  साथ

 विलय  कर  दिया  गया  था  |  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  पता  लगाए  गए  लाभार्थी

 परिवार  निजी  तौर  पर  या  समूह  में  लघु  सिंचाई  सहित  कोई  भी  वह  योजना  प्रारम्भ  करने  के  लिए
 स्‍्वतन्त्र  हैं  जिसके  लिए  अशधथिक  सहायता  और  ऋण  उपलब्ध  किराये  जाते  हैं  ।

 1985  से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लघु  सिंचाई  गतिविधियों

 को  ओर  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  इस  समय  आर्थिक  सहायता  पर  मुद्रा  की  कोई  अधिकतम  सीमा

 नहीं  हालांकि  किसी  भी  मामले  में  25  331 /3  प्रतिशत  तथा  50  प्रतिशत  की  अधिकतम

 प्रतिशत  सीमा  पहले  की  तरह  इसके  अलावा  सामुदायिक  लघु  सिंचाई  परियोजना  के  अन्तगंत

 जहां  कर्मांड  क्षेत्र  में  50  प्रतिशत  से  अधिक  मूमिधारक  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  छोटे

 ओर  सीमान्त  किसान  हैं  तथा  जिनके  पास  25  प्रतिशत  से  कम  मूमि  नहीं  वहां  ऐसे  मामले  में

 प्रत्येक  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  परिवार  के  लिए  आर्थिक  सहायता  की  अधिकतम  सीमा

 50  प्रतिशत  होगी  ।  दल के  प्रत्येक  सदस्य  के  लिए  लागत  का  विभाजन  उनकी  भूमि  के  अनुपात  में
 कर्मांड  क्षत्र  की  कुल  भूमि  के  प्रतिशत  के  रूप  में  होगा  ।  समन्वित  ग्रामीण  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  की  गई  सहायता  प्रत्येक  ख़ण्ड  में  2  लाख  रुपये  तक  की  लागत  वाली  परियोजनाओों  तक
 सीमित  होगी  ।
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 * बैननकत-++नी  ससस  रच  ््न्डडकनकनसलअ  न  ववइस्‍इकन्िनलीीससस2ललब  लॉक  सससककस्ं  सकफक्‍अचअतीकीयखसीणतजनजसस:सकसकन  —

 उपरोक्त  के  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  ने  लघु  सिंचाई  गतिविधियों  को

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सहित  सभी  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  छोटे  और
 सीमान्त  किसानों  को  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  एक  विशाल

 क्रम  शुरू  किया  इस  योजना  के  अन्तगंत  लघु  सिंचाई  घटक  के  लिए  आथिक  सहायता  के  रूप

 में  प्रत्येक  खण्ड  क ेलिए  3:50  लाख  रुपये  वार्षिक  का  प्रावधान  किया  गया  आवश्यक  ऋण  वित्तीय

 संस्थाओं  से  किया  जाता
 ह॒

 उपयोक्‍कत  से  सालूम  होगा  कि  सरकार  के  उक्त  दो  कार्यक्रम  लघु  सिंचाई  गतिविधियों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  हैं  ।

 भारतोय  कथषि  प्रनुसंधान  संस्थान  को  परमाणु  अनुसंघान  प्रयोगशाला
 के  प्रधान  प्रधिकारी  के  पद  पर  नियुक्ति

 2979.  डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  कीं  परमाणु  अनुसंधान
 शाला  के  प्रधान  अधिकारी  का  पद  काफी  समय  से  रिक्त  पड़ा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 क॒षि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेश  :
 जी  श्रीमान  ।

 यह  योग्य  वैज्ञानिक  की  अनुपलब्धता  के  कारण

 ट्यूनेशिया  में  संयुकक्‍त  क्षेत्र  की फटिलाइजर  परियोजना  की  स्थापना

 2980.  श्री  एच०  एन०  नजे  गोडा  :

 क्रो  जी०  एस०  वसवराजू  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  ट्यूनेशिया  उस  देदा  में  संयुक्त  क्षंत्र  के  अन्त्गंत  एक  बड़ी  उबंरक

 परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये

 यदि  तो  क्‍या  दोनों  देश  उवं  रक  परियोजना  को  स्थापित  करने  के  लिए  एक  संयुक्त
 कार्यकारी  दल  का  गठन  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  हैं

 क्या  दोनों  देशों  क ेलिए  आवश्यक  विभिन्‍न  किस्म  के  उबंरकों  के  लिए  बहुत॑  से  सम

 भकौतों  पर  भी  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्वेरफ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  ट्यूनेशिया  में
 फास्फंटिक  व  पोटेशिक  उवंरकों  के  उत्पादन  के  लिए  संयुक्त  उद्यम  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 से  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 हवन  ननननननगनगननगनन+-ननननीनीननानीनननीनी नी

 बिहार  में  गेह  के  हानिकारक  बीजों  की  सप्लाई

 2981  आओ  चम्पन  थामस  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  संच  है  कि  1982  से  1985  के  बीच  बिहार  सरकार  को  हानिकारक

 नाशकों  वाले  50,000  क्विंटल  गेहूँ  के  बीज  बेचे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  पटना  के  एक  मजिस्ट्रेट  द्वारा  निर्धन  लोगों  को  गेहूँ  की  बिक्री
 की

 अदालती  जांच

 किए  जाने  से  इस  तथ्य  का  पता  चला  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  योगेल्र  :

 से  :  अपेक्षित  जानकारी  विभिन्‍न  स्रोतों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ।।  प्राप्त  होते  ही उसे

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 फसल  धोसा  योजना  का  मूल्यांकन

 2982.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  मी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  अन्तर्राष्ट्रीय  खाद्य  नीति  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  फसल

 बीमा  योजना  मूल्यांकन  से  पता  चला  है  कि  फसल  बीमा  कार्यक्रम  से  निर्धन  तथा  छोटे  किसानों  को

 कोई  लाभ  नहीं  हुआ  जिनकी  देश  में  जनसंख्या  अधिक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 फसल  बीमा  कार्यक्रम  को  अधिक  सार्थंक  बनाने  के  लिए  क्‍या  सुधार  करने  के  सुकाव

 दिए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  भम्न्रो  योगेज्र  :

 से  भारत  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय  खाद्य  नीति  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  गए  फसल

 बीमा  योजना  के  किसी  भी  मूल्यांकन  की  जानकारी  नहीं  वर्तमान  बृहत्‌  फसल  बीमा

 खरीफ  1985  के  मौसम  से  देश  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  और  इसके  फायदे  और  नुकसान  के  बारे

 में  इस  समय  कोई  निष्कर्षण  निकालना  संभव  नहीं  है|  संकेतों  के  अनुसार  इस  योजना  से  काफो  हृद
 तक  छेती  करने  वाला  समुदाय  लाभान्वित  हुआ  है  ।

 कपास  की  कोेती  के  अधोन  भूमि  के  क्षेत्रफल  को  कम  करमा

 2983.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  कपास के  प्रथुर  मंडार  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  देश  में  कपास  की  खेती  के  अधीन

 भूमि  के  क्षेत्रफल  को  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 46



 3  1908  लिखित.उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए
 और गम

 कपास  की  खेती  के  स्थान  पर  अन्य  फसलों  की  खेती  किए  जाने  से  बचने  के  लिए  तथा

 कपास  के  अतिरिक्त  भंडार  की  बिक्री  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र
 से  भारत  सरकार  ने  कपास  उगाने  वाले  मुख्य  राज्यों  को  कपास  के  बदले  तिलहन  और

 दलहन  उगाने  के  लिए  प्रेरित  करने  की  कोशिश  की  फसल  बदलने  के  बारे  में  कोई  लक्ष्य

 नियत  नहीं  किए  गए  |  कपास  के  फालतू  स्टाक  के  निपटान  के  लिए  एक  दीघेकालीन  निर्यात  नीति

 की  घोषणा  की  गई  है  जिसके  अन्तगेंत  तीन  वर्ष  क ेलिए  कपास  की  छह  लाख  गांठें  निर्यात  की

 साथ  भारतीय  कपास  निगम  ने  देश  में  कपास  की  खपत  बढ़।ने  के  लिए  बिक्री  की
 संशोधित  शर्तें  अपनायी

 ]

 भूमिहोन  कृषि  सजदूर

 2984.  श्रो  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  देदा  में

 हीन  कृषि  मजदूरों  को  राज्यवार  कुल  संख्या  कितनी  है  भौर  उनमें  से  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  के  कृषि  मजदूरों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्दर

 भूमिहीन  मजदूरों  की  संख्या  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  उपलब्ध  है  ।  अन
 सूचित  जाति  और  भ्रजुधुचित  जन  ज।ति  के  ब्यौरे  सहित  कृषि  मजदूरों  की  राज्यवार  कल  संख्या  संलग्त
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बिवरण

 संत्या  लाख  में
 a  रा

 क्रम  संख्या  राज्य  /
 “

 कृषि  मजदूरों  अनुसूचित  अनुसूचित
 संघ  राज्य  की  संख्या  जातियों  जचजातियों

 के  कृषि  के  कृषि
 मजदूरों  जी  मजदूरों  की

 संख्या  संख्या

 1  20  3  .4  5

 1.  आमन्ध्न  प्रदेश  83.2  27.3  6.9
 2.  बिहार  73.8  -26.9  5.0
 3.  गुजरात  24.9  3.2  7.9
 4...  '

 हरियाणा  5.9  3.7  --

 5.  हिमाचल  प्रदेश  0.4  0.2  नगण्य
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 2  3  4  5

 6.  जम्मू  और  कद्दमीर  0.6  0.1  नगण्य

 7...  कर्नाटक  36.6  10.6  3.2

 8,  केरल  19.2  5.4  0.6

 9...  मध्य  प्रदेश  48.6  11.5  17.4

 10.  महाराष्ट्र  64.7  8.4  12.2

 11...  मणिपुर  0.3  नगण्य  नत्रण्य

 12,  मेघालय  0.6  तगण्य  0-5

 13,  उड़ीसा  24.0  6.7  8.5

 14.  पंजाब  10.9  7.9  --

 15...  ..  राणस्थान
 ,

 7.6  3.2  1.3

 16,  तमिलनाडु  60.4  25.6  0.9

 17.  त्रिपुरा  1.6  0.3  0.6

 18.  .,  उत्तर  प्रदेश  51.8.  26.0  --

 19...  पद्चिचम  बंगाल  38.9  15.1  6.2

 90...  अन्य  1.2  0.4  0.1

 555%0  182:5  वाय अखिल  भारत*

 *  जहां  198]  की  गणना  के  समय  में  गड़बड़ी  की  स्थिति  फैलने  क ेकारण  जनगणना

 नहीं  हुई  शामिल  नहीं

 टिप्पणी  :  जो  व्यक्ति  जिस  अथवा  फसल  की  भागीदारी  में  मजदूरी  के  लिए  अन्य
 व्यक्ति  की  जमीन  में  काये  करता  एक  कृषि  मजदूर  के  रूप  में  समझा  जाता

 स्लोत  :  जनगणना  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  को  खेती  करने  में  कोई  जोखिम  नहीं  था  परन्तु  मजदूरी
 1981  के  लिए  ही  अन्य  व्यक्तियों  की  जमीन  पर  कार्य  करता  एक  कृषि  मजदूर

 जिस  मूमि  पर  वह  काम  करता  पर  कोई  पट्टे  अथवा  इकरारनामे  का

 कोई  अधिकार  नहीं
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 दूरदशंन  के  लिए  स्वीकृति  किए  गए  पद

 2985.  श्री  यशवन्त  राष  गड़ाख  पाटिल  :

 क्री  मुरलोघर  भाने  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दूरदर्शन  के  लिए  अतिरिक्त  महानिदेशक  और  उप-महानिदेशक  तथा  अन्य  वरिष्ठ

 अधिकारियों  के  नये  पदों  की  स्वीकृति  दी  गई

 कया  अन्य  संवर्गों  में  भी  कमंचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जा  रही  और

 उसके  कारण  तथा  ओऔचित्य  कया  हैं  और  क्या  इससे  दूरदर्शन  के  कार्यकरण  और  काय॑े

 निष्पादन  में  सुधार  होगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  :  दूरदर्शन
 के  मुख्यालय  में  वित्त  तथा  प्रशिक्षण  स्कन्धों  को  सुदृढ़  करने  क ेलिए  अपर  महानिदेशक  का

 एक  पद  तथा  उपमह।निदेशक  के  तीन  सहायक  अधिकारियों  और  कमंचारियों  के  पदों  के

 सृजित  किए  गए  हैं  ।

 हां  ।

 अपने  कार्य  संघालन  तथा  निष्पादन  में  सुधार  करने  की  सतत्‌  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  दूरद्ंन  अपने  संगठन  को  अपरिवर्तित  तथा  विस्तृत  करने  का

 प्रयत्न  करता  है  ताकि  विषयवस्तु  तथा  गुणवत्ता  में  और  सुधार  हो  सके  ।

 गासोण  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  घनराशि  का  धाबंटन

 2986,  श्री  एच०  ए०  डोरा  :

 श्रो  ए०  रधुसा  रेड्डो  :

 ओरी०  सी०  सस्यु  :  क्‍या  कथि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  पर  कूल  कितनी  धनराह्ि  व्यय  की  गई  है  और

 लाभा्कयों  की  राज्यवार  संख्या  कितंनी

 क्‍या  सरकार  का  ग्रामीण  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  समेक्षित  ग्रामीण
 विकास  कायंक्रम-ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  धनराशि  के  क्ावंटन  में  वृद्धि  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  पग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रों  रामानन्द

 छठी  योजना  (1980-81  से  1984-85)  तथा  साथ  ही  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  पर  खं  की  गई  राषि  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उपलब्धियों  की  निगरानी  सुज्ित  रोजगार  के  श्रम  दिनों  के  आधार  पर  की

 जाती  है  न  कि  लाभान्वित  व्यक्तियों  की  संख्या  के आधार  पर  तदनुसार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 वार  सृजित  रोजगार  भी  विवरण  में  दर्शाया  गया

 ओर  समन्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा
 ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारनन्‍्टी  कार्यक्रम  पर  सातवीं  योजना  का  परिव्यय  2358.81  करोड़
 रुपये  अंश  1287.47  करोड़  रुपये  अंश  तथा  1743.78  करोड़  रुपये

 इनके  मुकाबले  में  सातवीं  योजना  (1985-86  तथा  1986-87)  के  प्रथम  दो  वर्षों  क ेलिए  इन
 कार्यक्रमों  क ेतहत  किया  गया  आवंटन  नीचे  दिया  गया  है  ;

 कार्यक्रम  किए  गए  भआयंटन  ग्रामीण  रोजगार
 क्रम  तथा  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी
 क्रम  के  सम्बन्ध  में  खाद्यान्नों  का  मूल्य  शामिल

 1985-86  1986-87

 रुपये  रुपये

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  407-:36*  54::82*

 कार्यक्रम

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  337.21*  442.65*%
 रोजगार  कार्यक्रम

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  606.33  633.65
 कार्यक्रम

 *  राज्य  अंश  शामिल
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 कक  पारकपनकघकुक  नव  पुਂ

 विवरण
 किया  गया  व्यय

 __  रुपये  में

 क्र/सं०  राज्यसंध  .  अवधि  जिससे
 शासित  क्षेत्र  योजना  कालम  5

 सम्बन्धित  है
 जज  2

 जी  4  250670  25546°44
 उ#7॒॒

 2.  आंध्र  प्रदेश  3480-17  736:22  2506-70  471765  सि०  86
 2.  असम  21918°79  736:22  3186-38  32170°34  अक्‍्तु०  86
 3.  बिहार  6420 72  1568:00  11938  9108'110  सि०  86

 4.  यूजरात  191491  47214  259°66  2646-71  अक्तृ०  86
 5.  हरियाणा  1226°43  29024.  25966  166394  अक्तू०  86

 6.  दिमाचल  प्रदेश  1303:01  42237  408'31  213369  अक्तु०  86
 7.  जम्मू  और  9902-34  3782'59  111227  1479720  बकतु  ५  86

 9.  कदमीर

 8.  कर्नाटक  9902-34  3782:59  867°02  10654'.34  स्ि०  86
 9.  केरल  8005-44  3332-19  2232:35  2113414  सि०  86

 11.  मध्य  13877:42  3725 28  1301:81  .  18904'.51  अक्तू०  86
 12.  महाराष्ट्र  13915  4941  79-39  267-95  सि०७  86

 13.  मणिपुर  81.54  59°84  79-39  18019  अक्सु०  86

 14.  मेघालय  292°01  5984  41-60  403-06  अक्तु०  86
 15.  नागालैण्ड  71824°62  6945  111206  11000°54  अगस्त  86
 16.  उड़ीसा  7824-62  757773  228-96  3471°81  सि०  86
 17.  पंजाब  7532°71  5427-99  757773  228-96  1507938  अक्तु०  86
 18  राजस्थान  114-77  5427:99  32:10  19544  सि०  86
 19.  सिक्किम  17319°00  48'57  2910°66  24698'69 .  अक्तु०  86
 20.  तमिलनाडु  61660  4469-03  56°90  832'56  अकतु०  86
 20.  तिपुरा  3302178  958578.  56-90  4729412  सि०  86
 22.  उत्तर  प्रदेश  1130988  9585-78  4686:56  16576.50  अक्सु  ०  86
 22.  पदिचम  बंगाल  139°79  2839-42...  242720  19680  अक्सू  ०  86

 23.  अंडमान  और  समूह  19°67  18401  सि०  86
 निकोबार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  12:47  3°77  34-22  अक्तू  ०  86
 25.  चंडीगढ़  3691  26-59  4:99  34.22  अक्तु०  86
 26.  दादर  और  नगर  13°48  26-59  4:99  63-40  अक्तु०  86

 हवेली
 27.  छिल्‍ली  15467  20:53  5-88  38:89.  सि०  86
 28.  गोआ  दमन  और  48'49  47:60  14°32  9528  अक्तु  ०  86

 दीप  समूह
 29.  लक्षदीप  34°81  17:29  9528  सि०  86
 30.  मिजोरम  97:62  348]  33°89  169'05  भक्तु०  86

 *  पांडिचेरी  97:62  37-54  33-89  264715'53  सि०  86
 अखिल  भारतीय  नशन्‍नमन न  नस  सड अ ऑअइझ1।'।॑  (2०7००)

 अनीनाननीनीनीननीनीननीन

 कमी ननीनीनीनी२।ई..ए7ोाक्‍ »::>ऊ>अभाभऊतऊतछ“>छास्सस चलन 8
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 संचार  माध्यमों  संबंधी  झायोजन  झोर  कम्पयूटरों  का  प्रयोग

 2987.  श्री  नरसिह  सुपंबंशोी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  विज्ञापन  के  क्षंत्र  में  माध्यमों  के  संबंध  में  आयोजन  और  कम्प्यूटरों  के  प्रयोगਂ  के  आरे
 में  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  के०  :  आयोजनਂ  को
 अधिक  दक्ष  बनाने  में  सुविधा  देने  के लिए  समाचार  पत्रों  को  जारी  किए  जाने  वाले  विज्ञापनों  द्वारा

 लिए  जाने  वाले  स्थान  और  उन  पर  होने  वाले  व्यय  के  श्रेणी-वार  और  भाषा-वार  विवरण  तैयार

 करने  के  मामले  में  कम्प्यूटर  का  प्रयोग  किया  जा  रहा

 अण्ड  मान  ओर  निकोबार  होप  समूह  सें  मारियल  बागानों  हू  ।  पढ्ढे  पर  देना

 2988.  श्री  जी०  एस०  बसवराजू  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  नारियल  बागान  गैर  सरकारी  कम्पनियों
 को  पट्टे  पर  दिए  गए

 यदि  तो  कया  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  बागानों  की  देखभाल  सरकार  किया  करती

 क्‍या  गर-सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  इन  नारियल  बागानों  की  ठीक  प्रकार  से  देखभाल

 नहीं  की  जा  रही

 कया  इन  नारियल  बागानों  की  नारियल  बोर्ड  द्वारा  देखभाल  करने  की  मांग  की  गई

 ग्फ

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहब्यरिता  विभाग  में  शृण्य  संत्रो  पोगेसा  :

 और  अन्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  नारियल  के  बागान  गैर  सरकारी  कम्पनियों
 और  अलग-अलग  व्यक्तियों  को  पट्टे  पर  दिए  गए  ब्रिटिश  सरकार  ने  अपने  शासन  काल  में

 कैदियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  इन  बागानों  को  कायम  रख  था  ।

 गैर  सरकारी  व्यक्तियों/कम्पनियों  को  पट्टे  पर  दिए  गए  नारियल  के  कुछ  बागान

 उपेक्षित  स्थिति  में  हैं  ।

 से  :  नारियल  विकास  बोर्ड  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इन  बागान  इकाइयों  का  प्रबंध

 बोर्ड  को  प्रदान  किया  जाए  इनका  नवीकरण  हो  सके  ।  इस  संभंघ  में  कुछ  जानकारी  मेजने  के

 लिए  बोर्ड  से  कहा  गया
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 :  झनिजों  पर  शायल्टो

 2989.  श्री  महेरर  सिह  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 '
 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  प्रतिष्ठानों

 पर
 रायल्टीਂ  की  धनराशि  बकाया

 यदि  तो  बकाया  धनराष्णि  का  ब्यौरा  क्या  और

 बकाया  धनराष्षि  का  भुगतान  सुनिद्दिचत  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्य

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  संत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारोी  :

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 केल््रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  करिष्ठ  अभियन्ताप्रों  के

 पदोस्मति  के  ध्रदसर

 2990.  श्री  पी०  आर०  कुमर  मंगलम  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विजाग  में  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  के  संवर्ग  की  कीई  संवर्ग

 पुनरीक्षा  की  गई  है  ओर  उसे  कार्यान्वित  किया  गया

 संवर्ग  पुनरीक्षा  और  उसके  कार्या्वयन  के  पदचात  कनिष्ठ  अभिन्‍्ताओं  की  सहायक

 अभियन्ताओं  के  प्रेड  में  पदोन्नति  के  बारे  में  क्या  संभावनाएं  और  साधारणतया  एक  कनिष्ठ
 अभियन्‍्ता  को  सहायक  अभियन्ता  के  रूप  में  पदोन्‍नत  होने  में  कितना  समय  लगता  और

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कनिष्ठ  अश्रियन्ताओं  के  26  वर्ष  की  अवधि  की

 रोध  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नया  नीति

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  में  जूनियर  इंजीनियरों  के  संवर्ग  की  एक  संवर्ग  पुनरीक्षा  की  गई  चूंकि  पुनरीक्षा  अभी

 तक  पूर्ण  नहीं  हुई  इसलिए  इस  अवस्था  में  कार्यान्वयन  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  पुनरीक्षा  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  ये  ब्यौरे  दर्शाना  सम्भव

 हीं  है  कि  संवर्ग  पुनरीक्षा  के  पदचात्‌  जूनियर  इन्जीनियरों  की  पदोन्नति  के  लिए  कितना  समय

 इस  सिविल  साइड  और  इलेक्ट्रिकल  साइट  में  जूनियर  इन्जीनियर  से  सहायक

 भियर  के  पद  पर  पदोन्नति  करने  के  लिए  लगभग  25  वर्ष  और  20  वर्ष  लगते  हैं  ।
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 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  संवर्ग  पुनरीक्षा  जूनियर  इन्जीनियरों  के  मध्य
 रोध  को  समाप्त  करने  के  लिए  ही  प्रारम्भ  की  गई

 े०»»ब्ज>«कणक

 बेगूसराय  में  दूरदर्शन  करत  की  स्थापना

 2991,  प्रो०  चसाभागु  देवो  :  कया  सूचना  भौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्या  बेगूसराय  में  एक  पूर्ण  सुसज्जित  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  करंने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूथना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।

 और
 :  बेगुसराय  में  अल्प  शक्ति  (100  वाला  एक  दूरदछ्शन  ट्रांसमीटर

 स्थापित  करने  की  स्कीम  दूरदशन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  उपकरणों  को  प्राप्त  करने  के
 लिए  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गयी

 इस्दिरा  झावासीय  योजना

 2992,  श्रीमती  पटेल  रमाबेन  राम  जो  भाई  सावणि  :  कया  क्रुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1990  के  दौरान  आवासीय  योजनाਂ  के  अन्तगंत  समूचे  देश  में  एक
 करोड़  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्तियों  को  आवास  प्रदान  करने  का  भ्रस्ताव  है

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है

 इस  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  और  अन्य  राज्यों  में  तथा  संघ  राज्य  क्षंत्रों  में

 सूचित  जातियों  और  पिछड़  वर्गਂ  के  लोगों  तथा  अन्य  वर्ग  के  लोगों  को अब  तक  आवंटित  किए  गए

 आवासों  की  संख्या  कितनी  है  और  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  और

 (a)  ।  1982  से  30  1986  की  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  योजनाओं  के

 अन्तगंत  दिल्‍ली  और  गुजरात  में  एजेंसियों  ने  कितने  आवास  बनाये  और  कितने  आवंटित  किए  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  सें  राज्य  सम्त्री  रामानन्द  ।

 ओर  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन-जातियों  तथा  मुक्त  किए  गए  बंधुआ
 मजदूरों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  हेतु  इन्दिरा  आवास  योजना  को  सातवीं  योजना  के  दौरान

 प्रीण  मूमिहीन  रोजगार  गारल्टी  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  आरम्भ  किया  गया  सातवीं
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 योजना  में  एक  मिलियन  मकानों  का  निर्माण  करने  की  परिकल्पना  की  गई  इस  योजना  के  लिए
 निधियों  का  आवंटन  वषं  प्रति  वर्ष  आधार  पर  किया  जाता  वर्ष  1985-86  तथा  1986-87  के

 लिए  योजना  हेतु  कूल  225  करोड़  रुपये  की  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  और  अब  तक  307  करोड़
 रुपये  की  लागन  वाली  कुल  313574  रिहायशी  इकाइयों  को  अनुमोदित  किया

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  निधियों  के  आवंटन  और  अनुमोदित  किए  गए
 मकानों  की  यूनिटों  का  राज्य  और  संघ  शासित  क्ष त्रवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  |  में  दिया  गया  है  ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  I  में  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  31-10-86  तक  अनुमोदित  मकानों
 की  मूल्य  तथा  आवंटित  निधियों  का  राज्य-वार  ब्यौरा

 क्रम  संख्या  राज्य/तंघ  शासित  क्षेत्र  आवंटित  निधियां  अनुमोदित  की  गई
 लाख  यूनिट

 1  2  3  4

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  2172.00  26603  _
 2.  असम  466.00  3000

 3.  बिहार  3167.00  39340
 4.  गुजरात  730.00  11750

 $.  हरियाणा  200.00  3227
 6.  हिमाचल  प्रदेश  ५  |  38.00  1462
 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  168.00  2997
 8.  कर्नाटक  1042.00  15798

 9.  केरल  929.00  17173
 10.  मध्य  प्रदेश  1758.00  21732
 11.  महाराष्ट्र  1782.00  23000
 12.  मणिपुर

 *
 25.00  160

 -«..  मेघालय  34.00  230:
 14,  नागालेंड  25.00  368
 15.  उड़ीसा  996.00  7120
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 1  2  3  4

 16.  पंजाब
 ,

 260.00  3575

 17.  राजस्थान  725.00  9741

 18.  सिक्किम  18.00
 ४...

 262

 19.  तमिलनाडु  1866-00  44852

 20.  त्रिपुरा  75.00  1618

 21.  उत्तर  प्रदेश  3889.00  53518

 22.  पद्चिचम  बंगाल  1707.00  25394

 केग्र  शासित  क्षेत्र  ग

 23.  अंडमान  तथा  निकोबार

 दीप  समूह  18.00  100

 24,  अरुणाचल  प्रदेश  18.00  _

 25.  चंडीगढ़  5.00

 26.  दादरा  तथा  नगर  हवेली  9.00  62

 27.  दिल्‍ली  12,00  —

 28.  गोवा  दमन  तथा  दीव  25.00  180

 29.  लक्षद्वीप  5.00  --

 30,  मिजोरम  18.00  203

 31.  पांडिचेरी  18.00  11

 कक
 अखिल  भारत  22300.00  313574

 a
 के  इसमें  प्रायोगिक  आधार  पर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जन  जाति.के  लिए  अनुसंधान

 ओर  विकास  के  लिए  अलग  रखी  गई  200.00  लाख  रुपये  शामिल  नहीं  हैं  ।



 लिखित  उत्तर  -  24  1986

 विवरण

 की  ओ  सा
 1,  गुजरात॑  एवं  दिल्‍ली  के  लिए  आवास  स्थल  एवं  निर्माण  सहायता  कार्यक्रम  तथा

 जमाथिक  रूप  से  कमजोर  बयां  के  लिए  मकान  से  संबंधित  सूचना  ।

 गुजरात
 मन्‍मक  रे  न  के

 वर्ष  आबंटित  निर्माण  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग

 आवास  स्थल  सहायता

 )

 1  2  3  4
 न ननन्‍नकनकभननमनानम भजन  आभार  कक कक  ननणन्‍धभफऋखफिक्‍क्‍:++<

 1883-84  84867  43290  6974

 1984-85  84867  43290  6474

 1985-86  31198  27484  7251

 बिल्ली  १7484  2131

 बिल्ली

 2406  न  _

 1984-85  4608  1000  न

 1985-86  4608  1000  612

 2.  दिल्‍ली विकास  4579  आवंटित किए गए मकानों  की

 2.  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  में  आवंटित  किए  गए  मकानों  की  संख्या

 मध्यम आय at निम्न  सामाम्य  आवास  योजना
 '

 नया  पँटनें  योजना

 मध्यम  आय  वर्ग  निम्त  आवास
 '  ॥

 32

 आय  वरगें  204  it

 जनता  कुछ  नहीं

 सामान्य  आवास  नया  पैटने पैटर्न

 योजना मध्य आय वर्ग 2200 निम्न आय वर्ग 2058 जनता 88
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 न्जन+  लत  न ््ततजतत+  +  me

 1984-85

 मध्यम  आय  वर्गं  889  72

 निम्न  आय  वर्गं  546  2296

 जनता
 कु  कुछ  नहीं  ...3495  _

 जहा

 मध्यम  आय  वर्ग  Efe att यह बताने की कृपा  करेंगे

 .  निम्म  आय  वगे  5908

 जनतां  609.  5608

 स्व-विस्त  योजना

 माप्स्थिकी  विश्वविद्यालय

 न  2893
 रे  न+

 त+  5205

 ]

 े  केरल  के  लिए  मात्स्यिकों  विश्वविधालय

 2993.  भी  ए०-चाल्से  :

 प्रो०  के०  बी०  थामंस  :  क्‍या  क्ृथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  जवधि  में  एक  माप्स्थिकी  खोलने  का
 प्रस्ताव

 ॥॒

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 हैं

 क्या  केरल  सरकार  की  और  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  प्रस्तावित  मात्स्थिकी
 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  कैरल  में  की  और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 .  कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेस्र  :

 जी  श्रीमात  ।  फिर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  परिषद  के  एक  वर्तंसान  मछली

 संस्थान  को  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  विकसितਂ  करने  का  निर्णय  लिया
 ह

 प्रश्न ही नहीं उठता । जी श्रीमान । रा प्रश्न ही नहीं
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 सूला  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय  आयोग  की  स्थापना  हु

 2994,  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 भी  इसाजीत  गुप्त  :  बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  मैं  राज्य  में  तथा  देहा  के  अम्य  भागों  में  बार-बार

 सूखा  पड़ने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  एक  सब्द्रीय  अख़ोग  स्थापित  करने  की

 मांग  की  और

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ठयोरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की-क्या  अ्रतिकिया

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्तजो  रामानस्द  और
 ग्रामीण  विकास  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रियों क े24  1984  को  नई  दिल्ली  में  हुएसम्मेलन

 में  गुजरात  के  ग्रामीण  विकास  मन्त्री-ने  सुझाव  दिया  था  कि  वर्लेमान  नीति  का  उस  द्रीमाः  खथा  जहां
 तक  सूखा  रोकने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया  गया  गहन  विष्लेषण  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  आयोग

 की  स्थापना  की  जानी  उन्होंने  कहा  कि  सूखा  से  प्रभावित  इलाकों  के  विस्तृत  क्षेत्रों  को

 प्रकृति  के  प्रकोप  से  बचाने  के  लिए  नई  पहल  और  उपचा  राश्मक  उपाए  किए  जाएं  ।

 सूखा  प्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  का  वर्तमान  स्वरूप  तथा  रूप  रेखा  कार्यदल  द्वारा  1982  में  प्रस्तुत
 मपनी  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  आधारित  है  ।  कार्यक्रम  का  वर्तमान  कार्यक्षेत्र  भी  निर्कारित

 कार्यदल  द्वारा  की  1984  में  अन्त:विभागीय  दल  द्वारा  यथा  संशोधित  तथा  1985-86

 से  अमल  में  लाई  गई  सिफारिसों  पर  आधारित  है  ।  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  सूखा  ग्रस्त  क्षत्र
 कार्यक्रम  के  लिए  निधियों  का  आवंटन  उपरोक्त  रिपोर्टों  में  निहित  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 किया  गया  है  ।  सात्तवीं  पंश्र॒वर्षीव  बोजना  अवधि  के  दौरान  कार्मक्रम  के  रूपरेखा  तथा

 क्षेत्र  में  कोई  परिवर्तत  करना  वांछनीय  नहीं  समस्या  सया  है  ।

 वंम।न  स्थिति  में  केन्द्रीय  जेंसाकि  गुजरात के  ग्रामीण  विकास  अन्तरी  ने

 सुकाव  दिया  कोई  राष्ट्रीय  आयौग  स्थापित  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  है  ।

 नारियल  विकास  यो  जना

 2995.  श्री  पी०  कुलनबई  बेल  :

 श्री  पो०  ए०  एन्टनो  :  क्‍या  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केख्रीय  सरकार  ने  नाश्यिल  के  सम्बन्धी  अनुसंभान  कार्य  के  लिए  कोई

 नई  योजना  तैयार  की

 क्‍या  इसे  तमिलनाडु  और  केरल  में  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  जीर

 क्‍या  यह  किसानों  के  लिए  अधिक  उत्पादन  प्राप्त  करने  में  सफल  रही

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सस्त्री  :  .

 जी  श्रीमान  ।
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 नारियल  पर  अनुसंधान  काय॑  केलद्रीय  बागानी  फसल  अनुसंधान  संस्थान  के  केरल
 स्थित  केन्द्रों  तथा  तमिलनाडु  स्थित  अखिल  भारतीय  ताड़  .  अनुसंघान  प्रायोजना  के  अन्तगंत
 प्रगति  पर  है|  सातवीं  योजना  के  दोरान  इसे  और  भी  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  ।  हे

 जी  श्रीमान  ।  पिछले  दस  वर्षों  के  दोरान  तमिलनाडु  में  उत्पादकता

 नारियल  प्रति  हैक्टर  से  बढ़कर  नारियल  हो  गई  इसी  अवधि  के  दौरान  केरल  में  ॥
 प्रमुखतया  मुरक्ा  रोग  से  हुई  क्षति  क ेकारण  4970  नारियल  प्रति  हैक्टर  से  घटकर  पाई  गई
 जिसमें  मामूली-सी  विराबट  थी  ।

 इस्पात  क्षेत्र  के  लिए  उच्च  प्रोद्योधिकी

 2996.  डा०  बी०  वबेंकटेंद्ा  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  क्षेत्र  में  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  कोई  नई  नीति  सरकार

 के  विचाराधीन

 क्या  हस्पात  के  क्षत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  कायंत्रमों  को  प्राथमिकता  दी  गई

 क्या  विज्ञान  सलाहकार  समिति  की  अथ  तक  कोई  बैठक  हुई  भौर

 यदि  तो  इन  बैठकों  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  और  क्या  निर्णय  लिए  गए  हैं  ?

 इंस्वात  ओर  खान  सस्त्रो  कुष्ण  खन्‍्द्र  :  हाँ  ।

 ह

 हां  ।

 लोहा  और  इस्प/त  से  सम्बन्धित  विज्ञान  परामर्शों  समिति  की  अब  तक  पाच  बेठकें  हुई
 बिभिन्‍न  बेठकों  में  जिन  मुख्य-मुख्य  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  उनमें  लोहा  बनाने

 के  लिए  उभरती  हुई  प्रौद्योगिकियों  के»  आर०ਂ
 तथा

 अक्रिधाओं  का  विकास
 भायातित  तथा  देश  में  विक्चित  प्रौद्योगिकियों  की  सहायता  से  के  कारखानों  में  प्रौद्योगिकीय

 कच्चे  माल  अर्थात्‌  तापसह  प्रद्रावक्कों  आदि  की  क्वालिटी  में

 शेक्षिक  तथा  वज्ञानिक  संस्थाओं  आदि  के  साथ  अनुसंधान  तथा  विकास  केन्द्रों  के  परस्पर  काये

 शामिल  हैं  ।  समिति  ने  अपनी  पांचवों  बंठक  में  यह  निर्णय  लिया  था  कि  समिति  के  विचार-विमर्श

 के  आधार  पर  इस्पात  क्ष  त्र  के  लिए  अ्रणोद  क्षेत्रों  तथा  प्रोक्मोगिकीय  मिलनों  का  फ्ता  लगाने  के  लिए
 विज्ञान  तथा  प्रोध्योगिकी  की  एक  समग्र  घोजना  तेभ्ार  की  जानी  इस्र  योजना  को  शाघ्र  ही

 '  अस्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना

 आंध्र  प्रदेश  को  छोटे  शोर  सोमांत  किसानों  के  लिए  प्राथंटित  घन  राशि

 2997.  थी  थी ०  तुलशोराम  :  क्या  शूषि  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 आन्श्न  प्रदेश  को  वित्तीय  वर्ष  और  चाल  योजनावधि  के  दौरान  छोट  तथा  सीमांत

 किसानों  की  सहायता  करनें  के  लिए  कितनी  धन  राशि  आवंटित  की  गई  है

 छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  चयन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अचथनाया  जाता

 क्‍या  जरूरतमन्द  किसानों  का  चयन  करने  निर्देश  दिए  गए  हैं  और  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 है|  )  इस  अवधि  के  दौरान  अभी  तक  हस  धनराशि  का  किस  हृद  तक  इस्तेमाल  किया  गया

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  कितनो  सफलता  मिली  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेन्द्र  :  ( "pf
 क्रषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार  द्वारा  1986-8!  6-8”  (7-11-1986  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  को

 केन्द्र  के  हिस्से  के  रूप  में  307.75  रुपए  निमु  कत  किए  गए  योजना  के  अन्तर्गत  वाषिक

 आधार  पर  अनुदान  सहायता  का  आवंटन  किया  जाता

 और  सभी  राज्य  सरकारों  को  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  का  लगाने  सहित

 इस  योजना  को  क्िर्यान्वत  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  समेकित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  स्वीकृत  परिभाषा  को  ही  इस  योजना

 के  अन्तगंत  छोटे  और  सीमांत  किप्तानों  का  पता  लगाने  का  मापदण्ड  बनाया  गया  योजना  की

 पात्रता  निर्धारित  आकार  के  खेतों  के  स्वामित्व  अथवा  निर्धारित  आकार  की  जोतों  की  खेती  पर

 निर्मर  करेगी  ।  आय  का  सामान्य  मानदण्ड  जैसा  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  रखा  गया

 इस  योजना  प्र  लागू  नहीं  होगा  ।  छोटे  और  सी  किसानों  की  परिभाषा  नीचे  दी  गई  है  :

 छोटे  जिंने  किसानों  के  पास  2  एकड़  या  इससे  कम  भूमि  की  जोत  उन्हें
 छोटे  किसान  माता  जाएगा  ।  ऐसे  किसानों  को  भी  जिनके  पांस  एक  एकड़  अथवा  उससे  ॥
 कम  जैसा  कि  राज्य  मूमि  सीमा  कानून  में  विनिद्दिष्ट  है,.प्रथम  श्रेणी  की  सिंचाई
 बाली  मूमि  छोंडे  लक्सान  जाएगा  ।  ऐसे  मामलों  में  जहां  सिचित  भूमि  तो
 हो  किन्तु  प्रथम  श्रेणी  की  न  हो  वहां  राज्य  सरकार  द्वारा  2  हैक्टर  भूमि  के  उपयुक्त

 ह

 रूपान्तरण  अनुपात  लगाया  जा  सकता

 सीमांत  किसान  एक  हैक्टर  अथवा  उससे  कम  भूमि  का  धारक  व्यक्ति  सीमांत  किसान

 प्रथम  श्रेणी  विचित  भूमि  धारक  ध्यक्तियों  के  मामले  में  यह  सीमा  0.50  हैक्टर

 होगी  ।

 आंध्र  प्रदेश  मे  यह  सूचित  किया  है  कि  भारत  सरकार  द्वारा  घीजना  आरम्भ

 किए  जाने  से  1986  के  अन्त  तक  निमु क्त  1991.84  लाख  हृपयों  में  से  [1737.66  लाख  रुपए

 an  श्  जी
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 भर

 का  उपयोग  किया  गया  ।  योजना  के  प्रचालन  से  अब  तक  योजना  के  दिभिन्‍्त  घटकों  के  अन्तर्गत  हुई
 प्रगति  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 घटक  1986  तक  को  उपलब्धि

 (1)  लघु  सिंचाई

 निमित  कुओं/नलकपों  की  संरुया  35451

 प्रतिष्ठापित  पम्पसटों/डीजल  37364

 विद्युत्‌  मोटरों  की  संख्या

 (2)...  वितरित  किए  गए  बीजों  के  मिनिकिटों  328
 की  संख्या

 (3)  भूमि  विकास  के  अन्तर्गत  लाया  गया

 क्षेत्र

 शाजस्थान  के  लिए  पेघजल  आपत्ति  पोजनाओं  को  स्वीकति

 2998.  थ्री  रामासहु  यादव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  भयंकर  अकाल  और  सर्खे  को  स्थिति  होने  के कारण

 इस  वर्ष  वहां  भारी  संख्या  में  कुओं  और  नलकऊपों  में  पानी  सूखਂ  गया  है

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  राजस्थान  सरकार  ने  पेयजल  आपूर्ति  की  योजनाएँ  वित्तीय  .

 स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  थी

 .  क्या  अलवर  जिले  की  लगभग  225  पेयजल  आपूर्ति  वित्तीय  स्वीकृति  के

 लिए  केन्द्रीय  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  पर्यावरण  इन्जीनियरिंग  संगठन  संल  में  लम्बित  पड़ी  हुई
 और

 ा

 यदि  तो  योजनाओं  स्वीकृति  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदमਂ  उठाए
 गए  हैं  ?  -.  पा ‘+

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  रामानव्द  :
 राजस्थान  सरकार  ने  सूखे  के  कारण  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया

 '

 ह॒  हां  ।

 केन्द्रीय  त्वरित  प्रामीणः  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  अ्रर०  इब्ल्यू०  एस०
 के  अन्तगंत  शुरू  की  जाने  वाली  ग्र  मीण  जल  आपूर्ति  योजनाएं  राजस्थान  सहित  सभी  राज्यों  द्वारा
 तकनीकी  अनुमोदन  हेतु  केन्द्र  सहकार  को  प्रस्तुत  की  जाती  है  ।
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 और  जिला  राजस्थान  से  संम्बन्धित  कोई  भी  योजनाएं  केरद्रीय  साथ
 जनिक  स्वास्थ्य  एवं  पर्यावरण  संगठन  जल  ग्रामीण  विक।स  विभाग  के  पास  लम्बित  _

 नहीं  क

 एम्पलायमेंट  न्यूज  का  प्रकाशन

 2999.  ञ्री  बो०  एस०  क॒ष्ण  अय्यर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 एम्पल[समेंट  न्यूज  की  प्रतिमास  कितनी  प्रतियां  प्रकाशित  होती  और

 इन  पत्रिकाओं  की  छपाई  पर  प्रतिमास  कितनी  राशि  व्यय  होती  है  और  इनकी  बिक्री

 से  कितनी  राशि  प्र'प्त  होती  है  ?  *

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  और  में मुद्रण  के
 ह॒

 फी

 दौरान  न्यूजਂ  की  अंग्रं  हिन्दी  और  उद्‌  में  प्रतिमास  औसतन  वहां

 प्रतियां  प्रकाशित  की  गई  ।

 बड़ी  के  दौरान  न्यूजਂ  के  अंग्र  हिन्दी  और  उद्‌  में  मुद्रण  पर

 प्रतिमास

 औसंतन लाख रुपए ख्च हुए । उसकी तुलना में साप्ताहिकी की बिक्री से प्रतिमास औसतन लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई । विकासहील कालोनियों में नालियों का निर्माण 3000. श्री कप्रलनाथ : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बया दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसी कोई नई प्रणाली आरम्भ करने पर क्चिर रहा जिससे विकासशील कालोनियों में निर्माण ल/गत को न्यूनतम रखने के लिए वहां मध्यम और बड़ी नालियों के निर्माण की आवश्यकता नहीं रहेगी । बदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा त््या यह योजना कब तक कार्यान्वित हाहरी विकांत मस्त्रालय में राज्य संत्रो दलबोर : और : प्रश्न ही नहीं उठते । ] - कमजोर बर्यों के श्िए निम्ति जकालों को लागत में रूमी झञ्ी के० एन० प्रधान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह ब्रताने की कृपा करेंगे कि : 94
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 .....-  ७->+---...--+लनललललललल........-....न्‍.._--.-..झतहतहमहतमामतत.....

 क्‍या  सरकार  ने  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  क ेलिए  आवंटित  मकानों

 लागत  घटाने  के  उपाय  किए  और

 पादि  तो  तत्सम्कथी  ब्योरा  क्या  है  ?

 धहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलवीर  ;  हां  ।

 हहरो  क्षेत्रों  नई  तकनीकियों  तथा  सामग्रियों  को  अपनाने  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु

 राष्ट्रीय  भवन  संगठन  द्वारा  प्रयोगात्मक  परियोजनायें  आरम्भ  की  जा  रही  ग्रामीण

 क्षेत्रों  ग्रामीण  आवास  के  लिए  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  सामग्रियों  के  उन्नत  उपयोग  प्रयोग  तथा

 उचित  कम  लागत  की  प्रौद्योगिकी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  के  क्षेत्री
 आवास  विकास  केरद्र  द्वारा  ग्रामीण  आवास  परियोजनाओं  के  कम  लागत  के  प्रदर्शन  आरम्भ  किए
 जाते  राष्ट्रीय  भूवन  संगठन  तथा  इसके  केम्द्र  भी  निर्माण  लामस  को  कम  करने  के  ध्येय
 से  विश्लेषकर  बड़े  पमाने  के  आवास  को  कार्यान्वित  करने  में  राज्य  सरकाडों  की  सहायता
 कर  रहे  हैं  ।

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  सेस  पर  आधारित  उर्थरक  संयंत्र

 3002.  श्री  जितेन्  प्रसाद  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  गंस  पर  आधारित  प्रस्तावित  उर्बरक
 संयंत्र  का  निर्माण  का  काये  निर्धारित  कार्यक्रम  से  बहुत  पीछे

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  संयंत्र  को  निर्धारित  समय  के
 भीतर  पूरा  किया  जा  सके  ?

 कथि  भंजालपथ  में  उवंश्क  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  अ।₹०  से  परियोजना
 के  प्रवर्तकों  न ेशाहजहांपुर  स्थित  अपनी  उधंरक  परियोजना  के  तीज्न  कार्यान्वयन  के  लिए  पर्याप्त  कंदम
 नहीं  उठाए  हैं  ।  सरकार  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  कर  रही  है  तथा
 टरों  को  समय-समय  पर  परियोजना  के  शीघ्र  कार्यान्‍वयत  के  लिए  सलाह  दी  गई

 हु

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  क ेजोबन  पर  कथा  चित्र

 3003.  डा०  थी०  कं०  आदियोडो  :  क्‍या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  किए  जा  रहे  से  स्वराजਂ  कार्यक्रम  के  लिए  स्वतंत्रता
 सेनानियों  की  जीवनी  पर  ग्रंधी  नेताजी  और  इसी  ग्रकार  के  अन्य  महा  पुरुषों
 की  जीवनी  पर  ओर  अधिक  कलाचित्र  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 99
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  इ्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  धोर  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 ये  कार्यक्रम  स्वतन्त्रता  सेनानियों  सहित उन  प्रमुख  जिन्होंने  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 में  अपनी  अद्वितीय  उपलब्धियों  द्वारा  स्वृतन्त्र  भारत  के  निर्माण  में  सहायता  की  पर  फीचरों  को

 कवर  स्वतंत्र  दूरदर्शन  कार्यक्रम  होंगे  और  आवद्यक  रूप  से  से  स्वराज

 की  तरह  प्रायोजित  धारावाहिक  नहीं  ।

 अवरक  का  उत्पादन

 3004,  श्रो०  के०  बी०  थामस  :  कया  कृषि  मंत्री  गह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  अदरक  के  लिए  समयेन  मूल्य  घोषित  कर  दिया

 यदि  तो  समर्थन  मूल्य  योजना  को  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरेकारे  ने

 केरल  को  कितनी  सहायत  दी  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेस्र

 केरल  राज्य  सरकार  ने  अपने  20  1986  के  आदेश  में  1000  रुपये  प्रति  क्िविटल  अदरक
 का  समर्थन  मूल्य  के  रूप  में  निर्धारण  करने  के  लिए  मण्डी  में  दखल  देने  की  योजना  लागू  की

 केरल  राज्य  सरकार  ने  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई

 सहायता  नहीं  मांगी
 ह॒

 सामाजिक  वानिकी  के  लिए  धनराशि  का  नियतन

 3005.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  नियत  घनराशि  में  से

 सामाजिक  वानिकी  के  लिए  20  प्रतिशत  राशि  आवंटित  की-गई  थी  लेकिन  संध्ोधित  सार्गनिर्देशों
 के

 कारण  वन  विभाग  को  अब  केवल  10  प्रतिशत  राशि  दी  जा  रही  है  और  शेष  राधष्षि  पंचाग्रती  राज
 अथवा  जिला  ग्रामीण  विकास  प्राधिकरण  को  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ह

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  रासानन्द  :  और
 वर्ष  1984-85  तक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सामाजिक॑  वांनिकी  के  लिए

 आवंटनों  का  10  प्रतिशत  निर्धारित  किया  गया  इसे  वर्ष  1985-86  के  दौरान  20  प्रतिशत
 और  चालू  वर्ष  से  25  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 ह

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सामाजिक  वानिकी  सहित  अन्य  कार्यों  का  निष्षादन  पंचायती  राज
 संस्थाओं  तथा|या  विशिष्ट  सम्बन्धित  विभागों  को  शामिल  करके  किया  जा  सकता
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 जबकि  कुछ  राज्य  सामाजिक  वानिकी  के  अधिकांश  कार्य  वन-विभागों  की  मार्फंत  करते  ,  अन्यों  के
 मामले  में  ये  आंशिक  रूप  से  वन  विभागों  तथा  आंशिक  रूप  से  पंचायत  राज  संस्थानों  आदि  को
 शामिल  करके  निष्पादित  किये  जाते  हैं  ।

 राउरकला  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकौकरण

 3006.  श्री  वृुजमोहन  महगती  :  बया  हस्पात  भोर  लान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे
 ह  *

 बर्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  क ेआधुनिकीकरण  के  लिए  आवंटित  धनराषि  देह  में

 ही  जुटाई  जा  रही  और

 यदि  तो  उसका  स्रोत  क्‍या  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  झोर  खान  मन्‍्त्री  कृष्ण  चंद्र  :  और  सातवीं  योजना  में

 राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  के  360  करोड़
 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  आशा  है  इस  योजनावधि  में  अपनी  सभी  पूंजीगत  योजनाओं

 के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  आन्तरिक  इस्पात  विकास  निधि  से  ऋण  तथा  उधार  लेकर

 करेगी  ।  सरकार  से  कोई  बजट  सहायता  नहीं  लेगी  ।
 ह

 द्रदर्शन  मेटवर्क  का  विस्तार

 3007.  श्री  पी०  आर०  एस०  वेंकटेंगन  :.  क्‍या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  सरेकार  का  दक्षिण  राज्यों  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  के  कन्याकुमारी
 जिलों  दूरदर्शन  नेटवर्क  का  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  जिलों  में  दूरदशंन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 विचार  है  ?

 .  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 मदुरे  और  कन्याकुमारी  जिलों  में  दूरदर्शन  सेवा  कोडेकनाल  के  उच्च  शक्ति  (10 .
 वाले  ट्रांपमीटर  से  उपलब्ध  तमिलनाडु  में  रैद्वरम  में  उच्च  शक्ति  वाला  एक

 ट्रांसमीटर  और  नागरकोइल  और  कुड्डालोर  में  अल्प  दाक्ति  (100  वाले  द्रांसमीटर

 स्थापित  करने  की  स्कीमें  सातवीं  योजना  में  शामिल  सातवीं  योजना  में  मंदुरै  में  दूरदर्शन  स्टुडियों

 केन्द्र  स्थापित  करनें  की  स्कीम  भी  शामिल

 हाल्विया  उ्यरक  कारखाने  के  निर्माण  में  बिलस्य

 -  3008,  श्री  सोबनाथ  शटर्जी  :  क्‍या  कथषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 हाल्दिया  उवंरक  कारखाने  में  उत्पादन  कब  से  शुरू  होने  की  आशा
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 उस  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और

 निर्माण  कार्य  पूरा  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?
 |

 क॒षि  संत्रालय  में  उधरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  :  अनवरतः

 बाणिज्यक  उत्पादन  के  लिए  अभी  निश्चित  तिथि  निदिष्ट  नहीं  की  जा  सकती  ।  +

 1986  तक  469-77  करोड़  रुपये  की  राशि  खबं  की  जा  चुकी  है  ।

 परियोकना  के  निर्माण  में  विसस्द  के  मुख्य  कारण  प्रतिकूल  मूमि  परिस्थिति  के

 कारण  सिविल  निर्माण  काय॑  में  देशी  उपकरणों  की  आपूर्ति  स्रोत  में  कुछ  जटिल  उपकरणों

 की  आपूर्ति  में  सप्लायरों  द्वारा  विलम्ब  आदि  ।

 भिलाई  दस्पात  संयंत्र  में  दुघेटना

 3009.  थी  एंस०  रेघुमा  रेड्डो  :  कया  इस्पात  भोर  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्‍या  19  1986  को  भिलाई  इस्पात  संयन्त्र  में  कामगरों  पर  एक  बहुत  बड़ी
 दीवार  के  ढह  जाने  से  अनेक  का्रमगार  मर  गये  और  अनेक  घायल  हो  गये  थे  ;

 क्‍या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  दुर्घटना  के  कारणों  का  लगाया

 गया  थोर  ध

 '
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पाल  ओर  क्लान  मंत्री  कष्ण  चसा  :  यह  संकेत  दिनांक  18  अक्तूबर
 1986  को  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  हुई  दुघंटना  की  ओर  किया  जा  है  जब  इस्पात
 शाला  क्ष त्र  में  चलाई  जा  रही  कोक  लिफ्ट  एक  दीवार  से  टकरा  गई  और  दीवार  ढह  गई  थी

 इस  दुर्घटना  में  सात  व्यक्ति  घायल  हुए  थे  जिनमें  से  पांच  की  बाद  में  मृत्यु  हो  गई  थी  ।

 और  दु्घेटता  के  कारण  की  जांच  करने  के  लिए  और  भविष्दप  में  ऐसी  दुर्घटनाओं

 ।

 से बचने हेतु उपाय सुकाने के लिए अतिरिक्त महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में एक समिति का सठन किया गयाध्या । समिति के निष्कर्ष तथा सिफारिशों नीचे दी गई हैं । निध्कर्य भिलाई इस्पात कारखाने के इस्पात गलनशाला क्षेत्र में हुई दुर्धटता की जांच करने के लिए मतिरिक्‍त प्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित समिति के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं : फोक॑ लिफ्ट आपरेटर फोके लिफ्ट को नियन्त्रित नहीं कर * (2) दीवार का वह भाग जहां से वह ढह गई टक्कर को रोक पाने में पर्याप्त मजबूत नहीं थी ।.
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 |

 (3)  जो  काप्गार  जरूमी  हो  गए  उनके  उस  स्थान  पर  उपस्थित  होने  की  संभावता
 :

 नहीं  थी  बंयोंकि  यह  न  तो  उनके  कार्य  करने  का  स्थान  था  और  न  ही  उनके  आराम
 करने  के  लिए  कोई  अधिकृत  स्थान  यह  स्थान  पिघला  हुआ  लोहा  जाने  के

 प्रयोजनाथे  बनी  रेल  की  पटरी  के  निकट  है  जहां  से  तप्त  धातु  के  बिखरने  की  संमावना

 रहती  है  ।

 भविष्य  में  ऐसी  दुघंटनाएਂ  नहीं  होने  देने  के  लिए  समिति  ने  निम्नलिखित  सिफारिशों  की

 (1)  बिवादास्पद  शेड  में  बनी  समापक  दीवारें  गिराई  जाए  और

 मोदित  नवशे  के  अनुसार  इसे  पुनः  बनाया

 (2)  शेड  के  एक  तरफ  उपयुक्त  निर्माण  करके  धोड  के  बाहर  अनाधिकृत  प्रवेश  को  स्थाथी
 तौर  पर  बन्द  किया  जाएं  ताकि  यह  सुनिश्टिचत  किया  जा  कि  कोई  वहां  न  जा
 सके  ।

 प्रत्येक  विभाग  अनधिकृत  स्थाई  शेडों  के  बने  रहने  की  जांच-पहताल  करे  तथा
 -  ईयक  नहीं  पाने  जाने  की  स्थिति  में  उन्हें  गिराया  मदि  कुछ  स्थानों  पर  शेडों

 की  आवश्यकता  हो  तो  केवल  प्रबन्धक  की  अनुमति  ही  तथा  अनुमोदित  मक्‍शे  के

 अनुसार  ही  इन्हें  बनाया  जाए  ।

 (3

 श्रमिकों  तथा  निरीक्षकों  को  कड़े  अनुदेश  दिए  जाए  कि  काम  के  प्रारम्भ
 करने  से  पूर्व  और  खाली  अथवा  ठाली  समय  के  दौरान  वे  केवल  विश्राम  मृहों  अथवा
 अल्‍्य  अधिकृत  स्थानों  में  ही  ऐसे  स्थानों  की  समय-समय  पर  जांच  की  जानी

 '
 चाहिए  जो  अगम्य  हैं  लेकिन  ऐसी  चीजें  बनाने  के  लिए  स्थान  उपलब्ध  हो
 सकता  है  जो  अनुमत्य  नहीं  है  ।  जो  व्यक्ति  अनधिकृत  स्थानों  पर  उनके  विरुद्ध

 उपयुक्त  कारंबाई  की

 (5)  ऐसे  स्थानों  पर  लोगों  की  उपस्थिति  पर  रोक  लगाने  के  लिए  हिम्दी तथा  अंग्रेजी
 भाषाओं  में  उपयुक्त  इश्तिहार/नोटिस  लगाया

 (4  —

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रामोणश  विकास  के  लिए  धनराशि  के

 उपयोग  पर  मनिगरानों  रखना

 3010.  श्रीमतों  गौता  मुखर्जी  :

 रो  अजय  सुश  रान  :

 श्री  नारायण  चौने  :  कया  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  क॒था  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  ग्ररमीण  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  निधि
 के  उपयोग  पर  निगरानी  तेज  करने  की  योजना  बना  रही
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 यदि  तो  क्या  किन्‍्हीं  अन्य  राज्यों  में-इस  तरह  की  निगरानी  रखी  जाती  है  ;

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसा  करने  के  क्या  और

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  प्रा  मोण  विकास  विभाग  में  राष्य  संत्री  रामामस्द  :  से

 सरकार  पश्चिम  बंगाल  सहित  सभी  राज्यों  में  ग्रामीण  विकास  लिए  केन्द्रीय  निधियों  के

 उपयोग  की  नियमित  रूप  से  निगरानी  कर  रही  यह  निगरानी  आवधिक  क्षेत्रीय

 क्षणों  तथा  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  के  साथ  विचार-विमशों  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  इन

 कार्यक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  निधियों  की  प्रत्येक  किइत  का  बंटन  इस  छातें  क ेआधार  पर  किया  जाता

 है  कि  पहले  निमु क्त  की  गई  निधियों  उचित  उपयोग  किया  गया  इसके  समस्वित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के लिए  यादृच्छिक  नमूना  आधार  पर  मासिक  समवर्ती  मूल्यंकन  आरम्भ

 किया  गया  है  ।

 पान  को  खेतो  में

 3011.  श्री  हम्तान  सोल्लाहूँ  :  क्‍या  क्षि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पान  की  खेती  और  पान  उगाने  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई  कदम
 उठाए  हैं  ;

 कया  सरकार  ने  पान  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुसंघन  और  बिकास  कार्यक्रम  शुरू  किया

 ॥॒

 .  क्या  सरकार  ने  पान  उत्पादकों  के  लिए  क्रोई  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  उचित  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ु  कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 और  पान  के  विकास  और  इसकी  छेती  में  सुधार  करने  के  लिए  अमुसंधान  कार्यत्रमों

 सहित  विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  हैं  :--(1)  खेती  और

 सिंचाई  दोनों  की  ही  सुविधाओं  के  लिए  सरकारी  समितियों  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  बेंक  द्वारा  उत्पादकों  क ेलिए  ऋण  की  व्यवस्था  ।  (2)  सहकारी  समितियों  और  अन्य  डालरों

 के  माध्यम  से  पौध  संरक्षण  रसायनों  और  उबंरकों  की  सप्लाई  और  (3)  रोगों  के  नियन्त्रण  क ेलिए

 व्यावहारिक  उपाय  ढू  कृषि  तकनीकों  के  सुधार  और  उन्नत  किस्मों  के
 ' चयन  के  लिए  भारतीय

 क्रषि  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  को  लागू  किया

 जाना  ।
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 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।  हु  *.

 सरकार  सभी  कृषि  उत्पादों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  निर्धारित  नहीं  करती  ।

 राज्य  सरकारें  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  वास्ते  पान  के

 उत्पादन  और  विपणन  में  सहायता  प्रदान  कर  रही  इसके  अधिक  उत्पादन  और
 दकों  की  अधिक  आमदनी  के  लिए  भारतीय-कषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  पान  सम्बन्धी  रोगों के

 नियन्त्रण  पर  अनुसंधान  के  लिए  एक  योजना  भी  क्रियान्वित  की  जा  रही

 ]

 दूरदशन  पर  भोजपरी  फिल्मों  का  दिखाया  जाना

 3012,  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या
 ॥

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हि

 वर्ष  1985-86  के  दौरान  दूरदर्शन  पर  भोजपुरी  और  अन्य  भाषाओं  की  कितनी  फिल्मों
 का  प्रसारण  किया  गया  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हर  महीने  में  कम  से  कम  एंक  बार  रविवार  को  या  किसी

 अन्य  दिन.को  भोजपुरी  फिल्म  दिखाने  का

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के'राज्य  मनन्‍्त्री  ए०  क०  1985-86  के

 दौरान  हिन्दी  की  127  फीचर  फिल्में  तथा  अन्य  भारतीय  भाषाओं  की  70  फीचर  जिनमें

 भोजपुरी  की  दो  फिल्में  भी  शामिल  दूरदर्शन  पर  टेलीकास्ट  की  गई
 ह

 से  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  संजाल  पर  बारी-बारी  से  टेलीकास्ट  करने  के  लिए
 क्षेत्रीय  भाषाओं  की  केवल  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्राप्त  सवोत्तम  फिल्में  तंथा  1985  तथा  उत्तरवर्ती  वर्षों
 में  भारतीय  मनोरमा  में  दिखाहै  गई  फिल्‍मों  पर  ही  विचार  किया  जाता  है  ।  अदि  निर्माताओं  और

 अधिकारधारकों  द्वारा  उपयुक्त  मानदंड  पूरा  करने  वाली  भोजपुरी  फिल्मों  को  टेलीकःस्ट-किए  जावे

 के  लिए  प्रस्तावित  किया  जाए  तो  राष्ट्रीय  टेलीकास्ट  के  लिए  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  फिल्‍मों
 साथ  इन  फिल्मों  पर  भी  विचार  किया

 ह

 ]

 केरल  में  उबंरकों  को  खपत  *

 3013,  प्रो०  पी०  लें०  क्रियन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 केरल  में  उवंरकों  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी

 -  1)  राष्ट्रीय  ओसंत  खपत  कितनी  और

 प्रति  व्यक्ति  खपत  को  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 क॒षि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍्त्रो  योगेसा  :

 और  1981  में  को  गई  जनसंख्या  संगणना  के  आधार  पर  1981-82  के  दौरान  उबंरकों

 fait,  +  की  कैरल  में  और  देश  में  प्रति  व्यकित  खपत  3-73  और  8  86

 किलोग्राम  थी  ।
 ह

 1981-82  के  दौरान  उबेरकों  की  केरल  में  और  देश  में  प्रति  हेक्टर  खपत  क्रमशः  30  62

 और  31.25  किलोग्राम  1985-86  के  दौरान  यह.बढ़कर  केरल  के  लिए  49:83  किलोग्राम

 हेक्टर  और  देश  के  लिए  50:61  किलोग्राम  प्रति  हैक्टर  हो  गई  ।

 खपत  को  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  गये  कदम  नीचे  दिये  गए

 1.  स्वदेशी  उत्पादन  ओर  आयात  के  माध्यम  से  उबेरकों  की  पर्याप्त  और  समय  पर  उंप-«
 लब्धता  धुनिश्चित  की  गई  हैं  ।

 2.  चुनिन्दा  जिलों  जहां  खपत  की  सम्भाव्यता  है  और  इस  समय  खपत  कम  एक

 गहन  उर्वरक  संवर्धत  अभियान  शुरू  किया  गया  इस  शोजना  के  अन्तर्गत  शामिल
 जिलों  की  संख्या  1981  में  67  से  वढ़ाकर  अब  104  कर  दी  गई  है  !

 3.  उवरकों  का  वितरण  समूचे  देश  में  ब्लाक  स्तर  तक  सरकारी  खर्च  पर  किया  जाता

 जबकि  अब  तक  रेल  के  गन्तव्य  स्थान  तक  किया  जाता

 4,  15-8-1981  से  वितरक  एजेन्सियों  का  वितरण  माजिन  लगभग  22  प्रतिद्यत  बढ़ाया
 गया  20  -5-1983  से  इसे  और  बढ़ाया  गया  है  ।

 5.  उबरंकों  सहित  कृषि  आदानों  की  खरीद  वितरण  के  लिए  राज्यों  को  अल्पावधि

 ऋण  की  मात्रा  1979  80  में  136  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  1980-81  और  1981-82
 में  200  करोड़  1982  83  में  250  करोड़  रुपये  और  1983-84,  1984-85

 1985-86  5-86  तथा  1986-87  में  260  करोड़  रुपये  कर  दी  गई  है  ।

 6.  उर्वरकों  की  खपत  के  केन्द्रों  के नजदीक  उर्वरक  की  आसानी  से  उपलब्धता  सुनिर्दिचित
 करने  के  बिक्री  केन्द्रों  की  संख्या  30-11-1981  को  1.11  लाख  से  बढ़ाकर

 -  31-3.1985  तक  1:56  लाख  कर  दी  गई

 भुवनेदबर  में  दूर  दर्शन  स्टृडियो  स्थापित  करना

 3013.  झीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  सूखना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :  -
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 क्‍या  उहीसा  में  दूरदशंन  स्टूडियो  की  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 भुवनिश्वर  में  एक  पूर्णतः  सज्जित  दूरदर्शन  स्टूडियो  की  स्थापना  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  |
 .

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्रालय  के  राउ्य  सनन्‍्त्रो  ए०  कं०  :  कटक  में
 क्रम  निर्माण  केन्द्र  1974  से  कार्य  कर  रहा  है  ।

 से  भुवनेश्वर  में  उपग्रह  अपलिक  सुविधाओं  के  साथ  एक  पूर्ण  रूपण  दृश्दर्श्षन

 स्टूडियो  केर्द्र  स्थापित  करने  की  स्क्रीम  अनुमोदित  हो  चुकी  स्टूडियो  केन्द्र  के  लिए  स्थान  लिया
 जा  चुका  है  और  भवन  के  निर्माण  के  लिए  टेंडर  आमस्त्रित  करने  की  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गई

 '
 देर  से  प्राप्त  होने  वाले  उपकरणों  के  लिए  आर्डर  निर्माताओं  को  मेज  दिए  गए  हैं  ।

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  धोषित  करने  के  मानदंड

 3015.  श्री  के०  रामचना  रेड्डी  :  क्‍या  कृधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  हस  वर्ष  कम  वर्षा  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए.केन्द्रीय  सरकार  दिल्ली  को  सूखा
 ब्रवण  क्षंत्र  घोषित  करने  पर  विचार  कर  रही

 किसी  क्षेत्र  को  प्रवण  घोषित  करने  के  मानदंड  क्या

 क्‍या  इन  मानदंडों  को  समूचे  देश  में  समान  रूप  से  लागू  किया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 ह

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मरत्री  रासानग्द  :  से

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  पी०  ए०  का  मौजूदा  1984  में  अन्तविभागीय
 दल  द्वारा  यथा  1982  में  कार्यदल  द्वारा  निर्धारित  किए  मानदण्डों  और  सिफारिशों  पर
 आधारित  है  तथा  इसे  1985-86  से  लागू  किया  गया  कवरेज  निर्धारित  करने  में  कुछ  प्रशासनिक

 :
 पहलुओं  के  अलावा  क्षेत्रों  की  वर्षा  एवं  सिंचाई  का  स्तर  भी  काफी  महत्वपूर्ण  रहा  है  और  ये
 दंड  समग्र  देश  में  लागू  किए  गए  थे  ।

 सूलाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिल्‍ली  को  शामिल  किया  गया  है  और  इस  समय

 कार्यक्रम  के  कवरेज  को  बढ़ाने  का  कोई  ब्रस्ताव  नहीं  है  जिसमें  दिल्ली  को  शामिल  किया  जा  सके  ।

 प्रोद्योगिक  एककों  में  श्रमिकों  की  सुरक्षा

 3017.  थ्रो  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  औद्योगिक  एककों  में  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  नए  उपाय  लागू  कर

 रही
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 nO क्नन  न  दत्त नਂ  तद  भय  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  श्रमिकों  को  स्वास्थ्य  के  संभावित  खतरों  से  अवगत  कराने  हेतु  शिक्षित  करने  के

 लिए  आवधश्यक  कदम  उठाने  का  भी  विचार  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  :  से  कारखानों  में  नियोजित

 की  औद्योगिक  सुरक्षा  और  उनके  स्वास्थ्य  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  को  विनियमित  करने

 के  लिये  कारखाना  1948  एक  प्रमुख  कानून  इस  अधिनियम  को  राज्य  सरकारों  और  ,
 संघ  राज्य  क्षेत्र  ग्रशासनों  द्वारा  लागू  किया  जाता  सरकार  ने  भी  राज्य  श्रमिकों  और

 नियोजकों  के  संगठनों  को  श्रमिकों  की  सुरक्षा  मौर  व्यावसायिक  स्वास्थ्य  के  संरक्षण  तथा  जोखिमों
 के  नियन्त्रण  के  बारे  में  एक  समन्व्रि्त  कारंवाई  प्लान  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  परिच्रालित  किया  है
 जिसमें  सभी  सम्बन्धित  पक्षों  के  विभिन्‍त  दायित्वों  का  उल्लेख  है  ताकि  औद्योगिक  यूनिटों  में  सुरक्षित
 कामकाज  की  दशाओं  .  को  सुनिदिचत  किया  जा  सके  ।  कारखाना  1948  में  व्यापक

 संशोधनों  को  करने  के  भी  प्रस्ताव  हैं  अन्य  बातों  क ेसाथ  खतरनाक  उद्चीगों  और  ऐसे
 उद्योगों  में  सुरक्षा  प्रबन्ध  में  क्मंकारों  की  सहभागिता  से  संबंधित  विशेष  उपबंध  होंगे  ।

 केन्द्रीय  श्रम  बम्बई  और  कानपुर  तथा  मद्रास  में  तीन  क्ष त्रीय  श्रमसेंस्थान

 व्यावसायिक  सुरक्षा  और  स्वास्थ्य  तथा  दुघंटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  उचित  कार  पद्ध  तियों  के

 बारे  में  श्रमिकों  और  ट्रेड  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  को  शिक्षित  करने  और  प्रशिक्षण  के  कार्यक्रमों  को

 समय-समय  पर  आयोजित  करते

 कर्मंचारो  भविष्य  निधि  का  दुरुपयोग

 3018.  श्री  मुरलोधर  माने  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मु

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  के  ध्यान  में  कमंचारी  भविष्य  निधि  दुरुपयोग  के
 कितने  मामले  आए

 इन  मामलों  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 ऐसी  स्थिति  से  बचने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  काँ  विचार  है  ?

 अप  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  पो०  ए०  :  31-3-86  की  स्थिति  के  अनुसार
 8593  छूट  न  प्राप्त  और  139  छूट-प्राप्त  प्रतिष्ठान  भविष्य  निधि  अंदादानों  की  अंदायमी  करने  के

 बकायादार  थे  ।  इनमें  से  कुछ  बकायादारों  की ओर  बकाया  राशि  में  कमंचारियों  की  मजदूरी :
 काटी  गई"लेकिन  जमा  न  की  कर्मचारी  के  अंशदान  के  हिस्से  को  राष्ि  शामिल  है  जिससे

 दुविनिय्रोग  का  अपराध  बनता

 कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्मचारियों  के
 अंशदान  के  हिस्से  की  राशि  जमा  न  करने  वाले  नियाजकों  के  खिलाफ  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा

 406/409  के  अधीन  2835  छिकायतें  दर्ज  की  .
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 कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  को  अनुदेश  दिएं  गए  हैं  कि  वे  कर्मचारियों  के
 अंशदान  के  हिस्से  की  अदायगी  न  करने  के  मामलों  की  बारीकी  से  मानिटरिंग  करें  और  बकाया

 होने  के  प्रत्येक  मामले  में  पुलिस  प्राधिकारियों  के  पास  शिकायतें  दज्ं  उन्हें  यह  भी  कहा  गया

 है  कि  वे  पुलिस  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  का  सम्बन्ध  बनाए  रखें  ताकि  जिन  नियोजकों  के

 खिलाफ  प्रत्यक्षतः  मामले  बन  गए  हों  द्रनके  खिलाफ  तुरन्त  जांच-पड़ताल  कराने  और  आरोप-पन्र

 दायर  करने  की  कारंवाही  सुनिश्चित  हो  सके  ।
 '

 इस्पात  का  प्रमविका  भंडार

 3019.  श्री  श्रीहरि  राब  :  क्या  इस्पात  और  सन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस्पात  का  कितने  मूल्य  का  अनबिका  भंडार  पड़ा  है  और  अनबिके  भंडार  में  वृद्धि

 होने  के  क्या  कारण  ओर

 इस्पात  का  उत्पादन  सुनिश्चित  करने  तथा  इसके  अनबिके  भंडार  में  कमी  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  कष्णलरत्र  :  1-10-1986  की  स्थिति  के  अनुसार

 में  लगभग  444  करोड़  रपये  मूल्य  का  विक्रय  इस्पात  का  लगभग  7:57  लाख  टन  स्टाक

 इस  स्टाक  को  इष्टतम  स्तर  का  स्टाक  कहा  जा  सकता  है  और  यह  स्टाक  असामान्यतः  अधिक  नहीं
 है  ।  ।

 के  कारखानों  के  उत्पादन  को  इृष्टतम  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय
 लिखित  हैं  :

 1."  बेहतर  क्वालिटी  था  अपेक्षित  मात्रा  में  आदानों  व्शेषतः  आयात  किए  गए  राख  की  -

 कम  मात्रा  वाले  को ऋककर  कोयले  सहित  कोककर  कोयले  कौ  पर्याप्त  उपलब्धंता  सुनिश्चित
 करना  ।  ॒

 2.  निजी  बिजली  उत्पादन  को  श्रेष्ठ  बनाकर  उसमें  वद्धि  करना  ।

 (५  3.  उपस्करों  का  सुव्यवस्थित  ढंग  से  रख-रस्घाव  ।.

 4  «  प्रौद्योगिकीय  मानकों  का  कड़ाई  से  अनुपालन  । ]
 प्र  .  कार्य  का  बेहतर  माहौल  जिसमें  मुख्यतया  बेहतर  सामुक्िक  काग्रें  ओर  उल्य

 स्‍तर  के  अनुष्यासन  पर  ध्यान  देना  ।

 6.  क्ञाधुनिकीकरणं  और  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  ।

 7,  उत्पादकता  तथा  कुशलता  में  सुधार  लाने  के  लिए  अमुसंघान  जौश  विकास  सम्बन्धी
 प्रयास  ।

 ह
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 अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  बिक्री  में  वृद्धि  करने  के  लिए  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय

 किए जा
 रहे  हैं

 -  विधिष्ट  समयावधि  में  वचनबद्ध  सुपुदर्गियों  के  लिए  आदवासन  देकर  ग्राहकों  के  साथ

 सतत  सम्पके  ।

 ऋण  सुविधा  ।

 -  आसानी  से  न  बिकने  बाले  स्‍्टाक  की  बिक्री  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तात्कालिक  तथा

 प्रगतिशील  दोनों  प्रकार  का  एकमुद्त  सौदा  |

 के  द्वारा  दोषयुक्त  तथा  क्षति  ग्रस्त  माल  तथा  पुराने  और  आसानी  से  न  बिकने  वाले

 स्‍्टाक  की  बिक्री  की  अनुमति  ।

 क्षि  उत्पादों  में  ब॒द्ध

 3020.  भरी  अलवर्म्तासहूं  राम्‌वालिया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  में  भारत  के  प्रतिनिधि  डा०  ई०

 बोज्युजे  बस्की  की  रिपोर्ट  की ओर  आकषित  क्रिया  गया  जिसमें  भारत  में  कूषि  उत्पादन  में  वृद्धि
 करने  के  सम्बन्ध  में  अनेक  सिफारिश  की  गई  /

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 ह

 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेल  :

 और  जी  भारत  और  मूटान  में  खाद्य  ओर  कृषि  संगठन  के  प्रतिनिधि  डाक्टर

 ई०  योजाजीव्सकी  द्वारा  दिए  गए  साक्षात्कार  पर  आधारित  प्रेस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभापटल  पर
 रखी  जाती  में  रखो  देखिए  संल्‍्या  एल०  ढो०  3382  ए०  186]  ]

 सरकार  रिपोर्ट  में  दिये  गए  निष्कर्षों  से  सहमत  नहीं  है  ।  भारत  में  हरित  कर्बष
 संबंधी  अनुसंघान  के  नतीजों  के  प्रयोग  के  माध्यम  से  लायी  गई  विस्तार  कार्यक्रमों  में
 कता  बढ़ाने  की  उन्नत  पद्धतियों  के  उपयोग  में  किसानों  को  देने  पर  अधिक  बल  दिया  जा
 रहा  है  ।

 स्रतगढ़  के  द्शदह्ा न  ट्रांसमोंटर  की  प्रसारण  क्षेत्र  क्षमता
 *

 4021.  श्री  मनफल  सिह  चोथरी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  सूरतगढ़  दूरदर्शन  केन्द्र  की  प्रसारण  क्षेत्र  क्षमता  में  वृद्धि  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।
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 नई  कीटनाशी  दवाइयों  को  गुणबत्ता  के  परीक्षण  के  लिए
 प्रयोगरशालाएं  स्थापित  करता

 3022.  श्री  अजय  सुशरान
 :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नई  कीटनाशी  दवाइयों  की  गुणवत्ता  के  परीक्षण  के
 लिए  प्रयोगशालाए  स्थापित  करने  का  प्रस्तात  हुआ

 यदि  तो  प्रयोगशा  लाए  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  की  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  मध्य  प्रदेश  के  कृषि
 विश्वविद्यालय  का  मुख्यालय  जबलपुर  में  प्रयोगशालाएਂ  खोलने  के  प्रशन  पर  विचार  किया

 जाएगा  ?

 कषि  मन्त्रालय  में  कधि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍जी  योगेला
 से  जी  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भारत  सरकार  द्वारा  नई  कीटनाशी  दवाइयों

 गे  गुणथत्ता  के  परीक्षण  के  लिए  प्रयोगशालाएਂ  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि
 राज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  बढ़ावा  देने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  क्षंत्रों  कौ

 *“हयकताओं  को  पूरी  करने  के  लिए  हैदराबाद  तथा  कलकत्ता  में  पांच  क्षेत्रीय
 कीटनाशी  दवाइयों  के  परीक्षण-प्रयोगशालाएਂ  स्थापित  करने  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  एक  योजना  पहले  ही  मंजूर  कर  दी  है  ।  कानपुर  स्थित  केन्द्रीय  क्षंत्र  की  क्षेत्रीय  कीटनाशी

 दवाहयों  की  परीक्षण  मध्य  प्रदेश  की  आवश्यकता  को  भी  पूरी  करेगी  ।

 हिन्दुस्तान  समाचार  ओर  समाचार  भारती  के  कमंचारी

 3023.  श्री  कु  वर  राम  :  क्‍या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आकाशवाणी  द्वारा  हिन्दुस्तान  समाचार  और  समाचार  भारती  को  अपना  अंदादान

 बन्द  किए  जाने  से  इन  एजेंसियों  के  कितने  कमंचा री  बेरोजगार  हो  गए

 ऐसे  कर्मचारियों  की  श्रेणी-वार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  आकाशवाणी  द्वारा  अपना

 अंधादान  बन्द  किए  जाने  कै  पश्चात  प्रस  टूस्ट  आफ  इंडिया/यू०  एन०  आई०  द्वारा  नियुक्त  कर  लिया

 गया  और

 शेष  कर्मचारियों  को  नौकरी  में  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  पी०  ए०  :  दिल्ली  प्रशासन  से  17-3-86

 को  प्राप्त  सूचना  के  बेरोजगार  हुए  करमंचारियों  को  संख्या  निम्न  प्रकार  समाचार

 हिन्दुस्तान  ।

 और  प्रंसू  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  और  यूनाइटेड  न्यूज  आफ  इण्डिया  दोनों  ने  52-

 52  कर्मचारियों  को  अपने  यहां  रोजगार  दिया  इस  तरह  से  रोजगार  देने  की  प्रक्रिया  जारी
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 रासायनिक  उवरकों  का  मुल्य

 .  3024,  ओ  गदाघर  साहा  :  कया  कृषि  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ही
 ,  वर्ष  1984-85  से  1986-87  तक  रासायनिक  उदवंरकों  का  वर्षवार  प्रतिटन  मूल्य  क्या

 रहा  भौर  *
 ॥

 वर्ष  1984  से  1986  तक  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  वर्षवार  कुल  कितनी  अतिरिक्त  राशि
 एकभे  ु

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  योगेख  :

 1984 85  से  1986-87  के  दौरान  विभिन्‍न  रासायनिक  उबेरकों  का  प्रति  मीटरी  टन  मूल्य

 संसंष्य  विधेरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 ल्‍  1984-86  को  अवधि  के  रासायनिक  उवंरकों  के  मूल्य  3]  1986  से

 उक्ड़े  जिसके  कारण  1985-86  में  देशी  उवरकों  में  22:27  करोड़  रुपए  और  ओयातित  उवंरकों  में

 _  12  करोड़  रुपए  के  धनराशि  की  सहायता  की  अदायगी  में  कमी  हुई  ।

 उर्वरक  के  उपभोक्ता  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  स ेहमेशा  राजसहायता  सम्बन्धी  निव्ल  भार  में

 कमी  नहीं  होती  कपोंकि  यह  उ्वरकों  के  आयातित  उवंरकों  की  लागत  और  किसी

 वर्ष  में  देश  में  सम्पूर्ण  खपत  पर  तिर्मर  करता  है  |  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई  राज्य  सहायता  की

 वर्ष  वार  धनराह्ि  संलग्न  विवरण  1]  में  दी  गई  है  ।

 विवरण  I

 साविधिक  भूल्य  नियन्त्रण  के  अन्तगंत  मुख्य  उवेरकों  की  खुदरा  की  मरते

 दह्शानि  वाला  विवरण

 रुपए  प्रति  मीटरी  टन
 ————

 कम  सं०  उर्वरक  का  नाम
 ह

 29-683.  31-1-1986

 _
 ॒  सेकीमत

 _
 से  कीमत

 __()
 ०  (3)  (4)

 1.  यूरिय्रा  (46%  "12150  2350

 2.  अमोभियम  सल्फेट  (20%,  1500  -  1650

 3.  कैल्शियम  अमोनियम  नाइड्रेंट  (25%)  1550 --  1700

 4.  कैल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेंट  (26%  )  1770

 5.  म्यूरिएट  आफ  पोटाश  (60%  -1200  1300,

 6.  सल्फेट  आफ  पोठाश  (50%  1950
 "2100

 .
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 1  2  ॥  3  4

 7.  डाइ-अमोनियम  फास्फेट  (18-46-0)

 ।
 3350  3600

 8.  एन  पी  के  .  2400  2600

 9,  एन  पी  के  5)

 एन  पी  के  2750  2950

 अमोनियम  फास्फेट  सलफेट  (20-20-0)  2400  2600

 नाइड्रो-फास्फट  (20-20-0)  2200  2400

 अमोनियम  फास्फेट  सलल्‍फेट  *  2300

 यूरिया  अमोनियम  फास्फेट  (24  24-0)  .2800  3050  -

 यूरिया  अमोनियम  फास्फेट  (28-28-0)  3350

 एन  पी  के  ..  2800
 7

 3050

 एन  पी  के  3400

 *
 .  एन  पी  के  2750.  2950

 एन  पी  के  3000

 20.  ट्रिपल  सुपर  फास्फेट  (46%  2400  2600

 द्विपल  सुपर  फास्फेट  2200:  2400

 22.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  750  820

 23.  सिंगल  सुपर  फास्फेट  8507  950

 24.  सिंगल  सुपर  क्रास्फेट  ग्र

 25.  अमोनियम  क्लोराइड  (25%,  ..

 26.  एन्हाइड्रोअस  ॥  3500  3770

 ३  छ
 $  7-9-84  से  लागू  कीमत

 से  सांविधिक  मूल्य  नियन्त्रण  के  अन्तगंत  लौया

 +  से  सांविधिक  मल्य  नियन्त्रण  के  अस्तर्सत  लाया

 उपरोक्त  कीमतों  में  अधिकतम  खुदरा  कीमतें  दर्शाई  गई  जिनमें  बिक्री  कर

 और  अन्य  स्थानीय  कर  शामिल  नहीं

 बिक्री
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 बिवरण  II

 पिछले  पाँच  वर्षों  के  दौरान  उवंरकों  पर  दी  गई  राज  सहायता  की

 करोड़  .

 *
 वर्ष  स्वदेशी  उवरकों  आयातित  उ्वरकों  कल

 पर  राज  सहायता  पर  राज  सहायता
 Nee  मनन  ५333-33  eee  मनन  +नन  नमन  मनन  न  नानी  न  नम  नम  न  नमन-+ a  ate

 275-00  .  100-22  37522

 “1982-83  550-00  55-36  605-36

 1983-84  900:00  141-83  1041°83

 1984-85  1200.00  727°31  1927-31
 है  ट्र
 1985-86  1600-00  323:00

 *
 1923-00

 महागगरों  में  गन्दी  बस्तियों  की  समस्या

 3025.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्या  हाहुरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ..

 सरकार  ने  1984  और  1985  की  तुलना  मेंਂ  वर्ष  1886  के  दोरान

 ण  क्षेत्रों  स जाकर  शहरी  क्षंत्रों  में  बसने  वाले  लोगों  की  प्रतिशतता  के  आरे  में  कोई  मूल्यांकन

 या  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 गत  दीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  आने  वाले  लोगों  की  प्रतिशतता  में  वृद्धि

 होने  के कारण  दिल्‍ली  और  मद्रास  आदि  जैसे  महानगरों  में  गंदी  में

 संख्या  में  किस  हृद  तक  व॒द्धि  हुई  भीर

 |

 इसके  परिणाम  स्वरूप  शहरी  आवास  की  आवश्यकता  में  किस  हृद  तक  वृद्धि  हुई  है  और

 देश  में  बढ़ती  हुई  गंदी  बस्तियों  की  समस्या  का  समाधान  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का

 विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  कोई

 उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारों  ने  वर्ष  1984-1985  या  1986  के  दौरान

 कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 शहरी  मलिन  बस्तियों  के  पर्यायवरणीय  सुधार  की  राज्य  क्षेत्र  योजना  के  अस्तगंत  सरकार

 मलिन  बस्तियों  में  मूलभूत  सुविधाएं  देकर  विद्यमान  मलिन  बस्तियों  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  लाना

 चाहती  इसके  साथ-साथ  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तर्गत
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 जज  तन  कल  तन  तततहस्‍हतमत+#ैहततह

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  का  जिकैस  करके  महानगरों  में  मलिन  बस्ती  जनसंख्या  में  वृद्धि  पर

 रोक  लगाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 बिड़ला  सम्‌ ह  हारा  इस्पात  और  अह्पुसिनियम  कम्पनी  स्थापित  करना

 3026.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 '

 व  ध

 क्‍या  सरकार  ने  बिड़ला  समूह  को  1986  के  दौरान  इस्पात  अल्युमीनियम  के

 का  रखाने  स्थापित  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करनेंकी  अनुमति  दिये  जाने  से

 सरकारी  क्षंत्र  के  संयंत्रों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  कृष्णचन्द्र  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 इस्पात  उत्पादन

 3027,  ओ  नारायण  क्‍या  इस्पात  धोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (  क्या  घालू  वित्तीय  वर्ष  को  पहली  छमाही  में  इस्वात  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  कम  हुआ
 और  े

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  अवधि  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  और
 वास्तविक  उत्पादन  का  संयंत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मम्त्री  क्ष्ण  चन्द्र  और  अप्रैल  1986  के
 दौरान  के  इस्पात  कारखानों  में  विक्रय  इस्पात  के  लक्ष्य  तथा  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 लक्ष्य  वास्तविक

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  1222  901-%

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  338  282°3

 राउरकेला  दहस्पात  कारखाना  590  488-7
 बोकारो  इस्पात  कारखाना  1029  622*2

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लि०  246  2-84

 ग्रुप  3425  हि
 हे

 ्डः
 2533-5

 पा
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 मुख्य  रूप  से  उत्पादन  में  कमी  निम्नलिखित  से  हुई  है  :

 दामोदर  घाटी  निगम  से  मिलने  वाली  सप्लाई  पर  कड़े  प्रतिबन्ध  ।

 2.  बेहतर  संगठनात्मके तथा  प्रौद्योगिकीय  अनुशासन  लाने  के.लिए  अपनाई  गई  परिवर्तित
 कार्य-प्रणालियों  में  समापोजन  की  समस्याएं  ।.

 ॥

 3. '  1986  में  हुई  दूघंटना  के  कारण  टर्बो  कैम्प्रेसर  को  हुई  क्षति  के  कारण  बोका रो
 में  आमस्तीजन  की  कमी  ।

 ह

 4.  बोकारो  के  नए  निजी  विद्युत  संयंत्र  में  1986  में  लगी  जिससे  हकाई  नं
 ]  ने  काम  करडा  बन्द  कर

 के  दोरान  भिलाई  की  धमन  भट्टी  नं०  6  में  जिससे  इस  भरष्टी  में

 19  दिन  तक  काम  बन्द  रहा  ।

 पत्रकारों  को सरकारी  आवास

 3028.  भरी  सत्येन्न  नारायण  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्ली  के  जाने  पत्रकार  सरकारी  आवास  पाने  के  हकदार

 यदि  तो  पत्रकारों  के पास  कितने  सरकारी  मकान  और

 क्‍या  इस  हकदारी'को  समाप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  किया
 '

 गया

 हाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  .

 110  सरकारी  मकान  कज्जे  में

 नहीं  ।

 प्रशोक  विहार  में  स्व-वित्त  पोषण  योजना  के  प्न्तगंत  फर्लटों  का  निर्माण
 हु

 ेल्‍
 #

 3029.  श्री  जुल्फिकार  अली  झ्ञां  :  क्या  द्ाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे
 किः

 दिल्‍ली  विकास  प्रांधिक  रण  द्वारा  अशोक  विहार  में  स्त्र-वित्त  पोषण  योजका
 के  अन्तगंत  श्रेणी  2  और  3  के  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  अब  तक  कितने  पंजीकृत
 इपक्तियों  को  फ्लैटों  का आवंटन  किया  गया  है

 उकक  श्रेणियों  दिनांक  24  1986  के  में  प्रकाशित  सरकारी
 नोटिस  के  फ्लैटों  के लिए  मिनी  ड्रा  न  निकालने  के  क्या  कारण

 112
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 क्‍या  इन  पलेटों  के  आवंटन  से  पहले  सरकार  का  पंजीकृत  व्यक्तियों  द्वारा  दिए  जाने

 वाले  प्रभावों  में  कोई  परिवतंत  करने  का  विचार  और  .

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 .  बाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  दलबोर  अशोक  चरण

 19  में  श्रेणी  के  324  तथा  के  8]  फ्लैट  निर्माणाधीन  हैं  ।  के  299  तथा

 के  8।  फ्लैटों  का आवंटन  कर  दिया  ग़या  के  25  फ्लेटों  की  पेशकश  दहालीमार

 पीतमपुरा  तथा  पूर्वी  मुखर्जी  नगर  के  आवंटियों  को  की  गई  है  क्‍योंकि  इन  स्थामों  पर  फ्सैटों

 का  निर्माण  नहीं  किया  गया  परन्तु  अशोक  विहार  के  किसी  भी  आवंटी  को  वंचित  नहीं  किया

 गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  यथा  घोषित  लघु  डा  नहीं  निकाला  जा  सका  क्योंकि

 समय  के  अनुसार  ये  फ्लैट  86  में  तैयार  नहीं  किये  जा  सके  क्योंकि  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान

 की  ओर  से  विद्युतीकरण  के  कार्यनिष्पादन  में  विलम्ब  हुआ  ।

 और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अभी  तक  इन  फ्लैटों  की  लागत  नहीं
 निकाली

 दूरदर्शन  के  अधिकारियों  के  विरद्ध  प्रनुशासम्क  कार्यबाही

 3030.  श्री  पी०  ए०  एन्टनो  :  क्या  सूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  के  किन्हीं  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  अथवा  उनके

 विरुद्ध  आरोपों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही  और

 यदि  तो  ऐसे  अधिकारियों  की  संख्या  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 दूरदर्शन  के  41  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  का  रंवाही  शुरू  की  गई  है  जिनमें

 से  2  सेवा  निवत  हो  गए  हैं  भौर  एक  इस  समय  आकाशवाणी  में  के  एक  अधिकारी  के  .

 विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 दिल्‍ली  में  सहकारों  प्रप  हार्यसग  समितियों  का  कार्यक्रस

 3031.  श्री.कमल  चोधरी  :  क्‍या  दाहरी  विकास  मन्त्री  दिल्ली  में  सहकारी  ग्रुप  हाउसिंग

 समितियों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  4  1986  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  2374  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  के  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  के  कार्यालय  में  कितनी  सह  कारी  ग्रुप  हाउसिंग

 समितियां  पंजीकृत  हैं
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 क्‍या  उन  ग्रुप  हाउसिंग  समितियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  हैं

 1986  तक  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  बीत  जामे  पर-भी  दिल्‍ली  सहकारी  समिति  1973  के

 संशोधित  62  के  अनुसार  नहीं  कराए

 यदि  तो  ऐसी  सम्रितियों  का  ब्यौरा  कया
 है

 और  इसे  संबंध  में  उनके  विरुद्ध  क्या

 कछ्वाही  की  गई

 (=)  कया  झुछ  ऐसी  समितियां  हैं  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1984-1985  बोर  1986

 बाक्कि  आम  बेठक  नहीं  और
 ह

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वलथोर  :  200

 ब्योरे  सभा  पटल  पैर  रखे  गए  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या  एल०  टो०  3304/86 ]

 हां  ।

 इन  समितिग्रों  के  नाम  सभा  पर  रखे  गए  विवरण  1  में  दिए  गए  हैं  सें  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3304/86]  दिल्ली  सहकारी  समितियों  के  पंजीकार  ने  सहकारी
 समिति  अधिनियम  की  घारा  30  (1)  के  अन्तगंत  समिमितियों  को  चुनाव  कराने  हेतु  मार्ग  पत्र

 जारी  करने  आरम्भ  कर  दिए  समितियों  की  आम  सभाओं  की  बँठकों/चुनाओं  के--प्रबोधन  हेतु
 उपन्पंजीकार  की  निगरानी  में  एक  चुनाव  कक्ष  भी  स्थापित  किया  गया

 क्गर  मूरसि  सोमा  मोर  धथधितियम
 1916  के  उद्  इग्न  को  प्राप्ति

 3032.  थी  मुरलो  देवरा  :  कया  शहरो  बिकाप्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 है  |

 क्या  नगर  मूमि  सीमा  और  1976  शहरी  क्षेत्रों  में
 मकानों  की  कीमतों  को  कम  करने  ताकि  उनकी  खरीद  जन  सामान्य  के  लिए  सहज  के  अपने

 उर्दू  श्यों  को  करने  में  सफल  रहा

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  हस  सम्बन्ध  में  कोई  नया  प्रस्ताव  तैयार  किया
 और

 पिछले  ददाक  कमजोर  वर्गों  क ेआवास  के  लिए  इस  अंधितियम  के  अन्तर्गत  कितनी

 भूमि  अजित  की  गई  ?
 |
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 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  .  नगर  मूमि
 सीमा  तथा  1976  के  उद्दे  हय  ये  नगर  सगटनों  में  रिक्त  मूमि  पर  अधिकंतम

 सीमा  अधिकतम
 सीमा

 से  अधिक  मूमि  को  अजित  ऐसी  भूमि  पर  भवतों  करे  निर्माण

 को  विनियमित  शहरी  मूमि  को  कुछ  ही  व्यक्तियों  के  हाथों  में  एकत्रित  होने  से  रोकना  और

 उसमें  सट्टं  बाजी  तथा  मुनाफ|खो री  को  और  जन  साधारण  की  भलाई  के  लिए  नगर

 में  मूमि  का समान  वितरण  करना  ।  इस  अधिनियम  ने  आंशिक  रूप  से  अपने  उंहू  इय  प्राप्त  किए  हैं  ।

 इस  संबंध  में  सरकार  का  फिलहाल  कोई  नया  प्रस्ताव  नहीं

 इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों  इत्यादि  ने  अब  तक  16,533,97  हैक्टेयर
 रिक्त  मूमि  अजित  की  है  ।

 नकद  भुगतान  श्रेणी  योजना  के  अन्तगंत  फ्लेटों  के  लिए  निर्धारित
 :  की  गई  कोमतें

 3033.  श्रीमती  डी०  के०  भण्डारी  ;  क्‍या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बतामे  की  कूंपो  करेंगे

 वर्ष  1979  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  घोषित  विदेष  योजना  के

 नकद  भुगतान  ओर  किराया  खरीद  के  पर  प्रत्येक  श्रेणी  में  फ्लेटों  के  लिए  कितनी  कीमत
 निर्धारित  की  गई  थी  ;-

 क्या  न्यू  पेटन  स्कोम  1979  के  अन्त  गंत  पंजीकृत  आबेदकों  के  लिए  कुछ  प्राथमिकता

 सूचियां  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  उक्त  प्राथमिकता  सच्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन.सूचियों  की  बिक्री
 न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  जिस  बिक्री  कीमत  पर
 लाभभोगियों  को  रिहायशी  एकक  आवंटित  किए  जाते  वह  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  पड़ने
 बाली  वास्तविक  लांगत  पर  आधारित  होती  हैं  जो  कि  मुर्सी  क्षेत्रफल  तधा  डिजाइन

 मुताबिक  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  हाल  ही  में  त॑यार  किए  गए  मकानों  की  बिक्री  की  मेंत  निश्चित  की
 गई  है  और  यह  नकद  तथा  किराया  खरीद  दोनों  के  आधार  पर  मध्यम  आय  वर  के  फ़्लैटों के लिए
 87,200  रु०  से  निम्न  आय  वर  के  फ्लैटों  के  लिए  52,100/-6०  से  1,18,200
 रु०  तक  तथा  जनत  प्लेंटों  के  लिए  35,100  से  42,100  रुपये  तक  हैं  ।

 कम्प्यूटराइज्ड  नम्बरों  के आधार  पर  सूची  बनाई  जाती  है  और  भूंल  थरीयता
 तियों  को  कम्प्यूटराइज्ड  नम्बरों  में  बनाये&खा  जा  रहा  दिल्‍ली  विकास  अ।धिकरण  ह।रा  इस

 सूची  को  कीमत  छूदा  प्रकाशन  बनाए  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  १

 ड़



 लिखित  उस्तेर  24  1986

 "
 ,

 विभिन्‍न  फसलों  का  उत्पादन

 3034.  श्री  जगदीश  अवस्थी  :  क्या  कबि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  और  पंघ  राज्य  क्षेत्र  में  धान
 कपास  तंथा  पटसन  की  अलग-अलग  कितनी  मात्रा  में  पंदावार

 |

 इनमें  से  प्रत्येक  उत्पाद  का  क्‍या  मूल्य  और

 इन  फसलों  की  खेती  के  लिए  राज्य  वार  कितने  एकड़  मूमि  का  उपयोग  किया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेद्ध  :

 प्रत्येक  राज्य  और  संघ  शासित  क्षत्र  में  1984-85  और  1985-86  में  विशिष्ट  फसलों  के

 उत्पादन  को  दर्शाने  वाली  सारणी  अनुबंध  ]  से  8)  में  दी  गई  में  रखा

 देखिए  संख्या  एल०  टी ०  3305/86]  ]

 फसल  वर्ष  ओर  के  दौरान  ओसत  मासिक  थोक  मूल्य  सूचकांक
 दर्शाने  वाली  सारणी  अनुबंध  सारणी  9  में  दी  गई  है  ।

 विशिष्ट  फसलों  की  खेती  के  लिए  प्रयुक्तਂ  राज्य  वार  एकड़  भूमि  पर  आंकड़े  अनुबंध
 सारणी  |  से  8  में  दिए  गए  [  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  वेखिए  संब्या  एल०  हो  3305/86]

 संयुक्त  प्‌  जो  प्राईबेट  ओर  पब्लिक  लिसिटेड  व  स्पतियों  की  धोर
 कर्संचारी  भविष्य  निधि  की  बकाया  धनराशि

 3035.  श्री  बी०  एन०  गाडगिल  :  क्‍या  अभमंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  कितने  नियोक्‍्ता  भविष्य  निधि  के  अपने  अंशदान  की  अदायगी
 करने  में  असफल  रहे

 (@)  उचमें  से  कितनी  संयुक्त  पूंजी  वाली  प्राईवेट  और  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की
 संख्या  कितनी  औरਂ

 भविष्य  निधि  अंशदान  की  अदायगी  न  करने  पर  कितनी  कम्पनियों  पर  मुकदमें  चलाए
 गए  हैं  ?

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पी०  ए०  :  उपलब्ध  सचना  के
 31-3-85  को  8765  छूट  न  प्राप्त  प्र  तिष्ठानों  की  ओर  भविष्य  निधि  अंशदान  की  राशि  बकाया

 संयुक्त  पूंजी  वाली  प्राइवेट  और  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनियों  के  बारे  में  अलग  से
 रिकार्ड  नहीं  रखा  जा  रहा  है  और  इसलिए  यह  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 उल्लिखित  कंपनियों  के  संबंध  में  सूचना  अलग  से  संउ,लित  नहीं  की  जाती

 वईई  1984-85  के  कर्मचारी  भविष्य  निर्धिअंशदान  की  अदायगी  न  करने  के  लिए  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा  14  के  अधोन  5446  अभियोजन  चलाए  थे  और  कम॑चारी  की

 मजदूरी  से  काटे  गए  कमंचारियों  के  अंशदान  के  हिस्से  को  जमा  न  करने  के  लिए  नियोक्‍ताओं  के
 विरुद्ध  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  406/409  के  अधीन  832  मामले  न्यायालयों  में  दायर  किए
 गए  ।

 न
 किरूूस  आफ  मन  टूਂ  ध्ौशंक  से  प्रकादित  समाचार

 3036.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1986  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में
 किलस  आफ  हा,मन  टूਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकषित  गया

 यदि  तो  कीटनाशकों  से  अत्यधिक  और  लम्बे  समय  से  चली  भा  रही  विषाक्तता

 और  पर्यावरण  को  क्षति  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  और
 ॥

 कीटनाछ्षकों  के
 कारण  विषायंतता से

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  वितने  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हुई  है  भ्षौर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 |

 क॒षि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राष्म  मंत्रो  योगेस्त्र  :
 ह  न्‍

 उल्लिखित  रिपोर्ट  ने  वी एच  सी  और  डी  डी  टी  के  अवश्षेषों  और  अन्य  कृमिनाशी
 दवाओं  की  समस्याओं  पर  ध्यान  किया

 ह

 नीति  के  तीर  पर  किसी  भी  कृमिनाशी  का  तब  तक  उपयोग  नहीं  क्रिया  जा  सकता  जब  तक

 कि  पंजीकरण  समिति  नामक  विशेषज्ञों  का  एक  निकाय  इसकी  जांच  करके  इसके  की  अनुमति

 नहीं  दे  देता  ।  फिर  भी  जब  इन  कृमिनाशी  दवाओं  के  उपयोग  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  तो  भी

 इन्हें  सुरक्षा  के  संबंध  में  निर्धारित  मार्यंदर्शी  सिद्धांतों  क ेअनुस/र  उपयोग  में  लाया  जाना  जरूरी  है  ।

 कृमिनाशी  दबाओं  के  पैकेटों  के साथ  सांविधिक  रूप  से  इश्तहार  लगाना  होता  है  जिसमें  इसके  उपैयोग

 संबंधी  सुरक्षा  संबंधी  सावधानियों  और  विष  हर  विवरण  आदि  के  बारे  में  जानकारी  दी  जाती

 सम्तुच्चित  अध्ययन  के  पदचात्‌  इसके  लिए  प्रतीक्षा  अवधि  भी  निर्धारित  की  जाती

 2.  हरी  सब्जियों  और  फलों  में  अवश्षेषों  के संचयन  की  जैसा  कि  उल्लेख  किया  गया

 इसके  लिए  प्रतीक्षा  की  अवधि  से  संबंधित  मार्गकर्शी  सिद्धांतों  को  अनुपालन  नहीं  करने  के  क्रारण

 हो  सकता

 3,  ऐसी  आकस्मिकताओं  को  दूर  करने  के  लिए  उन  वनस्पति  संरक्षण  जो  विस्तार

 कार्य  में  कार्यरत  और  किसानों  के  प्रशिक्षण  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  इन  प्रशिक्षण

 क्रमों  कों  सरकारी  संस्थाओं  में  और  कीटनाशी  वि  निमाताओं  .  द्वारा  भी  आयोजित  किया  जाता
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 जहां  तक  डी  डी  टी और  बी  एच  सी  का  संबंध  इन्हें  व्यापक  अध्ययन  के  लिए  और  भविष्य  में

 में  उनके  निरन्तर  उंपयोग  के  बारे  में  सिफारिश  करने  कै  लिए  डा०  एस०  एन०  बनर्जी  की  अध्यक्षता

 में  एक  विशेषज्ञ  समिति  को  भेजा  गया  ।  इसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  इसकी  सिफारिशों  पर  निर्णय

 सभी  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  जांच  कर  लेने  के  १शचात्‌  ही  किया  जाएगा  ।

 राज्य  सरकारी  को  कहा  गया  है  कि  वे  ऐसी  रिपोर्टों  को  बनाने  के  उत्तरदायिस्व  में

 लगे  कार्मिकों  के  बारे  में  उन्हें  अधिसूचित  जिन्हें  इन  मामलों  को  पंजीकरण  समिति/केन्द्रीय
 कृमिनाशी  बोर्ड  को  मेंजना  होता

 सचिवालय  ने  गत्‌  तीन  वर्षों  में  निम्न  रिपोर्ट  प्राप्त  की  हु

 1984  -  शून्य
 ह

 198  5  --  इतफाक  से  एंलूमिनियम  फास्फाईड  के  खाने  के  कारण  ह  हरियाणा  में  एक  हुई  ।

 1986--  आत्म  ह॒त्या  के  प्रयोजन  से  कीटनाशी  दवा  खाने  कारण  पंजाब  में  दो  मौतें .
 तेल  के  साथ  क्लोरफाइरीफास  के  सम्मिश्रण  के  कारण  गुजरात  में  मौतें

 हुई  ।
 |

 वूरदशंत  द्वारा  प्रात:काली  ट्रांसमोशन

 3037.  श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्या  दूरदर्शन  का  प्रात:का  लीन  ट्रांसमीशन  आरम्म  करने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्तावित  प्रात:कालीन  कार्यक्रमों  का  स्वरूप  और  अवधि  क्या
 और

 (4)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ओर  प्रस.रण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  हां  ।

 ओर  प्रात:कालीन  प्रेषण  की  अवधि  7  बजे  से  लगभग  60  मिनेट
 क्षित  की  गई  आदि  के  ब्यौरों  को

 अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  के  सुतृरवर्तो  हिस्सों  में  दूरदर्शन  सु  जिधाएं  प्रदाम  करने
 करने  के  लिए  माहक्रोवेथ  टेब्मोलाजी  का  इस्तेमाल

 3038.  भ्री  हुसेन  दलवई  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  सुदूरवर्ती  हिस्सों  में  बूरदक्ान  प्रसारण

 धाए  प्रदान  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  माइक्रोवेव  टेक्नोलाजी  का  इस्तेमाल  करने  का  और

 118  \



 3  1908  लिखित  उत्तर

 .  यदि  तो  तस्संबंधी  कारण  कया  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  दूरदशंन
 की  मांग  पर  दूरतंचार  विभाग  द्वारा  उपलब्ध  किए  गए  माइक्रोवेव  लिको  का  दूरदशं न  कार्यक्रमों  को

 रिले  करने  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  दूरद्शंन  की  सातवीं  योजना  में  इस  प्रकार  के  और

 अधिक  सकिटों  का  प्रावधान  सम्मिलित  है  तथापि  द्रदह्वंन  द्वारा  प्रयुक्त  की  जा  रही  टी०  बी०

 घिगनलों  के  प्रेषण  की  उपग्रह  प्रणाली  विशेषक्रर  पहाष्ी  क्षेत्रों  के  लिए  अधिक  लागत  प्रभावी

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  द्रद्शंन  सेवा  का  विस्तार  करने  के  लिए  कार्यक्रमों  को  रिले  करने  के  लिए  उपग्रह
 प्रणाली  का  उपयोग  करके  बड़ी  संख्या  में  अल्प  शक्ति  (100  वाला  और  अति  अल्पशबित

 (29८  10  के  टी०  वी०  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  व.रने  की  स्कीमें  सातवीं  योजना  में  शामिल

 गुजरात  में  सूखा

 3039.  श्री  रणजीत  सिह  गायदबाड़  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गृजरात  में  मानसून  के  न  आने  से  सूखे  की  अभृतपूर्व  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  और

 पेयजल  का  गम्भीर  अभाव  बना  हुआ

 क्या  अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  गुजरात  में  खरीफ  की  फसल  नहीं  हो  सकी
 ह

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  सूछे  और  पानी  के  अभाव  की  स्थिति  का  सामना  करने  हेतु
 केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  दिया  यदि  तो  कितनी  मांग  की  गई  और  राज्य  को

 कितनी  वित्तीय  सहायता  द्वी  और

 निरन्तर  दो  वर्षों  में  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  राज्य  की

 कताओं  का  पता  लगाने  के  लिए  वहां  किसी  दल  को  भेज  रही  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या
 ह

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेश  :

 और  गुजरात  सरकार  ने  अपनी  प्राथमिक  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  1986  के  दक्षिण-पश्चिमी

 मानसून  के  दौरान  अनियमित  वर्षा  और  लम्बी  अवधि  तक  वर्षा  नहीं  होने  के  करण  राज्य  के  कुछ
 भागों  में  सूखे  की  स्थितियां  बनती  जा  रही  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  राज्य  के  प्रभावित  क्षेत्रों  में

 खरीफ  फसलों  का  ऑंशिक  नुकसान  भी  हुआ

 और  न्युजरात  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  संबंधी  को

 ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  स्थिति  का  ब्यौरा  देते  हुए  और  इससे  निपटने  के  लिए  निधि  की  जरूर

 के  सम्बन्ध  में  राज्य  से  ज्ञापन  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  केन्द्रीय  दल  भेजा  जाता

 आंध्र  प्रवेश  में  काला  प्रेनाइट  सानों  को  उपयोग  में  लाना

 3040.  श्री  ई०  अय्यप्‌  रेड्डी  :  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  so.
 ह  ह॒
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 आंध्र  प्रदेश  में  काले  ग्रेनाइट  के  अनुमानतः  कितने  ल्रोत  हैं  ?

 काले
 ग्रं  नाइट

 की  कितनी  खानें  ओर
 ह

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  पाये  गए  काले  ग्रेनाइट  का  विदेशों  को  निर्यात  करने  के  लिए

 पूरी  तरह  दोहन  करने  हेतु  सहायता  देने  के  लिए  कोई  नये  प्रस्ताव  है  ?

 खान  विभाग  में  राष्य  मंत्रों  रामढुलारी  :  आंध्र  प्रदेश में  काले
 इट  के  स्रोत  चित्तु  नेल्लौर  और  प्रकाशम  जिलों  |
 में

 ट

 )  काले  ग्रे  नाइट  खानों  की  संख्या  330

 राज्य  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 विदेज्ञों  में कार्य  कर  रहे  हैं  भारतीय  काम पार

 3041.  प्रो०  रहौस  खां  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीय  कामगारों  के  व्यवसाय  वार  तथा  देशवार

 सांख्यकीय  आंकड़े  रखे  जा  रहे  और

 यदि  तो  उसका  देशवार  और  व्यवसाय  वार  ब्वौरा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ९०  संगमा  :

 वर्ष  1985  के  लिए  देश-वार  और  व्यवसाय-वार  सांडियकीय  आंकड़े  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए  हैं  ।

 :
 क्रम  व्यवसाय  का  नाम  ;  ॥॒  की  संख्या

 1...  बढुई  .._  15,059

 2
 !.

 3.  मजदूर  53,278

 4...  ड्राइवर  हु  8,763

 5.  दर्जी  ह
 4,791

 6  मेकेनिक  3,772

 हि  तकनीशियन
 ७  2,605

 8  बिजली-मिस्त्री  4,634.

 20



 3  1908  -

 eS

 1

 14,

 लिखित  उत्तर

 2  °3

 पलप्बर  2,650

 स्टील
 पिक्‍्सर  है  3,368

 पेंटर  2,678

 फिटर  3,047
 अस्पताल  स्टाफ  1,205  *

 आपंरेटर  2,336

 रसोइये
 1  3,269

 बेर  ईन
 1,651

 ल्स  हि
 -  3,372

 हाउसमेड|हाउसमंन  2,232
 आफिस  स्टाफ  2,168
 इन्जीनियर्स  ६  537

 फोरमन  420

 अन्य  25,973

 कुल
 हा  :

 थ  1985  के  वोरात  देश-वार  उत्प्रवास  अनुमति  को  दर्शाते  बाला  विवरण

 भेजे  गए  कमंकारों  की  संख्या क्रमांक  देश  का  नाम
 Le  नील तीलीणय-नतीतन-ीनीतीतीी--3ननमननमननन नम  कन+

 बहरीत
 इराक

 जोडेंन
 साऊदी  अरेबिया

 .  लीबिया
 ह

 ओमान

 वाई०  ए०  आर०|पी ०  डी०  आर०  बाई०

 तार
 ं

 कुर्व॑त

 यूनाइटिड  अरब  अमीरात

 सिंगापुर
 अलजीरिया

 अन्य

 1,63,035

 "11,246
 .

 5,855
 159

 हु

 68,938
 2,449

 37,806
 2,090

 -  5,214 |
 3,512

 21,286
 201

 503
 j1,776

 1,63,035

 123
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 फ्ब्कारों  हारा  आनकारी  का  स्रोत  प्रकट  किया  जाना

 ३942.  क्री  जगम्ताथ  पटनायक  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 «  इंडिया  न्यूज  पेपर  एडिटसं  कांफ्रेसਂ  की  महासभा  की  भोंवाल  में  हुंई  बेठक  में

 एक  संकल्प  के  ढ्वारा  यह  मांग  की  गई  थी  कि  पत्रकारों  को  उनकी  जामकारी  का  स्रोत  प्रकट  करने
 के  लिए  बोध्च  सेहीं  किया  जाना  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूंचनों  और  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  ए०  के०  :  सरकार  ने

 इस  आशय  की  प्रेस  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।

 (w)  मामले  की  द्वितीय  प्रेस  आंयोग  द्वारा  गहराई  से  जांच  को  गई  थी  उसकी  राय  थी
 कि  पत्रकौरों  को  सूचना  के  अपने  स्रोतों  को  प्रकट  करने  के  लिए  पूर्ण  विमुक्ति  नहीं  सरकार  ने

 इस  सिफारिश  को  नोट  कर  लिया

 उबंरकों  के  विषणन  के  लिए  कोई  केरद्रीय  संगठन  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव

 ॥
 3043.  डां०  बो०  एंलें०  इलेंश  :  क्या  कृषि  मस्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे

 स्ववेशी  और  आओयातित  उ्ंरकों  के  विषणन  के  लिए  कीई  केंन्द्रीय  संगठन  स्थापित
 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गठित  कार्यदल  ने  इस  कारोबार  को

 संमालनें  के  लिए  एक  निगम  की  स्थापना  करने  का  सुझाव  दिया

 (w).  यदि  हां  तो  इससे  बिक्री  मूल्य  में  कितनी  कमी  आयेगी  ।

 क्या  प्रस्तावित  निगम  की  कार्यप्रणाली  तैयार  कर  ली  गई  यंदि  हां  तो  उसकी  मुख्य
 बातें  क्‍या

 ह

 इस  पर  कितना  पू  जी  परिव्यय  और

 ६४)  प्रस्तावित  निंगम  को  स्थापित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 कब  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  से

 कारी  देंलें  न ेअभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  में  मस्टर  रोल  कर्मचारियों  को
 नियमित  करना  न

 3044.  श्री  मोहन  भाई  पढेल  :  क्या  दाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;*
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 अननननीन  ८3...  सह  «कम  a

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  प्रधान  कार्यालय  तथा  इसकी  विभिन्‍न  यूनिटों  में

 मासिक  तथा  मस्‍स्टैर  रोल  के  आधार  पर  नैमित्तिक  कामगारों  के  रूप  में  कार्बरत  कर्मवारियों  की
 संख्या  क्‍यां  है  तथा  कब  से  सेवा  में  लगे  हैं  ;

 (=)  कया  इन  कमंचारियों  को  नैमित्तिक  माना  जाता  है  यद्यपि  उन्होंने  बिना  किसी  ब्यवधान
 के  2  से  3  वर्षों  से  भी अधिक  समय  से  नियमित  रूप  से  कार्य  किया

 क्या  इन  कर्ंचारियों  को  20  दिन  की  मजदूरो  सहित  छुट्टी  की  अनुमति  दी  जाती  है
 जिसके  लिए वे  श्रम  कानूनों  के  अधीन  पात्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उन्हें  नियमित  करने  के  क्या  मानदण्ड  हैं  और  क्या  नियमन के  लिए  कोई  स्रमय-सी मा

 निर्धारितु  की  गई  है  ?
 ह

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  ओर  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  भवन  विर्माण  निगम  के  स्थायी  आदेशों  जो  क्रेत्रीय  श्रम्मयुक्ता  द्वारा
 प्रमाणित  के  अनुसार  कर्मचारी  एक  कलैण्डर  वर्ष  में  ।0  दिन  की  छुट्टी  के  हकदार

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुये  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
 ः

 विवरण

 सानदंड  और  समय  ढांचा
 '

 राष्ट्रीय  भंवन  निर्माण  निगम  ने  विनियमन  के  लिए  निम्नेलिद्धित  प्रक्रियां  निर्धारित  की  हैं  ;

 कार्य  स्थापना  पर  नियुक्ति  के  लिए  5  वर्ष  का  अनुभव  रखने  वाले  दिहाड़ी  कंम॑चरियों

 सहित  नाम  मात्र  मस्टर  रोल  कमंचारियों  पर  सामान्यतः  एक  वर्ष  में  दो  बार  अर्थात  31  और

 30  सितम्बर  को  विचार  किया  जाता  इसके  प्रंलावा  नियमित  स्थापना  पर  नियुक्त  के

 कार्य  स्थापना  कमंचारियों  पर  भी  निम्नलिखित  मानदण्डों  के  अध्यधीन  विचार  किया

 तीन  वर्ष  की  निरन्तर  सेवा  वाले  कार्य  स्थापना  कर्मचारी  निगम  के  नियमित  स्थापना  में

 नियुक्ति  के  लिए  बिचाराथ  पात्र  होंगे  ।
 |

 अथवा

 दो  वर्ष  की  निरन्तर  सेवा  और  नाममात्र  मस्टर  रोल  पर  दो  वर्ष-की  सेवा  रखते  वाले

 सारी  नियमित  स्थापन  में  नियुक्ति  के  लिए  विच्ारार्थ  पात्र  होंगे  ।

 अथवा
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 समाादाााााााररकाायाा  भरना pr  tt  नमन  लजऊ  कक  जीनत  नततमभमजतजतम+त-त+>त5

 पांच  वर्ष  की  सेवा
 के  पदचात्‌  कार्य  स्थापना  में  एक  वर्ष  ,  की  सेवा  रखने  वाले  नाम  मात्र

 मस्टर  रोल  कर्मचारी  नियमित  स्थापना  में  नियुक्ति  के  लिए  विचारार्थ  पात्र  होंगे  ।

 कमंच।रियों  जहां  आवश्यक  ट्रेड  टेस्ट  और  इस  प्रयोजनाथ  यथा  नियुक्त  एक

 चयन  समिति  के  समक्ष  साक्षात्कार  देना  अपेक्षित  तथापि  ,  रिक्तियों  की  उपलब्धता  पर  ही  पदों  -

 को  वास्तविक  रूप  से>भरा  जाता
 ह

 मूंगफलो  का  उत्पादन

 3045.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  गया  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  यह  सच  है  कि  वनस्पति  यूनिटों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मूंगफली  के  तेल

 और  मूंगफली  की  मांग  प्रति  वर्ष  बढ़ती  जा  रही  है

 कया  यह  भी  सच  है  कि  मूंगफली  का  उत्पादत  घट  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 मूंगफली  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उन  राज्यों  में  मूंगफली  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  उफय  किए  गए  हैं

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेता

 वनस्पति  के  निर्माण  के  लिए  मूंगफली  के  तेल
 के

 उपयोग  की  अनुमति  नहीं  हैं  ।

 और  मृ  गफली  का  उत्पादन  मौसम  की  बदलती  हुई  परिस्थितियों  के  साथ  वर्षानु
 वर्ष  घठता-बढ़ता  रहता  है  |

 मूंगफली  फा  उत्पादन  करने  वाले  राज्य  हैं  :  आन्ध्र
 मध्य  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश  ।  इन  राज्यों  में  एक
 केल्द  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  चल  रहो  है  जिसके  अन्तगंत  राज्यों  को
 विभिन्द  आदातों  ज॑से  पौध  फार्म  राइजोबियम  कल्चर  के  उत्पादन  आदि
 लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  हस  परियोजना  में  खेती  की  उन्नत  पद्धतियों  के  प्रदर्शन  के  रि

 सहायता  का  भी  प्रावधान  है  ।

 हिसुस्तान  उवरक  मिगम  का  निराशाजनक  कार्य  निष्पादन

 3046.  डा०  सुधोर  क्‍या  कषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  उवंरक  निगम  के  सभी  एककों  का  कार्य  निष्पादन  बहुत  ही
 जनक  रहा  है

 क्या  बरोनी  में  केवल  25  दुर्गापुर  में  केवल  38  प्रतिशत  और  नामरूप
 विस्तार  में  केवल  44  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  होता
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 क्‍या  भारतीय  उवंरक  निगम  के  सिबन्दरी  उंवंरक  संयंत्र  की  क्षमता  का  उपयोग  घट

 केवल  3  प्रतिशत  हो  गया  और

 यद्ठि  तो  ऐसे  निराशाजनक  कार्य  निष्पादन  के  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  इस

 संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  हु
 ः

 कि  मंत्रालय  सें  उवरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  :  हिन्दुस्तान

 लाइजर  फार्पोरेहान  के  एककों  की  क्षमता  उपयोगिता  के  आधार  उनके  कार्य  .  निष्पादन-को

 संतोषजनक  नहीं  समझा  जा  सकता  ।

 इन  एककों  की  क्षमता  उपयोगिता  नीचे  दी  ग्यी

 नीता  रा

 एकक  का  नाम  प्रतिक्षत  क्षमता  उपयोगिता

 1985-86.
 :

 बरोनी
 61-1

 दुर्गापुर
 ०  3  0  हु  4

 नामरूप
 3856  .

 नहीं  |  यह  में  33.3  प्रतिशत  थी  ।

 इन  एककों  की  क्षमता  उपयोगिता  मुख्यतः  उंपस्कर  की  खराबी  तथा  पावर  समस्याओं

 के  कारण  कम  रही  ।  सिन्दरी  यह  नवम्बर  सिन्येसिस  गैस  कम्प्रेसर  में  दुर्भाग्यपूर्ण  दुघंटना

 के  कारण  हुआ  ।  हाल  ही  में  दुर्गापुर  में  एक  कैपटिव  पावर  संयंत्र  ब्लाल  किया  गया  सरकार  ने

 बरौनी  नामरूप  संयंत्रों  क ेलिए  सी  केपटिव  पावर  संयंत्र  अनुमोदित  किए  खराब  उपस्करों

 की  मरम्मत  तथा  प्रतिस्थापन  के  लिए  समय-समय  पर  आवश्यक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 गुजरात  राज्य  उ्रक  कंपनी  का  विस्तार
 _

 3047.  भरी  अमर्रातिह  शाठवा  ;  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  उर्वरक  कंपनी  उवेरकों  का  उत्पादत  बढ़  ने  के  लिए  अपने  संयंत्रों

 का  विस्तार  करने  की  योजना  बना  रही  ह

 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  विस्तार  के  बाद  उवंरक  उत्पादन  में  लगभग

 कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना  है

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  वाशिंगटन  इस  परियोजना  को  आंशिक  वित्त  पोषण

 करन ेके
 लिए  सहमत  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 हु
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 कवि  मंत्रालय  सें  उ्रक  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  भ्रार०  हां  ।
 ।

 विवरण  नीचे  दिये  गए  हैं  :  ह॒

 लाख  टन  प्रति  बर्ष

 oO  Orr  सरसफसहसफ स  न  ्  तन  +  +  *-+

 अमोनिया  अमोनिया  सल्फंड

 बर्तमान  3:30  | 2:28

 विस्तार  4-45  1:00

 विस्तार  पश्चात्‌  775*  3-28

 कअमोनिया  ।  एवं  अमोनिया  ।]  संयंत्रों  का  विभाजन  करने  का  प्रस्ताव

 और  गुजरात  स्टेट  फर्टिवाइजर  कम्पनी  लिमिटेड  एस०  एफ०  ने

 सूचित  किया  है  कि  इन्टरनेशनल  फाइनेन्स  वाशिगटन  ने  विस्तार  परियोजनाओं  के  लिए
 वित्त  प्रबन्ध  करने  के  लिए  सहमति  «्यक्त  की  गुजरात  स्टेट  फिलाइजर  कम्पनो  लि०  से  सरकार

 को  कोई  ओपच।रिक  संदमे  प्राप्त  नहीं  हुआ

 भ्रम  नई  दिल्‍लो  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम

 के  विरुद्ध  लंबित  पड़े  मामले

 3048.  अमरखसिह  राठवा  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  मजदूर  और  कमंच  री  एसोसिएशन  ने  ओद्योगिक
 विवाद  अधिनियम  की  धारा  25  प  के  अन्तर्गत  आवेदन  दायर  किया  था  और  सहायक  श्रम  आयुक्त
 बिल्ली  के  समक्ष  हुई  इसकी  सुनवाई  लगभग  पांच  महीते  पहले  हो  चुकी  है

 क्या  यह  उपबन्ध  केवल  गेर-सरकारी  नियोजकों  पर  ही  लागू  होता  सरकारी
 उपक्रमों  पर

 यदि  तो  सरकारी  निगम़ों  को  उक्त  जांच  उपबंधों  के  अन्तर्गत  लाने  के  क्या  कारण
 जिनके  नियोजक  होने  की  अपेक्षा  की  जाती  और

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  के  श्रम  कार्यालय  में  कितने  मासले
 लम्बित  पड़े  हैं  और  वे  कितने  समय  से  लम्बित  पड़  हि

 हाहरो  विकास  सन्त्रालय  से  राज्य  मम्त्री  भो  दलबोर  सिह  :  जी  हां  ।

 यह  सही  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  स्थित  श्रम  कार्यालय  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  विरुद्ध  2  से  3  महीने
 की  अवधि  के  बीच  के  8  मामले  निलम्बित  पड़े  हुए
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 भारतीय  ध्ल्यूभोनियम  कम्पनी  लिसिटेड  के  मजदूरों  के
 >  साथ  समझौता

 »  3049.  और  क्षानग्द  पाठक  :  कया  दरपात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  24  1986  को  भारत  ऐंल्युमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  में  मजदूरों  की

 मजदूरी  और  सेवा  दांतों  के  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  हुआ  और

 यदि  तो  उसकी  मुल्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 इस्पात  खान  सन्त्रालय  सें  खास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामबुलारी  :

 और  कम्पनी  के  कौरबा  संयंत्र  और  अन्य  स्थानों  पर  स्थित  विभिन्‍त  कायलियों  के

 गारों  के  बारे  में  प्रतिनिधियों/मंए्यता  प्राप्त  यूनियनों  क ेसाथ  17---1986  को  एक  मजदूरी  समभौता

 हुआ  था  ।  इस  समभौते  से  6772  कामगार  और  गैर-कार्यचालक  लाभान्वित  हुए  इसमें  कम  से

 105  रु०  के  उपपन्न  लाभ  एवं  प्रत्येक  प्रकरण  में  संशोधित  मजदूरीमान  की  दो  वेशन  वढ्धियों  के
 बराबर  राशि  को  मिलाकर  परिलब्धियों  में  127  रु०  से  लेकर  226  रु०  तक  की  मासिक्र*वृद्धि  का
 प्रावधान  है  ।  इसके  द्वारा  परिवहन  इमदाद  -0  रु०  मासिक  से  बदलकर  वास्तविक  हाजिरी  के  लिए
 1-45  रु०  कोरबा  संयंत्र  के  कर्मचारियों  को  रात्रि  पारी  भत्ता  1  रु०  प्रति  पारी  से  बढ़ाकर
 2  रु०  प्रति  यथा  देय  घुल।ई  भत्ता  9  10  र०  और  15  रु  प्रति  माह  से  बढ़ाकर
 15  17  ₹०  और  25  रु०  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  इसमें  छुट्टी  यात्रा  अनुदान  इकतरफा
 अधिकतम  1500  किलोमीटर  के  लिए  तथा  अधिकतम  चार  वयस्क  टिक्टों  के  पात्र  श्रेणी

 श्रेणी  के  ऊपर  के  रेल  किराए  के  75%  की  दर  से  नकद  प्राप्त  स्थानीय  यात्रा

 व्यय  की  प्रतिपूति  50  रु०  की  बजाए  100  रु०  मासिक  तथा  खान  भत्ता  37  रु०  की  बजाए  69  रु०

 और  46  रु०  की  बजाए  £6  रु०  मासिक  देने  का  प्र।वधान  मजदूरी  संशोधन  और  अन्य  अनुषंगी
 लाभों  का  समग्र  वित्तीय  प्रभाव  1-4-1985  की  प्रभावी  त!रीख  से  कुल  वर्तमान  मजदूरी  बिल  के

 14:5%  के  बराबर  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 3050,  शी  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रत्येक  बड़े  कस्बे

 अथवा  धाहर  में  वर्ष  1980  से  1985  के  वर्ष-वार  और  वषं  1986  के  पहले  नौ  महीनों  में

 कामकाजी  श्रेणी  के  लिए  (1960  को  आधार  वर्ष  मानते  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  का  ब्यौरा

 क्या  है  ?  *

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मेत्रो  ए०  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख
 दिया  गया  है  जिसमें  1980  से  1985  तक  और  1986  के  प्रथम  भाठ  महीनों  के  लिए  50  केन्द्रों  का
 वर्षबार  औद्योगिक  श्रमिकी  का  अखिल  भारतीय  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  1960--100)
 दर्शाया  गया  में  रखा  गया  ।  देखिए  संध्या  एल०  टी०  3306/86]  सितम्बर  1986
 माह  के  लिए  आंकर्ड  एकत्र  किए  जाएंगे  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।
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 Se

 अंडमान  निकोबार  ह्लीपसमूह  में  मारियल  का  पशु  आहार
 के  रूप  में  प्रयोग  किया  जाना

 3051.  श्री  सनतकुमार  मंडल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  के  निकोबार  ढीपसमूह  में  अन्य  आह्वार  उपलब्ध  न

 होने  के कारण  सूअरों  के  आहार  के  रूप  में  4  से  6  की  दर  से  नारियल  उपयोग  किए  जा  रहे  हैं

 द्वीपसमूह  में  सुअरों  की  संख्या  कितनी  और

 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  क्या  निकोबार  द्वीपस मूह  में
 किसी  वैकल्पिक  पशु  आहार  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य॑न्मंत्री  योगेसा  :
 से  तक  :  अन्डमान  तथा  तिकोबार  प्रशासन  से  जानकारी  मांगी  गई  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  कामगारों  के  लिए  बने
 स्थायो  प्रावेश  में  संसोधन

 3052.  श्री  चिन्तामणि  जता  :  क्‍या  शाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  कामग।रों  और  कमंचारी  संघ  ने  स्थायी  आदेश
 को  1985  से  लागू  करने  के  संबंध  में  संशोधन  करने  के  लिए  आवेदत  किया  था

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 यदि  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  इस  विलम्द  के  क्या  कारण  और
 इन  संशोधनों  के  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना

 दाहुरो  विकास  सन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  दसबीर  :  हां  ।

 से  (8).  मामला  श्रम  मंत्रालय/क्षेत्रीय  श्रमायुक्त  कानपुर  के  पास
 लम्बित  हुआ

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  बो०  पी०  टो०  फार्य  का  आवंटन

 3053.  श्री  बिन्तांमणि  जेता  :  क्‍या  शाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  का  बी०  पी०  टी०  कार्य  युगौसलाबिया की  मंसस  पी०  आई०  एम०  सरकारी  कम्पनी  )  को  देने  के  निदेशक  मण्डल  के  निर्णय  के  विरुद्ध
 इंग्लेंड  के  मैसस॑  क्रिदिचयस  एण्ड  बेल्जस  को  दिए  जानें  के  तथ्यों  की  जांच  करने  के  लिए  लोक॑
 निर्माण  विभाग  के  महानिदेशक  और  नौवहून  महानिदेशक  एक  समिति  नियुक्ति  की
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 कया  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  यदि  तो  कब  और  उसके  भिष्कर्ष

 क्या  और

 क्यो  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  किसी  कर्मचारी  या  किन्‍्हीं  कमंचार्रियों  को  कोई

 _  जिम्मेदार  ठहराया  गया  यदि  तो  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बाहरी  विकास  संज्ञालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  महानिदेशक  और  नौवहन  के  महानिदेशक  की  एक  समिति  की  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 बूचर  दीपस मूह  में  आयल  जेती  के  निर्माण  से  संबंधित  कार्य  अर्थात  बी०  पी०  टी०  कार्य  की  जांच

 करने  की  इस  उद्दे  दय  से  नियुक्ति  की  गई  थी  कि  क्या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 निदेशक  या  किसी  अन्य  कर्मचारी  मे  ठेकेदारों  अर्थात  मैसर्ज  क्रिश्चियन  एन्ड  नैलसन  का  अनुचित
 पक्ष  लिया  था  या  निगम  को  किसी  प्रंकार  की  हानि  पहुंचाई  समिति  ने  29  1986  को

 .  इन  तथ्यों  के  साथ  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  थी  कि  निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  ने

 निदेशक  मंडल  के  समक्ष  सभी  संबंधित  तथ्य  प्रस्तुत  किए  थे  तथा  मंसर्ज  क्रिश्चियन  एण्ड  नेलशन को
 निर्माण  सहयोगी  के  रूप  में  नियुक्त  करने  का  निर्णय  उचित  था  तथा  ठेकेदार  को  कार्य  का  अवार्ड

 करने  में  निगम  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  या  किसी  अन्य  कर्म  री  ने  कोई  अनुचित  पक्ष  नहीं
 लिया  था  ।

 नि  नल  न  न  तन  करना

 उड़ोसा  में  अन्रिक  बुघंटना  बीसा  योजना  लागू  करना

 3054.  श्री  राधा  कोंत  डिगाल  :  क्या  श्रम  मंन्त्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  उन  जिलों  के  नाम  क्‍या  हैँ  जहां  श्रमिक  दु्घंटना  बीमा  योजना  लागू  नहीं  की

 और

 उड़ीसा  के  अन्य  जिलों  में  यह  बीमा  योजना  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यो  है  ?

 अस  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  पी०  ए०  :  दु्धेटना  बीमा  योजना ”
 नाम  को  कोई  योजना  लागू  नहीं  है  ।

 श्रषन  ही  महीं  उठता  ।

 भारत  एल्यूसिनियम  कम्पनी  लिसिटेड  में  रोजगार  देना

 ह  3055.  श्रो  राधाकांत  क्‍या  इस्पात  भौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लिमिटेड  ने  उड़ीसा  में  गन्धमादंन  के  निकट  अपने  परिसर

 में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  है

 उनमें  से  स्थानीय  क्षेत्रों  से
 कितने  कर्मचारी

 129



 लिखित  उत्तर  24  1986

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  प्रौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  का  प्रतिशत
 कितना  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  झोर  खान  सन्वालय  सें  खान  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  रामबुलारी  :

 से  भारत  एल्यूमितियम  कंपनी  लि०  .  की  गंधमर्दतन  बावसाइट  परियोजना

 में  इस  समय  कुल  95  कर्मचारी  कार्यरतਂ  इनमें  से  43  व्यक्ति  नव  भर्ती  के  हैं  और  शेष  कंपनी

 की.अमरकंटक|को रबा  परियोजनाओं  से  स्थानांतरित  होकर  आए  नवभर्ती  वाले  43  कमंचारियों

 में  से  4।  कमंचारी  स्थानीय  हैं  तथा  3  कमंचारी  अनुसूचित  जातियों  के  स्थानीय  रूप  से  भर्ती
 :  व्यक्तियों  में  से  कोई  भी  अनुसूचित  जनजाति  का  नहीं  परन्तु  गंधमर्देन  परियौजना  में  कल

 कर्मचारियों  में  से  7  कर्ं  चारी  अनुसूचित  जनजातियों  थे  हैं  ।

 धाहरो  श्रावास  जल-अपूर्ति  भ्रौर  स्वच्छता  कार्यक्रमों  के  लिए  परिव्यय

 3056.  श्री  मुल्लापल्लो  रामंचरसन  :  कया  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः
 का

 सातवीं  पंच्रवर्थीय  गोजना  के  अन्तगंत  शहूरी  शहरी  जल  आपूर्ति  और  स्वच्छता
 *

 और  अन्य  दाहरी  विकास  क  यंत्रम  हेतु  सरकारी  क्षत्र  के  लिए  आवंटित  कुल  परिब्यय  का  प्रतिशत

 कितना

 -  शहरी  जल  स्वच्छता  और  अन्य  विकास  कायंक्रमों  हेतु  अलग-अलग
 आवंटित  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 -

 इत  बड़े  शहरों  की  बढ़ती  जनसंख्या  पर  रोक  लगाने  की  दृष्टि  से  नए  शहरी  क्षंत्रों  का
 विकास  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  “

 शहरो  विकास  मंन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  शहरी
 :

 हहरी  जलपूर्ति  तथा

 अन्य  शहरी  विकास  कार्यक्रम  -  1.00%

 एक  विवरण  संलग्न

 शहरी  जनसंख्या  के  सन्‍्तुलित  वितरण  और  महानगरों  की  को  कम  कर

 उद्द  हय  से  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना  लागू  की
 गई  थी  जिसे  सातवीं  योजना  में  भी  जारी  रखा  गया  1979-85  की  अवधि  के  दौरान  235  कस्वों
 को  इस  योजना  *के  क्ष  त्राधिकार  के  अन्तर्गत  लाया  गया  था  ओर  निभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 को  कुल  63:57  करोड़  की  सहायता  रिलीज  की  गई  थी  |  इस  योजना  के  लिए  सातवीं  योजना
 परिव्यय  88  करोड़  रुपये  है  और  सातवीं  यीजना  के  दौरान  इस  योजना  के  102  और  कस्यों
 को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 शहरी  स्वच्छता  तथा  अन्य  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए
 राक्षि  के  वितरण  का  विवरण

 ,  .  रुपयों

 HA  ऋम  सं०  योजना/कार्यक्रम
 ह

 सातवीं  योजना  का
 '

 परिव्यंय
 —_—

 2  3

 हाहरी  आवास  :

 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 erect  सामाजिक  तथा  विभागीय  आवास  योजनाएਂ  1,275-02
 2.  पुलिस  आवास  योजना  315  42

 ह

 (a)  केन्द्रीय  क्षेत्र  आदि

 हुडको  एन०  वी०  ओ  की  सहायता  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय

 क्षेत्र  मे ंकुल  289.87  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 यह  राशि  शहरी  तथा  ग्रामीण  आवास  के  -  लिए  समान

 गतिविधियों  के  लिए  है  ।

 3.  आवास  तथा  नगर  निगम  विकास  60:00

 4...  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  4-00

 5...  हिन्दुस्तान  प्रिफैब  लि०

 ह

 2:00

 «»  6.  सामान्‍य  पूल  कार्यालय  तथा  रिहायशी  वास  165:00

 7.  बागवानी  श्रमिक  आवास  2.00

 8.  विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिकी  3°00

 9.  गोदी  कमंचारी  आवास

 10.  के०  लो०  वि०  प्रशिक्षण  संस्थान  ,  1-66

 11  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  50:00

 12...  .  बेघरों  को  घर  देने  का  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्ष  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  2-00
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 जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता

 राज्यों  संघ  रा्यों  क्षेधरों  की  योजना

 शहरी  जलपूर्ति  तथा  स्वच्छता  2935:64  ह

 केल्रीय  पोजना
 ह

 अन्य  कार्यक्रम  35:61

 हाहरी  विकास  कार्यक्रम

 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र

 |...  मलिन  बस्तियों  का  पर्यावरणीय  सुधार  269-55

 2.  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  का एककौकृत  विकास  तथा

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  सहित  शहरी  विकास  काय॑क्रम  1069  15

 3.  कलकत्ता  महानगर  विकांस  क्षंत्र  तथा  राज्य  राजधानी

 परियोजनाएं  294'58

 केखीय  क्षेत्र

 |

 4  छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  का  एककीकृत  विकासः  88.00

 5.  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  35-00

 6  अनुसंधान  तथा  विकास  2°01

 विस्थापित  व्यक्तियों  की कालोनी  का  विकास  1.50

 है  8  कलकत्ता  में  खंटलों  को  हटाना  150:

 9.  शहरी  सामुदायिक  विकास  500

 10,  राष्ट्रीय  इहरी  अर्थ  संरघनात्मक  विकास  वित्त  निगम  35-00 —

 कर्नाटक  को  पशुधन  शिविर  ओर  चारा  बेंक  के  लिए  कन्द्रीय  सहायता  ]

 3057.  भरी  ओकांत  दस  नर्रासह  राज  वाडियर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ।
 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  पशुधन  शिविर  और  चारा  बेकों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  और  ह
 -

 ॥  .  यदि  तो  वर्ष  1985-86  और  1986-87  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  ,
 लिए  राज्य  सरकार  को  कितनी  घनराशि  की  स्वीकृति  दी
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :

 और  सूख  के  संबंध  में  कर्ताटन  सरकार  द्वारा  मेजे  गए  ज्ञापन  राज्य  सरकार  ने

 शिविर  की  स्थापना  करने  के  साथ  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अन्तगंत  चारे  की  आपूर्ति  और  पशुचिंकित्सा
 की  सुविधा  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  मांगी  थी  ।  गोपशु  पशुचिकित्सा  की  सुविधा  और

 चारे  की  आपूर्ति तथा  परिवहन  के  लिए  1985-86  और  1986-87  प्रत्येक  वर्ष  के  खिए  3.75

 करोड़  रुपये  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  मंजर  की  गई  इसमें  गोपशु  शिव्रिरों  का  संगठन

 शामिल  है  ।

 कर्ताटह  में  सूला  प्रवण  क्षेत्र

 3058  श्री  ओकांत  दत्त  नरसिहराज  बाडियर  :  क्या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्नाटक  राज्य  में  कौन-कौन से  क्षंत्र  सूखा  प्रवण

 क्‍या  सरकार  का  कर्नाटक  के  सूख  प्रवण  क्षेत्रों  में  सूखे  पर  काबू  पाने  के  लिए  कुछ
 दीर्घावधिक  उपाय  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  बिचार  और

 तलबंदी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  सें  राज्य  मंत्री  रामानन्द  कर्नाटक  के

 11  जिलों  के  71  खण्डों  का  राज्य  के  गम्भीर  सख  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  रूप  में  पता  लगाया  गया  था  तथा

 इन्हें  सूखा  ग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  के  अन्त्गेत  शामिल  किया  गया  १  ये  खण्ड  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए

 गए  हैं  ।

 से  सूखा  ग्रस्त  क्ष  त्र  कार्यक्रम  का  लक्ष्य  प्राकृतिक  संतुलन  को  कायम  रखना  तथां  .

 पशुधन  तथा  मानव  संसाधनों  अधिकतम  उपयोग  करना  है  ताकि  सूखे  के  प्रभावों  को
 समाप्त  किया  जा  सके  तथा  आधा  रमूत  ढांचे  के  विकास  के  लिए  समन्वित  क्षंत्र  दृष्टिकोण  से  आय

 में  होने  वाले  उतार-चढ़ाव  को  कमर  किया  जा  सके  ।  भूमि  तथा  नमी  सतही  तथा  मूमिगत  जल
 का  उत्पादके  प्रयोग  तथा  वनरोपण  तथा  चारागाह  मूमि  विकास  आदि  कायंत्रम  के  मुख्य
 घटक  हैं  जो  कि  सूखे  की  सम्भावनाओं  को  समाप्त  करने  में  सहायता  करते  यह  कार्यक्रम  पूरक
 किस्म  का  है  तथा  अपेक्षित  परिणामों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  भागंदर्शिकाएं  जारी  की  गई

 हैं  ताकि  इस  कार्यक्रम  का  समव य  ग्रामीण  रोजगार  कायंत्रमों  जैसे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 तथा  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  समन्वित  ग्रामीण  विकास  के  गरीबी
 निवारण  राज्य  केन्द्र  की  अन्य  योजनाओं  और  साथ  ही  अभाव  राहते  के  लिए  रिलीज  की

 गई  निधियों  के  साथ  भी  हो  सके  ।  दि
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 विवरण

 छठो  पोजना  के  दोरान  कर्नाटक  राज्य  में  सूखा  प्रस्‍त  क्षेत्र  कार्यस  के  अंतर्गत

 झासिल  किए  गए  खण्डों  को  सूची
 '

 जिले  का  नाम  सब्द  का  नाम

 1.  बिजापुर  हु  1.  बदामी

 बागलकोट

 .  बैलवाड़ी
 «  बिजापुर

 बिलागी
 -  हुनागुंड

 इन्दी
 »  जामाखंडी
 -  मुड़्डेबिहाल

 मुधोल
 *

 «  सिदगी
 «  खिक्कनायक  नहाली

 .  कोरटामेरे
 _

 «  मधूगिरि
 «  पायाणढ़ा
 .

 तिप्तूर
 ब्यादागी

 «  धारवाड
 गोडग

 '
 हॉवैरी

 «  हिरीकरूर
 हुबली

 «  कालगहाटगी
 «  कुंडागोल

 मुंदारगी
 «

 .  रौन
 «  सवान्र

 13,  छिगाव
 .  छिराहाटूटी

 अन्‍िज++

 कत>के...

 नमक

 2
 0०0०

 3

 ०७
 2
 +#

 ५०

 SEs

 9?
 ७
 +

 ७०

 (४ 7 2? ४४ ०० :3 ७9 ७ # (७ 2. तुम्क्र कप 3. धारवाड़ नम ए पड कलम 4
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 2

 4,  बैलगांव

 5.  कोलार

 6,  बिदर

 7.  चिकमंगलूर
 8.  चित्रादुर्ग

 9.  गुलबर्गा

 '
 हे
 ५०

 ७

 ६

 2.

 3.

 4.

 2.

 6.

 7.
 8.

 9.

 1.
 2.

 3.

 1.

 1.
 2.

 3.

 थ्‌
 5.

 6.

 1,

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8

 अथानो

 गोकाक

 सौंदात्ती

 बेगीपल्ली

 बंगारपेठ

 बितामणि

 गुडिवन्स
 कोलार

 मुलबगल

 सिदलागहट्टा
 श्री  निवासपारा

 मालूर

 बस्वा  कल्याण

 संयपुर

 हुम्नावाद

 कादूर

 अल्ताकरो
 चित्रादु्य

 होलाकरी

 होतादुर्ग

 जगलूर

 मोलाकलमूरा

 गुलबर्गा

 अफजलपुर
 अलाद

 चित्तापुर

 सिदम

 शाहपुर

 शोरापुर
 यादिगिरि
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 1
 ह

 2  |

 बेलरी  होडागल्ली

 2.  हरपंहाली

 -3.  कुदलीगी

 4.  मेलापुरम  बी०  हाल्ली  कुल, 7] खण्ड

 5.  सन्दूर

 3059.  रायचूर  मंत्री  कुस्तागि

 2.  लिगासुगूर

 3.  दिओदुग

 4.  येलबर्गा

 7]  खण्ड

 दोतोष्ण  फलों  के  लिए  नया  संस्थान

 3059.  श्रो०  नारायण  घंन्द  पराध्वर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  फसलों  और  सर्ण्जियों  के  उत्पादन  के

 बारे  में  6  के  तारॉकिंत  प्रषन  संख्या  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  केन्द्र

 क्या  सातवीं  प्रंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बागवानी  में  अनुसंधान  कार्य  को  बढ़ावा

 देने
 के  लिए  एंक  नया  शीतोष्ण  बागवानी  संस्थान  और  चार  राष्ट्रीय  केन्द्र  स्वीकृत  किये  गए

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  राज्यवार  नाम  कया  हैं  जहां  ये  संस्थान  खोले  गए

 यदि  तो  उन्हें  किस  तारीख  तक  खोल  दिए  जाने  की  संभावना  हैं  और  प्रत्येक

 मामले  में  अनुमानित  लागत  कितनी

 इस  समंय  चल  रहें  चार  केन्द्रीय  अनुसंधान  चार  अखिल  भारत  समन्वित

 अनुसंधान  परियोजनाओं  और  संत  तदर्थ  अनुसंघान  योजनाओं  के  नाम  क्या

 बागवानी  उद्योग  के  क्षेत्र  मे ंसमेकित  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  विद्धिष्ट

 कदम  उठाए  गए  और

 वर्ष  नियत किया  ।  987-88  के  लिए  बागवानी  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  के लिए
 कितना  परिव्यय  नियत  किया  गंधा  है  ?

 सब्जियों

 कृषि  मंत्रालय  सें  कूंषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगेल्त  :

 से  पूर्ववर्ती  प्रद  का  संबंध  विशेष  रूप  से  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  से  था  जबकि

 अब  पूछे

 गए प्रएन का संबंध संपूर्ण बागवानी से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ की सातवीं -
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 योजना  के  दौरान  बागवानी  अनुसंधान  में  बढ़ोतरी  करने  के  लिए  प्रस्ताश्  में  दो  केन्द्रीय
 8  राष्ट्रीय  अनुसंधान  एक  प्रायोजना  निदेशालय  और  एक  समन्व्रित  प्रायोजना  की  स्थापना
 सम्मिलित  नए  सातवीं  योजना  के  प्रस्तावित  परिव्यय  भौर  उनके  स्थान  संलग्न  विवरण  [
 में  दर्शाएं  गए  मु  प

 .  है
 नए  प्रस्ताविवए  ककों  जंसाकि  अनुबंध  में  दर्शाया  बया  लखनऊ  में  संस्थान  और

 तीन  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र-स्थापित  किए  गए  हैं  ।  शेष  के  प्रादोहदा  प्रस्तावों  को
 करने  और  उपयुक्त  स्थात्रों  का  सुझाव  देने  हैतु  प्रथक  फोर्सਂ  गठित  की  गई  प्रत्येक  मामके
 में  स्थापना  की  तिथि  जहां  पर  ये  स्थापित  होंगे  वहां  मूमि  की  उपलब्धता  और  राज्य  सरकार  से

 उसका  अधिप्रहण  होने  पर  निर्मर
 ह

 बागवानों  पर  क्षेत्रीय  प्रमुसंधान  संस्थान  :

 1.  भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  बैंगलोर  ।

 .  उत्तरी  मैदानों के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  बागवानी  खुखनऊ  ।

 ,  केन्द्रीय  आलू  शिमला  ।

 .  केन्द्रीय  कन्दवर्गीय  अनुसंधान  त्रिवेन्द्रम  ।

 5,  केन्द्रीय  बागानी  फसल  अनुसंधान

 >]

 WwW

 (>>

 निम्नलिखित
 पर  झलिल  भारतोय  समन्वित  झ्मुसंधान  प्रायोज्स

 1.  फल  :  इसको  अब  तीन  स्वतंत्र  प्रायोजनाओं  में  विभाजित  कर  दिया  गया  अर्थीत्‌

 1  औौर  शीतोष्ण  )  1  फल  TIT  ।

 2.  कंदवर्गीय  फसलें  ।

 3.

 4.  .

 ऊुनके  भग्य  बागवानी  फसलों  पर  8  समन्वित  प्रायोजनाए  कार्यरत  हैं  ।

 तब  अनुशंधान  पोजनाएं  :

 आजकल  फलों  और  सब्जियों  पर  ग्यारह  तदर्थ  योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  ।  इनकी  सूची
 संलग्न  विवरण  ]  में  दी  गई  है  ।

 ह
 *

 बागवानी  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठाए  गए  हैं  जेसे  कि  गुणवत्तापूर्ण  बागानी

 सामग्री  का  उत्पादन  और  विरण  सब्जियों  की  सुधरी  हुई  किस्मों  के  किट्सਂ  का

 सुधरी  हुई  कृषि  तकनीक  पर  प्रदर्शनों  का  पौध  संरक्षण  और  फसल  कटाई  के  बाद  के

 लनों  को  लोकप्रिय  बनाना  आदि  ।  राज्य  सरकारें  भी  राज्य  योजना  राशियों  से  बागवानी  के  विकास  -

 हेतु  अनेक  योजनाओं  पर  अमल  कर  रही
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 (3)  अनुसंधान  ओर  विकास  हेतु  निर्धारित  परिष्यय  लाखों

 1986-87  1987-88

 अनुसंधान  1096.59  1376.74  हि

 विकास
 हैं  450.00  1094.00

 :  1546.59  2470  74

 विवरण  |

 ऋरम  संख्या  एककों  का  नाम  प्रस्तावित  परिग्यय  स्थान
 म  (%०  लाखों

 1,  कंण्द्रीय  संस्थान  *  ॥

 1.  उत्तरी  मँदानों  के लिए  175.00  रहमानखेड़ा
 केन्द्रीय  बागवानी  संस्थान

 2.  शीतोष्ण  बागवानी  पर  50.00  निर्णय  होना
 केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान

 राष्ट्रीय  प्रमुसंघान  कसा

 1.  राष्ट्रीय  नींबू  वर्गीय  अनुसंधान  7500:

 केन्द्र
 .

 2.  राष्ट्रीय  कला  अनुसंधान  केन्द्र  50.00  निर्णय  होना  है  ।

 3.  शुष्क  फलों  के  लिए  राष्ट्रीय  50.00  निर्णय  होना

 अनुसंधान  केन्द्र  ॥॒
 4.  प्याज  तथा  लहसुन  के  लिए  50.00  निर्णय  होना  है  ।

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र
 ह

 5.  मसाले  के  लिए  राष्ट्रीय  100.00  कालीक़ट

 अनुसंधान  कंन्द्र

 6.  काजू  के  लिए  राष्ट्रोय  100.00  पूथूर
 अनुसंधान  केन्द्र

 7.  आककिड  के  लिए  राष्ट्रीय  30.00  निर्णय  होना  है  ।

 अनुसंधान  केन्द्र  ॥
 8.  चिकित्सा  तथा  सुगन्धित  50.00  निर्णय  होना  है  ।

 पोधचों  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र
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 बात
 ऋरम  सं  ०

 हा

 कि

 ब्रायोजना  निदेशालय

 2.  चूर्णी  फफूंदी  की  प्रतिरोधी  बीडिगਂ  गार्डन  पीज
 _

 बतेमान  अखिल  भारतीय  समन्वित  144.24
 सबनी  अनुसंधान  प्रायोजना  को

 उन्नत  करके

 IV.  समष्ित  प्रायोजना  ॥

 बागवानी  फसलों  के  ऊतक  पालन  पर  40.00

 अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  -

 प्रयोजना

 विवरण  11

 योजना  का  नाम

 .  अर्धरूप  में  और  बिना  उपयोग  में  लाये  गए  पौधों

 विल्सड  बीन  से  संबंधित  अनुसंधान

 3.  कारतोली  स्थापित  करना  यानी
 मोमोरडिका  डाओइका  एल  सठ्जी  की  तरह  उगाये

 जाने  वाला

 ,  चयन  के  द्वारा  कागजी  नींबू  का  सुधार
 5,  पपीते  से  क्वालिटी  पपेन  के  उत्पादन  के  लिए  कृषि

 प्रौद्योगिकी  का  विकास

 6:  आम  की  खेती  के  लिए  कृषि  तकनीको  का  विकास

 कीकण  क्षेत्र  में  छोटे  फल  उग़ाने  के  लिए  सुधार
 8.  केले की  फसल  कटाई  के  बाद  की  हातनियों  के

 है ०
 नियन्त्रण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 ,  ऊतक  पालन  के  माध्यम  से  फीमूल  डेट  पाम  का

 तेज  प्ररोही  संवर्धन

 10.  क्षारीय  मृदा  दक्षाओं  में  इनकी  ख्लेती  के

 1  किन

 इसबलिया  बेल

 मारमेलोस  तथा  बेर

 दियाता  की  कृषि  तकनीकों  का

 मूल्यांकन  ओर  मानकीकरण

 .  उत्तरी  बंगाल  में  अनन्नास  उत्पादन  की  उच्चतम
 सीमा  में  बढ़ाने  क ेलिए  जाँच

 1  रा  2

 कोयम्बटूर

 लिखित  उत्तर

 ०  निर्गय  होना

 निर्णय  होना

 स्थान

 *  जबलपुर
 कोसबाद  हिल

 राहुड़ी

 राहुड़ी

 माल्दा

 डपोली

 राहुडी  )  *

 हिंसार  )

 फंजाबाद

 कल्याण
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 पशु  चिक्षित्सा

 3060.  प्रो०  माराणण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  कषि  मंत्री  छठी  योजना  के  दोरान  ग्राभीण  क्षेत्रों

 में  पशु  चिकित्सा  सुविधाओं  के  बारे  में  ।9  1984  पैंतारांकित  प्रघन  संख्या  3496  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  पदु
 चिकित्सा  औषधालयों/अस्पतालों  की  संख्या  कितनी  थी

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  इनकी  संख्या  बढ़ाने
 ”

 की  मांग  की  थी  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वास्तव  में  कितने

 ओऔषधालयों  का  आवंटन  किया  गया  और

 क्‍या  यहूं  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  राज्य  सरकारें  वर्ष  1985-86

 और  1986-87  के  दौरान  उन्हें  आवंटित  अस्पताल/भौषधालय  खोलती  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थोंगेमद्र
 और  राज्यों  द्वारा  राण्य  क्षंत्र  के  कार्यक्रमों  के तसत  पछु-चिकित्सालयों  और

 धालयों  को  स्थापित  किया  जाता  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  इस  प्रकार  के  संस्थानों

 की  राज्य-वार  प्रस्तावित  उपलब्धियों  और  1986-87  के  लिए  उनके  निर्धारित  लक्ष्यों  को  प्रदर्षित

 करने  वाला  विवरण  संलग्न

 राज्य  वर्ष  के  दौरान  विद्यमान  संसाधन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वाधिक

 लक्ष्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  प्रयास  करते  हैं  ।

 विवरण  :

 राज्यसंघ  राज्य  क्षेत्र  पशु  चिकित्सा  अस्पताल  पश्ुु  औषधालय  ह॒

 ,
 प्रत्याशित  उपलब्धियां

 ”  प्रत्याशित  उपलब्धियां  लक्ष्य
 ा

 1984-85  1985-86  1986-87  1984-85  1985-86  1986-87

 1.  आन््र  प्रदेश  251  256  261  1036  1451  1451

 «2.  असम  25  25  25  265  276...  882

 3.  बिहार  62.  62  62  962  1056

 4.  गुजरात  230  250  270  &X  x  x

 5.  हरियाणा  376  406  436  325  365  405

 6.  हिमाचल  प्रदेश  197  209  221  :  393  419  444
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 7.  जम्मू  और  कद्मीर

 8»  कर्नाटक

 9.  केरल  (+)

 10.  मध्य  प्रदेश

 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर

 ह  मेघालय

 :  14.  नागालेंड

 15.  उड़ीसा  .

 16.  पंजाब

 17.  राजस्थान  *.

 18.  सिक्किम

 19.  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुस
 ह

 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  परद्चिम  बगाल

 23.  अण्डमान-निकोबार

 द्वीप  समूह

 24.  अदणाउल  प्रदेश

 25.  चंडीगढ़

 27.  दिल्‍ली

 28.  दमन  और  दीव

 29,  लक्षद्वीप

 30.  मिजोरम

 “31.  पाण्डिचेरी

 9

 26.  दादर  और  नगर  1  1

 46.  4

 2  3  4  5  6  7

 41ST.  98  .  52.  587

 35  35  35  492...  4943.  547

 66  की  66  66  461  476...  491

 748  748  748  1331.  1331...  1366

 .*  114  -114  .  114  808  938  1002

 45  48.  50  83...  86  89

 व  1  2  47  47...  0५  48

 3  3  4  27  27  27

 57  57  57  456  459

 169  776...  786  467  465  480

 503  503  503.  585  585  585

 प्र  8  8  25  25  25

 79  79  82  689  699  709

 5  7  9  45  47  49

 1363...  1485.  [544  य  x  न

 1099.  114.  120  531  551  59]

 प्र  7  8  2  2  1

 -  —  73  74  76

 4  4  --  --  --

 1 1  1

 6  46  15  15  23

 1  1  16
 *

 18  20

 --  --.  --  6  7  8

 ||  2  26  -28  30

 2  2  5  13  13  13
 अभी

 (-+-)  पहले  के  अस्पतालों  और  ऑषधालयों  के  ब्यौरे  अब  प्राप्त  हो  गए

 ye.  .  अस्पतालों  में  शामिल  किए  गए  ।  है
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 सातवीं  योजमा  में  पशु  चिकिश्सालय  खोलना

 3061.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराधर  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍्यां  सरकार  की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कई  पशु  औषधालय/पैशु
 बकित्सालय  खोलने  की  योजना  है

 .  यदि  तो  वर्ष  1985-86  में  राज्यवार  ऐसे  कितने  संस्थान  खोले  गए  हैं  और
 सातवीं  योजना  क॑  दोष  वर्षों  दौरान  राज्यवार  और  कितने  संस्थान  खोलने  का  लक्ष्य  रखा
 गया

 .  (#)  क्‍या  सरकार  का  विचार  सातवीं  योजना  में  मौजूदा  औषधि  मंडार  केन्द्रों/औषधालयों
 '

 का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  चिकित्सालयों  में  परिवर्तित  करने  का  भी  और

 यदि  तो  इंस  पूरी  योबनावधि  में  राज्यवार  कितने  औषधि  मंडार  केंद्र  औषधालयों
 को  परिवर्तित  करने|दर्जा  बढ़ाने  का  विचार  ु

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहुकारित  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेख्
 राज्य  सरकारों  ने  सातवीं  योजना  के  दोरान  पक  औषधालयों  तथा  पश्चु  चिकित्सालयों

 को  स्थापित  करने  की  योजना  बनौोई

 1985-86  के  दौरान  पशु  औषधालयों  और  पशु  चिकित्सालथों  की  स्थापना  करः

 सम्बन्ध  में  राज्यवार  प्रत्याशित  उपलब्धियां  और  सातवीं  योजना  (1989-90)  के  लक्ष्य  प्रदर्शित

 करने  वाला  विव्ररण  संलग्न  है  ।

 और  कुछ  मौजूदा  स्टाकमेन  कंन्‍्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाकर  औषघालयों  तथा  अस्पतालों
 को  चिकित्सालयों  कां  दर्जा  देना  ।  नए  अस्पतालों  तथा  औषधालयों  की  स्थापना  करने  के  लक्ष्यों

 में  इस  प्रकार  के  दर्जा  बढ़ाने  के  कार्य  भी  शामिल

 *  विवरण

 राज्य/संघ  रा्य  क्षेत्र  पशु  लिकित्सालय  पशु  चिकित्सा  झोषधालय
 प्रत्याशित  सातवीं  अप्रत्याशित  सातवीं  योजना
 उपलब्धियां  योजना  के  उपलब्धियां  के  लक्ष्य
 1985-86  लक्ष्य  1985-86  1989-90

 ह  1989-90

 1.  आन्प्न  प्रदेश  256  308...  1451  447
 2.  असम  25  25  276  352
 3.  बिहार  62.  84  .  1056  1300
 4.  गुजरात  250

 -  2427...  x  x
 5.  हरियाणा  406  526  365  461

 _
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 6.  हिमाचल  प्रदेश  209-

 '7.  जम्मू  और  कद्मीर  15

 8.  कर्नाटक  हा

 9.  केरल  66

 10.  मध्य प्रदेश  748

 11.  महाराष्ट्र  114

 12.  मणिपुर  48

 13.  मेघालय  ।

 14,  नागालेंड  3

 15.  उड़ीसा  57

 16.  पंजाब  776

 17.  राजस्थान  503.

 18.  सिक्किम  8

 19.  तमिलनाडु  79.

 20.  त्रिपुरा  7

 21.  उत्तर  प्रदेश  1485

 22.  पश्चिम  बंगाल  114

 23.  अंद्रमान  और  7

 बार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 25.  नि  4

 26.  दादर  और  नगर  i

 हवेली
 27.  दिल्‍ली  46

 28,  ग्रोमा  बमन  और

 29.  लक्षद्वीप  --

 :  30.  मिजोरम  1
 31.  पांडिचेरी  2

 है  4
 ४७७0क्‍ी्ेएशशशशशश"शणशशश गा ४

 257  49

 21  543

 35  492

 66.  476

 789  1331

 115  938

 53  86
 3  47

 5  27

 57  457

 969  -  465

 803  585

 10  25

 129  699
 9  47

 1766  थ्र

 139  551
 8  -

 74

 4  जनम

 1

 46  15

 3  18

 तन  7

 3.  28
 5  +13

 केरल  :  अस्पतालों  और  औषधालयों  के  पहले  प्राप्त  न  हुए  ब्योरे  अब  प्राप्त  हो  गए  हैं  ।

 ><  3  अस्पतालों  में  शामिल  ।
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 राष्ट्रीय  डरी  विकास  बोर्ड  हारा  तिलहनों  के  उत्पादन  के  लिए
 घनराशि  दिया  जाना  ॥

 3062.  श्री  एस०  पलाकोंड्/युंड्‌  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  का  तिलहलों  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  तथा  आंध्र

 प्रदेश  के  रायल  सीमा  जिले  में  तेल  मिलों  के  आधुनिकीकरण/विकास  के  लिए  धनराशि  देने  का

 विचार  है
 ‘

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  राशि

 रित  मंजूर  की  गई  है
 और  खाद्य  तेल  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  डेरी  वि

 बोर्ड  के  पास  कुल  कितनी  राशि  उपलब्ध  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  वर्ष  वार  कितनी  राशि  का  आवंटन  किया
 गया  और  वास्तव  में  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :

 यह  प्रस्तावित  है  कि  इस  कार्यक्रम  को  कनाडा  के  सहकारी  संघ  यू०
 की  सहायता  से  आन्भ्र  प्रदेश  के  रायाला  सीमा  क्षेत्र  के  चुनिन्दा  जिलों  में  चल़ाया  इस  प्रस्ताव

 का  ब्यौरा  अभी  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोडें  द्वारा  तैयार  किया  जाना  इस  प्रयोजन  के  -

 के  लिए  25-28  करोड़  रुपये  की  राशि  अन्तिम  तौर  पर  नियत  की  गई

 क्लूजा  तथा  कनाडा  के  सहकारी  संघ  से  उपहार  स्वरूप  मिले  खाद्य  तेल  की  बिक्री  से

 211  करोड़  रुपये  की  राशि  अजित  की  गई  कनाडा  का  सहकारी  संघ  कनाडियन  इण्टरनेशनल

 डेंवेलमेंट  एजेंसी  के  माध्यम  से  काम  करता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  मे ंकिए  गए  आवंटनों  और  वास्तव  में  दिए  गए  धन  का  राज्यवार  .

 तथा  वर्ष  वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  हे
 परिव्यय  और  विये  गये  धन  का  राज्यवार  ब्यौरा

 ःक  लाखों

 राज्य  का  नाम  परियोजना  दी  गई  राशि

 का  परिव्यय
 एछछछणप्राआ

 83-84  84-85.  85-86
 ed  95» 3907

 गुजरात  7242  397  3907  4632

 मध्य  प्रदेश  1561  397  867  500

 तमिलनाडु
 1879  94  283  »  500

 आन्ध्र  प्रदेश  1912  68  283  629

 उड़ीसा  1748  _  339  629

 महाराष्ट्र
 1477  --  27  107

 कर्नाटक ज+ 27
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 नि  -_++

 लोदी  नई  में  छाती  प्रसद  को  सप्लाई  न  होगा

 3063,  श्रो  के०  राममूर्ति  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोदी  नई  दिल्‍ली  के  22  और  23  ब्लपरकों  की  रेजीडेप्ट  देलकफ्रेशर

 सियेशनें  एन  ग्लाढ़ों  में  हुझ  के  कुसेटों  ओर
 सर्वेन्ट  क्‍्याटटरों  में  पानी  की  अपर्याप्त  सृप्लाई/अप्लाई

 न  होते  का  मामला  संम्बन्धित  अधिकारियों  की  जानकारी  में  लाई

 यह  सच  है  कि  छत  परबनी  पानी  की  टंकियां  गत  एक  दशाडिद  से  भी  क्रधिक्‌  समय

 काम  नहीं  कर  रही  है

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सभी  पहले  के  फ्लैठों  में  पानी  की  दुंकियम॑ं  उपलब्ध  नहीं

 कराई  गई

 (a)  इस  कालोनी  के  22  ओर  23  ब्लाकों  के  लिए
 कितने  माली  नियुक्त  किये  गए  हैं  और

 क्या  लान  और  मकानों  के  पिछवाड़ों  का  उचित  ढंग  से  रख-रखाव  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उक्त  मामलों  के  सम्बन्ध  में  इन  ब्लाकों.के  निवासियों  को  राहत  देने  के

 लिए  केन्द्रीय  लोक  सिर्माण  विभाग  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वल़बोर  इन  ब्लाकों  में  पानी  की

 सप्लाई  तई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  की  जा  रही  यह  ज्ञात  नहीं  है  कि  क्‍या  संघ  ने  इस  बारे

 में  उन्हें  सूचित  किया

 तहीं  ।  टंकियां  केवल  तभी  काम  नहीं  करती  जस  कम  दबाव  के  कारण  उन  तक

 पानी  नहीं  पहुंचता  |
 नहीं  ।  जैसे  ही  पुंरानी  टंकियां  बेकार  हो  जाती  बसे  ही  ठंकियों  को  बदल  दिया

 जाता  किसी  एक  क्वार्टर  में  लड़ा  विया  जाता
 ह

 केवल  एक  ही  माली  नियुक्त  किया  गया  है  और  बाग  की  देखभाल  संतोषजनक

 मकानों  के  पिछवाड़ों  के  अनुरक्षण  का  उत्तरदायित्व  नई  दिल्‍ली  नगरै  पालिका/दिल्ली  नगर  निगम

 का  .  ेृ

 .._  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारों  निवारक  निरीक्षण  में  तथा  किसी  शिकायत  के

 प्राप्त  होने  पर  आवष्यक  कार॑वाई  की  जाती
 |

 बाढ़  आदि  के  कारण  फसल  को  हामि

 3064.  श्री  काली  प्रसाद  पंडेस  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  बाढ़  और  सूछे  के  कारण  वर्ष  1986-87  के  लिए  निर्धारित  कृषि

 उत्पादन  के  लक्ष्य  में  कमी  आने  की  संभावना  भौर
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 हां  तो  प्रत्येक  राज्य  में  उपयुं  क्त-कारणों  से  क्षति  ग्रस्त  हुई  सफलों  का  ब्यौरा

 क्‍या  *

 क्षि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेलर  :

 और  फसल  वर्ष  1986-87  के  लिए  देश  में  खरीफ  फसलों  के  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान

 राज्यों  से  अभी  देय  नहीं  हुए  और  रबी  फसलों  के  लिए  कुछ  राज्यों  में  बुवाई  का  काम  अभी  चल

 रहा  अभी  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  1986-87  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  इस  वर्ष  के

 लिए  रखे  गए  लक्ष्यों  स ेकम  हो  जाएगा  अथवा  नहीं  ।  तथापि  कुछ  मुख्य  उत्पादक  राज्यों  में  मौसम

 की  खराब  परिस्थित्तियों  सूले/बाढ़  की  स्थिति  के  कारण  यह  सम्भावना  है  कि  इस  वर्ष  चावल  का

 उत्पादन  1985-86  में  उपलब्ध  642  लाख  मीटरी  टन  के  रिकार्ड  उत्पादन  की  तुलना  में  कम  हो

 1986  के  लिए  उत्पादन  के  सरकारी  अनुमान  अभी  देय  नहीं  इसलिए  सूखे/बाढ़

 आदि  के  कारण  उत्पादन  में  कमी  की  राज्यवार  सीमा  को  अभी  बताया  जाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 द्रदर्शन  झोर  प्राकादवाणी  समाचार  बुलेटिनों  में  राजनोतिक  बलों  को  .

 गतिविधियों  को  दिया  गया  समय

 3065.  श्री  जेमुल  बदार  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 विपक्ष  में  राजनीतिक  दलों  अर्थात्‌  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी

 भारतीत्  कम्युनिस्ट  अन्ना  डी०  एम०  जनता  लोक  दल  और  भारतीय  जनता

 पार्टी  की  गतिविधियों  को  दूरदशंन  और  आकाशवाणी  समाचार  बलेटिनों  1986  से

 25  1986  की  अवधि  के  दौरान  कितना  समय  दिया  और

 .  गतिविधियों  के  प्रसारण  का  समय  निर्धारित  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए

 जाते  हैं  ?
 ह

 सुचना  झोर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्री  ए०  के०  :  आकाशवाणी

 के  संजाल  के  केन्द्र  घरेलू  सेवा  में  प्रतिदिन  विभिन्‍न  भाषाओं  और  बोलियों  में  लगभग  180  समाचार

 बुलेटिन  प्रसारित  करते  इसी  दूरदर्शन  केन्द्र  संबंधित  क्षं  त्रीय  भाषाओं  में  समाचार  बुलेटिन

 टेलीकास्ट  करते  इन  समाचार  बुलेटिनों  में  विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  को  दिए  गए  समय  को

 केन्द्रीय  रूप  से  संकलित  रूप  में  नहीं  रखा  जाता  आकादवाणी  द्वारा  सितम्बर  और  «

 1986  के  दोरान  8:10  दोपहर  2.00  बजे  और  रात  9.00  बजे  के  अपने  तीन

 मुख्य  केन्द्रीय  अंग्रं जी  बुलेटिनों  में  दिए  गए  कवरेजों  के  बारे  में  सूचना  दीगई



 ह्  .

 3  1908  जि  लिखित  उत्तर

 बल  कवरेज

 1986
 ,

 1986

 1.  तेलुगु  देशम  58  पंक्तियां  39  पंक्तियां

 2.  भारतीय  साम्यवादी  118  76  ”

 दल  )

 3.  भारतीय  साम्यवादी  *  15  !  40  ”

 ५

 4,  अन्नाद्रविड़मुन्नेत्र  कड़गम  82
 /”

 ५  5.  जनता  पार्टी  106  ”  100
 !”

 6.  लोक  दल  15  ”!.  "  15
 !

 7.  भारतीय  जनता  पार्टी  वा  ”

 क्षाम  तौर  पर  1  मिनट  में  12  से  13  पंक्तियां  पढ़ी  जाती  हैं  ।

 जहां  तक  दूरद्शन  का  संबंध  है  दिल्‍ली  से  टेलीकास्ट  किए  गए  राष्ट्रीय  समाचारों  में  इस

 प्रकार  के  राजनीतिक  दलों  को  जनवरी  से  1986  तक  दिया  समय  इस  प्रकार

 बल
 ..

 अवधि  में

 1.  तेलुगू  देशम
 _

 26.00
 ह

 2.  भारतीय  साम्यवादी  51.00

 दल

 3.  भारतीय  साम्यवादी  दल  48.00

 4.  अन्‍्नाद्रबिडमुन्नेत्र  कड्गम  ,..  '  15.00  है

 5.  जनता  66.00
 ह

 :  6,  लोक  दल  31.30

 7.  भारतीय  जनता  पार्टी  81.00

 विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  को  कवर  करने  के  लिए  समाचार  बुलेटिनों  में  कोई  पक्का

 समय  आवंटन  नहीं  है  |  सत्तारूढ़  दल  और  विपक्ष  के  दृष्टिकोण  को  समाचारों  में  समाच्षारिक

 मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थान  दिया  जाता  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  दोनों  सरकारी

 माध्यमों  संबंधी  माध्यम  सलाहक।र  सुमिति  के  द्वारा  निर्धारित॑  समाच।र  नौति  और  मार्गंदर्शंक

 सिद्धान्तों  का  कड़ाई  से  पालन  करते
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 enemas  न

 ः
 भारतोय  कवि  अनृसंघान  परिथद  की  कामिक  नोंतियों  का  पुनर्तिधारण

 3066,  श्री  सानिक  रेड्डी  :  क्‍या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  कार्मिक  नीतियों  का  पुनर्निर्धारण
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 -  कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेर  ।

 और  भा०  कृ०  अ०  प०  की  कार्मिक  नीतियों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  ओर

 जहां  कहीं  भी  आवश्यक  होता  है  उनमें  सुधार  किया  जाता  है  ।  लेकिन  कामिक  नीतियों  में  सुधार

 परिषद  के  शांसी  निकाय  द्वारा  उन  पर  विचार  कर  लिये  जाने  या  सरकार  द्वारा  अनुमोदन  किए  जाने

 के  बाद  किया  जाता  है  |  मौजूदा  समय  में  भा०  कृ०  अ०  प०  के  कार्यों  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  से

 समीक्षा  कराने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  इसके  ब्यौरे  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया

 जाना  ८.
 '

 हल्दिया  उब  रक  निगम  को  सलाभ/हानि

 3067.  श्री  प्रकांश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हल्दिया  उबंरक  कारखाने  को  चलाने  के  लिए  एक  कम्प्रैसर  प्रयोग

 किया  जाता  जिस  पर  सरकार  प्रति  माह  4  करोड़  रुपये  खर्च  करने  पढ़ते ह
 इस  कारखाने  में  प्रति  मास  कितना  और  कितने  मूल्य  का  उत्पादन  होता  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिमाह  कितनी  हानि  हुई

 कृषि  सम्त्रालय  सें  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  आर०  से  हल्दिया
 स्थित  एकक़  अभी  एक  परियोजना  ही  है  और  लाभ।हानियों  का  सृल्यांकन  वाणिज्यिक  उत्पादन  के
 आश्म्म  होने  के  बाद  ही  किया  जाता  तीन  आक्सीजन  कम्प्रैसरों  की  कल  लागत  लगभग  2:52
 करोड  रुपये  है  जो  संचालन  में  समस्याएं  उत्पन्न  कर  रहे

 दिल्‍लो  में  लाइट  रेल  परिवहन  प्रणालो  शुरू  करना

 3068,  जी०  बिजय  रामाराव  :
 क्री  पो०  एश०  सईद  :

 श्री  मानिक  रेइडी  :  .

 करो  क्जिय  एन०  पाटिल
 शो  सत्यन्द्र  न  पु

 *

 शो  अमरसिह  राठाव  ेु
 झरो  क्रे०  एस०  राव  :  क्या  हाहरी  विकाश्ष  मंत्री  यह  क्तामे  की  कृपा  करेंगे  कि

 ही

 है
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 —_—  >>  ् फ-नन्‍नसस उस  अब  अ--ीड:स--सस:-

 क्‍या  दिल्‍ली  में  लाइट  रेल  परिवहन  प्रणाली  शुरू  करने  का  विचार  ग्क

 क्या  राजथानी  के  लोगों  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  फे  लिए  इस  प्रणाली  की

 युक्‍्तता  के  बारे  में  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  करने  के  लिए  कोई  गटन  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर.इस  सम्बन्ध  में  और  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार

 शहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पानी  इफट्ठा  हो  जासे  और  पानी  खारा  होने  के  कारण  भूमि
 का  बेकार  हो  जाना

 3069,  श्री  प्रकाश  वी०  पाटिल

 क्री  टी०  बाल  क्‍या  के  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पानी  के  इकट्ठा  हो  जाने  और  पानी  खारा  होने  के  कारण  हर  वर्ष  काफी  मूमि
 योग्य  नहीं  रहती  है  ओर  नई  सिंचाई  के  अन्तर्गत  नई  मूमि  लाई  जाती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  मूमि  कृषि  योग्य  नहीं  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  पानी  के  इकट्ठा  होने  से  होने  वाली  क्षति  को

 कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 कृषि  मन्त्रालय  सें  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेला  :

 (a)  और  बार-बार  बाढ़  अपवाह  द्वारा  जल  के  अधिक

 सन  वाटर  और  उप-सतहीਂ  जल  निकासी  की  कमी  आदि  ज॑ंसी  परिस्थितियों  के  कारण  पानी  इकट्ठा

 होता  है  ।  कुछ  समय  पदचात्‌  इसमें  से  कुछ  मूमि  लवणीय  अथवा  क्षारीय  बन  जाती  है  जिसके

 णाम  स्थरूप  खेती  के  अधीन  भूमि  की  उत्प.दन  क्षमता  कम  हो  जाती  देश  में  सिंचाई  के  अंतर्गत
 प्रतिवर्ष  भौर  लाया  जाने  वाला  क्षेत्र  22  लाख  हैक्टर  जल  के  इकट्ठा  होने  और  पानी  खारा

 होने  के  कारंण  खेती  के  योग्य  न  रहने  वाली  भूमि  के  वर्ष-वार  अनुमान  नहीं  लगाये  राष्ट्रीय
 कृंषि  अश्ीग  की  रिपोर्ट  (1976)  से  पता  चलता  है  कि  कुल  60  लाख  हैक्टर  क्षेत्र  पानी  इकट्ठा
 होने  और  71:6  लाख  हैक्टार  क्षत्र  लवणता  और  के  कारण  प्रभावित  हुआ  केन्द्रीय  मूमि
 गत  जल  बोडं  द्वारा  किये  गए  सर्वेक्षणों  स ेपता  चलता  है  कि  अप्रेल  के  महीने  में  विद्यमान  जलसारणी

 के  स्तरों  के आधार  पर  34  लाल  हैबटर  क्षंत्र  में  पानी  इकट्ठा  हो  सकता  उपरोक्त  क्षेत्र
 सिबित  और  असिधित  दोनों  क्षत्रों  में  स्थिति  है  ।

 निवारक  और  उपचारी  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  जिनमें  चुनींदा  स्थानों  में  नहरों  और
 जल  धाराओं  के  कितारों  को  फ्कका  मूमिगत  और  सतही  जल  का  संयूक्त  उपयोग  और  जल
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 :  प्रबंधकी  वेश्ञानिक  पद्धतियों  को  शुरू  करना  शामिल  18  राज्यों  और  एक  संघ  शासित  भ्रदेश  में
 133  प्रमुख  भर  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  में  कमान  क्षेत्र  विकास  की  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजना  शुरू  की  गई  है  ताकि  सिचाई  जल  का  प्रभावी  उपयोग  किया  जा  इससे  पानी  इकट्ठा
 होने  के  कारण  होने  वाली  क्षति  को  कम  प्रें  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 दिल्‍लो  में  परिवहन  सुविधाएं

 3070.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  बाहरी  विकास  मन्‍्त्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  के  आस-पास  प्रस्तावित
 राजधानी  क्षंत्र  में  रेल  तथा  सड़क-परिवहन  सुविधायें  पर्याप्त  नहीं  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  कया  मूल्यांकन  और  _

 दिल्ली  से  संपर्क  बनाये  रखने  में  सुधार  करने  के  लिए  राजधानी  क्षेत्र  में  परिवहन
 सुविधाओं  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  क्या  योजना  बनाई  गई  है  ?

 विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  दलबीर  :  |

 और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  विकासार्थ  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र
 योजना  बोई  द्वारा  तैयार  की  गई  अन्तरिम  विकास  योजना  2001  में  यह  विचार  किया  गया  है  कि

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  केलिए  क्षेत्रीय  यातायात  नीति  क्षेत्र  क ेआथिक  विकास  को  उन्नत  करने
 तथा  सहायता  देने  और  राष्ट्रीय  राजधानी  में  यातायात  की  भीड़  भाड़  को  कम  करने  वाली  होनी
 च।हिए  ।  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रस्ताव  में  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं

 ()  रोड  नैठ  वर्क  के  माध्यम  से  चुने  हुए  क्षेत्रीय  शहरी  केन्द्रों  को  हूर  एक  अन्यों  के  साथ

 परस्पर  जोड़ना  ।

 (ii)  चुने  हुए  खुर्जा
 भिवाडी-धारूहेड़ा  कम्पलैबस  तथा  अलवर  को  तीब्र  गामी

 मार्ग  एवं  रेल  यातायात  द्व,रा  दिल्‍ली  से  जोड़ना  ।

 (iii)  क्षेत्रीव  रेल  उप-मार्ग  का  विकास  जो  कि  दिल्ली  को  पृथक  तथा

 ह॒

 (९)  क्षेत्र
 में  परिधान

 गलियारों  के  साथ-साथ  रेल  मार्गों  का  पूर्ण
 रूपेण  विद्युतीकरण  करना  ।

 ]

 किसानों  और  मजदूरों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  विसौय  सहायता  देना

 307].  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 -+ क्र
 क्‍या  किसानों  और  खेतिहर  मजदूरों  को  वित्तीय  सहांयता  देने  के  लिए  ताकि  वे  कुछ

 उद्योग  या  अन्य  व्यवसाय  शुरू  कर  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  कोई  योजना  तैयार  की  जा

 रही  और  .

 कया  इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  प्रत्येक  परिवार  को  कोई  उद्योग  या  अन्य  व्यवसाय  शुरू
 करने  ४  अवसर  दिया  जायेगा  ?

 क्षि  सन्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  रामानग्द

 और  :  किसानों  और  खेतहर  मजदूरों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  ताकि  वे  उद्योग  अथवा
 व्यवसाय  शुरू  कर  ग्रामीण  विकास  विभाग  द्वारा  फिलहाल  कोई  नई  योजना  तैयार  नहीं  की  जा

 रही  है  चल  रहे  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पता  लगाए  गए  ले  भारी

 जिनमें  छोटे  तथा  सीमान्त  खेतहर  मजदूर  और  ग्रामीण  शिल्पकार  शामिल  को

 आधिक  सहायता  तथा  ऋण  दिए  जाते  हैं  ताकि  वे  कोई  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  कार्य  कर  जिनमें

 उद्योग  तथा  व्यापार  शामिल  है  ।
 ः

 ]

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  जनता  पलेटों  के  मूल्य  में  परिव्तंग  ः

 3073.  श्री  बालासाहेब  बिले  क्‍या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह

 क्‍या  यह  संच  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  लगभग  26  वर्ग  मीटर  क्ष॑त्रफल  वाले

 फ्लैटों  का  मूल्य  8,000  रुपये  से  बढ़ाकर  55,000  २०  कर  दिया  गया

 यदि  तो  जनता  पलंटों  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  से  कितनी  अतिरिक्त  धनराशि  वसूल

 होगी  ।  ॥॒

 चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न
 श्रं  णियों

 के  कितने  फ्लैट  निर्माणाधीन  और

 क्या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  के  निर्माण  में  अच्छी

 सामग्री  का  इस्तेमाल  करने  है  ?

 हाहरो  विक्यस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  वलबोर  :  और  नवीन  पद्धति

 पंजीकरण  योजना  1979  के  लिए  जारी  विवरणिका  में  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  फर्लंटों  की

 दी  गई  लागत  8000  रु०  उस  समय  प्रचलित  संरचना  लागत  पर  आधारित  थी  फ्लैटों  की  बिक्री

 लागत  उप्त  समय  आंकी  जाती  है  जब  बे  पूर्ण  हो  जाते  हैं  और  ये  कर्सी  क्ष  त्र  डिजाइन  तथा  उस  दर  पर

 निर्भर  होते  हैं  जिस  पर  ठेकेदार  आदि  को  काय॑  का  अवार्ड  किया  जाता  आदि  पर  निर्भर  करता

 जहां  तक  सम्पूर्ण  आवास  कार्यक्रम  का  संबंध  लागत  फाम ूला  लाभ-हानि  रहित  आधार  पर

 निकाला  गया  वास्तव  यह  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों/जनता  के  फरलैटों  के  पक्ष  में

 आधिक  सहायता  का  एक  घटक  द्वाल  ही  में  जनता  फ्लेटों  के  पक्ष  में  आधिक  सहायता  का  एक
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 चटक  हाल  ही  में  जनता  फ्लेटों  की  बिक्री  लागत  35,100  सेਂ
 42,000  रुपये  के  बीच  निकाली  -

 गई  है  ेृ

 1985-86  के  दौरान  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  निर्माणाधीन  मकानों  की  संख्या  इस  प्रकार

 हैः

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  26706

 निम्न  आय  वर्ग
 ः

 19160

 मध्यम  आय  वशें  18390

 स्ववित्त  पोषि्त  योजना  18531

 82787

 हां  ।

 प्राथमिक  कृषि-ऋण  समितियों  की  सदस्यता

 3076.  श्ली  धर्मपाल  सिह  मलिक  :

 क्री  सुभाव  यादण  :  क्या  कधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985  के  अन्त  में  देश  मैं  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  के  सदस्यों  की  कुल
 संख्या  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सामान्यतः  इन  समितियों  में  नए  लोगों

 को  सदस्य  बनने  के  लिए  तिरुत्साहित  किया  जाता  है  और  निम्नतम  स्तर  के  मूंमिहीन  -

 ग्रामीण  दस्तकारों  आदि  को  इन  समितियों  का  अनिवार्य  रूप  से  सदस्य  बनाने  के  कोई  प्रयास  नहीं
 किये  जाते  और

 मदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए.हैं  अथवा  उठाने  का

 वित्ञार  है  ?
 ॥

 कि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेश  :

 30  1985  प्राथमिक  कृषि ऋण  ससितियों  के  सदस्यों  की  कूल  संख्या  692  करोड़

 और  जी  नहीं  ।  सामान्य  सदस्यता  उद्  मूल  सिद्धांतों  में  से  एक  है  जिस  पर

 सहकारी  समितियां  गठित  की  ज।ती  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  सम्बन्धी  संस्थागत  ऋण  की
 समीक्षा  प्रबन्ध  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  सहकारी  समितियों  की  सदस्यों  की  संख्या

 बढ़ाने  के लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  ताकि  समितियों  के

 सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  किया  जाये  ।  कृषि  तश्रा  ग्रामीण  विकास
 संबंधी  राष्ट्रीय  बेंफ  राज्य  सरकारों  बी  विशेष  रूप  भूमिहीन  ग्रामीण  दस्तकारों  तथा
 अन्य  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  प्राथमिक  कृषि-सहका री  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  पंजीयन  करने
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 की  आवश्यकंता  पर  भी  बल  देता  रहा  आदिवासी  सदस्यों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  तेबाड़ें
 ने  बड़े  आकार  के  बहु-उह शीय  समितियों  के  प्रबंधन  में  आदिवासी  सदस्यों  के  50%  प्रतिनिधित्व
 के  लिए  सलाह  दी  है  ।  न

 ह  केम्नीय  सरकार  के  कार्यालयों  को  नागपुर  स्थानास्तरित  करना

 3077.  की  बनवारी  साल  पुरोहित  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  दिल्ली  में  लोगों  के  भारी  को  ध्यान  में  रखते
 केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कार्यालयों  को  दिल्ली  से  नागपुर  स्थामान्तरित  करने  का  निर्णय  किया

 ददि  तो  दिल्ली  में  स्थित  उन  सरकारी  कायलियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  चालू
 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के

 दौरान  नागपुर  स्थानान्तरित  किए  जाने  का  विघार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बलबोर  :

 9
 ता

 प्रदन  ही  नहीं

 अब  तक  लिये  गये  निर्णय  के  दिल्‍ली  में  स्थित  कुछ  सरकारी  कार्यालयों  को

 दिल्ली  से  बाहर  स्थानांतरित  करने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  नागपुर  दिल्‍ली  में  स्थित  और

 कार्यालयों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थानांतरित  करने  से  सम्बन्धित  मामले  पर  सरकार  द्वारा  यथा  समय

 विचार  किया  जावेगा  ।
 रु

 नई  दिल्‍ली  में  हुए  राज्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 3078.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  ..
 थी  यध्बन्त  राव  गड़ाख  पाटिल  :

 डी०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  महीने  के  दोरान  नई  दिल्ली  में  ग्रामीण  विकास  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रियों

 का  सम्मेलन  हुआ  ेल्‍

 यदि  तो  इसमें  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  निर्धन  लोगों  के  उत्थान  की  आवश्यकता  के

 सम्बन्ध  में  किन  किन  विषयों  पर  चर्चा  और
 ह

 सम्मेलन  में  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की
 जा  रही  है  .!  ँ

 कषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  रासानभ्द

 हां  ।  ग्रामीण  विकास  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रियों  का.एक  सम्मेलब्नं  1986  के  अन्तिम  सप्ताह

 में  हुआ

 153



 लिखित  उत्तर  24  1986  .

 सम्मेलन  की  कार्यसूची  में  सभी  मुख्य  गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  को  शामिल  किया
 गया  था  जिसमें  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  ग्रामीण  क्षत्रोंमें

 महिलाओं  तथा  बच्चों  का  विकास  डब्भ्यू०  सी०  आर०  Vo)  ग्रामीण  युवाओं  को  स्वरोजगार

 हेतु  प्रशिक्षण  ,  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  ई०  तथा  ग्रामीण

 भूमिहीन  रोजगार  गारेंटी  कार्यक्रम  एल०  ई०  जी०

 सम्मेलन  में  लिए  गए  विभिन्‍न  निष्कर्मों  को  कार्यक्रमों  के  कार्याल्‍्वयन  के  लिए  नोढ

 लिया  गया

 कवि  आदानों  के  मूल्यों  में  बृद्धि

 3079.  भरी  रेणुपद  दास  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1983-84  से

 1985-86  की  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  कृषि  आदान  ट्रेक्टर  आदि  और
 कृषि  उत्पादों  में  कूल  कितने  प्रतिशत  वद्धि  हुई

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  योगेना  !
 1985-86  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  के  कीटनाशी  दवाइयों  की  कीमतों में  1983-84

 के  मूल्य  स्तर  पर  3-73  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और  ट्रंक्टरों  की  कीमतें  14:14  प्रतिष्ात  बढ़ीं  ।  उरवेरकों
 के  मामले  इसी  अवधि  के  दौरान  कीमतें  0:22  प्रतिशत  तक  जहां  तक  सिंचाई  का  सम्बन्ध

 उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  सिंचाई  जल  की  दरों  में  पिछला  संशोधन  केवल  विहार  और
 मध्य  प्रदेश  की  सरकारों  द्वारा  1983  में  किया  गया  था|  1983-84  और  1985-86  के  बीच  कृषि
 उत्पादों  खाद्य  पदार्थों  की  कीमतें  12:22  प्रतिशत  बढ़ीं  और  अखाद्य  पदार्थों  को  1-85  प्रतिशत
 बढ़ीं  ।

 पशु  कल्मराण  बोर्ड  के  पदाधिकारी

 3080.  डा०  ए०  के०  पढेल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पद्ु  कल्याण  बोर्ड  की  स्थापना  कब  की  गई  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  इस  समय  इस  बोर्ड  के  पदाधिकारियों  संबंधी  ब्योरा

 क्या
 ,

 कृषि  मंत्रालय  सें  कृषि  श्लोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेल  :
 भारतीय  पक्ष  कल्याण  बोर्ड  की  स्थांपना  19  1962  को  की  गई

 ब्रोर्ड  के  पुनर्गठन  होने तक  डा०  ओ०  एन०  पशुपालन  भारत  सरकार
 ओर  बोर  के  पदैश  सदस्य  ते  30-7-81  से  28-9-84  तक  पशु  कल्याण  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  कार्य  फरना
 जारी

 श्रीमती  रुक्मिनी  देवी  अरुणदेल  को  29-9-84  से  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  रूपै  में  नामित  किया
 गया  था  और  वे  24-2-86  जबकि  उनका  देहांत  प्रष्यक्षा  बनी

 154



 3  1908  लिखित  उत्तर
 बनना  ०...

 4  1986  से  श्री  एम०  सी०  संसद  सदस्य  को  बोर्ड  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  नामित
 किया  गया  था  और  वे  अब  तक  इसके  अध्यक्ष  के  रूप  में  का्यं  कर  रहे  बोर्ड  के  वर्तमान  सदस्यों
 के  नामों  और  पतों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 an

 हु

 ४  विवरण

 पशु  कल्पाण  बो्  के  सदस्यों  क ेनाम  व

 प्रष्यक्ष

 श्री  सी०  संसद  सदस्य

 संख्या  140,  संसद  तीसरी
 '

 नई

 सदस्य
 हु

 श्री  माधघवराव  संसद

 रैल  राज्य

 भारतीय  जीवजन्तु  बोडड  )
 7  ए०  तिलक  नई

 श्री  पी०  संसद  सदस्य
 लोक  शिकायत  और  पेंशन  राज्य  मंत्री

 तमिलनाडु
 नई  दिल्‍ली

 श्री  मनवेन्द्र  संसद  सदस्य

 506,  विदेद्य  मन्त्रालय
 नई  दिल्‍ली  हु

 श्री  संसद

 107,  नाथ

 नई

 श्री  सी०  जंगा  संसद

 127-129,  साऊथ

 नई

 श्री  एरा  संसद  सदस्य

 संख्या  37,  साऊथ

 नई  दिल्‍ली-000व
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 8.

 10.

 13.

 '

 श्री  पीला

 त्तजेश  ८  क
 आन्ध्र  प्रदेश  जीव  रक्षा

 श्री  तिलक

 अवेतनिक

 पशु  करता  निवारण  :

 ढब  बस्ती
 ह

 श्री  राजकिशोर

 राज्य  पशु  करता  निवारण  बिहार  -

 .  अनुग्रह  भवत

 सदाकत

 प्री  एल०  एच०  ए०
 विद्येष
 वन  तथा  जीवजन्तु

 भारत

 डा०  ए०  के०

 पशुपालन
 भारत  कृषि

 कृषि  नई

 श्री  वाई०  एन०

 संयुक्त  है

 शिक्षा  तथा  संस्कृति

 भारत
 नई

 24  1986
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 14.  डा०  के

 भापातकालीन  5

 स्वास्थ्य  सवा

 निर्माण

 नई

 15,  श्री  वैद्य  सतीश  शर्मा

 प्रबन्ध  इण्डियन  मेडिसिन्स

 फार्मेस्यूटिकल  कारपोरेशन

 मोहन
 वाया

 16,  श्री  अमोद

 नगर  निगम

 1589,  मद्रास

 कश्मी री  रेलवे

 नई

 17.  डा»  कंलाश

 18.  कैप्टन  वी०

 ब्लू  क्रोस  आफ

 बेसेन्ट

 19.  कुमारी  क्रिस्टल

 एच०  आई०  एस०

 जयपु

 20.  श्रीमती  शान्ति
 संसद

 बीकानेर  हाऊस  +

 पन्झ्राਂ  नई
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 अननननओन

 21.  श्री  दशरथ  भाई  एम०

 अवेतनिक :
 अम्बई  हा मैनिटेरियन

 125-127,  मुम्बीदेवी

 मेहसाना  जिला  पद्ु  कल्याण  समिति

 का

 प्

 23.  असम  राज्य  पशु  करता  निवारण  समिति  का

 छाबड़ां

 एम०  एस०

 24.  गृह  मंत्रालय  का  ।,

 नार्थं  भारत
 नई

 25.  डा०  अशोक  अनक्त

 देओनारः
 बम्धई  नगर  बम्बई  ।

 26.  डा०  पी०  ए०
 भारतीय  पशु-चिकित्सा
 मद्रास  ।  +

 पशु  कल्याण  बोह  में  हिन्दी  का  प्रमोग

 3081.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  पशु  कल्याण  बोड्ड  में  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा
 है  और  इस  बोड  में  कोई  हिन्दी  अधिकारी  नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 क॒वि  संत्रालय  सें  कथि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रोਂ  योगेश  :
 और  जी  बोर्ड  ने  एक  हिन्दी  आशुलिपिक  और  एक  हिन्दी  टाइपिस्ट  के  अलावा

 एक  वरिष्ठ  अनुवादक  भर्ती  किया  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवाद  ने  अन्य  संगठन  में  पद  भार

 संभालने  के  लिए  इस  बोर्ड  का  पद  छोड़  दिया  है  और  कमंचारी  चयन  आयोग  के  माध्यम  से  पद  भरने
 के  लिए  उठाए  गए  हैं  ।
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 न एकीकृत प्रामोण विकास कार्यक्रम के

 एकीकृत  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  छीटे  ओर  सोमान्त  किसानों
 की  आय  को  सोमा  निर्धारित  करने  के  लिए  मानदण्ड

 3082.  थ्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  कया  कथि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तंगंत  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  छोटे  और

 सीमांत  किसानों  का  निर्धारण  करने  के  लिए  आय  की  क्‍या  सीमा  निर्धारित  की  गई

 उनको  पहांडी  और  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  आवंटन  के  लिए  अलग-अलग

 कितनी  सिचित  ओर  अर्तिचित  भूमि  रखी  गयी

 उन्हें  मूमि  का  आवंटन  किन  मानदण्डों  के  आधार  पर  किया  जाता

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेगिस्तानी  क्षंत्र  में  सचित  और  असिचित  क्षेत्रों  में  आवंटन  के

 लिए  निर्धारित  मूमि  और  उसके  लिए  अपनाये  गये  मानदंड  बहुत  ही  जिसके

 स्वरूप  अनेक  गरीब  जिनकी  आये  निर्धारित  सीमा  से  कम  इसका  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं
 कर  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  पर  नये  सिरे  से  विचार  करने  और  रेगिस्तानी
 क्षत्रों  मे ंममि  के आवंटन  के  लिए  निर्धारित  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  इसमें  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  राभानम्द  :
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  4800  रुपये  की  सीमा  रेखा  से  कम  वाधिक  आय  वाले
 ग्रामीण  परिवारों  को  सहायता  दी  जा  सकती  आय  का  यही  मानदंड  लघु  और  सीमान्त  किसानों

 भी  लागू  होता

 से  :  समविन्त  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आय  का  सृजन  करने  बाली
 परिसम्पत्तियां  प्रदान  करके  परिवारों  की  सहायता  की  जाती  है।इस  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  पता
 लगाए  गए  लाभाधियों  को  भूमि  का  आवंटन  नहीं  किया  जाता  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 मदर  डरो  के  कमंथारियों  के लिए  सेवा  मियस

 3082,  डा०  चिस्ता  सोहन
 डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्‍या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  1972  में  बनाए  गए  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  यूनिट  मदर  डेयरी  दिहली  ने  अपने
 सेवा  संबंधी  नियम  बनाए  न
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 यदि  तो  राज्य  में  मछली  पालन
 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कौन-से  कदम  उठाये

 जाएंगे  ?
 ,

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  योगेशा  मकथाता
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  मछली  पालन  विकास  एजेंसियों  के

 माश्यम
 से

 मछली  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  828.00  लाख  रुपये  का  परिश्यय  अनुमोदित  किया
 गया  है

 (eq)  नहीं  ।

 इस  राज्य  में  मछली  पालन  को  बढ़ावा  देने  के लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गए

 (1)  48  जिलों  में  मछली  पालन  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई  हैं  (26  विश्व  बेंक  की

 सहायता  प्राप्त  अन्तदेंशीय  मछली  परियोजना  के  2  केन्द्रीय  प्रायोजित  क्षेत्र  के  अंतगंत  तथा
 20  राज्य  क्षेत्र  के  इनकी  स्थापना  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मछली-पालन  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  चुने  हुए  ओर  प्रष्चिक्षित  मछली  पालकों  को  तकनीकी  और  विस्तार  संबंधी  सहायता
 प्रदान  करने  के  लिए  की  गई  है  ।

 (2)  विश्व  वेंक  से  सहायता  प्राप्त  अंतर्देशीवे  मछली  पालन  परियोजना  और  समंन्वित
 ग्रामीण  विकास  योजना  के  अन्तगंत  10-10  हैक्टर  की  छह  वाणिज्यिक  मत्स्य  बीज  हैचरियांआओोली
 गई  हैं  और  मत्स्य  बीज  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  चार  और  हैंचरियां  खोलने  का  प्रस्ताव

 (3)  विस्तार  स्टाफ  और  प्रगतिशील  मछली  पालकों  की  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  पंत  नगर  में

 एक  मत्स्य  विस्तार  प्रशिक्षण
 केन्द्र  खोला  गया  है  ।

 |
 उत्तर  प्रदेश  में  मुख्य  खनिज

 3086.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  इस्पात  शोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अब  तक  कौन-कौन  से  मुस्य  खनिज  मिले  हैं  ?

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  इन  खनिजों  पर  भाषारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शामबुलारी
 उत्तर  प्रदेश  में  अब  तक  ज्ञात  प्रधान  खनिज  हैं  :

 लौह  खनिज  बाक्साइट  ग्लाउकौनाइट/पोटाश,
 डायस्पौर  ग्रे

 बराइट  जिप्सम  और  चूना  ।
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 जी,हां  ।

 सीमेंट  कांच  के  कारख।ने  फुंके  हुए  मेग्नेसाइट  कारखाने  जो

 स्‍्लास  सेंड  और  मंग्तेताहट  खनिजों  पर  आधारित  एक  कल्सियम  कार्बाइड  कारखाना  तथा

 कुछ  छोटे  सीमेंट  कारखाने  लगाने  का  प्रस्ताव  फास्फोराहट  एवं

 फिलाइट/डामस्पोर  के  विदोहन  हेतु  अनेक  खनन  परियोजनाएं  सरकारी  और  गैर-सरकारी  सेक्टर  में

 चल  रही  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  शीलाइट  गौर

 धातुओं  के  लिए  खनन  एवं  परिधष्क रण  परियोजनाएं  चलाने  का  प्रस्ताव

 खरोफ  फसल  के  दौरान  पंदावार

 3087.  शो  मरज्रिक  रेइडी  :  क्‍या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खरीफ  फसल  के  दौरान  सभी  फसलों  की  पैदावार  पुर्वानुसानों  के  अनुसार  होने  -

 की  संम्भावना  है  और  मदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कया  अच्छी  फसल  होने  के  कारण  उपभोक्ता  मूल्यों  में  गिरावट  आने  की  संभावना
 .  जिससे  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोग  अपनी  पोषाहार  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा

 कर  और

 क्‍या  उत्पादन  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  और  निगरानी  रखने  के  लिए  खरीफ  और  रबी

 फसलों  के  साथ-साथ  अंडों  आदि  सहित  पोषक  पदार्थों  के  उत्पाद्न  के

 पूर्वानुमान  लगाए

 कृषि  मंत्रालय  में  कृवि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  रषख््य  मंत्रों  योगेला  :
 खरीफ  फसलों  के  उत्पादन  के  अंतिम  अनुमान  अभी  राज्यों  से  देप  नहीं  हुए  इसलिए

 कहना  अभी  संभव  नहीं  है  कि  उत्पादन  लक्ष्यों  स ेकम  हो  जायेंगे  अथवा  कुछ  मुख्य
 उत्पादक  राज्यों  में  मौसम  की  खराब  परिस्थितियों  के  कारण  यह  संभावना  है  कि  इस  खरीफ  मौसस
 में  चावल  का  उत्पादन  1985  क्षद्ी  मौसम मौसम  के  दौरान  598  लाख  मीटरी  टन  रिकार्ड  उत्पादन  की

 तुलना  में  कम  हो  इस  खरीफ  मौसम  में  मोटे  दलहनों  और  लहनों  का

 उत्पादन  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  बेहतर  होने  की  आशा

 प्रइत  ही  नहीं  उठता  ।

 कुछ  फलों  ओर  सब्जियों  की  फसलों  के  उत्पादन  के  अनुमान  पहले  ही  नियमित  रूप  से
 प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।  इसी  दूध  और  अण्डों  के  उत्पादन  अनुमान  भी  श्त्येक  वर्ष  प्रकाशित
 किए  जतते  हैं  ।

 ह
 म््‌

 भारतोय  जन  संचार  संस्थान  में  स्थानों  का  भ्रारक्षण

 3088,  ato  गौरी  हांकर  राजहूंस
 :  कया  सूखनना  और प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 भारतीय  जनसंचार  संस्थान  में  पत्रकारिता  और  विज्ञापन  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  के

 लिए  पिछड़े  क्षंत्रों  अथवा  राज्यों  के  प्रत्या्षियों  क ेलिए  25  प्रतिशत  स्थान  आरक्षित  किए  गए  .
 और  -

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  पाठ्यक्रमों  में  ऐसे  क्ष  त्रों  के कितने  प्रत्याशियों

 को  प्रवेश  दिया  गया  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 नहीं  ।

 प्रष्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  को  ब्रेचने  की  अनुमति

 3089.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  बाहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  ्लैटों  को  मूल  आयवंटियों  द्वारा  बेच

 कर  हस्तान्तरित  किया  जा  सकता  यदि  तो  उसकी  प्रक्रिया  और  शर्ते  क्‍या

 क्या  दिल्‍ली  विकात  प्राधिकरण  के  पलंटों  के  आवंटियों  के  बड़ी  संख्या  में  ऐसे  आवेदनਂ
 निपटाये  जाने  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्र।धिकरण  के  पासलंबित  पड़े  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 तथ्य  क्‍या  हैं  ;  और

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  को  बेचने  की  अनुमति  के  लिए  लंबित  आवेदनों

 को  निपटाने  में  विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 मूल  आवंटी  द्वारा  मूमि  की  लागत  में  50  प्रतिशत  की  अन्जित  वृद्धि  के  मुगतान  पर  फ्लैंटों  को-वेज
 कर  अन्तरण  की  अनुमति  देता  है  बशर्तें  कि  आवंटी  द्वारा  फ्लैट  का  पूरा-पूरा  मुगतान्‌  कर  विया  गयाँਂ

 आवंटी  को  अनुमति  के  लिए  निर्धारित  प्रपत्र  पर  आवेदन  करना  होगा  ।

 प्रदन  ही  भहीं  उठता  ।

 ,  राजधानी  में  अवध  निर्माणों  का  गिराया  जाता

 3090.  श्री  एथ०  एनं०  ननन्‍ज  गोडा  :

 श्री  जो०  एस०  बसवराजू्‌  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  _-

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  विनोद  नगर  में  निर्मित  45  अनधिकत  दीवारों  को
 और  57  कमरों  को  गिराया
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 लिखित  उत्रें  ॥  24  1986  -

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजधानी  में  कितने  अवैध  निर्माणों  को  गिराया
 गया  ;

 अवध  भवन  निर्माण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  और

 क्या  इशस्न  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 हाहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :  हां  ।

 28,053  1

 अनधिक्षुत  निर्माण  और  अतिक्रमण  पर  नियन्त्रण  करने  के  निम्नलिखित  कदम  उठ।ये

 गए  हैं  :--

 (0)  सभी  सम्बन्धितों  को  यंह  निर्देश  जारी  किया  गया  था  कि  सार्वजनिक  सम्पत्ति  पर
 क्रमण  को  प्रारम्भ  में  ही  रोका  जाना  चाहिए  तथा  इसे  स्थाई  बनने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए
 जबकि  उन्हें  हटाना  कठिन  हो  जाता  है  ।

 (ii)  अनधिकृत  निर्माण  तथा  अतिक्रमण  को  संजय  अपराध  घोषित  करने  और  सिविल
 न्यायालयों  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  दिल्ली  में  मकान  गिराने  के  आदेशों  के  विरुद्ध  अपीलों  की  सुनवाई
 हेतु  अपिलीय  अधिकरण  की  व्यवस्था  करने  के लिए  विकास  1957

 दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  1937,  पंजाब  नगर  पालिका  अधिनियम  1911  कि  नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  क्षेत्र  में  लागू  तथा  लोक  परिसर  दखलकारों  की  अधिनियम

 1971  में  1984  में  यह  संशोधन  किया  गया  था  ।  इनको  संज्ञय  अपराध  घोषित  करने  सम्बन्धित

 प्रावधानों  को  गत  वर्ष  लागू  किया  गया  अपिलीय  अधिकरण  के  गठन  से  सम्बन्धित  प्रावधानों

 को  भी  अब  लागू  कर  दिया  गया  नगर  निगम  अधिनियम  तथा  पंजाब  नगर  पालिका

 अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  10-2-86  से  ओर  दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  24-2-86

 ।
 ह

 है

 (iii)  गृह  मंत्री
 ने

 18-6-85  को
 एक  बैठक  आयोजित  की  थी  जिसमें  अनधिकृत  निर्माण  की

 रोकथाम  करने  के  लिए  मार्ग-निर्देशन  निर्धारित  किए  गए  थे  ।  तथा  सम्बन्धित
 ठनों  में  नितान्त  उच्च  स्तर  पर  इस  प्रयोजनार्थ  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  का
 निर्णय  लिया  था  ।

 (iv)
 (९)  अतिक्रमण/अनधिक्ृुत  निर्माण  पर  कांवाई  करने  के  लिये  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  निम्नलिखित  विशिष्ठ  कदम  उठाये

 (1)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  चलते-फिरते
 “
 गिराऊ  दस्ते  द्वारा  नये  अतिक्रमणों

 को  गिराया  जा  रहा  1-1-85  से  30-9  86  तक  17339  अतिक्रमण/|अनधिकृत
 निर्माणों  को  हटाया  गया  ।

 164



 $  1908  लिखित  उत्तरे
 री

 (2)

 ह

 भूमि  की  गैर  कानूनी  बिक्री  से  संबंधित  विशेष  दक्ष  ने  3233  मामले  दर्ज  किए
 और  4038  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 (3)  दिल्‍ली  विकास  अधिनिथम  के  संशोधित  उपबन्धों  के  तहत  अभियोजन  के  ७ए
 कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई

 (4)  नये  अतिक्रमणों
 की

 रोकथाम  करने  के  लिए  उपराज्यपाल  द्वारा  धानाध्यक्षों
 को  अनुदेश  जारी  किए  गये

 '
 (5)  विभिन्‍न  ह्तरों  पर  संबंधित  फील्ड  स्टाफ  फो  व्यक्तिगत  रूप  से  उत्तरदायी  बनाने

 के  आदेश  जारी  किये

 अन्य  स्थानीस  निकायों  और  भूमि-स्वामित्व  वाले  विभागों  ने  भी  सूचित  किया  है  कि  वे  अपने

 क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  अतिक्रमणों  को  हटाने  के लिए  कारंवाई  करते  रहे  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  के  लिए  सोवियत  संध  का  प्रस्ताव

 3091.  श्री  एच०  एन०  नम्जें  गौड़ा  :  ््ि

 श्री  जी०  एस०  बसवराजू  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने
 क््पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोबियत  संघ  ने  सरकारी  क्षंत्र  के  दो  इस्पात  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  और

 उनकी  प्रौद्योगिकी  के  उन्‍्नेयनं  के  लिए  400  करोड़  रुपये  की  लागत  के  कायंतक्रम  का  प्रस्ताव  रखा

 और  ु
 क्‍या  भारत  ने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  कृष्ण  चन्द्र  :  और  दोनों  पक्ष  आपस  में  सहयोग
 कर  रहे  हैं  और  भिलाई  तथा  बोकारौ कै  इस्पात  कारखानों  में  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  किसी

 भी  प्रकार  की  कठिनाई  को  दूर  करने  तथा  इन  कारखानों  में  तकनीकी  और  आधिक  सूचकों  तथा

 उत्पादों  की  क्वालिटी  में  सुधार  के  लिए  दोनों  पक्ष  मिलकर  योजनाओं  का  पता  श्गा  रहे  हैं  ।

 कर्मचारी  राज्य  बोमा  पोजना  में  संशोधन  करना  हा

 3092.  श्री  एच०  एन०  नन्‍जे  गोडा  :

 श्री  जी०  एस०  बसवराज्‌  :  कया  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  में  संशोधन  करने

 और  इसे  सफल  बनाने  हेतु  तीन  विशेष  समितियाँ  गठित  की  गई

 यदि  तो  इन  तीनों  विश्वेषश्ञ  समितियों  द्वारा  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक

 अस्तुत  कर  दिए  जाने  की  संभावना  और
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 सरकार  इस  संबंध  में  निर्णय  फब  तक लेगी  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  ए०  :  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है
 कर्मंचारी  राज्य  बीमा  अस्पतालों  के  कार्यकरण  को  आंकने  के  लिए  तीन  तदर्थ  समितियां  गठित  की

 जाए  ।

 समिति  को  उनकी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  इन्हें  गठित  करने  की  तिथि  से  छह

 माह का  समय  दिया  जाएगा  ।
 ह

 अभी  कोई  सस्य-सीमा  बताना  असंभव

 पिछड़  क्षेत्रों  को  इस्पात  का  आवंटन

 3093.  श्री  एच०  एन०  नम्ले  गोडा  :

 श्री  असर सिह  राठवा  :

 श्री  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछड़े  क्षंत्रों  के  लिए  इस्पात  का  और  अधिक  आवंटन  करने

 का  निर्णय  किया
 :

 यदि  तो  प्रत्येक  क्षेत्र  को  कुल  कितने  इस्पात  का  आवंटन  करने  का  विच,र

 क्‍या  उपभोक्ताओं  को  चार  श्रेणियों  में  रखा  गया

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  योजना  के  अन्तगंत  पिछड़े  क्षत्रों  को  को  किस  सीमा  तक  सहायता  दी
 और

 क्‍या  कोईं  विवरण  संबंधी  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  गए

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  कृष्ण  थन्द्र  :  इस्पात  सामग्री  संयुकत्
 संयंत्र  समिति  द्वारा  घोषित  विवरण  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  वितरित  की  जाती  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  की इकाइयों  की  सहायता  करने  के  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  शीघ्र  ही  घोषित

 किये  जाने  वਂ  ले  प्रस्तावित  मार्गदर्शी  लिद्वांतों  में  निर्शरित  किया  गया  है  कि.इन  क्षेत्रों  में  स्थित

 द्वकाइयों  की  इस्पात  खपत  करने  की  पात्रताओं  के  सामान्य  स्तरों  की  छुलना  में  तक
 ः

 बढ़ा  दी  जाएगी  ।  इन  मार्गंदर्णी  सिद्धांतों  में  क्षेत्रवार  या  इलाका  वार  इस्पात  के  वितरण  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई

 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  उपभोक्ताओं  को  ग  और  घ  प्राथमिकता  क्रम  में  चार  श्र  णियों

 में  बांटा  गया  है  |  स्तर  में  केन्द्रीय  सरकार  के  भुख्य  एस०  एस०

 आई०  निगम  आदि  सम्मिलित  स्तर  में  स्तर  में  असम्मिलित  सरकारी  क्षेत्र  के

 -
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 नगर  नगर  जिला  पंचायत  समितियां  सम्मिलित  शेष  उपभोक्ता

 स्तर  और  के  अन्तगंत  आएंगे  ।

 हु  केपट्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जूनियर  इंजोनिवरों  के  हुं

 कार्य  के  मूल्यांकन  के  लिए  सम्ति

 8094.  श्री  पी०  झार०  कुमार  मंगलम  :  क्‍या  हहुरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 क्‍या  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  जूनियर  इन्जीनियरों  का  और  ड्राफ्टसमन  ग्रेड  एक  के  कार्य  सुल्यांकन  करने

 के  लिए  एक  काय-मूल्यांकन  समिति  गठित  की

 यदि  तो  उस  सप्लिति  ने  क्या  रिपोर्ट  दी  है  और  सरकार  ने  जूनियर  इंन्जीनियरों
 को  ग्रंड  एक  से  बेहतर  वेतनमान  देने  की  सिफारिश  पर  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  यह  सच  है  कि  में  तत्कालीन  शहरी  विकास  मंत्री  मे  वित्त  मन्त्री  से

 जूनियर  इन्जीनियरों  उनका  वेतनमान  मूतलक्षी  प्रभाव  से  बढ़ाने  और  बकाया  राक्षि  का
 से  भुगतान  की  भांगीं  को  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  किया  भर

 गदि  तो  उसका  जया  परिक्षाम

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  और  इस
 समिति  मे  कनिष्ठ  इस्जीनियरों  तथा  ड्राफ्टमन  ग्रं  के  पदों  का  कार्य  मूल्यांकन  किया  है  ।  यह
 रिपोर्ट  विचाराधीन

 |

 और  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कियेਂ  जाने  के  बाद
 इस  पर  बित्त  मंत्रालय  के  तहत  गठित  एक  अथिकार  प्राप्त  समिति  ने  विचार  इस  स्तर  पर

 हाहरी  विकास  मन्त्रालय  ने  इस  बात  प्रर  बल  दिया  था  कि  कनिष्ठ  इन्जीनियरों  और  ड्राफ्ट  समन
 ग्रे  के  मध्य  समानता  को  बनाये  रखने  के  उनके  सुझाव  को  स्वीकार  किया  जाना  यह
 इसलिए  था  कि  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  इस  सुझाव  को  अस्वीकार  कर  दिया

 ह

 इस  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तावित  परिधर्तत  को  स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  पाया  इस
 पर  सरकार  ने  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  को  पहले  ही  अनुमोदित  कर  दिया

 प्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  महोत्सव  के  लिए  भारतोय  फिल्में

 3095.  जोर  रध्माअय  गया  सूथना  ओोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  लंदन  में  होकेवाले  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  महोत्सवे  के  लिए  कुछ  भारतीय  फिल्में
 भेजी  गई  और

 |
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  जी

 13  नवम्बर  से  30  1986  तक  आयोजित  होने  वाले  लंदन  फिल्म-समारोह
 में  जो  गैर-प्रतियोगी  समारोह  समारोह  अधिकारियों  द्वारा  आमन्त्रित  की  गई  निम्नलिखित
 भारतीय  फीचर  फिल्म  समारोह  निदेशालय  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  समारोह  में
 भाग  लेने  के  लिए  मेजी  गई  हैं

 1,  बिदम्बरम्‌

 2.  त्रिकाल

 3.  न्यू  दिल्ली  टाइम्स

 4.  राव  साहब
 ।

 एक  अन्य  फिल्म  को  भी  समारोह  में  प्रविष्ट  किया  गया  है  किन्तु  यूरोप  स्थित
 कम्पनी  द्वारा  जिसके  पास  पि.हम  के  विदेशी  अधिकार  हैं  ।

 प्रांप्र  प्रदेश  में  द्रदर्शन  रिले  केसों  का  कार्य  निष्पादन

 3096,  श्री  बी०  तलसीराम  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  से  राज्य  में  दूरदक्षन  रिले  केन्द्रों  के खराब  कार्य
 सिष्पादन  की  शिकायतों  के  अम्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे

 यदि  तो  शिकायतों  का  स्वरूप  क्‍या  और

 दूरदशंन  को  अधिक  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  उक्त  राज्य  में  दू  व्यवस्था  के

 करण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?
 ॥॒

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  जी

 ऐसी  शिकायत  रही  है  कि  विशाखापत्तनम  के  उच्च  शक्ति  (10  के
 मीटर  के  टी०  वी०  सिगनलों  का  कतिपय  विशेषकर  दूरदर्शन  ट/१र  के  निकट  पहाड़ी  के  ठीक

 नीचे  के  क्षेत्र  में  संग्रहण  असन्तोषजनक  है  ।  काकीनाडा  तथा  राजामुन्द्री  स्थित  अल्प  शक्ति

 वाले  ट्रांसमीटरों  का  संग्रहण  असन्तोषजनक  होने  सम्बन्धी  शिकायतें  भी  यदा-कदा  रही

 विशाखापत्तनम  का  ट्रांसमीटर  10  किलोवाट  की  पूर्ग  शक्ति  पर  सामान्य  रूप  से  कार्य

 कर  रहा  है  तथा  यह  लगभग  140  किलोमीटर  की  दूरी  तक  जहां  दृष्टि  रेखा  उपलब्ध
 संतोषज

 पक

 सेवा  प्रदान  करता  इस  ट्रांसमीटर  के  टावर  के  तिकट  की  पहए्ियों  से  उत्पन्न  छाया  क्षत्रों में
 संग्रहण  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  विध्यखापत्तनम  में  एक  ट्रांसपोजर  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 168



 3  1908  लिखित  उत्तर

 गया  काकीनाडा  तथा  राजमुन्द्री  के  अल्प  शक्ित  वाले  ट्रांसमीटरों  के  बारे  में  शिकायतों

 का  समय-समय  पर  समाधान  किया  जाता  रहा

 कवि  क्षेत्र  के  विकास  हेतु  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  मार्ग  निर्देश

 3097.  श्री  बो०  तुलसीराम  :  क्‍या  क्वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कृषि  क्षंत्र  के  विकास  हेतु  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  जारी  किए  गए  मार्ग  निर्देशों  का

 ब्यौरा  बया

 राज्य  में  इन  मार्ग  निर्देशों  को किस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  गया  और

 कृषि  विकास  से  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  छठी  और  सातवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण

 लोगों  को  किस  सीमा  तक  रोजगार  उपलब्ध  कराने  में  सहायता  मिली

 कषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाष  में  राज्य  मंत्री  योगेशा
 से  योजना  आयोग  कृषि  सहित  सभी  क्षेत्रों  स ेसम्बन्धित  विकास  योजनाएं  तैयार  करने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  जिनमें  आंध्रप्रदेश  भी  शामिल  मार्गदर्शीं  सिद्धांत  जारी  करता  इन
 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  में  मात्स्यकी  और  अन्य  उपक्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  प्राथमिक

 क्षेत्रो ंपर  जोर  दिया  जाता  योजनाए  तंयार  करते  समय  राज्य  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों
 को  ध्यान  में  रखते  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  भी  कृषि  उत्पादन

 और  उन्पादकता  बढ़ाने  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  लिए  मार्गंदर्शी

 सिद्धांत  जारी  करता  पिछले  पांच  वर्षों  में  आंध्र  प्रदेश  में  खाद्य  उत्पादन  की  प्रगति  नौचे

 उल्लिखित  है  :

 मीटरी  टन

 वर्ष  खाद्य  उत्पादन

 ॒॒छी  ऑंअजजााभभभ:िभिभपापहफ/।ेए/7े़ौ

 कार्यकलापों  के  विस्तार  से  जहां  कृषि  क्षत्र  में  अधिक  उत्पादन  सम्भव  हो  सका  वहीं
 फार्मों  पर  अधिक  रोजगार  के  सृजन  में  भी  मदद  मिली
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 गरीबी  हटाओ  कार्यकर्ो ंके  अन्तर्गत  लाभ  पाने  बाले  परिवार

 3098.  भ्री  बो०  तुलसो राम  :
 ह

 शी  शितेग  असाव  :

 हरी  लक्ष्मष्ण  भलिक  :

 की  रामपूजन  पटेल  :

 थ्री  सेयद  ससूबल  हुसेन  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बतासे  की  कपा  करेंगे  कि  :

 30  1986  की  स्थिति  के  अनुसार  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान

 विभिन्‍न  गरीबी  हटाओ  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  राज्यों  में  कितने  परिवारों  को
 सहायता  प्रदान  की

 र्ड

 _  इस  प्रयोजन  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  और

 क्‍या  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 ऋषि  मंत्रालय  में  पग्रासोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  रामातम्द  :  से

 (au)  समन्वित्त  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार
 क्रम  आर०  ई०  और  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  एल०  ई० '
 ज्ली०  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  तीन  मुझुंय  गरीबी  निवारण  कार्यक्रम  वषं  1985-86  और
 1986-87  1986  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत  सहायता
 दिए  गए  परिवारों  की  संख्या  और  इस  विभाग  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण

 में  दिए  गए  [ प्रन्यालय  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3307/86]

 1985-86  और  1976-88  1986  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 और  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारण्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  रोजगार-सुजन  हेतु  निर्धारित  किए
 गए  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  सभा  पटल  पर  रखे  गये  और  3  में  दिए  गए  में
 रख  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3307/86  ]

 1985-86  के  वार्षिक  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  चालू  वर्ष  के  दोरान  1986
 तक  की  प्रगति  सनन्‍्तोषजनक  है  ।

 हाहर  को  स्वरुछता  के  लिए  केस्त्रीय  योजना

 3099,  बो०  एस०  क॒ष्ण  अम्यर  :  क्‍या  ह्राहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  हाहरी  स्वच्छता  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  योजना  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  सरकार  के  विचा  राधीन  भौर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  शहरों  में  मल-शोधन  संयन्त्रों  की  स्थापना  के  लिए
 राजसहायता  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  देने  की  ऐसी  एक्‌  योजना  लाग्‌  करने  का  क्थार

 शहरी  विकास  मन्त्नारक्ष  में  राज्य  मन्त्री  वलबोर  तथापि
 शहरी  क्षेत्रों  में  कम  लागत  वाली  स्वच्छता  छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  कस्बों  के  एकीकृतः  विकास'की

 केन्द्र  द्वारा  परिवर्तित  योजना  का  एक  घटक

 पालिका  निकायों  द्वारा  कम  लागत  वालो  स्वच्छता  योजनाएਂ  शुरू
 करने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  और  हुडको  से  भी  ऋण  उपलब्ध

 गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  पर  प्रति  व्यक्ति  व्यय  में  बद्धि
 करने  का  प्रस्ताव

 3100.  श्री  बी०  एस०  क॒ष्ण  श्रथ्यर  :  क्या  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे

 ह

 गन्दी  बस्तियों  में  बुनियादी  सुविधाएं  सुलभ  कराने  के  लिए  प्रति  व्यक्ति  कितना  व्यय

 किया  जाता

 क्‍या  इस  प्रति  व्यक्ति  व्यय  की  राशि  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 क्‍या  इस  सरकार  का  विचार  उपयुक्त  व्यय  के  संबंध  में  75%  राध्षि  राजਂ  सहायता  के
 रूप  में  देने  और  शेष  25%  राशि  को  राज्य  सरकारों  ज्ञारा  स्वयं  व्यवस्था  किए  जाने  का  है  ?.

 घाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  दलशओ्ओर  शहरी  मलिन  बस्तियों

 के  पर्यावरणीय  सुधार  की  राज्य  क्षेत्र  की  योजना  के  अन्तर्गत  मलिन  बस्तियों  में  मूलमृत  सुविधाओं
 के  प्रावधान  के  लिए  वर्तमान  प्रति  व्यक्ति  लागत  300,00  रुपये

 1986  में  दिल्‍ली  में  हुई  स्थानीय  शासन  तथा  नगर  विकास  की  केन्द्रीय
 परिषद  की  बैढ़क  में  यह  संकल्प  किया  गया  था  कि  उपयुक्त  विद्यमान  प्रति  व्यक्ति  लागत  की
 दर  को  300,00  रुपये  से  बढ़ाकर  पर्याप्त  सीमा  से  कम  500,00  तक  तत्काल  कर

 दिया  जाए  ।

 नहीं  ।

 सकानों  के  लिए  ऋण  की  अधिकतम  सोमा

 3101.  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  प्रम्धर  :  क्‍या  हाहुरो  विकास  मल्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  आवास  और  शहरी  विकास  इमारती  सामान  गौर  मजहरी  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कमजोर  वर्गों  के  लिए  ऋण  की  अधिकतम  सीमा  को  12,000  रुपये  प्रति  मकाम
 से  बढ़ाकर  20,000  रुपये  प्रति  मकान  करेगा  ?
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 हाहरी  विकास  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  दहरी  क्षत्रों  में  आर्थिक  दृष्टि
 से  कमजोर  बर्गों  के  निमित्त  रिहायशी  एककों  के  बारे  ऋण  राहि  की  सीमा  को  23

 1985  से  9,700  छझपये  से  बढ़ाकर  13,500  रुपये  कर  दिया  गया  इसे  और  आगे  बढ़ाने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 केरल  सें  आपरेशन  फ्लड-दो  कार्य क्रम  का  कार्यान्वयन

 3102,  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपरेशन  फ्लड-दो  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केरल  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी  गई

 ह

 क्‍या  यह  योजना  केरल  के  मालाबार  क्षेत्र  में  भी  कार्यान्वित  की  गई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केरल  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?
 ।

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :
 भारतीय  डेरी  निगम  डी०  ने  आपरेशन  फ्लड  2  कार्यक्रम  के  तहत  1985

 तक  केरल  को  33°75  लाख  रुपए  की  धनराशि  वितरित  की  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  उद्यमों  को  स्वायत्तता  प्रदान  करना  े

 3103.  थ्री  गुरूदास  कामत  :  कया  इस्पात  ओर  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  उद्यमों  को  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  करने  का  जैसा  कि  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  मामले  में  किया  गया  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 बस्वई  दाहरी  परिवहन  परियोजना  के  लिए  विश्व  शक  से  ऋण

 3104.  श्री  गुरदास  कामत  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;  .

 कया  बम्बई  शहरी  परिवहन  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेंक  से  कोई  ऋण  उपलब्ध
 कराया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  विकास
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  (a)  बम्बई
 सगर  परिवहन  में  शानिल  करने  के  लिए  विस्तृत  योजनाए  इस  समय

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  तैयार  किए  जा  रहे  उनके  प्राप्त  होने  और  जांच  कर  लिए  जाने  के
 पहचात  ऋण  सहायता  के  लिए  विदव  वेंक  से  सम्पर्क  करने  का  प्रस्ताव
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 ]

 अमरायतो  जिले  में  सन्तरे  क्रे  बागान  लगाना

 3105.  श्रोमती  ऊषा  चौधरी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पिछले  10  वर्षों  से अमरावती  जिले  आदि  में  संतरे
 के  बागान  रोग  ग्रस्त  हो  जाने  के  कारण  विनष्ट  होने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  क्‍या  संतरे  के  ब।गानों  से  रोग  का  उन्मूलन  करने  तथा  को  ओर

 फैलने  से  रोकने  F  विचार  से  एक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  अथवा  रोग  उन्मूलन  योजना  आरंभ

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  विदर्म  में  संतरों  के  पैकिंग  और  विपणन  की

 योजना  के  कार्यान्वयन  में  नाफेड  का  सहयोंग  लेने  का  है  ?
 '

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेख  :

 सरकार  को  पता  है  कि  पिछले  10  वर्षों  से  अमरावती  जिले  सहित  विद  क्षेत्र  में  संतरे  के
 बागान  कीट  कृमियों  और  रोगों  से  रोग  ग्रस्त  होने  की  समस्या  का  सामना  कर  रहे

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  जुलाई  1986  में  नोगपुर  में  एक  पूर्ण  विकसित

 राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  का  गठन  किया  है  ताकि  उक्त  क्षंत्र  में  सन्‍्तरे  के  महत्वपूर्ण  रोगों  के  नियंत्रण
 सम्बन्धी  उपयुक्त  उपाय  किये  जा  सके  ।

 ह

 नेफेड  अमरावती  जिले  में  उत्पादित  संतरों  के  विषणन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  दिल्ली
 की  आजादपुर  फल  और  सब्जी  मण्डी  में  अपनी  अवसंरचना  के  जरिए  उनकी  बिक्री  का  प्रबंध  करके

 सहायता  कर  रहा  है  |.  तथापि  नेफ़ेड  के  पास  फिलहाल  परिसंस्करण  और  पैकिंग  के  कार्यों  में  सहयोग
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  .

 ]

 दिल्‍ली  की  अनधिकृत  फालोनियों  को  नियमित  करने  को  योजना

 3106.  प्रो०  नारायण  चन््र  परादारे  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  दिल्ली  में  अनाधिकृत
 कालोनियों  को  नियमित  बनाए  जाने  के  बारे  में  15  1985  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  3095
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;  ,

 नई  बसी  और  इस  समय  विद्यमान  अनधिकृत  कालोनियों  के  न  म  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सातवीं  योजना.के  दौरान  अनधिकृत  कालोनियों  को
 चरणों  में  नियमित  करने  की  कोई  योजना  बनाई

 173



 लिखित  उत्तेरं  च  24  1986

 अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  में  अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रियाएਂ  और
 निर्देश  क्‍या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नियमित  की  जाने  वाली  कालोनियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सरकार  की  विद्यमान
 नीतियों  के  दिल्‍ली  में  अनधिकृत  कालोनियों  को  जिनमें  30-6-77  और  16-2-77  तक  बनी

 रिहायशी  और  वणिज्यिक  संरचनाए  भी  शांमिल  दिसली  विकास  प्राधिकरण  तथा  दिल्‍ली

 मगर  निगम  द्वारा  नियमित  किया  जाना  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ते  1977  के  बाद  बनी  नयी  अनधिकृत  कालोनियों  का  कोई  नवीनतम  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 हां  ।  परन्तु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  केवल  उन्हीं  कालोतियों  पर  विचार
 *

 करेगा  जो  उपयुक्त  नीति  के  अन्तगंत  आती  हैं  ।
 ा  *

 अनधिकृत  कालोनियों  के  नियमितिकरण  के  लिए  अपनाई  गई  प्रक्रिया  इस  प्रकार

 (0)  वास्तविक  सर्वेक्षण

 (४)  समाजा्थिक  सर्वेक्षण

 (7)  बृहद  योजना/क्षे  त्रीय  योजना  का  अध्यारोपण

 (i)  मुरुष  पथ  संरचना  और  प्रमुख  सड़कों  की सिघाई  को  अल्तिम  रूप  देने  के  लिए  आधार

 नक्शे  पर  प्रस्ताव  ।

 (५)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण/दिल्ली  नगर  निगम  की  तकनीकी  समित्ति  द्वारा  नक्शे  को

 अन्तिम  रूप  देना  और  उनका  अनुमोदन  करना  ।

 सामुदायिक  सुविधाओं  के  लिए  अपेक्षित  पाकेटों  का  निर्धारण  ।

 सामुदायिक  सुविधाओं  और  अधसंरचना  के  लिए  अपेक्षित  पाकेटों  का  अर्जन  ।

 विकास  कार्यों  का आककलन  तथा  उनका  अनुमोदन  ।

 (5)  कालोनी  का  विकास

 (5)  भवन  नककषों  की  स्वीकृति  ।
 ।

 (४)  सेवाओं  का  वलैबशन  ।

 (xii)  सेवाओं  के  अनुरक्षण  के  लिए  कालोनी  को
 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अन्तरंण  ।

 (3)  सरकारी  भूमि  पर  सम्पत्तियों  के  मामले  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  प्रिमियम
 ः  का  एकत्रीकरण  |

 '
 विभिन्‍न  सोपानों  में  विकास  प्रभारों  का  एकत्रीकरण  ।
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 (१९)  अनधिकृत  कालोतियों  के  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  तथा  अन्य  सम्पत्तियां  यदि  कोई  की

 बिक्री  करना  ।  हि

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  निम्नलिखित  कालोनियों  को  नियमितिकरण  के  लिए

 लिया

 1.  ओम  विहार  दिल्‍ली  नगर  निगम  .,

 2.  गयी  बस्ती  हरिणन  कालोनी  .  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा

 3.  आयें  नगर  दिल्‍ली  क्क्रास  प्राधिकरण  द्वारा

 4.  सदोरा  कलां  चौकी  नं०  2  दिब्ली  विकास  प्राधिक  द्वारा

 राजकोट  ररिले  केंद्र  के  क्षतिग्ररत  एस्टीला  को  बदलना

 3107.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  क्‍या  राजकोट  रिले  केन्द्र  क ेएंटीना  को  ठीक  करा  दिया  गया  है/बदल  दिया  गया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  :  आवश्यक

 मरम्मत  के  बाद  एन्टीना  पद्धति  को  सक्रिय  कर  दिया  गया

 ग्राकलिक  आपदा  प्रभावित  क्षेत्र  थोबित  करने  के  लिए  मार्ग  लिरेश

 3108.  आरमतो  गीता  सुश्ओं  :  क्या  क्षि  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  किसी  क्षेत्र  को  प्राकृतिक  आपदाप्रस्त  और  सूला  क्षंत्र  घोषित  करने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  मार्ग  निर्देश  अपनाए  जाते

 ऐसे  भामदाश्नक्ल  घोषित  क्षेत्रों  के  लोगों  को  क्या  सुविधाएं  दी  गई

 क्‍या  ये  सुविधाएं  सभी  राज्यों  में  समान  और

 यदि  नहीं  तो  उनमें  क्‍या  अंतर  है  ?

 कवि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेला  :
 से  प्राकृतिक  अपदाओं  की  स्थिति  में  राहुत  की  व्यवस्था  करमा  मुख्यतः  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  की  जिम्मेद।री  किसी  त्रिदष  क्षेत्र  को  प्राकृतिक  आपदा  से  ग्रस्त  क्षत्र  घोषित  कश्मा

 राज्य  सरकार  का  कम  यद्यपि  राहुत  भर  पुतर्वास  करे  उपाय  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्वयं  किए
 जाते  केन्द्रीय  सरकार  प्राकृतिक  आपदाओं  द्वारा  उत्पन्न  स्थिति  का  सामना  करने  में  राज्य  सरकार

 केप्रयासों  मे ंमदद  करती  यदि  राज्य  सरकार  स्वयं  इस  स्थिति  से  निपटने  में  असमर्थ  हो  तो  बहु
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करते  के  लिए  ज्ञापन  भेज  सकती  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकार

 की  गई  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  की  शर्तों  के  अनुसार  सहायता  स्वीकृत  किए  जाने  के

 दण्ड  सभी  राज्यों  के लिए  एक-अजैसे
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 मेटलर्जी  यूनिटों  का  श्राधुनिकीकरण  करने  के  लिए  सोवियत  संघ  को  पेशकश

 3109.  डा०  जो०  विजयरेरामाराव  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  ने  मेटलर्जी  यूनिटों  के  लिए  अपनी  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  की  पेशकश
 की  है  भौर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  प्रौद्योगिकी  विश्व  में  उपलब्ध  प्रद्योगिकीयों  में  सर्वोत्तम  और

 रु
 क्‍या  हमारे  अनुसंधान  और  विकास  एककों  ने  कोई  अनुसंधान  और  विकास  कार्य

 जिसका  विदेशों  को  पहले  पता  नहीं  था  और  यदि  हां  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 द्ਂ किया

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  कृष्ण  खन्‍्द्र  :  दोनों  पक्ष  आपस  में  सहयोग  कर  रहे

 हैं  और  किसी  भी  प्रकार  की  कठिनाई  को  दूर  करने  तथा  भिलाई  ओर  बोकारो  के  इल्वात  कारखानों

 में  तकनीकी  और  आधिक  सूचकों  तथा  उत्पादों  की  क्वालिंटी  में  सुधार  करने  के  लिए  दोनों  पक्ष  मिल

 कर  योजनाओं  का  पता  लगा  रहे  हैं  ।

 सोवियत  संघ  द्वारा  सप्लाई  की  जा  रही  इन  कारखानों  में  उपयोग  के

 लिए  उपयुक्त  पाई  गई  हैं  ।

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सम्बलपुर  द्रदर्शन  के  लिए  स्टूडियो  की  स्थापना  हे

 3110,  श्री  भी  बललभ  पाणिग्रही  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  सम्बलपुर  दुरदह्ंन  केन्द्र  क ेलिए  एक  अलग  स्टूडियो  स्थापित  करने

 की  कोई  मांग  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  ए०  के०  :

 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  सम्बलपुर  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  स्थापित  करने  को  कोई

 स्कीम  नहीं  योजना  में  भुवनेश्वर  में  उपग्रह  अपलिक  सुविधाओं  के  साथ  पृण्ण  रूपेण

 धन  स्टूडियो  केन्द्र  स्थापित  करने  की  स्क्रीम  शामिल  है  ताकि  समूचे  उड़ीसा  राज्य  की  आवश्यकता

 की  पूर्ति  हो  सके  ।  |

 ]

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  मई  दिल्‍ली  की  भूसि  का  उपयोग

 3111.  भरी  राजकुमार  राय  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 न््ं़ःि्ःण?।-ड

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  नई  दिल्‍ली  के  कब्जे  में  कितने  हैब्टेयर  मूमि
 -  है  और  इसमें  कितनी  भूमि  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 उपलब्ध  भूमि  के  पूरे  क्षेत्र  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और
 '

 इस  भूमि  पर  पैदा  किये  जा  रहे  खाद्यान्न  किस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किए  जा

 रहे  हैं  ?
 ह॒

 कृषि  मस्त्रालय  में  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेना

 आई०  ए०  आर०  आई0०  के  कब्जे  में  कुल  480  हैम्टेयर  भूमि  है  जिसमें  से  160  हैक्टेयर  में
 भवन  और  सड़क  आदि  शेष  320  हैफ्टेयर  में  फसलें  उगाई  जाती

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 कृषि  कार्य  किए  जाने  वाले  क्षेत्र  क ेअधिकांश  भाग  में  परीक्षण  का  कार्य  किया  जाता
 छोटे  क्षत्र  में  नाभिक  एवं  प्रजनन  बीज  उत्पादन  का  काय  होता  नाभिक  बीज  का  उपयोग

 प्रजनन  बीज  के  और  अधिक  उत्पादन  के  लिए  किया  जाता  मूल  बीज  उत्पादन  के  लिए  बीज  -

 उत्पादक  एजेंसियों  को  प्रजनन  की  सप्लाई  की  जाती  हसमें  कुछ  बीज  का  इस्तेमाल  असामान्य
 परीक्षणों  और  मिनिकीट  अनुकूली  प्रदर्शन  परीक्षणों  के  लिए  किया  जाता  परीक्षणों  से  प्राप्त
 उत्पादों  में  से  कुछ  मात्रा  अनाज  के  रूप  में  बेच  दिया  जाता  है  ।

 दिल्‍लो  में  मंडाबलो  फाजलप्र  गांव  में  भूमि  का  अधिप्रहण

 3112,  श्री  राजकुसार  क्या  हहरी  विकास  मंत्री  दिल्ली  में  मंडावली  फाजलपुर  गांव
 में  मूमि  के  अधिग्रहण  के  बारे  में  11  1986  के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  4601  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 खसरा  संख्या  598,  599  और  600  के  अन्तगंत  मूखण्डों  का  किस  प्रयोजन  के  लिए
 खाली  कराया  गया  था  और  इस  समय  इसका  किस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शोष  लोगों  को  जिन्हें  वेकल्पिक  मूमि  अथवा  मकान  नहीं  दिए
 गए  कुछ  भूमि  अथवा  उसका  कुछ  हिस्सा  आवंटित  करने  का

 यदि  तो  कब

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  और

 इन  खसेरों  से  संबंधित  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठाएजा  रहे  हैं
 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 हाहरी  विकास  सन्त्रालय  सें  राज्य  संत्री  दलबोीर  दिल्ली  के
 विकास  के  लिए  खसरा  न॑  598,  599  तथा  600  का  अजन  किया  गया  था  जिसमें  से  खसरा  नं०

 .  599  के  अन्तर्गत  रिक्त  मूमि  का  कब्जा  23-7-86  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  सौंप  दिया  गया
 इस  भूमि  पर  दिल्‍ली  प्राधिकरण  ने  अभी  तक  विकास  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया
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 के  स्कात  आदेदा  के  कारण  सरकार  ने  खसरा  नं०  598  तथा  600  का  कब्जा

 नहीं  लिया
 *

 से  चूंकि  उपयुक्त  समस्त  भूमि  किसी  व्यक्तिगत  मालिक  की  न  होकर  ग्राम  सभा

 की  इसलिए  प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 निगम  को  नदो  क्षेत्र  को  भूसि  का  कब्जा  सौंपनां

 3113.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  हहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कलकत्ता  में  स्टेंड  छोड  के  साथ  लगी  नदी  क्षेत्र  की  भूमि  संबंधी  मामला  विवाद

 में  पड़  गया  क्योंकि  कलकत्ता  पत्तन  न्यास  ने  मूमि  कलकत्ता  निगम  को  देने  से  इन्कार  कर

 ओर
 ह

 क्‍या  सरकार  का  इस  संबंध  में  कलकत्ता  निगम  को  कोई  सहायता  प्रदान  करने  का

 विचार  है  ?.

 इाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलथोर  :  ओर  कलकत्ता  पत्तन

 न्यास  तथा  कलकत्ता  निगम  से  एक  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  इस  मामले  की

 आगे  जांच  की

 उड़ीसा  में  देतारी  में  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  अजित  भूमि

 3114.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हि  उड़ीसा  में  देतारी  में  इस्पात  सन्यन्त्र  स्थापित  करने  के  लिए  कुल  कितनी  भूमि  अजित
 की  गई

 इस  प्रयोजनाथं  जिन  लोगों  की  मूमि  अजित  की  गई  है  उन्हें  कितना  मुआवजा  दिया
 गया

 इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  मुआवजे  की  अदायगी  और  अन्य  आरम्भिक  कार्यों

 पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और
 |

 हि

 तत्संबंधों  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ओर  खान  मंत्रो  कुल्ण  चशा  परियोजना  के  समथंकारी  निर्माण

 कार्यों  के लिए  16.7  सरकारी  मूत्रि  अधिगृहीत  कर  ली  गई  है  इस्पात  संयंत्र  विधोष  के  लिए
 अभी  तक  कोई  मूमि  अधिगर हीत  नहीं  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकि  कोई  गर-स  रकारी  भूमि  अधिगृहीत  नहीं  की  गई
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 और  1986  के  अन्त  तक  इस  परियोजना  पर  555.13  रुपए  बर्ष
 किए  जा  चुके  ब्यौरा  नीबे  दिया  गया  है  :

 ऋम  सं०  '
 राशि  :  लाल  रुपयों  में

 1.  कम्पनी  का  पंजीकरण

 गज

 40.00
 2.  अचल  परिसम्पतियां  40.69

 3.  परामझ्ी  फीस  182.82

 4.  भूमि  की  समर्थंकारी  निर्माण  115.01

 नमूना  तथा  परीक्षण  आदि  ।

 5.  स्थापना  और  प्रशासनिक  व्यय  176.61 ह
 555.13

 लाड़ी  के  बेधों  में  कामबारों  के  वेतन-स्तर  के  बारे  में  देशों
 न  के  बीच  समझौता

 13115.  प्रो०  पी०  ले०  कुरिपन  :  क्‍या  श्रप्त  मन्‍्त्री  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाड़ी  के  देशों  को  श्रमिक  मेजने  वाले  देशों  के  बीच  श्रमिकों  की  मजदूरी के  धरे

 में  कोई  समझौता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 असम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  भूसि  के  गाव  जमा  होने  से  कटाव  शोर
 परिवयतों  खेती  के  कारण  मुकसान

 3116,  श्रीमतों  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  भूमि  के  गाद  जमा  वायु  स ेकटाव  और  परिवर्ती  खेती  के

 कारण  उड़ीसा  राज्य  को  हुए  नुकसान  का  कोई  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  उपयुक्त  कारणों  से  प्रतिवर्ष  होने  वाले  भूमि  के  कटाव  का  हैक्टेयरों  में
 ब्यौरा  क्‍या  है  ;  ह  ु

 भूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  -  उठाये  गये

 (a)  क्‍या  इसके  लिए  कोई  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ह  -  119
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  योगेल्न  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  अमुमान  लगाया  है  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के  भूमि  कटावों  के  कारण  लगभग

 82  लाख  हैक्टर  क्षेत्र  अथवा  भूमि  प्रभावित  भारत  में  भूम  खेती  पर  बने  कृतक  बल

 198  १)  के  उड़ीसा  में  भूम  खेती  से  प्रभावित  कूल  क्षेत्र  लगभग  26.5  लाख  हैक्टर  है  और

 प्रतिवर्ष  लगभग  5.3  लाख  हैक्टर  क्षंत्र  प्रभावित  होता  तटवर्ती  इलाकों  में  बायु  से  कटाव  द्वारा

 लगभग  30,000  हैक्टर  क्षेत्र  प्रभावित  बताया  जाता  गाद  जमा  होने  से  प्रभावित  क्षंत्र  के

 संबंध  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 प्रतिवर्ष  विभिन्‍त  कारणों  से  होने  वाले  भूमि  कटाव  के  अनुमान  नहीं  लगाये  गए  हैं  ।

 राज्य  तथा  केन्द्रीय  क्षंत्र  दोनों  के  तहत  मृदा  संरक्षण  कार्यक्रमों  में  कटाव  की

 रोकथाम  के  उपाय  किए  गए  हैं  ।  इन  उपायों  में  वानस्पतिक  इन्जीनियरी  और  उन्नत  प्रबन्ध  पद्धतियां
 जैसे  बांध  टेरेस  उन्‍नत  फसल  उत्पादन  बागवानी

 चारागाह  का  गली  नदी  के  तटबंध  का  चेक  जल  संचयन  ढांचे
 आदि  शामिल  हैं  ।  1985-86  विभिन्‍न  राज्य  और  केन्द्रीय  क्षत्र  के  मृदा  संरक्षण  कार्यत्रमों  के

 तहत  लगभग  6.00  लाख  हैवकटार  क्षेत्र  लाया  गया

 ओर  (3)  उड़ीसा  राज्य  में  निम्नलिखित  केन्द्र  द्वार  प्रायोजित  योजनाएं  क्रियान्वित
 की  गई  हैं  ;

 (1)  मछकुम्ड/सिलेरू  और  रंगाली  मन्दिरा  की  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  स्रवण
 *  क्षैत्रों  में  मृदा  संरक्षण  ।

 (2)  सम्बलपुर  और  के  जिलों  में  सूद्धा-प्रवण  क्षेत्र
 क्रम  ।

 (3)  कोरापुट  के  जिले  में  वर्षा  सिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  विभाजक  विकास
 क्रम  ।  |

 (4)  ब्रामीण  इंधघन  की  लकड़ी  तथा  बागान

 (5)  पोदु  से  प्रभावित  क्षेत्रों
 के  सुधार

 के  लिए  विकास  कार्यक्रम  ।

 ]

 उदरक  कारखानों  को  बिजली  को  अनियमित  सप्लाई

 3117.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  क्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  बिजली  की  अनियमित  सप्लाई  के  कारण  आधे  से  अधिक  उर्वरक  उत्पादन  क्षमता

 का  नुकसान  हुआ  यदि  तो  सरकार  द्वारा  बिजली  की  नियमित  सप्लाई  सुनिदिचित  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 का
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 जिससे  कि  उवंरक  कारखानों  की  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा

 उबंरक  कारखातों  में  भारी  नुकसान  रखरखाव  का  घटिया  स्तर  भी  एक  मुख्या
 कारण  है  और  यदि  तो  बेहतर  रख  रखाव  और  उवंरकों  के  भण्डारण  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 ई

 +  उन  उर्वरक  कारखानों  के  नाम  क्या  है  जी  हां  रखरज्ताव  के  प्रथन्ध  पर्याप्त  नहीं  हैं  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रत्येक  कारखाने  द्वारा  वर्ष  |  985-86  से  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  तथा  वर्ष

 1986-87  में  कितनी  धनराशि  ख्ं  किए  जाने  की  आवश्यकता  और

 देश  की  आवध्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  दौरान  उवं  रकों  को  कितनी

 मात्रा  आयात  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्वेश्क  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आ०  बिजली  को  अनियमित

 आपूर्ति  के  कारण  उवेरकों  के  उत्पादन  में  हानि  हुई  हालांकि  यह  उत्पादन  क्षमता  के  आधे  से

 अधिक  नहीं  है  ।

 समय  सभय  पर  राज्य  सरकारों  से  उवंरक  कारखानों  को  बिजली  की  कटौती/प्रतिबंधों  से

 छूट  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  अस्थिर  प्रिड  आपूर्ति  की  समस्या  से  निपटने

 के  जहां  भी  आवश्यक  समझा  कंप्टिव  पावर  सन्यन्त्र  लगाए  गए  हैं  तथा  लगाए  जा  रहे  हैं  ।

 उवंरकों  के  उत्पादन  में  मुश्यतः  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  असंतोषजनक  रख

 रखाव  के  कारण  उपकरणों  में  खराबी  से  हुई  इसलिए  उवंरक  कम्पनियों  को  कहा  गया  है  कि  वे
 अपनी  अनुरक्षण  व्यवस्था  तथा  रुकावट  के  प्रत्येक  मामले  के  विदलेषण  के  साथ-साथ  निरोधी  व  भावी

 अनुरक्षण  प्रक्रिया  को  सुदृढ  बनाये  ।  ॥
 अधिकतर  उत्पादकों  के  पास  उनके  संयंत्रों  में  ही सामान्य  मानक  के  अनुसार  भण्डारण  क्षमता

 इसके  केन्द्रोय  व  राज्य  भण्डारण  निगमों  को  कक्षत्र  में  उ्वेरकों  के  भण्डारण  की  आवश्-य

 कता  के  बारे  में  सलाह  दी  गई  है  ।

 ]
 .

 आन्प्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रामोण  भूसिहोन  रोजगार
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  प्रस्तुत  परियोजना  कार्यक्रम

 3118.  श्री  श्रीहरि
 श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आनभ्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  ग्रामीण  मूमिहीन
 रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  सम्बन्धी  परियोजना  कायेक्रम
 भेजे

 यदि  तो  तर्त्सबंधी  ब्यौरा  बंया  और
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 परियोजना  कार्यत्रमों  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ....  कृषि  मंत्रालय  में  प्रासमोण  विकास  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  रामामन्य  :
 हां  ।

 और  वषे  1986-87  में  हुई  8  परियोजनाओं  में  से  7  पहले  ही  अनुमोदित
 की  जा  चकी  एक  अभी  विचाराधीन  है  क्योंकि  राज्य  सरकार  से  ब्यौरे  और  स्पष्टीकरण  प्राप्त
 नहीं  हुए  परियोजनाभों  की  सूंची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विषरण

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यकम

 1986-87  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  प्राणमीण  भमिहीन  रोजगार  कारन्टी
 कार्यक्रम  परियोजनाओं  का  दर्जा  |

 t

 ऋ०  सं०  परियोजना  का
 कक

 अनुमोदित  अनुमानित
 नास  ..  परियोजना  लागत

 ।
 '

 रु०  )
 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अंतगत  1273.28

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति
 के  लिए  आवासों  का  निर्माण  ।

 2.  ग्रामीण  सम्पर्क  लधु  सिचाई  2.
 कार्य  और  सामुदायिक  सिंचाई

 कुओं  का  निर्माण

 3.  सामुदायिक  सिंचाई  क॒ओ्ं  का  निर्माण  312.00
 4.  ग्रामीण  स्वच्छ  शौंचालयों  का  निर्माण  1235.05

 बच्चों  के  विकास  जिला  कैन्द्रों  में

 बहुउद्  शीय  सामुदायिक  केन्द्रों  का  निर्माण
 5.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  तथा  50.60

 बच्चों  विकास  जिला  केन्द्रों  में

 बहुतउद्देशीय  सामुदायिक  केन्द्रों  का  निर्माण

 6.  सामुदायिक  अनुसूचित
 *

 3042.81

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए
 छात्रावास  पेयजल  कुओं  इत्यादि

 का  निर्माण  ।

 7.  सामाजिक  वानिकी  कार्य  869.05
 8.  सामाजिक  वानिकीं  कार्य  विचाराधीत  अनुमानित  परियोजना

 लागत  59  25  लाख  रुपये
 अतिरिक्त

 स्पष्टी  करणों  की
 सरकारों  से  प्रतीक्षा  की  .
 जा  रही
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 हिन्दुस्तान  समाचार  और  समाचार  भारती  के  कर्मचारियों  को

 कसं  जारी  भविष्य  विधि  धोश  कसलारो  राज्य  बोमा  को

 बकाया  रातधि

 3119.  भरी  कु  बर  राम  :  क्या  अम  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिनांक  3]  1986  तक  हिन्दुस्तान  समाचार  और  समाचार  भारती  के

 जारियों  की  उनके  मत्ष्य  कमंचारी  राज्य  बीमा  और  उपदाम  की  बकाया  राशि

 कितनी  हि
 ॥॒

 दिल्लों  प्रशासन  द्वारा  कमंचारियों  को  उनकी  बकाया  राशि  प्राप्त  करने  में  सहायता
 देने  के  लिए  क्या  कदमःउठाए  गए  हैं  ;  ओर

 दिल्ली  के  श्रस  आयुक्त  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 श्रम  मंत्रालय के  राज्य  सन्त्रों  पी०  ए०  :  से  कर्मचारी  राज्य

 कमंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  के  उक्त  दो  प्रतिष्ठानों  की  ओर  कमंचारी  राज्य

 बीमा/कर्मचारी  भविष्य  सिधि  की  बकाया  राशि  मिस्‍्म  प्रकार  से  थी  :

 प्रतिष्ठान  का  नाम  बकाया
 कमंचारी  राज्य  बीमा  बारी  भविष्य  निधि

 अनत3लननीदननीम--न-->+>  ज+  =

 लाखों

 मंसस॑  हिन्दुस्तान  समाचार  300  17'-6
 '

 (3%-10-85  (31-3-86

 मैससे  समाचार  भारती  3:19  12°02

 (30-6-85  (31-12-85

 दिल्‍ली  प्रशासल  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हें  हिन्दुस्तान  समाचार  कर्मचारी  यूनियन  और

 समाचार  भारती  कर्मचारी  यूनियन  से  मजद ूरी की  अदायगी  न  करने  के  बारे  में  कुछ  द्िकायतें  प्राप्त

 हुई  यह  मामला  प्रबन्धतन्त्र  के साथ  उठाया  गया  था  और  कमंकारों  को  उनकी  1985
 तक  की  मजदूरी  अदा  कर  दी  गई  है  ।  तत्पश्चात  उन्हें  मजदूरी  की  अदायगी  न  करने  के  बारे  में

 कोई  विदिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  उन्हें  उक्त  दोनों  तन्त्रों  द्वारा  उपदान  की
 अदायग्री  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  फ्राप्स  हुई  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  इन
 शिकायतों  पर  उपदान  संदाय  1972  के  उपयंधों  के  अनुसर  तकारंवाई  कर  कर

 कर्मचारी  राज्य  कर्मचारी  मविष्य  निधि  प्राधिकारी  भी  कर्मचारी  राज्य  बीमा/कर्म-
 चारी  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशियों  की  वसूलो  करने  के  लिए  कमंचारी  राज्य  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  के  उमबंधों  के  अमुसार  आवश्यक  कारंवाई  कर  रहे
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 .

 समाचार-पत्रों  के  रजिस्ट्रार  के  पास  पंजोकृत
 पत्र  और  पत्रिकाए  ह

 3120.  श्रो  शांति  धारीवाल  :  क्‍या  सूचमा  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 हि

 समाचार-पत्रों  के  रजिस्ट्रार  के  पास  1986  तक  कितने  समाचार-पत्र  और

 पत्रि काए  पंजीकृत  थीं

 इनमें  से  कितने  समाचार  पत्र/पत्रिकाए  लगातार  प्रकाशित  की  जा  रही  हैं

 इनमें  से  उन  समाघार  पत्रों/पत्रिकाओं  की  संख्या  कितनी  है  जो  31  1986
 के  बाद  प्रकाशित  नहीं  हुई

 क्‍या  सरकार  उन  समाचार  पत्रों/पत्रिकाओं  का  पंजीकरण  रह  करने  के  लिए  कोई

 कायंवाही  कर  रही  और

 :  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  और  यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 ह  सूचना  झोर  प्रसारण  सन्त्रालय  के  राज्य  संत्री  ए०  क०  :  30-9-1986  के

 दिन  की  स्थिति  के  भारत  के  समाचार  पन्नों  के  पंजीयक  के  यहां  पंजीकृत  समाचार  पत्रों
 की  संख्या  23,596  थी  ।

 और  क्‍योंकि  प्रकाशक  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  संदा  सचित  किये  बिना
 समाचार  पत्र  का  प्रकाशन  स्वयं  निलम्बित  या  बन्द  कर  देते  इसलिए  भारत  के  समाचार  पत्रों  के
 पंजीयक  के  लिए  इस  बारे  में  अधिकृत  सूचना  रखना  सम्भव  नहीं  हुआ

 (a)  और  प्रेस  ओर  पुस्तक  पंजीकरण  अधिनियम  1867  के  उपबन्धों  के
 सम्बन्धित  जिला  मजिस्ट्रेट  उक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  अनियमित  प्रकाशनों  के  मामलों  में  घोषणा
 को  रह  करने  के  लिए  सक्षम  इस  प्रकार  से  युक्त  शीर्षकों  के  बारे  में  सूचना  समय-समय  पर
 भारत  के  समाचार  पन्नों  के  पंजीयक  को  भेजी  जाती  और  उसके  बाद  वे  उन्हें  अन्य  आवेदकों  को
 आबंटित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र

 ]
 ध  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हाशा  जारी  गए  बसंतक ुज  स्थित  -

 पलेटों  के  आवंटमपन्नों  में  अनिषपर्मितताए
 3121.  थ्री  मोहस्मद  महफूज  अलो  खां  :  क्‍या  हाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  बसन्‍्त  कुंज  में  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  अच्तगंत  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के
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 फ्लेटों  के  भावी  बरीददारों  को  जारी  किये  गए  आवंटन  पत्रों  और  वास्तविक  निर्माण  में  व्यापक

 विसंगति  और  विंषमताए

 क्‍या  बन  रहे  फ्लैटों  के  निर्माण  पर  कोई  गुणवत्ता  नियन्त्रण  नहीं  रखा  जा  रहा  है  जिनके

 कारण  आवंटितियों  में  भारी  रोष

 यदि  तो  आवंटितियों  को  जारी  किए  गए  आवंटन  पत्रों  में  दिल्ली  विकास

 करण  द्वारा  दिए  गए  वचन  को  न  निभाये  जाने  के  क्‍या  कारण  -

 फ्लैटों  की  गुणवत्ता  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  निगरानी  रखी  जा  सकती  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  इलबोर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  निर्माण  की  गुणवत्ता  बनाये  रखने  के  लिए  जिसमें  बढ़िया  सामग्री  के  प्रयोग

 और  विशिष्टियों  में  अनुरूपता  भी  शामिल  दिहली  विकास  *  प्राधिकरण  के  पास  एक  गृणवत्ता

 कक्ष

 भाग  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रदन  ही  नहीं

 कवि  विकास  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 3122.  भरी  प्रकाश  वी०  पाठिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्या  केन्द्रीय  राज्यों  को  उत्तम  किस्म  के  बींज  उगाने  और  खेती  की  तकनीक

 सुधारने  के  लिए  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिकीय  सहायता  और  उन्हें  वित्तीय  मदद  प्रदान  करती

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  राज्यों  को  किस  किस्म  की  सहायता

 प्रदान  की  गई  और  *

 *  दी  गई  इस  सहायता  से  कृषि  उत्पादन  विशेषकर  दलहनों  ओर  तिलहनों  का  उत्पादन

 कितना  बढ़ा  है  ?

 *
 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भ्लौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  ः

 जी
 ह

 *

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  राज्य  सरकारों  को  पांच  वर्षीय  आधार  पर  समन्वित

 *प्रयोजनाओं  की  बहु-स्थानीय  योजना  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  योजनाओं  और  राष्ट्रीय

 बीज  प्रायोजना  के  लिए  योजना  राषियों  के  रूप  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  प्रदान  करती

 परिषद  राज्य  कृषि  विश्व  विज्ञालयों  के  लिए  फसलों  की  बेहतर  प्रजातियां  करने  हेतु

 ॥95
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 राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  स्लोतों  से  जननद्रव्य॒  और  प्रजनक  सामग्री  प्राप्क  करने  की  व्यवस्था  भी

 करती  है  ।  तकनीकी  और  वैज्ञानिक  मामलों  में  भा०  कू०  अ०  प०  और  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों
 के  ब्रीच  सतत्‌  पारस्परिक  सम्बन्ध  है  ।

 उपरोक्त  प्रकार  से  भा०  कू०  अ०  प०  द्वारा  दी  गई  सहायता  के  फलस्वरूप  कषि
 विश्वविद्यालयों  ने  देश  में  उत्पादन  का  वर्तमान  स्तर  प्राप्त  करने  में  पर्याप्त  योगदान  दिया  है  ।  दालों
 के  उत्पादन  के  संजंध  में  एक  धीबी  और  स्थिर  प्रगति  विगत  कुछ  वर्षों  में  रही  है  भर्थात  1985-86
 में  यह  129°6  लाख  टन  रही  जबकि  1980-81  में  यह  100-3  लाख  टन  थी  ।  सुधरी  हुई  किस्मों
 और  उत्पादन  प्रौद्योगिकीय  की  सहायता  से  भृंग  बता  ओर  सझ्र  में  विशेष  रूप  से
 उत्पादन  बढ़ा  है  ।

 तिलहनों  में  प्रति  हैक्टर  उपज  बढ़ाने  के लिए  कृषि  उत्पादन  संरक्षण  प्रौद्योगिकियों  और
 स्थान  विषोष  पर  लाभदायक  मिश्वित  खेती  प्रणाली  की  पहचान  करने  के  साथ  साथ  265  सुधरी  हुई
 प्रजातियां  और  संकर  प्रजातियों  की  पहचान  की  जा  चुकी  है  ।  फलस्वरूप  तिलहत  उत्पादत  1980-
 85  के  दौरान  9.37  मिलियन  टन  से  बढ़कर  1984-85  के  दौरान  12:95  मिलियन  टन  हो

 शुष्क  भूसि  पर  खेती  करने  की  प्रोद्योगिकी  में  सुधार  करता

 3123.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने-शुष्क  भूमि  पर  खेती  करने  की  तकनीक  को  विकप्चित  करने  था  मौजूदा
 तकनीक  में  सुधार  करने  की  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  देश  में
 राज्यवार  शुष्क  भूमि  का  कुल  कितना  क्षत्र  ह ैऔर  उसमें  किस

 सीमा  तक  खाद्य  फसलें  पंदा  की  जा  सकती  और

 चालू  योजनावधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  में  आरम्भ  क्रिए  गए  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत
 -  और  अधिक  क्षंत्रों  को  लेने  का  विशेष  हवाला  देते  हुए  योजन्ना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कूदि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश  :

 हां  ।

 राज्यवार  और  पूरे  देश  का  निवल  तथा  सकल  अरसिचित  दाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्म  है  ।

 इन  यारानी  क्षंत्रों  में  खाद्य  फसलें  किस  सीमा  तक  उगाई  जा  सकती  के  बारे  में  कोई

 पाता  सम्बन्धी  अनुमान  नहीं  लगाये  गए  हैं  ।

 आधुनिक  पद्धतियों  केः-माध्यम  से  बारानी  खेती  के  विकास  का  काम  चालू  प्लान  अवधि
 के  दौरात  विभिन्‍न  राज्य  और  केन्द्रीय  क्षेत्र

 की
 योजनाओं  के  क्रियान्वयन  से  शुरू  किया  गया

 इसमें  शामिल  राज्य  हैं--आंध्र  हिमाचल  जम्मू  व*

 क्दमी  मध्य  महां  े

 उत्तर प्रदेश और प्िचम बंगाल |



 3  1908  े  लिखित  उतरे

 विवरण  ,

 +  निवल  तथा  सकल  असिबित  क्षेत्र
 --  1982-83

 राज्य/संघ  असिचित  क्षेत्र  असिचित  क्षेत्र
 _.__

 आस्भ्र  प्ररेंश  7507.

 असम  7507.  2984

 बिहार  5959  2984:

 गुजरात  5959  7667

 हरियाणा  7515  7667

 हिमाचल  प्रदेश  478  799

 जम्मू  व  कदमीर  406  597

 कर्नाटक  8870  9359

 केरल  8870  2473

 मध्य  .  प्रदेश  1921  2473

 महाराष्ट्र  16371.  प्शा

 मणिपुर  75  17271

 मेघालय  75  113

 ञ  99  157

 उड़ीसा  99  |  6320

 पंजाब  652  767

 राजस्थान  652  767

 सिक्किम  64  14307

 तमिलनाडु  3004  3298  .

 तिपुरा  3004  343
 :  उत्तर  प्रदेश  7342

 पहिच्चिम  बंगाल

 अण्ड  मान  व  निकोवार  द्वीप  समृह  33  *  35

 अरुणाअल  प्रदेश  94  38



 लिखित  उर्त्तर

 वाले  छोटे  तथा  सीमान्‍्त  किसानों  को  भी  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।

 किसानों  के  प्रतिशत  की  निगरानी  अलग  से  नहीं  की  जाती  है  ।
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 दादरा  और  नागर  हवेली  23  25

 दिल्ली  13  35

 गोआ  दमन  और  दीव  120  129

 लक्षद्वीप  3  3

 मिजोरम  57  70

 पाण्डिचेरी  4
 *

 अखिल  भारत  101800  120607

 एकोक्त  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभान्वित  छोटे

 3124.  श्री  सत्येसत्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  काय॑क्रम  के  अम्तगंत  योजना  से  छोटे  और  सीमांत

 किसानों  को  भी  लाभ  होता  है  ।

 यदि  तो  कितने  प्रतिशत  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  एकीकृत  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  सम्बन्धी  योजना  का  लाभ  मिला  और

 क्‍या  इस  अनुपात  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  !

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  रामानरंद  :
 सभी  परिवार  जो  कि  प्रामीण  क्षंत्रों  में  रह  रहे  हैं  तथा  जिनकी  वाषिक  आय  4,800  रुपये  से  कम

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लाभ  प्राप्त  करने  के  पात्र  इसे  श्रेणी  में  आने

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  लाभान्वित  हुए  छोटे  तथा  सीमान्त

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  कषि  अनसंघाम  परिवद  के  कार्यकरण  को  जांच

 3125,  भ्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :
 थ्रो  सुभाष  यादव  :
 क्री  के  ०  रामचन्त्र  रेड्डी

 डा०  बी०  एल०  शंलेश  :

 लिए  इल

 ,  भी  सी०  सम्बु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  कार्यंकरण  की  जांच  करने  के  लिए एक  उच्च

 स्तरीय  दल  का  गठन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  व्यापक  रूप  रेखाएं  क्या

 दल  की  रचना  क्या  और

 यह  कब  तक  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  करेगा  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेश

 से  यह  मामला  विचाराधीन  है  और  जैसे  इस  बारे  में  अंतिम  निर्णय  लिया
 उनका  ब्यौरा  प्रस्तुत  कर  दिया

 बंधुआ  असिकों  का  पुनर्वास

 3126.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  बताया  गया  है  कि

 बंधुआ  श्रमिकों  की  पुनर्वास  योजनाओं  के  आवंटन  के  मामले  में  लाभाथियों  की  पृप्ठभूमिऔर  रुचि
 का  मूल्यांकन  करने  हेतु  संबंधित  प्राधिकारियों  द्वारा  व्यावहारिक  दृष्टि  से  सभी  मामलों  में  कोई

 वाही  नहीं  की
 ह

 क्‍या  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  कार्थान्वयन  में  कुछ  कमियां  और

 यदि  तो  सरकार  का  उस  स्थिति  में  किस  प्रकार  सुधार  करने  का  विचार  है  ताकि

 बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  की  ओर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  सके  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी  ०  ए०  :  श्रम  मंत्रालय  के  अनुरोध  पर
 योजना  आयोग  के  कायम  मूल्यांकन  संगठन  ने  1981  और  1982  में  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के
 लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रापोजित  योजना  का  मूल्यांकन  किया  था  और  अपनी  रिपोर्ट  1984  में  दी
 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  के  निष्कर्षों  में  स ेएक  निष्कर्ष  यह  था  कि  पुनर्वास  स्कीमों  को  लाभानुभोगी
 की  पृष्ठभूमि  और  इच्छा  के  अनुकूल  तंयार  नहीं  किया  गया

 और  बंद्ित  श्रम  पद्धति  1976  के  बंधुमा
 श्रमिकों  पता  उन्हें  मुक्त  कराना  और  पुनर्वासित  करना  संबंधित  राज्य  सरकारों  की

 जिम्मेवारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  को  पुनर्वास  स्कीमों  को  प्रभावी
 ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  किए  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  स्कीमों  की  रूप
 रेखा  भी  मेजी  है  जिसमें  सुकराव  दिया  गया  है  कि  पुनवास  स्कीमों  को  विस  तरह  तैयार  किया  जाय
 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अन्य  गरीबी  निवारण  स्कीमों  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायौजित
 स्‍्कीमों  के  साथ  एकीकृत  करें  ताकि  बंधुआ  मजदूरों  को काफी  लाभ  मिल

 189



 लिखित  उत्तर  ेु  24  1986

 बायताड  में  द्रददांत  रिले  केख  स्थाधित  करता

 3127.  डा०  के०  जो०  आवियोडी  :  क्य  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वायनाड  में  एक  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ह

 सुखना  और  प्रसारण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और

 वायसाड  जिले  में  कालपेट्टा  में  अल्प  शक्ति  (109  वाला  एक  दूरदद्धन  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने
 की  स्कीम  दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  में  शामिल  है  ।

 क्षेत्रीय  समाचार  पत्रों  को सरकारी  विज्ञापन

 3128.  श्री  निल्यानन्द  सिश्र  :  क्‍या  सूचना  क्षोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 ह

 क्‍या  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  विभाग  क्षं  त्रीय  भाषाओं  के  समाचारपन्नों  को सरकारी

 विज्ञापन  देता  और

 यदि  तो  1983,  1984  और  1985  के  दोरान  उड्िया  भाषा  के  समाचार  पत्रों
 को  विज्ञापन  देने  में  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और  समाचार  पत्रों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  सन्ज्नालय  के  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  हां  ।

 वर्ष  1983-84,  1984-85 और  1985-86  के  दौरान  उड़िया  के  समाचार
 पत्रिकाओं  को  जिनके  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  जारी  किए  गए  विज्ञापनों  पर  विज्ञापन
 और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  का  जो  खर्च  वह  इस  प्रकार

 ae  राधि

 1983-84
 '

 6,39,668
 1984-85  7,75,005
 1985-86  7,30,072  की

 विवरण

 1983-84

 इंविक

 1.  कटक  7.  मुवनेश्य र
 2.  कटक  8.  सम्बलपुर
 3.  मुवनेशबर  9.  खबर  मुबनेदबर
 4,  मुवनेश्वर  10.  सम्बसपुर
 5.  कटक  LL  सम्बलपुर
 6.  भुवनेद्वरं  12.  दैनिक  बरहम्पुर
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 साप्ताहिक

 1,  कटक  6

 2.  रॉंउरकेला  राउरकेला  7

 3.  दि  नोरंगपुर  8

 4.  मभृवनेश्वर  9

 5.  दि  बरहमपुर

 द्चन्य

 1.  भुवनेश्वर  10

 2.  कटक  °  11.

 3.  कटक  12.

 ,  भुवनेश्वर  13.
 14.

 4.

 5,  मीना  बाजार

 6,  उत्कल  भुबनेश्वर

 लिखिस  उत्तर

 .  दि  कटक

 «  टयूज  भुवनेश्वर
 -  दि  कटक

 ),  बरहम्पुर  .

 ,  कटक

 कुनी  भुवनेश्वर

 शिशु  कोरापुर

 कटक

 पुरी

 15.  पुरामा  कटक

 7.  भुव्रनेदवर  16.  भृवनेदवर

 8.  कलकत्ता  17.  कलकत्ता

 9.  मुवनेष्वर

 1984-85
 इंनिक

 1.  कटक  7.  मुवनेश्वर

 2.  प्रजातंत्र  _  8.  खबर  भुवनेदवर
 3.  भुवनेदबर  9.  सम्बलपुर
 4.  मुवनेश्वर  10.  दैनिक  बरहम्पुर

 5.  कटक  11.  राउरकेला

 6.  मुवनेदवर

 साप्ताहिक

 1.  कटक  6.  दि  बरहम्पुर
 .2.  सम्बलपुर  7.  दि  कटक

 3.  राउरकेला  राठरकेला  8.  टयूज  म्‌  वनेश्वर
 4.  दि  नौरंगपुर  9.  कटक

 *
 मुवनेदवर  10,  गण  सम्बलपुर
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 .  बरहम्पुर
 .  जयपुर
 -  भुवनेश्वर
 «  कटक

 «  कटक
 .  भुवनेश्वर

 उसल्कल  भुवनेश्वर
 «  भुवनेष्वर
 «  कलकत्ता

 .  कटक

 .  कटक

 .  भुवनेश्वर
 .  भुवनेदवर

 कटक
 .  मुवनेद॒वर

 .  कटक
 .  नौरंगपुर
 .  बरहम्पुर

 टयूज  मुवनेद्वर
 .  कटक

 .  बरहम्पुर
 .  मुवनेदवर

 कटक

 «  मुवनेश्वर
 -  उत्कल  भुवनेश्वर
 «  भुवनेश्वर

 .  कलकत्ता
 »  कटक

 .  24  1986
 अत-अन्‍न्‍मकनमना

 10.  भुवनेदवर  *

 AL.  !.  कोशपुट
 -  *

 12.  कटक
 13.  कटक
 14.  टिकी  कटक

 15,  पुरम  कटक  .
 16.  भुवनेश्वर
 17.  कलकत्ता

 18.  मुवनेश्वर

 1985-86

 इनिक

 7.  मुवनेश्वर
 8.  खबर  मुबनेद्वर

 9.  सम्बलपुर
 10.  देनिक  बरहम्पुर
 11.  राउरकेला
 12.  भुवनेश्वर

 -  साप्ताहिक

 :6.  गण  सम्बलपुर
 7.  सम्बलपुर

 झन्य

 9.  कटक
 10.  मीना  कटक
 11.  टिकी  कटक
 12  पुरमा  कटक

 13.  भुवनेदवर
 14,  कलकत्ता
 15.  भुवनेश्वर
 16.  पुरी

 17.  भुवनेश्वर
 :
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 उपलब्ध  की  गई  म्‌  गफली  की  किसमें

 3129.  भ्री  के०  रामचन  रेड्डी  :  क्‍या  कषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  मूंगफली  की  कितनी
 किसमें  उपलब्ध  की  गई  और  1985-86  में  देश  में  इन  किस्मों  की  कितनी  भूमि  में  खेंती  की

 निरन्तर  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  के  लिए  मूंगफली  की  कौन  सी  किसमें  विकसित  की  गई
 भर

 .  हन  किस्मों  की  सूखे  का  सामना  करने  की  कितनी  क्षमता  है  ?  .

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  योगेशा  :

 पिछले  10  वर्षों  के दोरान  भा०  कृ०  अ०  प०  ने  मू  गफली  की  23  उन्नत  किस्मों  का  विकास

 किया  है  ।  कृषकों  के  खेतों  पर  परीक्षण  करने  के  वाद  विभिन्‍न  केन्द्रीय  एवं  राज्य  किस्म  रिलीज

 समितियां  इन्हें  रिलीज  करती  देश  की  वर्तमान  कृषि  सांख्यिकीयਂ  विधियों  के  अन्तर्गत  कौन  सी

 किस्म  कितने  क्षेत्र  में  उगाई  जाती  है  इससे  संबंधित  सूचना  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  एकत्र  नहीं
 की  जाती  ।  फिर  भी  वर्ष  1985-86  के  दौरान  मू  गफली  सभी  किसमें  शामिल  का  अखिल

 भारतीय  क्षेत्र  7731  मिलियन  हैक्टेयर  था  ।

 रिलीज  की  गई  23  किस्मों  में  से  11  किसमें  सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  पर  के

 लिए  उपयुक्त

 इन  किस्मों  में  सखा  सहने  की  क्षमता  एक  स्थान  से  दूसरे  मृदा  की  नमी  ध:रण
 करने  की  फसल  की  बढ़वार  अवस्था  और  सलखे  की  अवधि  के  अनुसार  अलग-अलग  होती  है  ।

 सूले  से  निरस्तर  प्रभावित  रहने  वाले  क्ष  त्रों  क ेलिए  विकास

 प्राधिकरण  का  गठन

 3130.  भरी  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूखे  से  निरन्तर  प्रभावित  रहने  वाले  क्षेत्रों  जिनमें  रायलसीमा  के  चार

 तेलंगाना  के  दो  जिले  और  कर्नाटक  का  एक  जिला  शामिल  के  लिए  एक  विकास  प्राधिकरण

 बनाने  के  बारे  में  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कषि  संत्रालय  सें  प्रामोण  विकास  बिभाग  सें  राज्य  सन्त्री  रामानन्द  :  इस

 प्रकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रइन  ही  नहों

 मत्स्य  उद्योग  के  लिए  उड़ीसा  को  प्राश्ट्र  लिया  से सहायता

 3131.  थी  निरयानन्द  लिन  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  मत्स्य  उद्योग  समुद्र  में  मछली

 पकड़ने  के  विकास  के  लिए  आस्ट्रेलिया  सरकार  से  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया

 न

 यदि  तो  मांगी  गयी  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  आए  आस्ट्रं  लिया  के  उच्च  स्तरीय
 सरकारी

 शिष्टमंडल  के

 साथ  इस  विषय पर  चर्चा  हुई  और
 ु

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया

 कवि  सम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  योगेन्त  :
 (ny)

 जी  नहीं  ।

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठते  ।

 क्ंचारों  भविष्य  निधि  को  एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  को  बकाया

 जमा  न  कराने  वाले  प्रतिष्ठान  ह

 3132.  संयब  शाहबुद्दीन  :  कया  भ्रम  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  छूट  न  दिए  गए  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्‍या  है  जिन्हें  अपने  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में

 अविष्य  निधि  में  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  बकाया  धन  राशि  जमा  करनी

 (a)  छूट  दिए  गए  उन  प्रतिष्ठानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  वर्ष  1985-86  में  जांच  के  दौरान
 अपमे  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  खाते  क्रो  बनाये  रखने  में  अनियमितताएं  करते  हुए  पाया

 और

 उन  प्रतिष्ठानों  के नाम  क्या  है  जिनके  विरुद्ध  वषे  1985-86  और  चालू  वित्तीय  वर्ष
 में  मुकदमे  चलाए  गए  ?

 ह

 अप्त  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  पी०  ए०  :  31-3-86  को  निम्नलिखित

 छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  म ेएक  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  बकाया  घनराशि  जमा  करनी  थी  :

 .  मैंसस  गेडोर  टूल्स  इण्डिया  फरीदाबाद
 .  मेससं  होप  टेक्सटाइल्स  इन्दौर
 .  मैससे  विनोद  मिल्स  कं०  उज्जैन
 .  मेसस  हिन्द  साइकिल  बम्बई
 .  मंससं  ब्र  डवरी  मिलस  बम्बई
 .  मेससे  इंडिया  यूनाइटिड  बम्बई

 .  मंसस॑  श्री  सीताराम  बम्बई
 .  मँसर्स  लक्ष्मी  सुगर  एंण्ड  जनरल 60
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 पु  t  त्त्त्क्म्न्तका  हे  गा

 ॥
 ©)

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  प्रतिष्ठानों  क ेनाम  दिए  गए  हैं  जिन्हें  भविष्य  निधि

 अंशदानों  को  न्यासी  बोडं  में  हस्तांरित  न  करते  हुए  पाया  गया  ।

 वर्ष  1985-86  के  बकायादार  छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  खिलाफ  5155

 अभियोजन  मामले  चलाए  गए  और  बकायादार  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  विरद्ध  168  अभियोजन

 मामले  चलाये  गए  ।
 |

 विवरण

 *  _
 क्षेत्रवार  प्रतिष्ठान  का  नाम

 जाया  गाय

 झ्रांप्न  प्रदेश

 1.  मससं  अल्यूमिनियम  इंडस्ट्रीज  लि०

 2.  मंसस  एच०  एम०  टीं०  लि०  हैं

 बिहार

 1...  मैससे  के०  ई०  डब्ल्यू०  रोलिग  मिल  एंड  डिवलप०

 2...  मैससं  बिहार  स्टेट  शूगर  कोपरेटिव  लि०  लक

 3...  मैससं  मोदीपुर  शूगर  केन  फाजं

 |

 4,  बिहार  फायरब्रिक्स  एण्ड  पोटरी  लि०

 5.  मैसर्स  रोहंतास  लि०

 6.  मैससं  पाडवं  प्रोपर्टी  लि०

 7.  मैसर्स  बिहार  स्टेट  रोड  ट्रांसपोर्ट  कारपो  रेशन

 8.  मैंसस  एस०  के०  जी०  शुगर  मिल्स  लि०

 9.  मैससे  सोनवैली  पोर्टलेंड  सीमेंट  क॑  ०

 मैसस  अशोका  सीमेंट  लि०
 ह

 द्ह्लो

 मंससे  मोहन  मशीनन्‍्स  लि०

 गुजरात  हर

 मैसस  शुबलक््मी  मिल्स  लि०

 2  मैसर्स  गायकवाड  मिलस  लि०

 3.  मैसर्स  वेनी  सिल्क  मिल्स
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 ९

 हरियाणा

 मैससे  भारत  स्टील  ट्यूंब्स  लि०

 मंस्स  श्री  आर०  के०  मिल्स

 2...  मँससे  सलार  जंग  छूगर  मिल्स

 क्षेरल

 मैसस  अल्यूमिनियम  इण्डस्ट्रीज  लि०

 2  मंससे  कंडोठी  पी०सी०सी०  सोसाइटी  लि०

 3.  मंसस  ट्रावनकोर  रेयन्स  लि०

 4  मैससं  ट्रांसफामंस  एण्ड  इलेक्ट्रीकल्स

 5.  मैसंसं  अल्यूमिनियम  इण्डस्ट्रीज  मूनर

 मध्य  प्रदेधा

 मैसस॑  ब्रहनपुर  ताप्ती  मिल्स

 2  मंसर्स  राजकुमार  मिल्स  लि०

 3...  मैस्स  हुकमचन्द  मिल्स  लि०  *

 4.  मंससे  सज्जन  मिल्स  लि०

 महाराष्ट्र

 मंसस  दी  खंडेश  स्पीनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लि०

 मेससं  जैसमिन  मिल्स  लि०

 मेससं  श्रीनिवास  कॉटन  मिल्स  लि०

 मैससे  अलॉक  एशडाउन  एण्ड  कं०  लि०

 मेसस  मॉडल  मिलस  लि०

 वेस्टर्न  इण्डिया  स्पीनिंग  एण्ड  वीबिंग  कं०  लि०
 फिनले  मिल्स  लि०

 ॥॒

 मैसस  गोल्ड  मोहर  लि०

 मैससे  एलपिन्सटन  स्पीनिंग  एण्ड  वाविग  मिल्‍्स  लि० इ
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 10.  मँसर्  दी  ओरिएण्टल  मंटल  प्रोसेसिंग

 11...  मंससं  चांगदेव  शूगर  मिल्स

 12.  मैससं  रेयन्ड  वूलन  मिल्स

 डस्तर-पूर्षो  क्षेत्र

 मेसस  असम  गोहाटी

 मंसस  बडकाफ्ट्स  प्रोवीडेण्ट  फंड

 मैससे  एच०  एफ०  सी०

 की

 ७

 ६

 ए०  एस०  ई०  बी०

 उड़ीसा

 मैससे  अल्यूमिनियम  इृण्डस्ट्रीज  लि०

 मंसर्स  बी०  टी०  एम०

 मैससं  स्ट्रा  प्रोशषट

 एच०  ए०  एल०

 के०  टी०  एल० ७

 ४

 है

 1.  मैसस  श्री  गांधी  सेवा  सदन

 2.  मैसस  राजस्थान  स्टेट  मिन रल  डिवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०

 3.  मैसस  राज़स्थान  स्टेट  टंगस्टन  डिवलपमैंट  कारपोरेशन  लि०

 उत्तर  प्रदेक्ष

 मसस  मोदी  स्पीनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  क॑  ०

 मंससे  नारंग  इृण्डस्ट्रीज

 मैससे  अंल्मोड़ा  मैस्नेसाइट  लि०

 मंसस  साइंटीफिक  इंस्ट्र  मेंट  कं०  लि०

 मैससे  बस्ती  शूगर  मिल्स  कं० री

 ७

 ऐ
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 ७

 ७

 ७

 #

 (४७०४

 °

 ्

 हु
 समिलनाइ

 मंसर्स  बिननी  इंजीनियरिंग  लि०

 मंसस  मेथुर  टैक्सटाइल  इंडस्ट्रीज  लि०

 मंससे  हीकब्रिज  हेविट्वीक  एसुम  लि०

 मेंसर्स  एदवर्न  एण्ड  सन्‍्स  इंजीमियर्स  लि०

 पदं्चिम  बंगाल

 मैससं  केल्विन  जूट  कं०  लि०

 मैसस  मैग्ना  लि०

 श्री  अम्बिका  जूट  क॑०  लि०

 ए'ग्लो  इंडिया  जूट  मिल्स  लि०

 डलहौजी  जूट  कं०

 ईस्टने  मन्युफेक्चरिंग  कं०  लि०

 नाथे  बुक  जूट  मिल्स  लिं०

 एम्पायंर  जूट  कं०  लि.०

 मैससं  श्री  गौरीशंकर  जूट  मिल्स  लि०

 वर्ड  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट्स  लि०  (To

 ईस्ट  बंगाल  इन्जीनियरिंग  कं०  लि०

 बे  रायटी  बक्स  लि०

 वेस्टिंग  हाड़स  सेक्सवी  ट/रमर  लि०

 इण्डिया  हांडे  मैटल्स  लि०

 बने  एण्ड  कं०  लि०

 इंडिया  स्टेंडर्ड  बैगन  लि०

 बंगाल  पोटरीज  लि०

 ओरिएन्टल  मँटल्स  इंडस्ट्रीज  लि०  .

 मोनीनि  मिल्‍्स  लि०

 इडिया  पेपर  पल्प  कं०

 हालजर्स  लि०

 अमृत  बाजार  पत्रिका  लि०
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 23...  जुग॑स्तर  लि०
 ह  ह

 -

 24,  रोबटंस  हडसन  दृण्डिया

 25.  इंडियन  हैल्थ  इन्स्टीट्यूट  एण्ड  लेबोरेटरी  लि०

 26...  श्री  हनुमान  जूट  मिल्स  लि०

 27.  '
 स्टील  एण्ड  एलायड  प्रा०  लि०

 28.  बेनी  लि०

 29.  बेलफोडे  ट्रांसपोर्ट  कं०  लि०

 30.  बड़े  एण्ड  कं०  लि०  प्रोसेस  इन्जीनियरिंग  डिवीजन

 31...  दैगली  डॉकिंग  इंजीनियरिंग  कं०  लि०

 32...  डब्ल्यू०  क्रेसवाल

 33.  .  रामनगर  केन  एंड  शूंगर  कं०  लि०

 34...  मैन्‍न्यूफेक्चरिंग  कं०  लि०

 35  बी०  बी०  जे०  कंसट्रक्शन  कं०.लि०

 36.  बडे  एंड  कं०  लि०

 37,  सेन  रिले  कं०  लि०

 38.  गौरीपुर  कं०  लि०  री

 39,  बज  बज  जूट  कं०  लि०

 40.  बारामनगर  जूठ  मिल्स  लि०

 41.  हावड़ा  मिल्स  लि०

 42.  कल्याणी  स्पीनिंग  मिलस  लि०

 43.  नफ्कार  चन्द्र  जूट  मिल्स  लि०

 44.  कॉकीनहां  कं०  लि०

 45...  नैहाटी  जूट  कं  ०

 46.  हिमालय  शिपिंग  कं०  लि०

 47...  न्यू  सेंट्रल  जूट  मिल्‍्स

 48.  अगरपारी  कं  ०

 टीटागढ़  जूट  मिल्स  लि०

 50.  गंगेज  रोप  कं०  लि०
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 51  |  हि  बिक्टोरिया  जूट  कं०  लि०

 52...  दी  अंगुस  कं०  लि०

 53...  दयामनगर  जूट  फैक्टरी  कं०  लि०  .

 54...  नुइडिया  मिल  लि०

 55.  गंगेज  मैन्युफंक्चरिंग
 56,  माइनिंग  एण्ड  एलायड  मशीनरी  कारपोरेशन  लि०

 57...  मार्टीन  बने  एण्ड  कं०  लि०

 58...  डेल्टा  जूट  एण्ड  दण्डस्ट्रीज  लि०

 59.  जटिया  कॉटन  लि०

 60,  इण्डिया  केपेसिटर्स
 हु

 61...  रिहेबिलेसेशन  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  *

 62.  मैससं  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  कार्मास्यूटिकल्स  लि०

 63.  वेस्ट  बंगाल  मिनरल  डैवलपमैंट  कारपोरेशन  लि०

 64,  मँससं  अग्रवाल  हार्डवेयर  कं०  लि०

 65.  मैसस  अम्बोतिया  टो  इस्टेंट  लि०

 66,  मेससे  कोलोडोनियन  जूट  मिल्स  लि०

 67.  मैसे  नेशमल  पाईप  एण्ड  ट्यूब्स  लि०

 68...  मेसर्स  विलिगटन  जूट  मिल्स  लि०

 69.  मैससे  स्काट  एंड  सेक्सबी  लि०

 70.  मससे  नेशनल  रबड़  कं०  लि०

 71...  मैस्स  ईस्टन  स्केल  प्रा०  लि०

 72...  मैससे  इंडिया  जूट  क॑०  लि०

 73,  मेससे  दंबर  मिह्स  लि०

 74...  मेससे  भारत  ब्र  कस  एण्ड  वाल्वस

 75.  मेससे  दी  शालीमार  रोप  वक्‍से

 76,  मैससे  कलकत्ता  केमिकल्स  लि०

 77.  वेस्ट  बंगाल  स्टेट  इलैक्ट्रीसिटी  बोर्ड

 8.  थामस  डफ  एण्ड  कं०  लि०

 कुल  प्रतिष्ठान  :  139
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 उबरक  उत्पादक

 लिखित  उत्तर

 3133.  श्री  सैयद  शाहबद्ीन  :  क्या  क्षि  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 देश  के  प्रमुख  उबंरक  उत्पादकों  के  नाम  क्या

 क्या  प्रत्येक  उत्पादक  का  अपना  अलग  वितरण  नेटवर्क

 क्या  सभी  उत्पादक  अपना  उत्पाद-देश  भर  में  वितरित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र

 कया  विभिन्‍न  उत्पादकों  के  एजेंट  अपनी  बिक्री  बढ़)ने  के  लिए  अपने  स्थानीय  डोलरों

 को  विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रोत्साहन  देते  और

 क्‍या  सरकारी  क्षत्र  के  उत्पादकों  में  ऐसी  स्पर्डा  का  होना  उचित  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उवंरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  :  देश  में  उ्वरकों

 के  मुख्य  उत्पादक  निम्नलिखित

 1.  फट्लाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड

 2.  नेशनल  फठिलाइजसे  लिमिटेड

 3,  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेश्न  लिमिटेड

 4,  फटिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल  ट्रावनकोर  लिमिटेड

 5.  राष्ट्रीय  कमिकल्स  एंड  फरटिलाइजर्स  लिमिटेड

 6.  मद्रास  फर्टिलाइजसे  लिमिटेड

 7.  पारादीप  फास्फेट्स  लिमिटेड

 8.  इण्डियन  फाम्स  फटिलाइजर  कोआपरेटिव  लिमिटेड

 9.  कृषक  भारती  कोआपरेटिव  लिमिटेड
 :  10.  गुजरात  स्टेट  फिलाइजस  कम्पनी  लिमिटेड

 11.  गुजरात  नरमदा  वेली  फरटिलाइजस  कम्पनी  लिमिटेड

 12.  कोरोमण्डल  फर्दिलाइजर्स  लिमिटेड  5

 13.  श्रीराम  फर्टिलाइजस  एण्ड  कमिकल्स

 14,  आई०  ई०  एल०  लिमिटेड

 15.  जुआरी  एग्रों  कैमिकल्स  लिमिटेड

 16.  साउदन॑  पेट्रोकेमिकल  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  लिमिटेड

 17.  मंगलोर  कंमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड
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 न लगी  नाई

 हों  ।  उक्त  क्रम  सं०  7  और  12  पर  निदिष्ट  कम्पनियों  के अलावा  ।
 (a)

 सहीं  ।

 हां  ।  ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 (5)  उवंरकों  की  बिक्री  अंनिवायं  वस्तु  अधिमियम  के  अन्तगंत  आशथंटन  द्वारा  नियन्त्रित  की

 जाती  है  तथा  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लाम  के  पालन  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 अरखाम  राज्य  कम्तानोर  सें  असिक  विवाद
 झ

 3134,  श्री  मुल्लापल्ली  रामससान  :  क्‍या  क॒थि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  केरल  में  कननानोर  के  अरलाम  राज्य  फामं  में  श्रमिक  विबाद  निपटा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  अरलाम  राज्य  फार्म  लाभ  कमा  रहा  यदि  तो

 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेना  :

 ओद्योगिक  कालीकट  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  की  व्याख्या  और  क्रियान्वयन  विवाद

 पर  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  के  प्रबन्धकों  और  केन्द्रीय  राज्य  अरालम  के  श्रमिकों  के  बीच

 11-8-86  को  समभौता  हो  गया  समझौते  की  दातों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  का  लेखा  वर्ष  जुलाई  से  जून  वर्ष  1985-86  .
 के  लेखों  को  अमी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 1983-84  और  1984-85  के  दौरान  केन्द्रीय  राज्य  अरलाम  के  लाभ/हानि  का  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया  है

 नमक
 वर्ष  *  निवल  लाभ  (+-)/(हानि)  (--)

 1983-84  (--)  20.02  लाख  रुपये

 _  1984-85  (+)  1.04  ”

 विवरण

 ,  संमझोते  को  एा्ते

 1.  प्रबंधन  1-1-1978  से  निर्णय  को  क्रियाम्वित  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  इस-निर्णय
 द्वारा  आवृत्त  1-1-1978  से  3]-5-1986  तक  का  श्रमिकों  को  देय  बकाया  राष्गि  का  भुगतान  प्रबंधन
 द्वारा  श्रमिकों  की मासिक  मजदूरी  द॑र  की  व्याख्या  के  अनुसार  नीचे  दी  गई  धारा  में  किए  गए  वर्णन

 के  अनुसार  किया  निर्णय  के  अनुसार  श्रमिकों  की  पूरा  वेतन  1-6-1986  से  दिया
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 2.  जून  और  1986  के  महीने  के  लिए  वकाया  राशि  का  भुगतान  10
 1986  से  पहले  कर  दिया  जाएगा  ।

 ः

 3.  प्रबंधत  और  यूनियन  दोनों  ही  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  हैं  कि  निर्णय  के  अनुसार
 श्रमिकों  के  वेतन  की  उपयुक्तता  की  गणना  की  पद्धति  से  संबंधित  विवाद  को  सरकार  द्वारा  कानूनन
 उचित  प्राधिकरण  को  भेजा  जाएगा  ।

 4.  यह  बात  मान  ली  गई  है  कि  उपयुक्त  प्राधिकरण  के  लम्बित  निर्णय  तक  श्रमिकों  का

 वेतन  प्रबंधन  द्वारा  तैयार  किए  गए  और  निर्णय  में  दिए  गए  फामू ले  के  अनुसार  तैयार  किया  जाएगा

 तदनुसार  1878  के  महीने  के  लिए  श्रमिकों  का  वेतन  224  रु०  पुरुषों  के  लिए  और  185

 रु०  महिलाओं  के  लिए  होगा  ।

 5.  निर्णय  में  किए  गए  निर्धारण  के  अनुसार  कालीकट  में  प्ररप्त  जीवन-यापन  लागत  के

 कांकों  के  परिवतंनों  के  अनुसार  मासिक  मजदूरी  के  महंगाई-भत्ता  घटक  में  संशोधन  किया  जाएगा  ।

 6.  जहां  तक  1-1-1978  से  31-5-1986  की  अवधि  के  लिए  बकाया  राशि  के  भुगतान  का
 संबंध  प्रत्येक  श्रनिक  द्वारा  किए  गए  कार्य  दिवसों  की  संख्या  कें  लिए  संशोधित  मजदूरी  को

 यू  क्‍त  में  दिए  गए  तरीके  से  गिना  जाएगा  जिसमें  से  मौजूदा  मजदूरी  में  पहले  ही  मुगतान
 की  जा  चुकी  मजदूरी  को  काट  लियਂ  जाएगा  और  श्रमिकों  को  देय  बकाया  राह  का  निर्धारण  किया

 जाएगा  ।  प्रत्येक  श्रमिक  को  ऊपर  किए  गए  निर्धारण  के  अनुसार  बकाया  राहि  का  35%  भुगतान
 निम्नलिखित  के  अनुसार  तीन  किस्तों  में  किया  जाएगा  :

 1986  तक  .  10  प्रतिशत

 1987  तक  10  प्रतिशत

 1988  तक  15  प्रतिशत

 श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  1-1-1978  से  31-5-1986  तक  की  अवधि  के  लिए  बकाया  राशि  की

 65%  राष्षि  को  छोड़ने  के लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  है  कि  श्रमिक  संघ
 भविष्य  में  इस  पर  आगे  और  कोई  दावा  नहीं

 7.  निर्णय  में  किए  गए  निर्धारण  के  अनुसार  वेतन-वृद्धि  का  मुँगतान  कानून  के  अनुसार

 किया  जाएगा  ।

 भवावती  स्थित  विष्वेदवर॑ंधा  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड

 का  प्रबस्ध  प्रहण  करने  के  लिए  अनुरोध

 3135.  श्री  मुल्लापहलो  रामचशान  :  क्‍या  इस्पात  शौर  खास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 e

 किः

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  से  भद्रावती  स्थित  विश्वेश्वरैया  आग्ररण

 एड  स्टील  लिमिटेड  का  प्रबन्ध  प्रहण  करने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?
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 इस्पात और खान मन्‍्त्री (भी  *ः  न

 इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  कंष्ण  चन्द्र  :

 भारत  सरकार  का  फिलहाल  इस  कारखाने  को  अपने  अशप्निकार  में  लेने  का  प्रस्ताव

 नहीं

 डेयरी  उत्पादों  का  विक्री  मूल्य

 3176,  श्री  के०  रामम्‌र्ति  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दुग्ध  योजना  दो  के  महा  मध्य

 पश्चिम  आन्श्र  क्नॉटिक  और  तमिलनाडु  में  दूध  एकत्र  करने

 वाले  एजेंटों  एककों  द्वारा  ग्रामीण  दुग्ध  विक्रेताओं  से  दूध  ब्रिस  मुल्य  पर  खरीदा  जाता

 इन  राज्यों  में  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  दूध  किस  मूल्य  पर  बेचा  जाता  और

 दुग्ध  योजना  कार्यक्रम  के  लिए  अथवा
 उसके

 अधीन  कार्य  कर  रहीं  एजेंसियां
 *

 भोक्‍्ताओं  को  पनी  दुग्ध-चूर्ण  किस  मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा

 कथि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेम्द्र  :

 से  मध्य  पद्दिचमी

 आन्ध्र  और  तमिलनाडु  के  राज्यों  में  आपरेशन  के  अन्तर्गत  दूध
 इकट्ठा  करने  वाली  सभी  एजेंसियां/एकक्क  संबंधित  जिला  सहकारी  डेरी  संघों।राज्य  स्तरीय  सहकारी
 डेरी  संघों  के  स्वामित्व  में  हैं  और  इनका  प्रबंध  भी  इन्हीं  के  ढ्वारा  किया  जाता  है  और  ये  संबंधित

 राज्य  सरकारों  के  समग्र  नियन्त्रण  में  ग्रामीण  दुग्ध  उत्पादकों  को  दिए  जाने  वाले  के  मूल्य

 अथवा  वास्तविक
 उपभोकताओं  को  .  बेचे  गए  दूध  और  दुः्ध-चर्ण  जैसे  दुग्ध

 उत्पादों  के  मूल्यों  का  निर्धारण  राज्यों/राज्य  सहकासी  डेरी  संघों/जिला  संघों  द्वारा  किया  है  ।
 '

 ये  मूंल्य  प्रत्येक  राज्य  और  हर  मौसम  में  भिन्‍न-भिन्‍न  होते  हैं  ।

 समिलनाड़  सें  कम  क्षमता  वाले  व्रव्शन  ट्रांसमीटरों  को  स्थापना

 3137.  श्री  के०  य्मसूर्ति  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाड  में  नागरकोइल  तथा  में  कम  क्षमता  वाले  दूरदर्शाम

 ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  के  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई
 ॥

 इन  ट्रांसमीटरों  के  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना

 क्‍या  इन  ट्रांसमीटरों  के  कोई  विदेशी  पुर्जा  लगाया  गया  और  *

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  और  इन  तीनों  ट्रांसमीटरों
 में  से  प्रत्येक  क ेलिए  अबे  तक  राहवि  व्यय  की  गई  है  ?

 है

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  इन  ट्रांसमीटरों  के

 लिए  अपेक्षित  उपकरणों  के  लिए  आर्डर  भेज  दिए  गए  हैं  ।
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 दूरदर्शन  की  सातवीं  योजना  अन्य  बातों  के  साथ  बड़ी  संख्या  में  नए
 मीटरों  की  स्थापना  का  प्रावधान  इन  ट्रांसपमीटरों  की योजना  संताधनों  के  वाधिक

 क्षित  उपवरणों  की  सप्लाई  करने  में  निर्माताओं  द्वारा  लिए  जाने  वाले  समय  तथा  समग्र  अग्रताओं  पर

 निर्मर  करते  हुए  केवल  चरणबद्ध  ढंग  से  ही  स्थापित  किया  जा  सकता  है  |  नागरकोइल  तथा

 कड्डालोर  में  प्रस्ताजित  नए  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करना  भी  इन्हीं  बातों  पर
 निर्मर  करेगा  ।

 ह

 हि

 ह  आवरद्यक  अंगों का  आयात  करने  के  लिए  अपेक्षित  विदेशी  मुद्रा  की  व्यवस्था  स्वदेध

 निर्माताओं  द्वारा  अपने  आवंटनों  में  से  की  जाती  ।

 सिलिगुडी  से  प्रसारण

 3138.  श्री  पीयूष  तिश्की  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  ;

 सिलीगुड़ी  से  प्रसारण  कीं  अवधि  क्या

 सिलीगुणी  से  प्रसारित  होने  वाले  मुख्य  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस  रेडियो  स्टेशन  से  किन-किन  भाषाओं  में  प्रसारण  होता

 सिलीगुडी  से  सांचलउरोंव  मुंडा  और  अन्य  जनजातीय  भाषाओं  में  किए

 गए  प्रसारणों  का  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और  .

 जन  ज  तीय  भाषाओं  में  प्रसारित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :

 सिलीगुड़ी  के  प्रसारणों  की  देनिक  औसत  अवधि  12  घंटे

 सिलीशुड़ी  से  प्रसारित  होने  वाले  मुख्य  कार्यक्रम  संगीत

 सुगम  और  समान्नार  और  और  भाषित  दाब्द  कार्यक्रम
 शैक्षिक  और  विद्येष  श्रोत्ता

 यह  केन्द्र  अंग्र  जी और  हिस्दी  में  क्लायंक्रम्‌  प्रसारित  करता

 यह  केन्द्र  अपने  संगीत  कार  क्रमों  में  बोरों  और  राजबंशी
 बोलियों  के  गीत  शामिल  करता  -

 (४)  और  आकाशवाणी  केन्द्रों  द्वारा  कार्यक्रमों  का  प्रस।रण  मनो  आंदि
 के  माध्यम  से  अपने-अपने  सेवा  क्षेत्र  क ेलोगों  के लाभ  के  लिए  किया  जाता  इसलिए  कार्यक्रम
 क्षेत्र  की  मुख्य  भाषा  में  तथा  उंस  भाषा  (ओं)/बोली  प्रसारित  किए  जाते  हैं  जब  उन्हें
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 :
 बोलने  वालों  की  जनसंरुपा  उस  क्षेत्र  की  जंनसंख्या  के  5%  से  कम  न  हो  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  भ्रनसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्ितयों  को  फ्लेटों  का  आवंटंन

 3139.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  बाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कुल  कितमे

 दुकानों  आदि  का  आवंटन  किया  गया

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्ष-वार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोपों
 को  पृथक-पृथक  क्रितने  और  कितना  प्रतिशत  आवंटन  किया  तौर

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लोगों  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 द्वारा  दुकानों  आदि  के  आरक्षण/आवंटन  के  लिए  निर्धारित  मानदंड  क्‍या  है  ?

 बाहरी  विकेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  :

 ,

 ।  प्रश्िक्षण  के  लिए  विदेश  भेजे  गਂ  दूरदर्शन  करमं  बारी

 ह  ट्ट  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  सूचना  झौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि गत दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए द्रदर्शन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ओर उन्हें कितनी अवंधि के लिए-विदेश मेजा गया है तथा उन्हें प्रशिक्षण हेतु किस देश में मेजा गया था ? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्री ए० के० : सूचना संलग्न में दी गई है । विकरण गत दो.वर्षਂ के वौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए द्रदशंस कारमिकों का ब्योरा ह क्रम नाम और पेंदनाम देश जिसकी यात्रा ः की गई 2 3 4 श्री ए० के० से . जापान केन्द्र दूरदर्शन | मद्रास 206
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 ,  श्री  ए०
 प्रोडयसर  ग्रड  2

 कमा  जे श्री  केलली  कमरामन स्श  ॥

 .  श्री  एस  ०  जी०  फिल्म
 ५ संपाटक 11५१,

 ,  श्री  एम०  के०  वरिष्ठ

 इस्जीनियरी

 दूरदर्शन  बम्बई

 ,  कु०  चित्रा  ए०भार०ओ०

 दूरदर्शन  मद्रास

 ,  श्री  पी०  के०

 दूरदर्शन
 कलकत्ता

 ,  श्री  आर०  सहायक
 केन्द्र  निदेशक

 ,  श्री  एन०

 दूरदर्शन  मद्रास

 श्रीमती  कुसुम
 दूरदर्शन

 दिल्ली

 ,  श्री  दूरदर्शन
 दिल्‍ली

 ',  श्रौ  एम०  एल०  सहायक  कर  .

 समाचार  दूरद््श॑न

 दिल्‍ली

 श्री  ई०  कृष्णा  प्रोड्यूसर
 श्री  आर०  कमरामन

 ब्री
 के०  एस०  आर०

 .  श्री  के०  एघ०  ई०  उपग्रह

 द्रदशंन  हैदराबाद

 लिखित  उत्तर

 ७...  TT  5  दा

 19-3-84  से  13-4-g4  मलयेशिया

 ,  16-4-84  से  18-5-84  मलेशिया

 21-5-84  से  16-6-84.  मलेक्षिया

 16-4-84  से  18-5-84  मलेशिया

 :  11-6-84  से  6-7-84  मलेशिया

 .  16-7-84  से  27-7-84..  भीलंका

 16-7-84  से  10-8-84  मलेदिया
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 1.  2  3  4

 17,  श्रीमती  कमलिनी  16-8-84  से  14-12-84  मीदरलेंड

 द्रदर्शन  दिल्‍ली

 18.  श्री  एम०  एन०  3-9-84  से  16-11-84.  एफ०आर०  जी०

 निदेशक  ॥

 19,  कु०  भक्षित  17-9-84  से  21-9-84 =  सोवियत  संघ

 उपग्रह  दूरदर्शन  दिल्‍ली
 7

 20,  श्री  आर०  8.-10-84  से  19-10-84  मलेशिया

 संदर्म  दूरदर्शन
 मद्रास

 21.  श्री  शिवाजी  बाला  फुलसुन्दर

 प्रोड्यूस  दूरदर्शन
 बम्बई

 22.  श्री  एन०  कंमरामेन  8-10-84  से  2-11-84  श्रीलंका

 द्रदक्षन  जालंधर

 23.  श्री  के०  सुरेश  एफ०  Fo,  8-10-84  से  2-11-84  .  श्रीलंका  है

 ,  उपग्रह  दूरदर्शन  हैदराबाद

 24.  श्री  एस०के०  ग्राफिक  13-10-84  से  8-11-88  बंगला  देश

 आटिस्ट/पर्यवेक्षक,  दूरदशैन  केन्द्र

 दिल्ली  ॥

 25.  श्री  पी०  के०  13-10-84  से  8-11-84  बंगला  देश

 सीनिक  उपग्रह

 दूरदर्शन  कूटक
 26.  श्री  जफर  16-10-84  से  19-10-84.  मलेशिया

 _

 दूरदर्शन  श्रीनगर

 1985

 1  2
 ह

 3  4

 1.  कु०  नालिनी  4-2-85  से  8-2-85  मलेशिया

 दूरदर्शन  बंगलौर
 ,

 2.  श्री  मधुपेन्द्र  उप  निदेशक  25-2-85  से  1-3-85  अमरीका
 इन्जीनियरी  ट
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 3

 wo

 10.
 -  केन्द्र  दूरदर्शन

 15.

 2

 श्री  अतुल  सहायक  केन्द्र

 दूरद्ेन
 लखनऊ

 .  श्री  बी०  अधिका  प्रोड्यसर
 दरद्ांन  कटक

 .  श्री  ए०  सहायक
 केन्द्र  दिल्‍ली

 .  श्री  एस  ०  एच०  निदेशक
 इंस्जीनियरी
 श्री  एन०  उपनिदेशक
 इंजीनियर

 .  श्री  वाई०  केरद्र

 दू  रदर्शन  दिल्‍ली

 .  श्री  वेद  सहायक  केन्द्र

 दूरदर्शन

 नह  दिल्‍ली

 श्री  बी०  एल०  सहायक

 दिल्ली

 ,  श्री  अविनाश

 दूरदर्शन  नई  दिल्‍ली

 ,  श्री  सी०  डीं०  उपनिदेशक
 इन्जी  नियर

 ,  श्री  एस०  डी०  उपनिदेशक
 दूरदर्शन

 कलकत्ता

 ,  श्री  यशपाल

 उपग्रह  दूरदशंन  दिल्‍ली

 श्री  द्यामल  राय

 संदर्म  कलकत्ता

 लिखित  उत्तर

 -
 3  ५

 ]
 |  25-2-85  से  5-4-85  मलेशिया

 |
 ज

 20.5-85  से  24-5-85  बरतानिया

 है  ह
 |  23-5-85  से  2+6-85  क्रांस
 |

 हर

 23-5-85  से  22-7-85  फ्रांस

 23-5-85  से  15-7-85  क्रांस

 23-5-85  से  15-7-85  फ्रांस

 23-5-85  से  17-6-85  फ्रांस

 8-6-85  से  19-7-85  अमरीका

 15-17-7-85  फ्रांस

 10-20-7-85  मलेशिया
 है

 9-26-7-85  मलेशिया
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 लिखित  उत्तर  24  1986

 1  3  4
 रा  आया  अल  कब  ० न++ कम  कब  »+  नम  ०3५ਂ  +-मकनमनवाक  आम  बला  लत

 श्री  सी०  बी०  18-7-85  से  7-10-85  जापान
 *

 सहायक  केन्द्र
 *

 द्रदश्न  बंगलौर
 17.  श्री  जी०  एस»

 दूरदहंन  केन्द्र,बम्बई  |  |  29-7-85  से  30:8-85  .  मलेशिया
 18.  श्री  वी०  एम०  |

 उपग्रह  दूरदर्शन  हैदराबाद  |  ह

 19.  श्री  सी०  बाई०  |
 एफ०  ई०  दूरदर्शन  बम्बई

 20.  श्री  डी०  नारायण  19-8-85  से  4-10-855  .  मलेशिया
 केन्द्र  एम०सी०टी  ०वबी०
 बेलगांव

 21.  श्रीमती  निम्मी  प्रोड्यूसर
 22.  श्री  यू०  एन०  2-9-85  से  4-10-85  ..  फिलीपीन्स

 उपग्रह  दूरदर्शन  नई  दिल्‍ली  ।
 23.  श्री  कशमीरी  उप  निदेशक  19-9-85  से  15-12-85.  बरतामिया

 दूरदर्शन  महानिदेशालय
 24.  श्री  वीरेन्द्र  23-8-85  20-12-85  .  युगोस्लाविया

 दूरदर्शन  महानिदेशालय
 ह

 25.  श्री  वी०  डी०  सहायक  14-10-85  से  8-11-85  मलेशिया
 समाचार  सम्पादक

 26.  श्रीं  राजेश  कमरामेन  )
 27.  श्री  पी०  सी०  वरिष्ठ  |

 इन्जीनियरी  ह
 28.  श्री  ए०  के०  फिल्म  संपादक  |  14-10-85  से  8-11-85  मलेशिया

 द्रदर्शन  नई  |
 ह

 29.  श्री  के०  समाचार
 .  दूरदशंन  नई  दिल्‍ली  |  18-30-11-85

 30  श्री  मनमोहन  |
 द्रदशन  नई  दिल्ली  है|

 31.  श्री  सी०  बी०  सहायक  25-11-85  से  13-12-85  मलेशिया
 निदेशक  दूरदशंन

 ह

 महामिदेशालय
 32.  श्री  मंजू  प्रोड्यूसर  है
 33.  श्री  मो०  अशरीफ  कैमरामन  |
 34,  श्री  अली  मोहम्मद  फिल्म  |

 -  संपादक  |

 25-11-85  से  20-12-85  मलेशिया

 210



 3  1908  लिखित  उत्तरं

 बाढ़  ओर  सूखा  राहुत  पर  व्यय

 3141.  श्री  के०  रामसूर्ति  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  और  वर्ष-वार  बाढ़  और  सूखा  राहत
 कार्यों  पर  कितना  व्यय  किया  .
 >

 क्या  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  जो  प्रायः  सूखा  भौर  बाढ़  ग्रस्त  रहते
 और

 |  ः  ॥॒

 यदि  तो  उनका  राज्य-वार/संघ-राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेलद्र  :

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात्‌  1983-84  से  1985-86  के  दोरान  बाढ़  आदि  के  लिए  तथा  सूख  के

 लिए  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  मंजूर  की  गई  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  प्रदर्शित  करने  वाले  विवरण

 संलग्न  विवरण  1  और  1  में  दिए  गए  भ

 और  :  सूखा  प्रवरण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  13  राज्यों  के  615  खंडों  को  सूखा
 प्रवण  बताया  गया  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  चार  खंडों  की  संलग्न  विवरण  1]  में  दी  गयी

 कृषि  मंत्रालय  ने  बाढ़ों  से  बार-बार  प्रमाणित  किसी  क्षंत्र  का  पता  नहीं  लगाया

 विवरण  1

 वपये

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  1983-84.  1984.85._  1985-86
 --.____-+

 1  आन्ध्र  प्रदेश  96.70  29:84  15.49  »८

 2  असम

 ह
 11.07  39.12  22.16

 3  बिहार  38  02  20.92X  ५

 4...  गुजरात  43,67  X  —  --

 5.  हरियाणा  17.07  1.55  7.94

 6  हिमाचल  प्रदेश  8.29  2.73  12.40

 7  जम्मू  व  कश्मीर  1.00  3.78  --

 8  कर्नाटक  3.29  —

 9  केरल  वि  न८  21.33  134.79

 10.  मध्य  प्रदेश  6.69  %  5.91

 11.  महाराष्ट्र  24.69  न  «  14.19
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 लिखित  उत्तेरं

 1
 ननभ+भ++3म  मन  कम  न  ननननननीिय१ियियपनीनिीनिनष  नननननननीणन-+--833)-क8अभअ-अ3न+33333फड  उ  अठ  चन्‍ॉ  सस  इक

 30.

 2

 मणिपुर

 मेंघालय

 नागालेंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पद्दिचम  बंगाल

 ,  अरुणाचल  प्रदेश

 3  4

 --  0.28

 0.73  2.93  »<

 0.77  --

 22.98  9८  23.43

 8.93  4,99

 6.33  »<

 27.96

 4.50  7.30

 56.44  2८  १८  57.24

 0.60  48.03

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  --  --

 चंडीगढ़  प्रशासन

 मोआ  दमन  तथा  दीप

 दिल्ली

 लक्ष्यद्वीप

 मिजोरम

 पांडिचेरी

 दादर  तथा  नागर  हवेनी

 24  1986

 5

 1,60

 2.61

 0.24

 32.62

 60.88

 4.98

 5.53  x

 66.81

 4.42  %८

 »%

 10.65  X

 3.79

 x  इस  वर्ष  के  प्रयोग  के  लिए  पिछले  वर्ष  मंजूर  की  गई  सहायता  शामिल  है  ।

 XX  ><  इसके  अलावा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  1983-84  की  बाढ़  के  लिए  1985-86  में
 “8.00  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजूर  की

 ह

 x  X  X  1983-84  की  बाढ़ों  के  लिए  मंजूर  किये  गए  8.00  करोड़  रुपये  शामिल  हैं  ।
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 विवरण  1[

 रुपये

 क्रम  संख्या  राज्व/संघ  राज्य  क्षेत्र  1983-84
 .

 1984-85  1985-86

 1  आंध्र  प्रदेश  28.26  54.42  63.09

 2  बिहार  8.98  --

 3  9.18  31.83

 4.  हरियाणा  न+  8.70  X  9.21

 5  हिमाचल  प्रदेश  12.70  23.13%  »८  X

 6  जम्मू  व  कद्मीर  न  न+  4.12

 7  कर्नाटक  14.00  4.00  32.73  62.46

 8...  केरल  42.46  न+  0.30

 9...  मध्य  प्रदेंश  22.29  11.38  51.11

 10.  ”  महाराष्ट्र  11.63  30.63  65.56

 हु  1.20  X

 11...  उड़ीसा  24.65  2.95  6.00 X  X

 12.  पंजाब  न  6.35+  8.14

 13.  राजस्थान  39.85  5.43  -  89.65  »<

 14.  सिक्किम  0.13  --  -

 तमिलनाईं  59.15
 न  _

 16...  उत्तर  प्रदेश  1.57  8.10  51.78

 17...  पश्चिम  बंगाल  30.59  न्‍-+  न

 18.  अरुणा चल  प्रदेश  0.09  --  --

 19...  मिजोरम  1,43  0.84  0.24

 20.  0.44  न  1.19

 शीत  लहर  कपास  की  हानि  और  नहर  में  दरार  आने  के  लिए ज्ञात  लहर  कपास  की  हानि  और  नहर  में  दरार  आने  के  लिए  मंजूर  की  गई  रकम  ।

 २  --  में  उपयोग  के  लिए  के  दौरान  मंजूर  की  गई  सहायता  शामिल



 लिखित  उतं९  24  1986

 nn  ०.००

 विवरण  का

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  तहत  कवर  किए  गए  जिलों  तथा

 खंडों  को  संख्या  के  राज्यवार  ब्यौरे

 राज्य  जिलों  की  संख्या  -  खंडों  को  संद्याਂ

 1.  आँध्र  प्रदेश
 ।

 8  69  र
 ह

 2.  बिहार  5  $4

 3.  गृजरात  8  43

 4.  जम्मू  व  कदमीर  2  13  *

 5.  कर्नाटक  11  है|

 6.  हरियाणा  1  ह़  9

 7,  मध्य  प्रदेश  6  49

 8.  महाराष्ट्र  12  74

 9.  राजस्थान
 *

 9  30

 10.  उड़ीसा  4  39  /”

 11.  तमिलनाडु  6  43
 ॥॒

 . 12.'  उत्तर  प्रदेश  16  87

 13.  पदिचम  बंगाल  3  34

 योग  :  90  ॥  65.

 एकीक्त  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केरल  को  सहायता

 3142.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचल्धन  :  क्‍या  कृषि  मन्‍त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 198  5-86  के  दौरान  केरल  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यत्रम  के  अन्तगंत  कितने  परिवारों  को

 सहायता  दी  गई  और  राज्य  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  दी  गई  कुल  राज  सहायता  और  कऋ्रणों  का
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संभालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  :  वर्ष

 1985-86  के  दौसन  केरल  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  71,376  परिवारों  को

 सहायता  दी  गई  थी  ।  लाभाधियों  को  775-28  लाख  रुपये  की आथिक  सहायता  प्रदान  की  गई  तथा
 1677:23  लाख  रुपये  के  ऋण  दिए  गए  ।  ड़
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 आंध्र  प्रदेश  में  खनन  अनुसंधान  संस्थान  को  स्थापना

 3143.  श्री  एस०  पलाकोंड्रायुड्‌  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 ह

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  कड्डापाह  में  एक  खनन  संस्थान  स्थापित  करने  का  -

 कोई  प्रस्ताव  .

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ते  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  प्रस्ताव”"का  ब्यौरा  क्या  है  और  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 खान  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  :  केन्द्र  सरकार  के  पास  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।  '

 नि
 जी  नहीं  ।  ह

 प्रश्न  ही  नहीं

 पह्चिस  प्रंगाल  के  छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  मगरों  का  विकास  *

 3144.  श्री  सरयगोपाल  मिश्र  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्चिम  बंगाल

 कुछ  छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  शहरों  के  विक्नास  के  लिए  कुछ  घन  राशि  देने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  योजना  के  अन्तगंत  नगरों  के  चयन  का  मानदंड  कया

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर

 31-10-86  तक  दी  गई  रिलीजों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  निधियों  का  आगे  रिलीज

 करना  निर्धारित  मार्गदशशनों  के  अनुसार  कार्यान्वयन  की  प्रगति  तथा  पूरी  की  गई  परियोजना

 की  प्राप्ति  पर  निर्मर  करेगा  ।  -
 हि

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्ज  के  छाहरों  के  एकीकृत  विकास  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  एक
 लाख  और  इससे  कम  आबादी  वाले  शहर  भाते  जिला  मुख्यालय  उप  प्रभागीय  मंडी

 शहरों  और  अन्य  महत्वपूर्ण  विकास  केन्द्रों  को  प्रथमिकता  दी  जाती  है  ताकि  बड़े-बड़े  शहरों  में

 आबादी  के  प्रवजन  को  रोका  जा  सके  और  दूर  दराज  के  ग्रामों  को  लाभ  पहुंचे  ओऔ  क्षंत्र/जिले  का

 सम्पूर्ण  रूपं  से  सन्‍्तुलित  विकास  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों

 को  देखते  हुए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  चयन  किया  जाता  है  ।
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 विवरण

 रषयें

 ऋम  स ं०  विवरण  राशि

 योजना  के  दौरान  चालू  योजनाओं  155-90

 के  लिए  रिलीज  की  गई  राशि

 2.
 Tat
 वीं  योजना  के  दोरान  राज्य  को  आवंटित
 किये  गए  5  शहरों  में  से  31-10-1986

 तक  केवल  3  शहरों  को  लाभान्वित  किया

 गया  है  ।

 नये  शहरों  के  लिए  रिलीज  की  गई  राशि  48-80

 हैं  20440

 टेगोर  की  कृतियों  पर  धारावाहिक  टी०  वी०  कार्यक्रम  तेयार  करता

 3145,  श्री  हम्नान  सोल्लाहू  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हि
 कया  सरकार  का  विचार  गुरू  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  की  125  वों  जयन्ती  के  अवसर  प्र

 टैगोर  की  किसी  कृति  पर  आधारित  धारावाहिक  टी  ०वी  ०  कार्यक्रम  तेयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 यह  कब  तक  आरम्भं  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ए०  कं०  :  से

 हां  |  टेगोर  की  लघु  कहानियों  पर  आधारित  श्री  बिजाय  चटर्जी  द्वारा  तंयार  किए  गए  एक

 वाहिक  को  दूरदछांन  पर  23  1986  मास  के  हर  चौथे  शनिवार  को  रात  9-55

 कास्ट  किया  जा  रहा

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 आन्प्र  प्रदेश  में  बाढ़  से  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंसकानों  के  निर्माण  के

 लिए  प्लावंटित  को  गई  धन  राधि

 3146,  औ  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  में  बाढ़  से  प्रभावित  क्षंत्रों  में  मकानों  के  निर्माण  के  लिए

 हाल  ही  में  धन  दिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  योजना  के  लाभाथियों  का  चयन  करने  के  लिए  कया  मानदंड  अपनाए  गए
 और

 लाभाधियों  के  निष्पक्ष  और  न्यायसंगत  चयन  पर  देखरेख  करने  के  लिए  क्या  निगरानी

 थोजना  बनाई  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल्र  :

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  में  बाढ़ों  से  क्षतिग्रस्त  अथवा  बरवाद  हुए  मकानों  की

 मरम्मत  और  पु्ननर्माण  के  लिए  हाल  ही  में  11:75  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  की

 मंजूरी  दी  है  ।

 ओर  प्रभावित  लोगों  को  राहत  संबंधी  सहायता  देना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी

 भारत  सरकार  इस  संबंध  में  अलग-अलग  व्यक्तियों  से  व्यवहार  नहीं  करती  है  ।

 ध्रांप्न  प्रदेश  में  प्रकाशम  जिले  में  भारतोय  मू-सर्वेक्षण  विभाग

 द्वारा  सर्वेक्षण

 3147.  श्री  सी०  सम्बु  :  क्या  इस्पात  और  छान  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  मू-सव क्षण
 विभाग  ने  आंध्र  प्रदेश  में  प्रकाशन  जिले  में  सर्वेक्षण  काये

 स्थगित  कर  दिया  े
 ,

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (aj  यदि  तो  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  और  खान-मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामवुलारी  :

 जी
 ः

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  मू-वैज्ञानिक  सर्व  क्षण  द्वारा  प्रकाशम  जिले  के  भू-भागों  में  क्रमबद्ध  म्वेशानिक
 मानचित्रण  जारी  तांबा-सीसा  खनिजों  के  लिए  कुछ  सम्भावित  क्षंत्रों  का  विस्तृत  अन्वेषण  किया
 गया  परन्तु  अब  तक  प्राप्त  परिणाम  उत्साहंवर्धक  नहीं  एयरबोर्न  एनोमली  वाले  कूछ  अनुकूल
 जोनों  का  विस्तृत  अन्वेषण  किया  जा  रहा

 हल्दिया  उर्वरक  संयंत्र  चालू  करते  पर  ब्यय  १९  रोक  लगाना

 3148,  श्री  समत  कुमार  संडल  :  कया  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  हल्दिया  उर्वरक  संयंत्र  के  चालू  करमे  पर  सभी  प्रकार  के  व्यय  पर

 रोक  लगाने  का  आदेश  दिया  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  :  हां  ।

 समीक्षा  होने  तक  हिन्दुस्तान  फरटिलाइजर  कार्पोरेशन  छि०  को  कहा  गया  है  कि  संयंत्र  को  चालू  करने

 के  कार्यकलाप  पर  कोई  व्यय  न  करे  और  व्यय  को  मजदूसे  तथा  इसी  प्रकार  के  स्थायी  व्ययों  तक

 ही  सीमित
 ्क

 डिजाइन  बारम्बार  उपस्कर  की  खराबी  तथा  संयंत्र  चालू  करते  के
 कलापों  पर  भारी  व्यय  ।

 के  बदले  कार्यक्रम  के  लिए  आन्प्र  प्रदेश  को  खाद्यान्न

 3149.  श्री  एस०  पलाकेड़ायुंड्‌ू  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  सूखा  तथा  बाहइग्रस्त  क्षत्रों  में  के  बदले  अनाजਂ  कायंक्रम्‌

 शुरू  करने  के  लिए  दो  लाख  टन  अतिरिक्त  खाद्यान्न  मंजूर  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और  *

 यदि  तो  अभ्यावेदश  का  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  सरकार  द्वारा  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामानन्द  :  और

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम/ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  सामान्य

 योजना  कार्येक्रम  हैं  तथा  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  खाद्यान्नों  का वितरण  निश्चित  मान

 दंड  के  आधार  पर  किया  जाता  है  जिसके  तहत  :0  प्रतिशत  बल  खेतीहर  सीमान्त  कामगारों

 तथा  सीमान्त  किसानों  की  संखुया  को  दिया  जाता  है  तथा  50  प्रतिशत  बल  गरीबी  के  प्रभाव  पर

 दिया  जाता  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वाले  खाद्यान्नों  के  प्रयोग  की  ।  अनुमति  उन

 मजदूरों  को  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  दिए  जाने  के  लिए  है  जो  कि  सूखा/बाढ़  राहत  कार्यों  में  लगे

 हुए  हैं  परम्तु  सामान्यतया  इस  उहू  श्य  के  लिए  अतिरिक्त  खाद्यान्न  नहीं  दिए  जाते  इन

 कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  कूल  किए  गए  आबंटन  में  से  खाद्यान्तों  के  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  कभी

 कभी  राज्यों  के  निष्पादन  आदि  के  आधार  पर  खाद्मान्नों  की.अतिरिक्त  मात्रा  रिलीज  की  जाती  है  ।

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जैसे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार

 गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  रोजगार  के  सृजन  की  संभावना  को  सहायतां  की  इस  राशि  का

 निर्धारण  करते  समय  ध्यान  में  रखता  जाता  है  लेकिन  सूखा  तथा  बाढ़  सहायता  कार्य  के  लिए  सहायता
 अलग  से  अभाव  राहत  के  रूप  में  प्रदान  की  जाती
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 अप्नि  प्रदेश  के  संबंध  में  वर्ष  1986-87  के  दौरान  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  कराये  गए
 खद्यान्नों  को  कूल  मात्रा  190405  मीटरी  टन  है  जिसमें  वर्ष  1985-86  का  भी  उपयोग  में  न  लाया

 गया  होष  खाद्यान्न  शामिल  है  |  इसमें  से केवल  45117  मीटरी.टन  मात्रा  को  उपयोग  में  लाये  जाने

 की  सूचना  मिली

 चूंकि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्येक्रम/ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के

 अस्तगंत  आबंटित  खाद्याननों  की  काफी  मान्ना  उपयोग  में  नहीं  लाई  गई  आंध्र  प्रदेश  सरकार
 से  प्राप्त  2 लाख  मीटरी  टन  भ्रतिरिक्‍त  खाद्याननों  क ेआबंदन  के  अनुरीध  को  पूरा  नहीं  किया  जा
 सकता  ।

 ॥

 4
 एपियाड  फ्लंटों  की  बिक्री

 3150.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एशियाई  खेल  गांव  में  कितने  भव्य  फ्लैट  अभी  तक  नहीं  बिके

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  और

 सरकार  का  इन  फ्लैटों  का  किस  तरह  प्रयोग  करने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  एशियाई  खेल
 गांव  में  अभी  भी  315  फ्लैटों  की  बिक्री  की  जानी  है  ।  सरकार  के  निर्णय  के  इनमें  से  57

 फ्लैट  विदेशी  मुद्रा  में  प्रवासी  भारतीप्रों  को  बेचने  के  लिए  उद्दिष्ट  किए  गए  हैं  और  शेष  की  बिक्री

 नीलामी  द्वारा  की  जानी  है  ।

 विशाम  विहार  के  लिए  फास  ओर  निर्माण  पृतति
 प्रमाणपत्र  आरी  करना

 3151.  भ्रो  राम  घन  :  क्‍या  धाहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  वर्ष  1985  के  दौरान  विज्ञान  बिहार  में  भवन  निर्माताओं
 से  फाममं  और  निर्माणपू्ति  प्रमाणपत्र  जारी  करने  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 और

 ॥

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  ये  आवेदन-पन्र  कब  प्राप्त  हुई  और  प्रत्पेक  मामले  भें

 भवन  निर्माताओं  को  स्वीकृति|आपस्ति  की  सूचना  कब  मेजी  गई

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  दलबोर  :  विशान  बिहार  सहकारी

 गह  निर्माण  समिति  के  सदस्यों  से  1985  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  14  प्रपत्र

 के  आवेदन  पत्र  तथा  7  पूर्णता  प्रमाण  पत्रों  के  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  (1)  और  (II)  में  दिए  गए
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 प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  क्षि  उतपावन  में  हामि

 3152.  भरी  हस्नान  मोल्लाह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  चालू  वर्ष  के

 दौरान  बाह  और  अन्य  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  प्रत्येक  र,ज्य  मेँ  कितनी  मात्रा  में  कूषि  उत्पादन
 की  क्षति  हुई  और  इससे  कितने  धन  की  हानि  हुई

 है

 कृषि  मग्जालय  में  कृषि  भौर  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :

 वर्ष  1986-87  के  लिए  फसल  उत्पादन  के  अन्तिम  आकलन  राज्यों  से  अभी  देय  नहीं  हुएं
 इस  स्थिति  में  उत्पादन  की  संभावित  हानि  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं

 पलेरू  जलाइय  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  को  सहायता

 3153,  श्री  सी  सम्बु  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  संरकार  ने  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  को जल  सप्लाई  करने  के

 लिए  यलेरू  जलाह्यय  का  निर्माण  कार्य  तेज  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  70  करोड़  रुपये  की

 सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  ओर  जान  मन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 पद्चिस  बंगाल  के  लिए  सछलो  पालन  योजना

 3154.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मछली  पालन के  क्षंत्र  में  कोई  दीघंकालीन  या  अल्पकालीन  योजना  तैयार  की

 गई  और

 यदि  तो  मत्स्य  क्रांति  में  पद्चिम  बंगाल  के  संदर्म  में  कितनी  क्षमता  का
 पु लक्ष्य

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  योगेना  :

 पश्चिमी  बंगाल  में  मछली  पालन  की  योजना  का  उद्देश्य  जिन-तालों  में  पहले  से

 मछली  पालन  किया  जा  रहा  है/तथा  उनमें  उत्पादकता  को  बढ़ाना  तथा  और  अधिक  अनुपयुक्त  जल
 क्षेत्र  को  उचित  विकास  द्वारा  मछली  पालन  के  अन्तर्गत  लाना  पद्दिचमी  बंगाल  में  ग्रामीण  तालों

 पोखरों  में  मछली  पालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  अन्तदेंशीय  मछली

 पालन  परियोजना  के  अन्तर्गत  16  मछली  पालन  विकास  एजेंसियां  स्थापित  की  गई  अब  तक

 उन्होंने  लगभग  40,000  हैक्टार  जल  क्षेत्र  में  गहन  मछली  पालन  शुरू  किया  है  जिससे
 लगभग
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 इतने  ही  मछली
 पालकों  को  लाभ  पहुंचा  इस  कार्यक्रम  और  विभन्‍न  अन्य  योजनाओं  के  अस्तर्गत

 मछली  पालन  के  लिए  दी  गई  विस्तार  सम्बन्धी  एवं  वित्तीय  सहायता  के  परिणामस्वरूप  उत्पादकता
 बढ़ी  पश्चिमी  बंगाल  ने  उन्नत  प्रजनन  तकनीकों  को  अपनाकर  मत्स्य-बीज-उत्पादन  काय॑  में  भी

 ला  दी  इस  प्रयोजन  के  लिए  तीन  वाणिज्यिक  मत्स्य-बीज  हैंचरियां  खोली  गई  हैं  जिनकी

 उत्पादन  क्षमता  435  लाख  प्रतिवर्ष  भन्तर्देशीय  मत्स्य  संसाधनों  से  मछली  उत्पादन  जो  1979  में

 में  232  लाख  टन  बढ़  कर  1984  में  3:50  लाख  टन  हो  गया  ।  मत्स्य  बीज

 जो  1979-80  में  300  मिलियन  बढ़  कर  1985-86  में  5000  मिलियन  हो  गया

 श्रांप्न  प्रदेश  में  चल  रहो  लानें

 3155,  भरी  टी०  बालगोड़  :  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आम्श्र  प्रदेश  में  कितनी  खानों  में  काम  चल

 गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षत्रों  में  क्षेत्रतार  कितनी  खानें  भौर

 प्रत्येक  खान  की  क्षमता  कितनी  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्मालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  रामहुलारी
 से  उपलब्ध  जानकारी  के  1985  मे  आन्ध्र  प्रदेश  में  415  खानों  में  उत्पादन  किया

 जा  रहा  था  जिसमें  से  78  खानें  सरकारी  क्षेत्र  में  और  337  निजी  क्षेत्र  में  खान-वार  क्षमता

 के  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 मध्य  प्रदेश  में  शीशा  अयस्क  के  भंड।र

 3156.  भरी  कृष्ण  सिह  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में,सीसा  अयस्क  के  पर्याप्त  भण्डार  पाये  गए  >

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  भण्डारों  का  वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  उपभोग  की  क्षमता  और  लाभग्रदता  का  पता
 लगाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामवुलारी  :

 _  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  के  कई  जिलों  में  तांबा  तथा  जस्ता  मिश्रित  सीसा  अयस्क  के  नगण्य  भंडार
 पाए  गए  परन्तु  ये  मंडार  वाणिज्यिक  विदोहन  के  अनुक्‌ल  नहीं  हैं  ।

 फूड  लासेज  इयू  दृ  सायल  इरोजनਂ  शी्घक  से  समाचार

 3157,  कह  एस०  एम०  ग्रश्डी  :  क्या
 कवि  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
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 किन ननककनननननम५५3+  ee  मन++न-ननन  न  न  =

 क्या  सरकार  का  ध्यान  24  1986  के  एक्सप्रेसਂ  मैं  मेसिव  फूड  लासेज

 टू  स|यल  शीर्षक  से  प्रकादित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  कया  इस  समाचार  के  अनुसार  नदियां  भारत  की  भूमि  की  ऊपरी  परत

 का  1200  करोड़  टन  भाग  प्रति  वर्ष  बहा  ले  जाती

 कया  सरकार  ने  इस  समाचार  की  विस्तृत  जांच  की  और

 यदि  तो  मू-क्ष रण  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेश

 से  सरकार  को  24  1986  के  एक्सप्रेसਂ  फूड  लासेज  ड्यू
 ट  सायल  इरोजनਂ  शीषेक  से  प्रकाशित  सर्माचार  के  बारे  में  पता  समाचार  में  बताई  गई

 ह
 लंदन  की  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  1200  करोड़  टन  भूमि  की  ऊपरी  परत  -

 प्रति  वर्ष  क्षति  होने  के  बारे  जेसा  कि  समाचार  में  बताया  गया  विभिन्‍न  दस्तावेजों  में  बताये

 गए  अनुमानित  आंकड़े  6000  करोड़  टन  प्रति  वर्ष

 सरकार  को  देक्ष  में  मू-क्ष  रण  की  समस्याओं  और  खतरों  के  बारे  में  पता  पहली  पंचवर्षीय

 योजना  से  राज्य  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  दोनों  के  अन्तगंत  मू-क्षरण  की  रोकथाम  के  लिए  मृदा  और  जल

 संरक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये  हैं  । इंजीनियरी  और  वनस्पतिक  दोनों  उपाय  अपनाये  जाते  ये

 उपाय  हैं  :  बांध  टेरेस  मूमि  समतलन  और  जल  कृषि  की  उन्नत
 फसल  गुलीज  खड्डों  का  क्षारीय  भौर  लवणीय  मृदा  का

 सरागाह  विकास  जो  विभिन्‍न  प्रकार  की  मूमि  समस्या  के  स्वस्थ  पर  निर्मर  करते  छठी
 योजना  के  अन्त  तक  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  293  लाख  हैब्टार  क्षंत्र  का  मृदा  और

 नमी  संरक्षण  उपचार  की  विभिन्‍न  पद्धतियों  स ेउपचार  किया  गया  4

 फप्तल  बोसा  योजना  से  लाभाविग्त  हुए  किसान

 3158.  डा०  कृपा  सिन्‍्थु  भोई  :

 डा०  के०  जी०  अदियोडी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसानों  द्वारा  फसल  बीमा  योजना  की  प्रीमियम  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  जमा

 कराई  गई
 ह

 किसानों  को  फसलों  के  नुकसान  के  कारण  अब  तक  कितनी  घनराहवि  दी  गई

 और
 ह

 क्‍या  इस  योजना  का  रोग  प्रवण  क्षत्रों  में  भी  विस्तार  किया  जा  सकता  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्री  योगेश  :

 ओर  बहत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तग्रंत  एकत्र  प्रीमियम  तथा  भुगतान  किए  गए
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 दावों  के  संबंध  में  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  है  :

 ॥  रुपए  करोड़

 मौसम  एकत्र  किए  गए  प्रीमियम  भुगतान  किए  गए
 प्रभार  दावें

 7
 बरोीफ  8...  933...  9.33  -

 80.93
 1985-86  4.13  1.50

 86  ४...  8.74  शून्य
 (15-10-86

 जी

 मंत्रालय  हारा  महिला  विकास  प्रध्ययन  केस  को  का

 ॥  कण्जा  विया  जाना

 3159.  डा०  फूलरेणु  गृहा  :  क्‍या  हाहरी  विकास  मंत्री  महिला  विकास  अध्ययन  केन्द्र  को
 प्लाट  का  कब्जा  दिये  जाने  के  बारे  में  28  1986  के  अतारांकित  प्रदन  संस्या  796]  के  उत्तर
 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महिला  विकास  अध्ययन  केन्द्र  को  आवंटित  भूमि  में  बने  बंगले  को  खाली  कर

 दिया  गया  है/गिरा  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और  ५

 उक्त  संस्था  को  इसका  कब्जा  कब  तक  दिया  जाएगा  ?

 धाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलवीर  :  और  महिला  विकास
 अध्ययन  केन्द्र  को  आवंटित  मूमि  पर  बने  दोनों  बंगलों  को  खाली  करा  लिया  गया  एक  बंगले  को
 गिरा  दिया  गया  है  तथा  दूसरे  को  गिराया  जा  रहा

 दूसरे  बंगले  को  गिराने  और  स्थल  को  साफ  करने  के  पदचात्‌  जैसे  ही  भूमि  उपलब्ध

 होगी  उसका  कब्जा  आवंटी  संस्था  को  सौंप  दिया

 स्थानीय  स्वशासन  के  संसाधनों  को  ब्रढ़ाना

 3160.  श्री  शरद  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  स्थानीय  निकायों  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  की  समस्या  को  केंद्रीय

 सरकार  के  समक्ष  ब्रस्तुत  किया

 यदि  तो  क्‍या  ने  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  मेज  हैं

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  है  और  यदि  तो  इस  बारे  में

 झइनका  क्‍या  मत  और

 न्‍ः  .  225 t
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 किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  स्थानीय  निकायों  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  कै  तरीकों  पर

 किलर  करने  के  लिए  नगर  वित्त  आयोग  और  संसाधन  जुटाने  संबंधी  समितियां  स्थापित  की

 झहरी  थिकास  संत्रालय  में  राज्य  दलबोर  :  और  स्थानीय  शासन

 और  छहरी  विकास  की  केन्द्रीय  परिषद्‌  की  दिनांक  15  और  16  1986  को  दिल्ली  में  हुई
 जिसमें  राज्यों  से  स्थानीय  शासन/शहरी  विकास  जिभागों  के  प्रभारी  मंत्रियों  और

 सचिकी ंमे  भाग  लिया  में  यह  संकल्प  लिया  गया  था  कि  :

 (1)  केन्द्रीय  और  राज्य  करों  और  शुल्कों  में  से  संसाधनों  के  पर्याप्त  भाग  का  पालिक
 निकायों  को  हस्तान्तरण  किये  जाने  का  एक  विषोष  विश्वारा्थ  विषय  के  रूप  में

 इस  विषय  की  दामिल  करते  हुए  वित्त  आयोग  को  मेजा

 भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  जाए  कि  वह  पेशों  और

 गारों  पर  विद्यमान  कर  के  250.00  रुपग्रे  की  अधिकतभ  सीमा  को  समाप्त  करने  के

 लिए  सम्बद्ध  कानूनों  में  संशोधन  करने  हेतु  शीघ्र  उपाय  करे  ।

 ये  संकल्प  विचाराधीन

 यह  सूचित  किया  गया  है  कि  निम्नलिखित  राज्य  सरकारों  ने  पालिका  वित्त

 संसाधन  संग्रहण  समितियों  की  स्थापना  की  है

 1.  हिमाचल  प्रदेद्

 ०2-  केरल

 3.  असम

 4.  ग्रुजरात

 5.  कर्माटक

 6.  महाराष्ट्र

 हरारे  से  के  उद्घाटन  समारोह  का  सीधा  प्रसारण

 3161,  भरो  सी०  सांधव  रेड्डी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्या  हरारे  से  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  देशों  के  सम्मेलन  के  उद्घाटन  समारोह  का
 सीधा  असारण  अचानक  बन्द  होने  के  बारे  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  गई  भौर

 यदि  तो  जांच  के  क्या  निष्कं्ष  निकले  और  इस  प्रकार  के  व्यवधानों  की  पुनरावृत्ति
 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 सूचना  और  प्रसरण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  और  दूरदर्शन
 1  1986  को  दूरारे  में  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  उद्घाटन  समारोह  को  थूरेरूप  में

 है
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 टेलीकास्ट  नहीं  कर  पुष्ट  सूचना  के  अनुसार  उद्घाटन  अपराह्न  बज  मानक

 होना  था  |  अतएव  दूरदर्शन  ने  उद्धाटम  समारोह  को  सजीव  रूप  से  रिले  करने  हेतु  उपग्रह
 दो  घंटों  के  लिए  बुक  किया  था  ।  पिछले  अनुभव  को  देखते  हुए  यह  समय  पर्याप्त  सबक्ता

 गया  ।  हरारे  में  समारोह  निर्धारित  समय  से  |  घंटा  मिनट  बाद  शुरू  हुआ  ओर  द्रदशंंत  को
 इसकी  पहले  जानकारी  नहीं  थी  ।  क्योंकि  यह  स्पष्ट  हो  गया  कि  उपलब्ध  समय  के  भीतर

 सम्पूर्ण  समारोह  को  रिले  करना  संभव  नहीं  हो  उपग्रह  का  समय  बढ़।ने  के  लिए  तत्काल

 प्रयास  किए  परन्तु  उपग्रह  को  किसी  अन्य  देश  ढ्वारा  बुक  कर  लिए  जाने  के  कारण  अतिरिक्त

 समय  उपलब्ध  नहीं  हुआ  ।  इसके  परिणामस्वरूप  समग्रह  का  समम  पूरा  होते  ही  सजीव  ढेलीकास्ट

 समाप्त  हो  गया  ।  उद्घाटन  समारोह  के  शेष  भाग  की  वीडियो  रिकाडिंग  को  उसी  झ्ञास

 फ्राम  हरारेਂ  नामक  विद्यष  कार्यक्रम  में  रात  9.50  बजे  टेलीकास्ट  किया  गया

 सरकारी  जाँच  करने  का  तत्काल  आदेश  दिया  गया  और  जांच  का  परिणाम  यह  था  कि

 दूरदर्शन  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  लाचार  था  ।

 कर्नाटक  में  द्रदर्शन  नेटवर्क  का  विस्तार

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्‍या  कर्नाटक  राज्य  में  दुरबझंन  मेटबर्क  का  बिस्खार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कर्नाटक  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  की  स्ंब्या  कितनी  और

 कया  सरकार  का  विचार  कर्नाठक  के  बेलगांव  और  बीजआपुर  जंसे  दूरस्थ  जिलों  में
 दर्शन  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  है  ?

 सूचना  ओर  असारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हाँ  ।

 कर्नाटक  में  इस  समय  दो  उच्च  शक्ति  वाले  और  अल्प  दाकित  वाले  ट्रांसमीटर  काये
 *  क्र  रहे  सातवीं  योजना  की  स्कीमों  के  कोर्यान्क्ति  हो  जाने  राज्य  में  चार  उल्य  क्षति  वाले

 और  अल्प  शक्षित  वाले  ट्रांसमीटर  हो

 बेलगांव  और  बीजापुर  में  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  पहले  ही  कार्य  कर  रहे  सातवीं
 योजना  अवधि  के  दोरान  धारवाड़  में  उच्च  शवित  वाले  दूरदब्धन  ट्रांसमीटर  के  चालू  हो  पर
 इन  जिलों  में  दूरदर्शन  सेवा  में  सुधार  होने  की  उम्मीद

 भ्रोद्योगिक  प्रशिक्षण  दिल्‍ली  के  विभानोय  कर्मचारियों
 को  पदोन्नति

 श्री  पिपूंष  तिश्की  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जुलाई  के  दोराण  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि
 भौद्योगिक  प्रशिक्षण  दिल्‍ली  के  प्रधानाथाथं  के  के  वरिष्ठ  पद  के  लिए
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 विभागीय  प्रत्याशियों  को  उक्त  पद.पर  पदोन्नति  से  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  संशोधन '
 लागू  होने  की  तारीख  को  नियमित  आधार  पर  निचले  पद  पर  काम  करने  वाले  विभागीय  प्रत्याशियों
 के  मामले  में  अपेक्षित  शैक्षणिक  योग्यताओं  घर  जोर  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  :

 क्‍या  वर्तमान  भर्ती  नियमों  में  संशोधन  के  लिए  आवद्यक  प्रस्ताव  1982
 संचं  लीक  सेवा  आयोग  को  भेजे  गए

 (a)  यबवि  तो  बया  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  इन्हें  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इसमें  चिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  इनके  कब  तक  कार्यान्वित
 किये  जाने  की  संभावना

 -  भ्रम  सम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  हां  ।

 हां  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  बारे  में  सूचना  आज  तक

 प्रशासन  को  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 ह

 उपयुक्त  को  मह  नजर  रखते  प्रदन  ही  नहीं

 अज्योक  व्रिहार  में  एम०  झ्राई०  जी०  फ्लेटों  का  कब्जा

 3164.  श्रो  रामाअ्य  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  अक्ोक  विहार  में  एम०  आई०
 जी ०.  फ्लंटों  के  ऋब्जे  के  बारे  में  17  1986  के  अतारांकितਂ  प्रश्न  संख्या  3136  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे4के

 अशोक  विहार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैट  अभी  तक  तैयार  न  हीं  हुए  हैं  ओर
 आवंटितियों  को  अभी  कब्जे  के  लिए  इन्तजार  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कांरण  और  आवंटितियों  को  कब  तक  ये  प्लेट  दे  दिए

 .  और

 क्‍या  दिल्ली  विकाप्त  प्राधिकरण  का  विघार  आवंटितियों  द्वारा  जमा  की  गई  राशि  पर
 ध्याज  देने  का  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  और  अशोक  विहार  में
 मध्यम  आय  वर्ग  के  प्लैटों  का  निर्माण  30-9-86  को  पूरा  कर  दिया  गया  उन  आबंटियों
 को  कब्जे  के  पत्र  जारी  किये  जा  रहे  हैं  जिन्होंने  औपचास्किताएं  पूरी  कर  ली  हैं  और  अपेक्षित

 प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  ।

 «  फ्लेटों  के  तैयार  हो  जाने  की  तारीख  अर्थात  30-9-86  तक  आवंटियों  को
 उनकी  धरोहर  राशि  पर-और  मासिक  किह्ठतों  पर  7  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाएगा  ।

 228



 3  1908  )  लिखित  उत्तर

 महाराष्ट्र  मे ंफ़लल-बीसा  योजना

 3165,  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :

 श्री  बनवारो  लाल  प्रोहित  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  वर्ष  1985  और  1986  में  महाराष्ट्र  में  कितने  किसानों  को  फसल  बीमा  के  अंतर्गत
 लाया  गया  और  फसलों  को  हुए  नुकसान  के  लिए  राज्य  द्वारा  कितने  दावे  प्रस्तुत  किए

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  फसल  बीमा  के  दावे  बड़ी  संखूया  में  लम्बित  पड़े

 हुए  हु

 ॥
 ँ

 यदि  तो  उन  दावों  को  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 और  ५

 फसल  बीमा  कायेक्रम  को  अधिक  साथंक  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  योगेन्द्र  :

 1985  और  1986  के  दौरान  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  सम्मिलित  किसानों  को  कुछ  संख्या

 तथा  महाराष्ट्र  मे ंफसल  की  हानियों  के  लिए  उतने  द्वारा  ब्रस्तुत  किए  गए  दावों  से  संबंधित  ब्यौरे

 नीचे  दिए  गए  हैं  :

 मौसम  सम्मिलित  किसानों  की  रुपए
 ॥

 कुंल  संख्या  प्रस्तुत  किए  गए  दावों

 ॥  की  धनराशि
 i  ीीिविनिीीनननिनननीनीनीनीनीभझऊल्‍ऊ.33.ँैजच््कच््दा  8 ल्‍_््क्‍्ातात्ा  हे

 85  4.87  लाख  yer
 रबी  85-86  0.24  लाख  0.89

 खरीफ  86  लिए  लाख  श्न्य

 जी  .

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।  हि  ग

 वर्तमान  कार्यक्रम  किसानों  के  लिए  लाभकारी  है  और  आवश्यकता  पड़ने  पर  इसमें
 परिवततेन  किए  जाएंगे  ।  ०

 मेयरों  को  नागरिकोंਂ  के  हूप  सें  साम्यता  प्रदान  करना

 चिस्‍्ता  सोहन  :

 डा०  जी०  बिजय  राभाराव  :  बया  शहरी  बिक्ास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भारतीय  परिषद्‌  की  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में

 करने की मांग की गई क्‍या मेयरों की अखिल | में मेयरों को नागरिकोंਂ के रुप में मान्यता प्र बे 229
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 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  कीं  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 उक्त  बंठक  में  पारित  अन्य  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  क्‍या  है  ?

 हहुरो  जिकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  अखिल  भारतीय  महापौर

 परिषद्‌  की  कार्यकारिणी  समिति  ने  दिनांक  15  और  16  अक्तू  1986  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  -

 में  इस  आएय  का  कोई  संकल्प  पारित  नहीं  किया

 उपयुक्त  (5)  के  जत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बैठक  में  पारित  किये  गए  अन्य  संकल्पों  की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती

 [  फ्रंकालय  में  रखो  गयो  ।  देखिए  संबद्या  एल०  दो  3381/86]  ]  ।

 हल्विया  उ्बरक  संयंत्र  में  कमियां

 3167.  ओऔ  बारायण  चौथे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  हल्दिया  उर्वरक  संयंत्र  की  कुछ  कमियों  का  पता  लगा

 यदि  तो  किस  किस्म  की  कमियां  पायी  गयी

 केन्द्रीय  सरकार  हारा  हाल  ही  में  किए  गए  एक  अध्ययन  के  पदचात्‌  इस  संयंत्र  के  का्ये

 निष्पादन  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 इस  पर  कुल  कितनी  राशि  और  अधिकारियों  के  वेतनों

 लख्ं  की  गई  भर

 संयंत्र  में  सभी  प्रकार  का  कितना  उत्पादन  होता  है  और  उस  उत्पादन  का  रुपयों  में
 कितना  यूह््य  है  ?  ॥॒

 कवि  संत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  सें  साक्ष्य  संत्रो  आर०

 (a)  डिजाइन  की  कमियां  तथा  उपकरण  समस्याएं  आक्सी जन  कम्प्रेस्त  रों  ध्यान

 में  आई

 हाल  ही  में  कोई  विस्तृत  तकनीकी  अध्ययन  नहीं  किया  गया  ।

 1986  तक  परियोजना  पर  व्यय  की  गई  कुल  राधि  469.77  करोड़  रुपये

 परीक्षण  संचालन  1985  से  1986  के  दौरान  उत्पादन  एवं
 उसका  मूल्य  निम्न  प्रकार  था  :

 डतपाद  सो०  टल  में  उत्पादन  ₹०  मूल्य  लाखों  में

 यूरिया  23900  985,64

 मेथानोल  3292  201,30

 माइट्रो-फास्फेट  16805  623,62
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 जननी  न नननतनीतनी-नतसततनततनतननततत-न-सतभसस-तत33>>न न  —

 हुल्दिया  उर्वरक  निगम  का  उत्पादन  रुक  जाता

 3168.  डा०  भ्रीसतो  फूलरंणु  गुहा  :  क्‍या  कवि  मन्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेशम  के  हल्दिया  डिवीजन  ने
 1986  से  उर्वरकों  को  उत्पादन  करना  ब॑द  कर  दिया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कूथि  मंत्रालय  में  उंसक  विभाग  में  राज्य  संत्री  आर०  :  हां  ।

 हल्दिया  उर्वरक  परियोजना  197]  में  स्वीकृत  की  मई  और  इसे
 1976  में  चालू  होता  संयंत्र  यांत्रिक  रूप  से  1979  में  पूर्ण  हुआ  ।

 इस  संयंत्र  में  संचालन  प्रक्रिया  1982  से  आरम्भ  लेकिन  डिजाइन  की  खामियों  तथा

 बारम्बार.उपकरणों  में  खराबी  के  कारण  इसमें  दंकावट  आई  जिससे  लागत  में  मारी  वद्धि
 वाणिज्यिक  उत्पादन  अभी  प्रारम्भ  नहीं  हुआ

 अभी  कोई  निरद्िचित  तिथि  नहीं  बताई  जा  सकती

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  पश्चिस  बिहार  को  भामरिक

 सेजाएं  दिल्‍ली  लगर  विगस  को  सौंपना

 3169.  श्रीमतों  प्रभावती  गुप्ता  :  बया  हाहरी  विकात्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्प्रा  करें

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पश्चिम  विहार  के  ब्लाक  में  नागरिक  सेवाओं  संबंधी
 कार्य  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  किस  वर्ष  सौंपा  था  तथा  रह  रही  कमियों  की  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍लों
 नगर  निगम  ने  बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  कितमी  धनराशि  ली  और  उसका  मद-वार  ब्यौरा
 क्या

 कया  सभी  पुलियों  भौर  गलियों  से  बने  और  इंटों  से
 बने  के  बनाने  संबंधी  कार्य  भी  निगम  को  सौंप  गए  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में
 इन  निर्माण  कार्यों  पर  दिल्‍ली  विकास

 दिल्‍ली  नगर  ने  कितनी  धनराषि  ख्  को  है  ?  6

 धाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  विहार  में
 कोई  ब्लाक  नहीं  पाकेट  ब्लाक  पदिचम  विहार  का  एक  उप-पाकेष्ट
 इस  पाकेट  में  मू-लण्ड  विकास क्ष  त्र  के अतिरिक्त  अधिकांश  सहकारी  समितियों  का  क्षंत्र
 शामिल  है  ।  चूंकि  ब्लाक  की  नागरिक  सेवाओं  को  1980  में  दिल्ली  नगर  निगम  को
 सौंप  दिया  अतः  समितियों  का  में  को  दिल्‍ली  मगर  निगम
 को  नहों  सींपा  था  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  का  पूेतया  विकास  नहीं  हुआ  था  ।  इसी  पावे  ट

 लाक  समितियों  का  क्ष त्र  के  मूखण्ड  क्षत्रकी  सभी

 231



 लिखित  उत्तर  24  1986
 eee  पतन जग  अआिणयण  5  +  7  ---  ०  --

 पुलियां  तथा  कंकरीट  तथा  इंटों  का  कार्य  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपे  गए  पाकेट

 के  सहकारी  समितियों  के  क्षंत्र  में  इन  सेवाओं  के  अनुरक्षण.पर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने

 अब  तक  50,000  रुपए  व्यय  किए  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  पाए  गए  तांवा
 असयस्क  भण्डार

 3170.  आओ  कृष्ण  सिह  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 कया  मध्य  प्रदेश  में  तांबा  अयस्क  के  प्रचुर  मात्रा  में  भण्डार  होने  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 ।  इस्पात  और  खान  सम्त्रालय  में  खान  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  भोमती  रामबुलारी
 हां  ।

 जिला  ब।लाघाट  के  मलंजंखंड  तांबा  निक्षेप  में  अब  तक  की  पुष्टि  के
 सम्भावित  तथा  भावी  मंडारों  सहित  कुल  292.21  मि०  टन  तांबा  भंडार  है

 जिसमें  औसतन  1.39%  अंश  है  ।

 अब  मलंजखंड  तांबा  निक्ष  प  का  हिन्दुस्तान  क  पर  लि०  द्वारा  इस  समय  वाणिज्यिक
 पर  विदोहन  किया  जा  रहा  है  |

 और  बायी  टेक  संबंधी  कार्यशाला

 3171.  श्रीमती  डी०  के०  अण्डारों  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  सम्बन्धी  एक  कार्यशाला  का  नई  दिल्‍ली  में  आयोजन  किया
 .  गया

 ॥

 यदि  तो  इस  कार्यशाला  का  प्रायोजन  किस  एजेंसी  ने  किया  था  और  इसकी
 रिश्षों  की  कार्यान्वित  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  काय्येबाही  की  गई  है

 क्‍या  1985  में  कृषि  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  जैव-प्रौद्योगिकीय  नीतियों
 सम्बन्धी  कौई  अन्तर्राष्ट्रीय  गौष्ठी  हुई

 ox यदि  तो  इस  गोष्ठी  प्रायोजन  किस  एजेंसी  ने  किया  था  और  उसमें  क्या-क्या
 सिफारिशें  की  गई  और  इन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही

 क्या  संयुक्त  राज्य  विकास  एजेंसी  और  भारतीय  कृषि  अनुसंघान-परिषद्‌  ने  हीलियोथिस
 के  जविकीय  नियंत्रण  सम्बन्धी  एक  कमंशाला  का  प्रायोजन  किया  और

 यदि  तो  प्रायोजन  एजेंसी  का  नाम  क्या  उसमें  क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई
 और  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 234



 3  1908  लिखित  उत्तर

 जन  —— अनक न

 क्षि  संत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेर  :
 जी  श्रीमान

 ।._  |

 चोथे  टेक्नीकल  आफ  एग्रीस  कृषि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  अन्तर्राष्ट्रीय
 सूचना  पार्टी  सिपेटिंग  सेन्टर  के  अवसर  पर  जिसका  आयोजन  1984  में  में  किया
 गया  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  बिब्लियोग्राफिकल  रिकार्डो  क ेसूची करण  और  वर्नीकरण  को

 एक  बेहतर  रिट्रीवल  सिस्टम  में  बदल  देना  चाहिए  |  इसे  एक  मानक  विद्व  जिसे  एग्रोवोक  कहा
 जाता  है  और  जिसमें  करीब  8,500  शब्दावली  के  इस्तेमाल  द्वारा  बदला  जाना  चाहिए  ।  इस  कायें
 के  विषयों  के  वर्गीकरण  और  सूधीकरण  की  नई  विकसित  पद्धति  को  उपयोग  में  लाते  के  लिए
 विभिन्‍न  दे्षों/देश  स  मूहों  में  सूची  बनाने  वालों  को  खाद्य  और  कृषि  संगठन  द्वारा  प्रशिक्षण  दिया  जाना
 था  ।  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  ने  कुछ  विदेशी  सहयोगियों  के  अतिरिक्त
 भारतीय  सहयोगियों  को  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  29-7-85  से  2-8-85  तक  नई  दिल्ली  में  इस  वर्कशाप
 का  आयोजन  किया  इसका  आयोजन  मुख्य  रूप  से  प्रशिक्षण  के  रूप  में  किया  गया  ताकि  उन्हें
 इस  पद्धति  के  बारे  में  जानकारी  दी  जा  सके  |  इस  वर्कशाप  को  आयोजित  करके  इस  कार्य  को  पूरा
 कर  लिया

 जी  श्रीमान  ।

 गोविन्द  वल्लभ  पंत  कृषि  और  प्रौद्योगिकी  पंतनगर  ने  विध्वविद्यालय

 रजत  जयन्ती  समारोह  कार्यक्रम  क ेएक  अभिन्न  अंग  के  रूप  में  इस  विचार  गोष्ठी  को  प्रायोजित

 किया  था  जिसके  साथ  जैव  औषध  विक्रेता  सोसाइटी  की  बाधिक  बैठक  का  भी

 आयोजन  किया  गया  था  इस  विचार  गोष्ठी  के  आयोजन  के  लिए  विश्वधिद्यालंय  सरकार  की  केवल

 अनुमति  चाहता  था  और  संबंधित  मंत्रालयों  के  परामर्श  से  उसे  यह  अनुमति  प्रदान  कर  दी  गई  |

 से  (9)  यह  वर्कशाप  यू०  एस०  डी०  ए०  और  आई०  सी०  ए०  आर»  दोनों  द्वारा

 संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  किया  गया  इसके  प्रारूप  अनुशंसा  में  23  मर्दे  हैं  जो
 अभी  भी  सहयोगी

 एजेंसियों  के विचाराधीन  हैं  ।  यू०  एस०  डी०  ए०  के  समन्वयकों  द्वारा  कार्यवाई  को

 अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  कार्यान्वयन  के  लिए  उन  पर  विचार  किया  *

 कोंकण  क्षेत्र  में  सूसे  को  स्थिति

 3172.  प्रो०  भधुदंडवर्ते  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  कोंकण  क्षेत्र  में  गंभीर  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  कई  स्थानों

 में  जल  के  स्रोत  सूख  गए  और  -

 यदि  तो  क्‍या  बड़े  पेमाने  पर  कुओं  की  खुदाई  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को

 नियत  वित्तीय  सहायता  दी  जाएगी  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  योगेला  :

 और  राज्य  सरकार  ने  सूखे  से  उत्पन्न  हुई  स्थिति  पर  ज्ञापन  भेजा  है  और  उसमें  सूचित  किया
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 है  कि  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षेत्र  में  कई  गांव  पीने  के  पानी  की  समस्या  का  सामना  कर  रहे  यह
 12  1986  को  प्राप्त  हुप्ला  है  और  केन्द्रीय  दल  ने  रिथति  का  जायजा  लेने  के  लिए  अभी

 राज्य  का  दोरा  नहीं  किया  है  ।

 विल्‍लो  को  परिवहन  समस्या  के  समाधान  के  लिए  नई  व्यवस्था

 3173.  श्री  अख्तर  हसन  :  क्‍या  द्हुरी  विकास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  दिल्‍ली  में  परिवहन  की  समस्या  दिन  प्रतिदिन  गम्भीर  बनती  जा  रही

 कया  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  कोई  नई  व्यवस्था  लागू  करने  संबंधी  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  नई  व्यवस्था  कब  से  लागू  किये  जाने  की  संभावना

 दाहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  दिल्ली  में

 रेबहन  की  बढ़ती  हुई  समस्याओं  से  भारत  सरकार  अर्थगत  कई  सम्भव  विकल्पों  का  पता
 लगाया  जा  रहा  है  और  परिवहन  की  किसी  विशिष्ट  नई  पद्धति  को  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 उपभोकता  मुल्य  स्चकांक
 3174.  श्री  मूल  चन्ड्र  डागा  :  क्‍या  श्रस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1५86  के  अन्त  में  उपभोक्‍ता  मूल्य  सूचकांक  कितना  था  और  यह  वर्ष  1984  -

 और  1985  की  इसी  अवधि  में  कितना  .

 कया  यह  बढ़  रहा  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 मूल्य  सूचकांक  निर्धारित  करने  के  लिए  किन  वस्तुओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  और
 ऐसा  कब  से  किया  जा  रहा

 (8)  क्‍या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ता  मुंल्य  सूचकांक  के  निर्धारण  के  लिए  आवास  के
 किराये  की  नियंत्रित  जो  कि  सामाजिक  जीवन  के  लिए  आवश्यक  सहित  और  अधिक  मदों  पर
 वेचार  करते  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  वर्ष  1984-86  के  सितम्बर  माह
 के  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  1960--100)  नीचे  दिए  गए  हैं

 बं  सितस्थर  का  सूचकांक  .

 1984  580
 1985  619
 1986  6576
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 ज+  ~  लजललततत

 सूचकांक  में  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  देखी  गई  इसका  मुख्य  कारण  विभिन्‍न  वस्तुओं  की

 कीमतों  में  मौसमी  राशन  की  न्नीजों  की  घटती  बढ़तो  आपूत्ति
 से  हन्डक्स  बास्केट  में  छामिल  किए  गए  मदों  की  सूची  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई

 है  ।  [ भ्रन्भालय  में  रक्तो  गई  ।  देखिए  संए्या  एल०  टी०  3308/86  |  ।  यह  50  ओऔद्गोगिक  केन्द्रों  के
 श्रमिक  वर्ग  के  परिवारों  के  बीच  किए  गए  1958-59  सर्वेक्षण  के  परिणामों  पर  आधारित
 आधार  1982  की  प्रस्तावित  नई  पृ  खला  1981-82  सर्वेक्षण  से  उद्षटित  उपभोक्ता  पैटने  में
 परिवर्तन  के  फंलस्वरूप  कई  नई  मदों  को  शामिल  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  पमधारा  विकास  कार्यक्रम

 3175.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्‍या  सरकार  का  वारानी  कृषि  भूमि  के  लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  कार्यक्रम

 आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  के  कितने  जिलों  में  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करमे

 का  प्रस्ताव

 इन  जिलों  के  राज्यवार  नाम  कया  हैं

 उपयुक्त  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल
 जी  हां  ।

 यह  कार्यक्रम  16  राज्यों  के  99  जिलों  को  अस्थायी  रूप  से  कवर  करता
 विवरण  |  संलग्न  हैं  ।

 और  कमंत्रारी  संबंधी  लागत  सहित  2,500  रुपये  प्रति  पर  निर्माणों  के
 कार्यक्रम  के  लिए  राज्य-वार  वास्तविक  लक्ष्य  तथा  आवश्यक  निधियां  संलग्न  विवरण  11  में  दी  गई

 विवरण  ।

 राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  कार्यक्रम  के  तथा  अस्थायो  रूप  से

 खने  गए  जिले  (1986-87  से  1989-90)

 क्रम  सं०  राज्य
 500  मि०मी०  750  Oo

 मि०मी०  से  अधिक

 2,  3  4.  5

 1  आंध्र  प्रदेश  अनंतपुर  आलिदाबाद  5
 2.  करनूल  2.  हैदराबाद
 3.  महबृत  तगर  3.  करीम  नगर
 4.  नालगोंडा  4,  खमाम

 5.  मेढक
 6.  प्रकाशम
 7.  वारांगल
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 1  2  3  4  5.

 2...  असम  _  नौगांव

 3  बिहार  -  1.  नवादा  रांचो
 ह

 गा  2.  मोपालगंज

 1.  अमरेली  1.  --

 2.  बनासकांठा  .  2.  भड़ोच

 3.  भावतगर  3.  जूनागढ़
 4.  मेहसाना  4.  करा

 5,  राजकोट  5.  पंचमहल

 6.  सुरेन्द्र  नगर  6.  सबरकांथा
 |

 7.  बदोदरा

 5.  हरियाणा  1.  मोहिन्द्रगढ़  _  न
 -  6...  हिमाचल  प्रदेश  1:  बिलासपुर  1.  _

 ह
 2.  मंडी  --

 3.  उना  न

 7,  कर्नाटक  1.  बेलारी  1.  बंगलौर  न

 2.  बिजपुर  2.  बिदर

 3.  चित्रदुर्ग  $  धारवाड़

 4.  गुलवर्गा  4.  हसन
 ह॒

 5.  कोलार  5.  मेसूर
 6.  रायचुर  6,  तुमकुर

 7.  बेलगांव

 8  केरल  _  —  पालंघाट

 ॒

 9.  मध्य  प्रदेश  1.  भिड़  1.  बेतुल  +

 2.  दतिया  2.  छतरपुर
 3.
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 1

 10.

 11.

 12.
 13.

 14.

 15.

 16.

 भी  ++  आन  तत  *+.  ऑन्‍िनय+-त+त+तत+_+त  -----

 महाराष्ट्र

 तमिलनाडु
 उत्तर  प्रदेश

 पदिचम  बंगाल

 739

 ४७

 +
 ४७०
 ९२

 bd

 9.

 ९७

 #
 ९3७

 '-  अजमेर

 अलवर
 भरतपर

 ..  सवाई  माधोपुर
 सिरोही
 टौंक

 .  अकोला

 गुना
 ग्वालियर

 इन्दौर
 खंडवा
 भबवा

 मंदसौर
 «  राजगढ़

 «  रतलाम
 -  शाजापुर

 मै  शिवपुरी
 उज्जत  1०

 अमरावती

 बुलदाना
 नानडेड

 तासिक
 उस्मानाबाद
 पारभानी
 सतारा

 वर्धा  रु
 योटबल

 नः  1.  कोरापुट
 .  होशियारपुर  न+

 बंसवाडा  न्-+

 डुगरपुर
 «  मालवाड़
 .  कोटा
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 विवरण  II

 निर्माणों  के  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्यवार  वास्तविक  लक्ष्य  के  तहत
 निधियों  की  वाषिक  आवश्यकता  ।

 क्रम  संख्या  राज्य  वाधिक  2500  रु०  केन्द्रीय  राज्य
 वास्तविक  हैक्टार  की  घोपर  का

 लक्ष्य  दर  पर  निर्माण  शेयर
 घटकों  पर  वाधिक  रु०
 परिव्यय

 2  3  4  5  6

 आन  प्रदेश

 .
 32.0  8.00  4.00  4.00

 2.  गुजरात  32.0  8.00  4.00  4.00.

 «  3.  हरियाणा  2.0  0.50  0.25  0.25

 4.  कर्नाटक  .  36.0  9.00  4.70  4.50

 5...  मध्य  प्रदेश  28.0  7.00  .  350  3.50

 महाराष्ट्र  40.0  5.00  5.00
 7  हिमाचल  प्रदेश  4.0  0.50  0.25  0.25

 8.  राजस्थान  24.0  6.00  3.00  :  3.00

 9.  ,  उत्तर  प्रदेश  4.00  2.00  2.00

 तमिलनाडु  8.0  2.00

 बिहार  4.0  0.50  0.50

 उड़ीसा  4.0  0.50  0.50

 पदिचम  बंगाल  0.40  0.20  0.20

 कैरल  0.8  0.20

 पंजाब  0.8  0.20

 असम  0.8  0.20  .

 योग  232.0  58.00  29.00  29,00
 ॥

 दिसांक  आन  .  के  मतारांकित  प्रइन  संल्या  8  77  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  बाला

 बक्तथ्य  ।
 ः

 शुद्धि  हिन्दी  संस्करण  पर  लागू  नहीं  ।
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 12:00  अध्यान्ह
 :

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  श्री  साठे  के  विरुद्ध  मेरा  विद्योषाधिकार  प्रस्ताव
 लम्बित  पड़ा  हुआ

 **'
 )

 पध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लूंगा  ।

 ]
 .

 प्रो०  सध  बंडबले  आपने  मुझे  बताया  aT

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इनको  एलाऊ  किया  आप  बीच  में  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?

 ]
 प्रो०्  सधु  दंडबले  :  पहले  मुझे  अपनी  बात  कहने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  कया  है  ?

 प्रो०  मधु  वंडवर्ले  :  जो  प्रदन  है  उसे  आप  रिकार्ड  में  देख  सकते  हैं'*''*  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको

 प्रो०  सधु  दंडबते  :  जब  मैंने  यह  पूछा  था  कि  श्री  साठ  के  विरुद्ध  मेरे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव
 का  क्‍या  तो  आपने  मुझे  बताया  था  उनका  उत्तर  आपके  पास  भेज  दिया  है

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  बताऊंगा  ।

 ]
 प्रो०  मधु  बंडवले  :  आपने  मुझे  उत्तर  दे  दिया  मैंने  यह  सिद्ध  करने  के  लिए  और

 बेज  दिए  थे  कि  जो  उन्होंने  कहा  है  वह  सरकार  की  नीति  नहीं  *-

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 प्रो०  मधु  दंडवर्ते  :  यह  विधेषाधिकार  हनन  का  मामला

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इसे  फिर  देख  छूंगा  ।

 हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जब  तक  बुलाकुं  आप  कंसे  बोल  रहे  हैं  ?
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 जिनुवाद  ]

 ।

 दि

 प्रो०  मधु  बंडव्ते  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  सत्र  समाप्त  होने  से  पूर्व  आप  इसे  निपटा
 .

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लू  कितनी  दफा  मैं  देख  लू

 ] ॥
 प्रो०  प्रधु  दंडवले  :  मैं  आपको  परेशान  नहीं  करना  हूं'*'***  मैं  केवल

 यह  कहता  हूं  कि  सत्र  समाप्त  होने  से  पूर्व  ही  आप  कृपया  इसे  निपटा  दें  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कर  लूगा  साहब  ।  मैं  जल्दी  से  जल्दी  करूंगा  ।  अब  आप
 ह

 श्री  द्ांताराम  नायक  ।  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान

 अड्डा  बनाकर  ओरियन  जासूसी  विमानों  का  उपयोग  क्रिया  जा  रहा

 हाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए  ।

 [

 श्री  शञांताराम  नायक  :  हमारी  पूरी  सीमा  खतरे  में  है'*''''(ब्यवध्मत )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सुन  लिया

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  कारयंवाही-धृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा''*'**

 )  के  मं

 क्री  टो०  बशीर  ;  हमने  एक  ध्यानाकरषण  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  बात  आपने  बता  अब  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।

 ]
 ध्रध्यक्ष  महोदध  :  यदि  आप  ठीक  से  सुन  सकते  हैं  तो  सुन  मैंने  आपकी  बात  सुन ली

 ——  ज>मकमनम->मन-म  न  «+»  «हनी  नकवी  नमन»  53-33
 ee  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सभ्लिलित  सहीं  किया  -

 कील च  त  त
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 —

 ना  77  क्‍
 इन  बातों  का

 पता
 लगाना  है  कि  क्या  ऐसी  बात  है  या  आप  हर  बात  को  सच  नहीं

 मान  सकते  हैं  जो  समाचार-पत्र  में  छपती  मैं  इसे  देख्लूं गा  ।

 न

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  प्रत्येक  व्यक्ति  को  इस  बात  का  पता  होना  चाहिए  कि  इस
 पर  सभा  में  विचार  किया  जाएगा  सरकार  इसके  लिए  तैयार  क्यों  नहीं  हैं  ?  यह  एक  बहुत  गम्भीर
 मासला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सैफुद्दीन  मुर्के  तथ्यों  का  पता  लगाना  Be

 )

 श्री  सफुहीन  चोधरी  :  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  '****

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  मैंने  अनावश्यक  ही  यह  कहा  है  ।

 श्रो  सेफुद्दीन  चौधरी  :  क्या  अमावश्यक  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मैं  तथ्यों  का  पता  लगा  रहा  मैंने  सुन  लिया  है  और

 मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊ  गा '*****

 श्री  सेफदीन  चोधरी  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाव  :  पाकिस्तान  के  अड्डे  का  उपयोग
 किया  जा  रहा  है  ।  यह  तथ्य  तो  पता  अवाक्ध  विमान  आ  रहे  हैं*  ।

 झ्रथ्यक्ष  महोदय  :
 भागवत  भा  मुर्के  सरकार  से  तथ्यों  का  पता  लगाना  है  कि  थे  सही

 हैं  या गलत  और  यदि  ऐसी  बात  है  तो  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 ओऔ  भागवत  झा  आजाब  :  हम  इस  पर  बोलने  का  अंवसर  पाना  चाहते
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  ऐसा  अवसर  देने  से  कभी  मना  नहीं  किया  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  जी  महोद॑य  यह  ठीक  है  ।

 श्री  बसुदेव  आयाय  बांक्रा  :  हजारों  की  संख्या  में  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारी
 बोट  क्लब  पर  एकलत्र  हो  रहे  हैं'''***  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  भी  व्यवस्था  का  कोई  प्रदन  इस  पर  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  अन्य  मामलों  में  चर्चा  हो  चुकी  इसमें  कोई  बात  नहीं  है  और  यदि  आप  चाहें  तो
 इस  पर  दीबारा  चर्चा  कर  सकते  परन्तु  इसमें  व्यवस्था  का  क़ोई  प्रदन  नहीं  है

 श्री  बसुदेव  आचाय  :  हम  चर्चा  करना  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  हमने  इस  पर  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  में  समा  में  पहले  ही
 चर्चा  की

 |



 सभा-प्टल  पर  शसे  गए  पत्र  हि  24  नवध्ब  1986
 हनन  an  «००  on  निकनीयथतीणखत?२ीणतण

 /
 एक  मा  प्रमोव  सदस्य  :  वह  केवल  गर  स  रका  री  सदस्य  का  विधेयक  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  चर्चा  है  ।

 झी  तंेस्पन  यामस  )  :  केरल  में  एक  संवैधानिक  संकट  उठ  खड़ा  हुआ

 है
 ''  ।

 ह

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  थम्पन  थामस  क्‍या  आप  मेरी  बात.सुनेंगे
 ?  यह  एक

 निर्णयाधीन  मामला  है  और  इस  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  '**  २

 अध्यक्ष  महोदय  :  और  यह  राज्य  सूची  का-विषय

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  मैंने  इन

 सज्जनों  को  अनुमति  नहीं  दी  है**

 **

 कल  चब

 12°93 श्०  १०  ii
 ;

 सभा-पटल  पर  रखे  गयें  पत्र

 स्‍्क्र प्‌  ब्यापार  निगम  लिमिटेड  कलकत्ता  के  वर्ष  1985-86 .
 और  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  £दराबाद .
 के  ब  1985-86  के  कार्यंकरण  को  समीक्षा  और  बाधिक

 प्रतिषेथन  भावि

 इफ़्यक्ा  और  सठ्रण  भरती  कृष्ण  अस्त  :  में  कम्पनी  “1956  की  धारा

 619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 )  धातु  स्क्रेप  व्यापार  निगम  कलकतला  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  -

 धातु  स्क्रेप  व्यापार  लिगम  कलकत्ता  के  वर  1985-86  का  वाधिक

 केक  कार्यवाही-वर्तात  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 बक

 3  1908  सेभा-पंटेल  पर  रखे  गए  पत्र

 प्रतिवेदन  तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ओर  उन  पर  .नियल्त्रकमहालेख/परीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  द्ी०  3258/86]

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  हैदराबाद  के  वर्ष  1985-86  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  श्वनिज  विकास  निगम  हैदराबाद  के  वर्ष  1985-86  का
 वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल  ०  ही०  3259/86]

 नेशनल  एल्पूमीनियम  कंपनी  भुवनेध्धर  के  वर्ष  85-86

 दि  के  कार्यकरण  को  समोक्षां  तथा  बाधिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  झोर  खास  सन्त्रालय  में  खान  विभाग  में  राज्य  सनन्‍्त्री  रामबुलाशे
 मैं  कैम्पती  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की
 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  सभा-पटल  पर  रखती

 नेशनल  एल्यूमोनियम  कम्पनी  मुबनेश्वर  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण
 कौ  सर॒कार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेशनल  एल्यूमीनियम  कम्पनी  मुवनेदवर  का  वे  1985-86  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  महालेक्षा  परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 *  में  रखे  गए  ।  देखिए  संस्या--एल०  ढी०  3260/86]

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अंतर्गत  अधिसूथना  ओर  कर्नाटक

 कवि-उद्योग  निगम  बंगलोर  के  वर्ष  1983-54  4
 ओर  प्रांध्र  प्रदेश  कृषि  उच्चोग  विकास  तिगशस  लिसिटेड

 आदि  के  30-9-86  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्य
 करण  को  समीक्षा  तथा  वाधिक  प्रतिथेबन

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेस  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की,उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  उवबरक

 1986,  जो  21  1986  को  भारत
 «के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स।०  का०  नि०  1160  में  प्रकाशित  हुआ

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संक्या-एल०  डी०  3261/86]
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 राजेय  सभा  से  संदेश
 *

 24  1986

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  619  क  के  अन्तगेंतਂ  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  अंग्रेजी  :

 कर्नाटक  कृषि-उद्योग  निगम  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कर्नाटक  कृषि-उद्योग  बंगलौर  के  वर्ष  1983-84  का  वा्िक

 लेखापरीक्षित  ल्रेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरोक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संह्या-एल०  टी०  3262/86 ]
 आंध्र  प्रदेश  कृषि-उच्योग  विकास  निगम  हैदराबाद  के  30

 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  4

 आंध्र  प्रदेश  राज्य  कृषि-उद्योग  विकास  निगम  लिमिटेड  हैदराबाद  के  30

 1984  को  समाप्त  हुए  वर्ष  का  व्रॉषिक  लेखापरीक्षित

 तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभापटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दंशनि  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या-एल०  टी०  3263/86]

 12.04  भ०  १०  ४

 राज्य  सभा  से  संदेश

 जिनुवाद  ु

 ह  महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  हुए  निम्नलिखित  संदेश  की

 सूचना  देनी  है  :

 लोकेसभा  को  यह  सूचित  करने  का  निर्देश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  .

 19  नवम्बर  1986  को  हुई  अपनी  बैठक  में  रेल  1986  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  की

 संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  के  सम्मिलित  होने  के  बारे  में  स्क्रेकसमा  की  सिफारिश  से

 सहमत  होते  हुए  संजर्न  प्रस्ताव  पारित  किया  है  ।  उक्त  संयुक्त  समिति  में  कार्य  करने  हेतु

 राज्य  सभा  द्वारा  नामंनिदिष्ट  सदस्यों  के  नाम  प्रस्ताव  में  दिए  गए

 प्रस्ताव

 यह  सभा  रेल  संबंधी  विधि  का  समेकन  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  करने  हेतु  गठित  दोनों  सदनों  की  एक  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  होने  की  लोक
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 $  1908  बंगलौर  में  हुए  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  के ः
 दूसरे  सम्मेलन  के  दौरान  राज्याध्यक्षों/राष्ट्राध्यक्षों  के साथ ह
 हुई  द्विपक्षीय  वार्ता  के  बारे  में  वक्तव्य

 सभा  की  सिफारिश  से  सहमत  होती  है  और  संकल्प  करती  हैਂ  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  में
 कार्य  करने"के  लिए  सज्य  सभा  के  निम्नलिखित  पन्द्रह  सदस्य  नाम  निदिष्ट  किए  जाएं  :

 .  श्री  पवन  कुमार  बंसल
 «  श्री  कमलेन्दु  भट्टाचारजी
 -  श्री  बी०  रामानाथन  "  गा

 :  श्री  मिर्जा  इरशाद  बेग
 श्री  मुरलीघर  चन्द्रकांत  भंडारे

 ,  श्री  सुरेश  पचौरी  ढ
 ,  श्रीमती  प्रतिभा  सिंह  .
 -  श्री  वी०  रमेश  बाब्‌  हे

 .  श्री  देव  राय  #
 ,  श्री  एन०  सुकुल

 11.  श्री  सुकोमल
 12  डा०  बाषु  कालदाते

 13.  श्री  पी०  उपेन्द्र

 14.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी

 15,  श्री  सत्य  प्रकाश  मालवीय

 एशियाई  अकन-न-+  वमन«-»क

 -5
 2
 ७

 ००७

 ७०

 (७
 ४७

 (9

 3

 स०  १०

 बंगलोर  में  हुए  वक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ
 के  दूसरे  सम्मेलन  के  बोरान  राज्याध्यक्षों  राष्ट्राध्यक्षों  क ेसाथ

 हुई  द्विपक्षीय  वार्ता  के  बारे  सें  वक्तव्य

 ]_

 विदेश  मंत्री  नारायण  दस  माननीय  सदस्यों  याद  होगा  कि  प्रधानमन्त्री
 ने  बंगलौर  में  हुए  दक्षिण  एशियाई  क्षंत्रीय  सहयोग  एशोसियेशन  के  दूसरे  शिख्चवर  सम्मेलन  के
 निष्कर्षों  के  बारे  में  ।9  को  एक  वकक्‍तव्य  दिया  था  ।  दक्षिण  एछ्वियाई  क्षत्रीय  सहयोग
 सियेशन  के  संदर्भ  में  जो  बंके  हुई  उनके  अलावा  प्रधानमंत्री  ने  बंगलौर  में  और  नन्‍्दी  हिल्स  में  अवकादा

 दौरान  अन्य  राज्याध्यक्षों।शासनाध्यक्षों  क ेसाथ  भी  विचार  विमर्श  मैंने  दक्षिण  एशियाई
 क्षेत्रीय  सहयोग  एशोसियेशन  के  अन्य  सदस्य  देशों  के  विदेश  मंत्रियों  के  साथ  द्विपक्षीय  विचार
 विम्र्णं  किया  था  ।  ॥  हं

 ह

 ~  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  क ेसाथ  हुई  बातचीत  के  दौरान  उनके  नाभिकीय  शस्त्र
 आतंकवादियों  को  दी  जा  रही  सहायता  तथा  हथियार  एकत्र  किए  जाने  पर  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की
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 बंगलौर  में  हुए  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  के  दूसरे  हि  24  1986
 सम्मेलन  के  दौरान  राज्याध्यक्षों/राष्ट्राध्यक्षों

 के  साथ  हुई  द्विपक्षीप

 वार्ता  के  बारे  में  वक्‍तथ्य

 गई  थी  ।  प्रधानमंत्री  तथा  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  के बीच  हुई  बेठक  के  फलस्वरूप  इस  बात  पर

 सहमति  व्यक्त  की  गई  थी  कि  दोनों  देश  गेरूकानूनी  रूप  से  सीमा  पार  करने  सीमा  धर  अवैध  जौषध
 द्रव्य  तस्करी  ठथा  आतंक्व!द  को  रोकने  के  लिए  महयोग  करने  संबंधी  व्यापक  उपाय
 तैयार  करेंगे  ।  इस  प्रयोजना  थं  सचिव  स्तर  पर  दोनों  सरकारों  के  संबंधित  अधिकारियों  की  दिसम्बर

 1936  के  प्रथम  सप्ताह  में  लःहोर  मेंशएक  बेठक  होगी  ।  इस  बात  पर  भी  सहमति  व्यक्त  की  गई  कि
 विदेश  सचिव  संबंध  सामान्य  बनाने  संबंधी  दिभिन्‍न  पहलुओं  पर  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  के  साथ

 विमश॑  जारी  रखने  -  के  लिए  इस  वर्ष  के  अन्त  से  पहले  इस्लामाबाद  की  यात्रा
 पाकिस्तान  द्वारा  उठाए  गए  बहुत  से  नकारात्मक  कदमों  के  बावजूद  इस  सहमति  से  यह  बांत  जाहिर
 होती  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  संत्रंथ  सामान्य  बताने  के  लिए  भारत  उत्सुक  प्रधानमन्त्री  श्री

 जुनेजो  ने  हमारे  प्रधानमंत्री  को  यह  आइवासन  दिया  कि  विमान  अपहरणकर्ताओं  के  खिलाफ  मुकहमे  .

 मेंक्शी  प्रता  बरतो  जाएगी  |  हम  इस  बात  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं
 कि

 हमारी  इस  गहरी  बिस्ता  को
 समझते  का  पाकिस्तान  ठोस  प्रमाण  दे  ।  इससे  सम्बन्धों

 को
 सामान्य  बनाने  की  प्रक्रिया  सुविधाजनक

 बन  ज।एगी  ।

 प्रधानमंत्री  ने  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  श्री  जयवर्धने  के  साथ  भी  विस्तार  से  विचार  विमक्षे
 किया  ।  तमिलनाडु  के  मुल्य  मंत्री  बंगलोर  में  उपस्थित  थे  ओर  उन्होंने  हमारे  प्रधानमंत्री  के  साथ
 परामर्श  किया  ।  विचार  विमश  के  दौरान  इस  बात  को  पुष्टि  को  गई  कि  श्रीलंका  की  जातीय
 समस्या  का  हल  श्रीलंका  की  एकता  ओर  प्रादेशिक  अखण्डता  के  साथ  कोई  रामझौता  किए  बिना
 राजनतिक  बातचीत  के  जरिए  निकाला  चाहिए  |  इस  बात  पर  भी  सहमंति  व्यक्त  की  गई
 थी  कि  तमिल  आकारक्षांओं  की  यथासंभव  पूर्ति  के  उदं  श्य  से  श्रीलंका  के  संविधान  की  परिसीमाओं  के
 भीतर  रहते  हुए  नए  प्रस्तावों  में  सुधार/फेर्बदल  करने  का  भरसक  प्रयास  किया  विशेष  रूप
 से  इनका  संबंध  साहनुबंध  के  गवनेरों  की  कानून  और  व्यवस्था  के  आदि  से

 है  |  श्रीलंका  के  विदेश  मंत्री  श्री  ए०  सी०  एस०  हमीदं  और  भारतीय  जिसमें  विदेश
 राज्य  मंत्री  श्री  के०  नटवर  पिह  तथा  आन्तरिक  सुरक्षा  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  चिदम्बरम  शामिल

 के  बीच  विचार  विमर्श  बंगलौर  में  ।8  नवम्बर  को  जारी  19  नवम्बर  को  जब  श्री  हमीद  एक
 दिन  के  लिए  दिल्‍ली  आए  थे  तब  भी  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  विमर्श  जारी  रहा  |  उम्मीद  है  इस
 संबंध  में  श्रीलंका  सरकार  की  प्रतिक्रिया  शीघ्र  ही  प्राप्त  हो

 बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  के  साथ  प्रधानमंत्री  की  बातचीत  के  1986  में

 देश  के  राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा  के  बाद  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  संबंधों  में  हुई  प्रभति  की
 सामान्य  समीक्षा  की  गई  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  नदी  जल  पर  भारत  बंगलादेश  संयुक्त  आयोग
 के  प्रादेश  की  वद्यता  अवधि  और  6  महीने  अर्थात्‌  2!  1987  तक  बढ़ा  दिया  यह
 स्वीकार  किया  गया  कि  विद्योषज्ञों  की  संयुक्त  समिति  के  का्य  की  गति  काफी  धीमी  रही  तथा
 समयदवद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  किया  जाना
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 प्रधानमंत्री  की  मूटान  नरेश  के  साथ  हादिक  और  मैन्रीपृर्ण  बातचीत  हुई  जिसमें  आपसी  हित
 के  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  विच्ार-बिनमिभ्रय  किया  गया  ।  प्रधानमंत्री  की  नेपाल  नरेश

 ,  के  साथ  सदभाव॑तापूर्ण  वातावरण  में  बातचीत  हुई  जिससे  दोनों  देशों  के  बीच  घनिष्ठ  समभबूझ  और
 मैत्री  संबंधों  को  अल  मालद्वीप  के  राष्ट्रपति  के  साथ  प्रधानमंत्री  की  बातचीत  से  फरवरी  में
 आते  प्रधानमन्त्री  की  याभा  के  बाद  दोनों  देक्षों  के  बीच  सहयोग  में  हुई  वृद्धि  और  से  संबंधित
 मामले  का  जायजा  लेने  का  अवसर  प्राप्त  नेपाल  तथा  मालद्वीप  के  राज्याध्यक्षों  के
 साथ  विचार  विमह्ं  से  पारस्परिक  समभबूभ  के  क्षेत्रों  का  विस्तार  करने  तथा  भारत  कौर  इन  देशों  ,
 के  बीच  विद्यमान  पारस्परिक  मंत्री  संबंधों  को  और  मजबूत  बनाने  में  मदद  मिली

 अनतनननन  “म>-नमन

 स०  प०  ॥
 अधिलम्बनोय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकषंण

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विद्यूत  को  भारी  कसी  से  उत्पन्त  स्थिति

 ु
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वी०  एस०  कृष्ण  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  ।

 क्रो  थो०  एस०  कृष्ण  अय्पर  :  मैं  ऊर्जा  मंत्री  का  ध्यान  अविलेम्बनीय  लोक
 महत्व के  निम्न  विधय  की  ओर  आकर्षित  करता  हूँ  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसके  बारे
 में  वक्तव्य  दें  ;  के  विभिन्‍न  भागों  में  विद्यूत  की  भारी  कमी  से  उत्पन्न  स्थिति  के  समाचार  और
 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  ।”

 12.11  स०  १०

 वारद  दिये  पीठालोग

 कर्जा  संत्री  भरी  बच्चंत  साठे  :  देश  में  विद्य॒त  फी  कमी  के  बारे  में  जितनी  चिन्ता
 माननीय  सदस्यों  को  है  उतनी  ही  चिन्ता  मुझे  भी  विद्य,त  की  वर्तमान  कमी  मुल्य  रूप  से  विद्यत
 का  उत्पादन  विद्व  त  की  मांग  से  पिछड़  ने  तथा  जल-विद्य  त  जलाशयों  का  जल  स्तर  नीचा  रहने  की
 बजह  से  जल-विद्य  त  का  उत्पादन  कम  होने  के  कारण

 दक्षिणी  क्षेत्र  में  कर्नाटक  और  केरल  जंसे  राज्यी  में  कमी  का  मुख्य  कारण  जल  विश्व त
 कम  होना  उत्तरी  और  पूर्वी  क्षत्रों  में  उत्तर  बिहार  और  उड़ीसा  जैसे  राज्यों
 में  विद्युत  की  कमी  मोर्ट  तौर  पर  उनके  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  असंतोसजनक  कारयंनिष्पादन  के  कारण

 े

 प्राप्ति  क ेसमय  से  लेकर  विद्युत  की  कमी  की  हमारे  आद्िक  विकास  के  संदर्भ  में
 समीक्षा  की  जानी  में  देश  में  स्थापित  क्षमता  केवल  लगभग  मेगाबाट

 टीज  में  अंब  कुल  विद्य,त  उत्पादन  क्षमता  47,000  मेगावाट  से  अधिक  प्रत्येक  कमिक  पंचवर्षीय
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 योजना  में  प्रतिष्ठापित  क्षमता  में  हमने  लगभग  50%  की  वृद्धि  की  है  और  इस  शताब्दी  केਂ  अन्त  तक

 हमारा  लक्ष्य  1.25  लाख  मेगावाट  से  अधिक  अर्थात्‌  वर्तमान  क्षमता  से  लगभग  तीन  गुणा  ग्रतिष्ठापित
 क्षमता  प्राप्त  करने  का  हमारे  देश  में  इस  समय  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  केवल  लगभग
 170  यूनिट  है  कुछ  विकसित  देशों  में  ऊर्जा  की  प्रति  व्यक्ति  जो  कि  10,000  यूनिट  से
 अधिक  फे  स्तर  तक  पहुंचने  के  लिए  व्यापक  निवेश  के  लिए  प्रयत्न  किए  जाने  अपेक्षित

 विद्य  त  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  विद्यत  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  क्षमता  में  लगभग  30,000  मेगावाट  की  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  की  थी  ।  तथापि
 सातवीं  योजना  के  लिए  क्षमता  में  अनुमोदित  वृद्धि  22,  245  मेगावाट  जिसका  मुख्य
 संसाधनों  संबंधी  कठिनाई  थी  योजना  के  अन्त  तक  विद्यू  त  की  मांगਂ  और  सप्लाई  के  बीच
 लगभग  10,000  मेगावाट  का  अन्तर  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  इस  अन्तर  को  पूरा  करने
 के  लिए  कुल  2000  मेगावाट  से  अधिक  क्षमता  के  लघधु  निर्माण  अवधि  वाले  गैस  पर  आधारित

 विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  रहे  इसके  अतिरिक्त  ताप  विद्यृत्‌  और  जल  विद्युत
 योजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  द्विपक्षीय  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  विद्यूत  के  उत्पादन

 में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  का  भी  स्वागत  है  बशरतें  इस  प्रकार  के  प्रस्तावों  स ेनिधियों  की

 लब्धता  में  वृद्धि  होती  हो  ।  विद्युत  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कैप्टिव  विद्युत  संयंत्रों  को

 भी  अनुमति  दी  जा  रही  है  !

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि इस  समय  देश  में  कुल  विद्यू त  का  लगभग  84%  उत्पादन

 राज्य  क्षेत्र  में  किया  जा  रहा  है  तथा  लगभग  16%  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  किया  जा  रहा
 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  विद्यूत  केन्द्र  कायंकुशलता  के  उच्च  स्तर  पर  कार्यनिष्पादन  कर  रहे

 1986  के  दौरान  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  के  सुपर  ताप  पर  विद्युत  केन्द्रों  और  नेवेली

 लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  लगभग  75%  और  73  प्रतिशत

 1986  की  अवधि  के  दौरान  राज्य  क्षेत्र  में  आंध्र

 दिल्‍ली  जैसे  कुछ  राज्यों  का  संयंत्र  अनुपात  60  प्रतिशत  से  अधिक

 उत्तर  बिहार  और  असम  जैसे  राज्यों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  40  प्रतिशत  से  कम

 बना

 देश  में  उत्पादित  कूल  विद्युत  में  से  लगभग  18  प्रतिशत  विद्युत  कृषि  क्षेत्र  को  सप्लाई  की

 जाती  इसके  व्याप्रक  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुई  राज्य  विद्युत  को  सप्लाई  में  कृषि  क्षत्र  को

 उच्च  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  ताकि  किसानों  की  न्यूनतम  आवद्यकताएਂ  पूरी  की  जा  सकें  |  मध्य

 आंध्र  केरल  और  कर्नाटक  जैसे  राज्यों  ने  कृषि  क्षंत्र  द्वारा  विद्युत  की  खपत

 पर  कोई  प्रतिबंध  लागू  नहीं  किए  हैं  ।  अन्य  राज्यों  में  कृषि  क्षत्र  को  विद्युत  की  सप्लाई  प्रतिदिन

 घंटे  से  22  घंटे  तक  की  जाती  है  ।  देश  में  उत्पादित  की  गई  विद्युत  का लगभग  57  प्रतिशत  भाग

 उद्योगों  द्वारा  उपयोग  किया  जाता  है  तथा  विद्युत  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  जहां  तक

 संभव  होता  है  राज्य  औद्योगिक  क्षेत्र  की आवश्यकता  को  पूरा  कर  रहे

 इस्पात  और  उर्वरक  जंसे  महृत्यपूर्ण  क्षत्र  के  उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती
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 वर्ष  1980-81  में  विद्युत  का  उत्पादन  110  बिलियन  यूनिट  था  जो  1985-86  में  बैढ़कर

 170  बिलियन  यूनिट  हो  गया  तथा  यह  वृद्धि  लगभग  53  प्रतिशत  1985-86  5-86  में  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  8.6  प्रतिशत  से  अधिक  वृद्धि  हुई  वर्ष  1986-87  में  हम  लगभग  12  प्रतिशत  वृद्धि
 करना  चाहते  हैं  ।

 ह

 विद्य[त  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  कि  जा  रहे  सातवीं

 वधि  में  अब  तक  हमने  5000  मेगावाट  से  अधिक  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  जोड़ी  विद्यमान
 ताप  विद्युत  क्षमता  का  कमता  इष्टता  समुपयोजन  करने  के  लिए  द्वारा  प्रायोजित  एक  नवीकरण
 और  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  जिसमें  केन्द्र  का भाग  500  करोड़  रुपए  राज्य

 सरकारों  से  भी  अपनी  पारेषण  और  वितरण  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  सख्त  कदम  उठाने  के

 लिए  कहा  गया  माननीय  सदरुष  जानते  हैं  कि  ऊर्जा  की  चोरी  को  एक  संज्ञेर  अपराध  बनाने  के

 लिए  भारतीय  बिजली  अधिनियम  में  संशोधन  किया  गया  तकनीकी  हानियों  को  कम  करने  के
 लिए  केपेसिटर  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  तथा  अति  उच्च  वोल्ट्ता  लाइन  का  निर्माण  किया  जा  रहा
 है  जिससे  राष्ट्रीय  प्रिड  बन  विद्युत  संरक्षण  विद्युत  उत्पादन  है  तथा  ऊर्जा  संरक्षण
 और  मांग  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  संबंधी  उपायों  को  भी  उच्च  प्राथमिकता  दी  जा  रही  इसके
 साथ  मिनी  और  सघु  जल  विद्युत  केन्द्रों  के  विकास  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  तथा
 राज्य  अब  5  करोड़  रुपए  तक  की  लागत  वाली  स्कीमों  को  स्वयं  क्रिपान्वित  कर  सकते

 हमारे  अधिसंर्य  लोगों  के  जो  कि  ग्रामीण  क्षत्रों  में  गांवों  में  रहते  ऊर्जा  की
 घधिक  तात्कालिक  आवश्यकता  घरेलू  प्रयोजनों  और  मुख्य  रूप  से  खाना  पकाने  के  प्रयोजन  के  लिए
 जिसके  लिए  ऊर्जा  की  आंवश्यकता  के  रूप  में  होती  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमलग-अलग  व्यक्ति
 तथा  राष्ट्र  दोनों  के  लिए  खाना  पकाने  के  प्रयोजनों  हेतु  बिजलो  की  सप्लाई  करना  निषेधात्मक

 स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  अपारम्परिक  ऊर्जा  के  स्रोत  इसका  श्रेष्ठ  हुल  हो  सकते  इसलिए
 धुआं  रहित  सुधरे  किस्म  के  चूल्हों  और  ऊर्जा  के लिए  वन-रोपण  के  संबंध  में  बृहत

 क्रम  तैयार  किए  गए  स्वच्छ  इंधन  प्राप्त  लकड़ी  की  बचत  होना  और  हमारे  वनों

 के  विनाह  में  कमी  होना  तथा  पर्यावरण  में  सुधार  पड़ना  आरम्भ  हो  गया  से  3  वर्ष  की  :

 अल्पावधि  में  ही  गोबर  गंस  संयंत्र  और  सुधरे  किस्म  के  चूल्हे  देश  के  समस्त  भागों  में  फैल  गए  हैं  तथा
 प्रतिवर्ष  4  मिलियन  टन  लकड़ी  की  बचत  कर  रहे  जिसका  मूल्य  प्रतिवर्ष  करोड़  रुपये  से
 अधिक  है  तथा  प्रतिवर्ष  85  करोड़-रुपये  के  मूल्य  के  उधंरक  पंदा  हो  रहे  इससे  इन  संयंत्रों  की

 की  वास्तविक  प्रतिशतता  का  पता  चलता  जो  कि  अब  राष्ट्र  के  लिए  अत्यधिक
 मूल्यवान  हो  गए  यद्यपि  कार्य  निष्पादन  अलग-अलग  क्षेत्र  में  संवेग  अलग  है  ।  अपा  रम्परिक  ऊर्जा

 स्रोतों  से  गांवों  की  विद्युत  की  छोटी-छोटी  आवश्यकताओं  के  लिए  विद्य  त  की  सप्लाई  तथा

 गोबर  गुंस  और  वायु  के  स्रोतों  के  जरिए  ऊष्मा  संबंधी  ऊर्जा  की  आवश्यकताएं  भी  पूरी  करनी  छुरू
 दर  दी  ऊर्जा  ग्राम  अर्थात  ऊर्जा  की  दृष्टि  से  आत्मनिर्मर  गांव  की  विचारधारा  शुरू  गई  है

 जहां  गांव  की  ऊर्जा  संबंधी  समस्त  आवश्यकृताएं  स्थानीय  तौर  पर  उपलब्धता  नवोकरणीय  ज्रोतों  से

 पूरी  की  जा  सकती  सौर  ऊर्जा  प्रणालियां  प्रति  वर्ष  लगभग  200  मिलियन  यूनिट  ऊष्मा  ऊर्जा

 पेंदा  कर  रही  यह  विद्यूत  की  बचत  में  एक  शुरूआत  है|  ऊर्जा  के  अपारम्परिक  स्रोतों  द्वारा

 *



 अविलम्बनीय  लोक  महस्व  के  विधय  की  ओर  ध्यानाकंषंण  ु  24  1986

 विदयेष्न  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ऊर्जा  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  किया  जा  सकता  है  और  इनसे

 पर्यावरण  की  सुरक्षा  की  जा  सकती  है  तथा  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाया  जा  सकता  प्रकार

 की  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  फलस्वरूप  सौर-ऊर्जा  और  लघु  जल-विद्य.त
 के  माध्यम  से  अधिक  मात्रा  में  विद्युत  की  सप्लाई  किए  जाने  के  संबंध  में  विचार  करता  संभव  हो
 पाया  इस  संबंध  में  तैयार  की  गई  एक  संदर्शी  योजना  के  अनुसार  यदि  इस  क्षेत्र  में  पर्यावरण  ,
 मात्रा  में  निविश  किया  जाए  तो  हाताब्दी  के  अन्त  में  इन  स््रोतीं  के  माध्यम  से  15000  मेगावाट

 विद्यत  की  सप्लाई  की  जा  इस  प्रकार  के  स्रोतों  से  विकेन्द्रीकृत  लधु  विद्युत  उत्पादन  से

 हानियों  को कम  करने  तथा  क्षमता  शीघ्र  स्थापित  करने  में  भी  सहायता  मिलेंगी  क्योंकि
 अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  विद्युत  के  उत्पादन  की  निर्माण  अवधि  अपेक्षाकृत  बहुत  कम

 होती  है  ।

 मानसीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  कुल  मिलाकर  साधनों  की  कठिनाई  के

 जुद  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।  कुछ  राज्य
 अभी  भी  विद्यूत  की  कमियों  का  सामना  कर  रहे  हैं  तथा  इन  कमियों  को  कम  करने  के  लिए  संगठित
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  मैं  सदन  को  आश्वासन  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सम्भव

 विद्युत  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सभी  संम्भव  उपायों  के  द्वारा  राज्यों  की  सहायता
 करने  के  लिए  पूरे  प्रयास  किए  जाए

 बो०  एस०  कष्ण  अग्यर  :  सभापति  प्रत्येक  सत्र  के  दौरान  हम  अपने  देश  में
 विशेषकर  कुछ  राज्यों  में  उत्पन्न  विद्यू  त  संकट  के  बारे  में  चर्चा  क्रते  जब  हम  माननीय  मंत्री  का
 यक्‍तव्य  पढ़ते  हैं  इसी  समय  ही  नहीं  वरन  पहले  भी  जब  हम  पढ़ते  थे  तो  भी  और  ऊर्जा  मंत्रालय  की

 अमुदान  मांग  के  उत्तर  में  भी  वे  हमें  काफी  आशान्वित  करते  किन्तु  मैं  यहां  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  दुर्भाग्ययश  कछ  राज्यों  में  स्थिति  बद  से  बदतर  होती  जा  रही  माननीय  मंत्री  जी  के
 पिछले  सत्र  में  यह्‌  आदवाप्तन  दिया  था  कि  वह्‌  ऊर्जा  मन्त्रियों  की  एक  बैठक  बुलायेंगे  और  यह
 सुंनिष्चित  करने  के  लिए  उपाय  करेंगे  कि  संयंत्र  की अधिकतम  उत्पादन  क्षमता  में  वद्धि  हो  ।  इसके
 साथ  ही  उन्होंने  तब  यह  भी  कहा  था  जहां  तक  मुझे  ठीक-ठीक  याद  यदि  संयंत्र  की
 अधिकतम  उत्पादन  क्षमता  में  एक  प्रतिशत  की  भी  वृद्धि  कर  ली  जाए  तो  देश  500  करोड़  रुपए
 की  बचत  कर  मेरे  रयाल  से  इसके  आंकड़  भी  होंगे  ।  कितु  अब  मैं  यही  देखता  है  कि  केंद्रीय

 क्षेत्र  के  मामले  में  ताप  संयंत्र  ही  या कोई  और  संयंत्र  हो  उसकी  अधिकतम  उत्पादन  क्षमता  का  केवल

 75  से  75  प्रतिशल  का  ही  होता  है  ।  किन्तु  राज्य  क्षेत्र  के  मामले  में  स्थिति  अत्यन्त

 जनक  यह  उपयोग  प्रतिशत  40  प्रतिशत  से  कम  है  उससे  ज्यादा  तो  बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।
 मामनीय  मंत्री  जी  ने  राज्य  क्षेत्र  में  भी अधिकतम  उत्पाद  क्षमता  में  सुधार  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 बया  उपाय  किए  हैं  ।  नए  संयन्त्रों  की  स्थापना  करने  की  बजाए  यहां  निवेश  करना  बेहतर  है  ।

 मानमीय  मंत्री  से  इसके  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  वक्तव्य  से  मुझे  यही  पत्ता  चलता  है  कि

 अधिकतम  उत्पादन  क्षमता  की  दृष्टि  से  बिल्कुल  भी  सुंधार  नहीं  हुआ  उन्होंने  उंस  समय  यह  भी

 वायदा  किया  था  कि  वह  धिद्यत  बोर्डों  के  पुनगेंठन  या  उसका  तया  ढांचा  तैयार  करने  संबंधी  उपाय
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 3  1908  -  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  घ्यानाकर्षक

 नल

 हमारे  विद्यूत  बोर्डों  की  हालत  बहुत  खराब  है  ।  वे  अक्षम  हैं  ओर  भ्रष्ट  मैं  यह  सही  कह
 रहा  हूं  कि  स्वयं  माननोय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  विभिन्‍न  विद्युत  बोडों  की  छठी  गोजनावधि  में

 कुल  4000  करोड  रुपए  का  नुकसान  हुआ  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  है  कि  राज्य

 विद्युत  बोर्ड  प्रभावी  ढंग  से काम  कर  सर्क  इसके  लिए  उन्होंने  क्या  उपाए  किए  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  यह  बताया  है  कि  अभी  तक  सातवीं  योजनाबधि  में  और  5000
 मेगावाट  बिजली  की  वृद्धि  हुई  किन्तु  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि
 क्या  उन्होंने  सिर्फ  आंकड़ों  की  करामात  ही  तो  नहीं  दिखाई  मैं  शायद  ठीक  कह  रहा  हूं  कि
 ऊर्जा  मंत्रलय  केਂ  लिए  67000  करोड़  रुपए  की  मांग  की  गयी  थी  कितु  उन्हें  केवल  3  .000  करोड़  र०

 ही  दिए  गए  हैं  ।  इस  अन्तर  को  वे.कैसे  पूरा  करेंगे  ?  उन्होंने  कहा  है  कि  गेर-पारम्परिक*ऊर्जा  से  वे

 15000  मेगावाट  तथा  विद्युत  उत्पादन  में  समर्थ  मैं  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  बहुत
 महत्ववूर्ण  है  ।  भारत  में  प्रमीण  जनता  जो  गांवों  में  रह  रही  हैं  उन्हें  भी  उतनी  ही  सुविधाएं  मिलनी

 चाहिए  जितनी  कि  हहर  निवासियों  को  मिलती  किन्तु  उसके  लिए  अंबपने  कितनी  राशि  की

 व्यवस्था  कीं  आपने  अपने  उत्तर  में  इसके  बारे  में  नहीं  बताया  है  ।  आपने  तो  यही  बताया  है  कि

 15000  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ।  जहां  तक  सुझे  याद  है  केवल  ।  0-200

 करोड़  रुपए  की  राशि  ही  गंर  पारम्परिक  ऊर्जा  के  लिए  प्रदान  की  गयी  क्‍या  यही  घन  राशि  गैर
 पारम्परिक  ऊर्जा  के'लिए  नियत  की  गई  क्या  यही  धनराशि  गेर  पारम्परिक  ऊर्जा  के  लिए  नियत
 की  गई  है  ?  भाप  कितनी  धनराशि  इस  पर  खच॑  करेंगे  ?

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह*  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  वह  किस  प्रकार  से  सरकारी  क्षेत्र  को

 सुधारने  जा  रहे  हैं  । हम  इस  बात  की  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  देश  में  कूल  ऊर्जा  उत्पादन  में  केन्त्र
 का  योगदान  केवल  16  प्रतिशत  है  और  शोष  भाग  राज्यों  द्वारा  उत्पादित  किया  जा  रहा  हर  स।ल

 यही  हो  रहा  परन्तु  स्थिति  मैं  अभी  तक  भी  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  मन्त्री  महोंदय  से  साफ
 पैर  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 सरकारो  क्षत्र  में  अधिकतम  उत्पादन  क्षमता  में  सुधार  हो  और  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाये  कि
 देश  में  राज्य  बिजली  बोर्डों  का  पुनगंठन  भी  हो  ।

 अब  मैं  अपने  राज्य  कर्नाटक  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते  ही  हैं  कि  हमें
 पतबिजली  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  हैं  अर्थात  हमें  मानसून  की:अनिश्चितता  पर  भी  निर्भर  रहना
 पड़ता  है  ।  कर्नाटक  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  बहुत  अच्छी  तरह  जानते  कि  इस  वर्ष  बहां  बिजली
 की  कटौती  80  से  85  प्रतिशत  तक  रही  पिछले  चार  वर्षो  से  वर्षा  नहीं  हुई  इस  वर्ष

 |

 सौभाग्य से वर्षा हुई परन्तु पनबिजली परियोजनाओं को जलंग्रहुण क्षंत्रों में वर्षा नहीं हुई और स्थिति वहीं की वहीं रही जैसी कि पिछले वर्ष हम केवल योजनाओं पर ही निमंर इसलिए कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि केन्द्र से यह झाँगे की जोबे कि बेह कुछ ऐसी यरियोजनाएਂ वहां धनायें जो कम सैकर्म अवधि में तैंथे रे हो सके । 4 के में उन परियोजनाओं का उल्लेख करना त्राहता हूँ जो पिछले दो चीद वर्षों श्र का ह्रागुक़ार के ऊर्जा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में निणंय के लिए पड़ी सबसे पहले मैं में



 अविलम्बनीय  लोक  महर्वय  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  न्‍  24  1986

 वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर |  हु

 स्थापित  होने  वाले  120  मंगावाट  के  गैस  ठर्बाईन  संयंत्र  का  उल्लेख  करता  बंगलौर  एक

 अस्यस्त  महत्वपूर्ण  शहर  है  जो  अब  अन्तर्राष्ट्रीय  ऱूयाति  भी  पा  चुका  केन्द्रीय  सरकार  की  भी

 बंगलौर  में  बेहद  दिलचस्पी  जहां  तक  बिजली  का  सम्बन्ध  है  बंगलोर  की  समंस्या  एक  राष्ट्रीय

 समस्या  है  क्योंकि  अधिकांश  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  उद्योग  और  सुरक्षा  रेलवे  हिन्दुस्तान  एयरोनौटिक्स

 एच०  एम०  आई०  टी०  आई०  जैसे  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  उद्योग  तथा  अन्य  बड़

 उद्योग  बंगलौर  में  स्थित  हैं  ।

 पिछले  दो  वर्षों  से  हमारे  मुख्य  मंत्री  ने  ऊर्जा  मंत्रालय  को  50-60  पत्र  लिखे  हैं  और

 ही  पतन्र  प्रधानमंत्री  को  भी  भेजे  जब  वह  कोई  पन्र  लिखते  है  तो उसकी  एक-एक  प्रति

 कर्नाटक  के  सभी  साँसदों  को  भी  मेजते  भारत  सरकार  ने  किसी  भी  परियोजना  को

 स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  है  ।  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  वह  गंर  क्षत्र  को  प्रोत्साहित  करने

 के  लिए  तेयार  उच्होंने  कहा  है  कि  वह  25  मंगावाट  तक  स्वीकृति  प्रदान  कर  सकते  लेकिन

 जब*वह  राज्य  सरकार  जो  बिजली  संकद  से  जूक  रही  है  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करती  है  तो

 उसके  साथ  क्या  बर्ताव  किया  जाता  है  ?  मैं  जानता  हूं  कि  आपने  किस  परियोजना  के  लिए  स्वीकृति
 दी  है  |  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  उसे  स्वीकृति  दे  दी  परन्तु  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का  यह  कहना  है  कि  वह
 इसे  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  तैयार  हैं  बशतें  कि  वित्त  मंत्रालय  इसके  लिए  विदेशी  मुद्रा  दे  दे  ।
 मंत्रालय  इस  तरह  से  अपनी  जिम्मेदारी  एक  दूसरे  मंत्रालय  पर  टाल  रहा  सरकार  एक

 संयुक्त  दायित्व  उसे  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  दो  वर्षो  सेइसे  ट्राला  जा  रहा  है  और  इसे  अभी

 तक  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  इस  समय  तक  यह  संयंत्र  स्थापित  हो  जाना  चाहिए  इस  संयंत्र  के

 लिए  धन  राशि  कौन  दे  रहा  है  उद्योग  इसके  लिए  घन  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  हिन्दुस्तान  एयरोनौटिक्स
 लिमिटेड  एच०  एम०  टी०  जेसे  सरकारी  क्षेत्र  के  इसके  लिए  धन  की  व्यवैस्था  करेंगे  ।  इसके

 लिए  योजनागत  धनराशि  का  इस्तेग!ल  नहीं  किया  जाएगा  |  इसके  बावजूद  इसे  अभी  तक  भी
 °

 कृति  नहीं  मिली  है  ।  अतः  मैं  मंत्री  महोदय  से  इसके  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  आपको  यह

 सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  बंगलौर  में  स्थापित  होने  वाले  #20  मैगावाट  गैस  टर्बाइन  संयंत्र  को

 स्वीकृति  प्रदान  हो  साथ  ही  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि

 यदि  बह  इस  संयंत्र  के लिए  अनुमति  प्रदान  करते  हैं  तो  विदेशी  भुद्रा  आय  उस  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  से

 कहीं  अधिक  होगी  जो  वह  तेल  की  सप्लाई  के  लिए  खचं  करने  जा  रहे  हैं  ।  औद्योगिक  उत्पादन  500

 करोड़  रुपये  तक  बढ़  जायेगा  ।  आपके  केवल  80  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करनी

 यह  सभी  निर्यातोन्मुख  उद्योग  अधिकांश  सुरक्षा  संवंधी  उद्योग  वहां  हैँ  ।  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह्‌  आज  यहां  यह  वक्‍तब्य  दें  कि  120  मंगावाट  वाले  गँस  टर्बाइन
 संयंत्र  क ेलिए  अनुमति  निदचय  ही  दे  दी

 कर्नाटक  सरकार  ने  चार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  33  मेगावाट  के  डीजल  जैनेरेटिंग  स्टेशन  की

 स्थापना  के  लिए  भी  प्रस्ताव  मेज  हैं  ।  हमने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  विषय  में  भी  बहुत  कुछ
 आपने  भी  अपने  भाषण  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  ही  स्थान  दिया  हम  इसका  स्वागत

 ्छ्  आर
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 हैं  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  यह  सुनिध्चित  करना  हमारा  कतंव्य  है  कि  ग्रामीण  क्षि  को
 बिजली  की  सप्लाई  अवश्य  की  जाए  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  तथा  भन्‍्य  अनेकों  राज्य  सरकारों  ने  क्षि
 सम्बन्धी  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बिजली  का  पूरा-पूरा  कोटा  दिया  हुआ  हम  बहां  विजली
 की  सप्लाई  में  सुधार  करना  चाहते  हैं  और  बोल्टेज  की  कमी  पर  नियन्त्रण  भी  चाहते  हैं  ॥  हमने  चार
 ग्रामीण  क्षेत्रों  अर्थात  इन्डी  और  जामशण्डी  में  चार  डीजल  ज॑नेरेटिग  स्टेशनों  की

 प्लांग  की  परन्तु  विगत  दो  वर्षों  से इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  कनाटक

 सरकार  ने  जापान  से  चार  ज॑नेरेटरों  के आयात  का  सुझाव  दिया  है  क्योंकि  ये  50  प्रतिशत  सस्ते  पड़ते
 इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हम  स्वदेशी  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करना  चाहते  हैं  परन्तु  जापान

 इसे  तत्काल  और  कम  कीमत  पर  सप्लाई  करने  के  लिए  तैयार  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  जापान  से  4  जैनेरेटरों  क ेआयात  की  अनुमति  दे  और  इस  प्रयोजन  के

 लिए  अपेक्षित तेल  की  सप्लाई  भी  सुनिश्चित  करे  ।

 *  तत्कालीन  ऊर्जा  मंत्री  द्वारा  इस  सदन  में  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  छठी  योजना
 अवधि  के  दौरान  एक  250  मैगावाट  का  बहु  इंधन  वाला  विद्युत  संयंत्र  बंगलौर  में  लगाया  जायेगा

 मुझे  बताया  गया  हैं  कि योजत  आयोग  ने  अभी  तक  भी  इसके  लिए  स्वीकृति  नहीं  दी

 इसके  लिए  अपेक्षित  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  कर्नाटक  में  बिजली  की  कमी  25-30
 दास  तक  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  से  अनु रोध  करता  हूं  कि  वह  इसे  शी  ध्र  ही  स्वीकृदि  प्रदान

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  भेजे  गये  दो  या  तीन  प्रस्ताव  और  हैं  जो  अभी  तक  भी  अनिर्णीत

 पड़  हैं--रायचूर  ताप  संयंत्र  की  तीसरी  और  चौथी  इनको  भी  शीघ्र  स्वीकृति  दी
 जानी  चाहिये  ।  इसके  बाद  घाट  प्रभा  पनबिज़ली  परियोजना  के  लिए  2 x  16  मंगावाट  की  जैने  रेटिंग

 श्रावती  रेस  पन  बिजली  परियोजना  और  अन्त  में  कालिदी  बेसिन  तक  काटला  और
 पालना  विपथन  योजना  ऐसी  परियोजनायें  हैं  जो  आपके  मंत्रालय  में  पिछले  दो  वर्षों  से अनिर्णीत

 पड़ी  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  परियोजन,ओं  को  स्वीकृत  प्रदान  महोदय
 .  इसके  साथ  ही  साथ  कर्नाटक  विद्युत  आयोग  बांड  जारी  करने  की  अनुमति  मांगने  के  लिए  भी  केन्द्रीय

 सरकार  से  अनुरोध  कर  रहा  परन्तु  दुभाग्यवश  आपने  अनुमति  नहीं  प्रदान  की  जब  आपने

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  और  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  को  बांड  जारी  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  तो
 कर्नाटक  विद्युत  निगम  को  भी  इसकी  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  वह  इस  बारे  में  अपमे  प्रभाव  का  इस्तेमाल  करें  ।

 मंत्री  जी  ने  कहा  हैं  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  वे  प्रति  व्यक्ति  ऊर्जा  उपभोग
 में  वृद्धि  कर  मुझे  यहं  कहते  हुये  खेद  हो  रहा  है  कि  कनाटक  ज॑से  बेहद  प्रगतिशील  राज्य  में
 प्रति  व्यक्ति  बिजली  उपभोग  सबसे  कम  है  ।  यह्‌  लगभग  1:0  यूनिट  एक  समय  कर्नाटक  इस  क्षेत्र
 में  सबसे  आगे  सबसे  पहली  पनबिजली  परियोजना  भी  यहीं  स्थापित  की  गई  थी  ।
 नीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  क्रि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  भेजे  गए

 प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  वे  शीघ्र  परिणाम  देने  वाले  प्रस्ताव  हैं  और  इसलिए

 उन्हें  तत्काल  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी
 -  |
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 ननजनन  न  नजननीननननननननन नाना  न  नल  6

 हमें  प्रसन्‍नता  है  कि  हमें  एक  परमाणु  संयंत्र  मिल  रहा  है  कर्नाटक  में  यह  पहला

 निवेश  होगा  ।  लेकिन  इसके  परिणाम  देने  की  अवधि  कया  है  ?  इसमें  पांच  या  छः  वर्ष  लगेंगे  और

 इस  बीच  हमें  करोड़ों  रुपये  की  हानि  हो  जायेगी  ।  हम  मंत्री  महोदय  से  इस  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 देने  का  करते  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  विषय  में  कुछ  करेंगे  ताकि  आगामी

 सत्रों  में  इस  प्रकार  की  चर्चा  की  आवश्यकता  पड़े  ।
 हि

 हिन्दी

 शो  हरोश  राबत  ;  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  उनके  लम्बे

 और  उपदेशात्मक  भाषण  के  लिए  धन्यवाद  देनां  चाहता  हूं  ।  उपदेक्षात्मंक  मैंने  इसलिए  कहा  क्योंकि

 उनके  उत्तर  को  पढ़ने  से  उनके  मंत्रालय  की  असहायता  स्पृष्ट  ऋलकती  उससे  कहीं  पर  ऐसा
 प्रतीत  नहीं  होता  पावर  ज॑नरेशन  के  मामले  में  अभी तक  जो  गैप  चला  आ  रहा  उसको  पाटने  के

 लिए  कौन से  कंक्रीट  स्टैप्स  उठाये  जा  रहे  आपने  देश  में  कुछ  कंप्टिव  पावर  प्लांटस  स्थापित

 करने  की  बात  कही  है  १रन्‍्तु  उससे  यह  नहीं  होता  कि  सातवीं पंच  वर्षीय  योजना  में  पावर

 जैनरेशन  के  शौर्ट-फाल  को  पूरा  करने  के  लिए  आप  का  क्या  विचार  आप  प्राइवेट  सक्टर  से  किस

 तरह  सहयोग  करना  चाहते  उससे  यह  भी  नहीं  होता  कि  हमारे  देश  में  जिस  तरह
 किसानों  को  ओर  प्रियौरिटी  क्षैत्र  में  स्थित  इंडस्ट्रीज  को  समय  पर  बिजली  नहीं  मिल  पा  रही
 उस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  ठोस-कदम  उठाये  जा  रहे  सबसे  पहले  मैं  माननीय  मन्त्री  जी
 का  ध्यान  उनके  ब्रयथान  कों  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहता  आपने  इसी  *  विंषय  पर  पि6ले  सत्र  में

 जो  बयान  दिया  आज  के  बयान  में  भी  आपने  वही  बातें  दोहरायी  है  ।  ऐसा  नगता  है  कि  हमਂ
 ॥

 सदस्यों  का  कार्म  हर  ब।र  बिजली  की  कमी  की  और  आपका  ध्यान  करना  ओर  आपका  उसी
 बयान  को  पुनः  दोहरा  देता  रह  गया  जो  पिछले  सत्र  में  दिया  गया  जबकि  होना  यह  चाहिए
 भा  कि  आप  हमें  और  सदन  के  पटल  पर  विभिन्‍न  प्रोजवटस  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  प्रस्तुत  करते

 ताकि हम देश को कुछ बता सकने की स्थिति में आप यह बताते कि पावर जैनरेशन के मामले में जो शौंटंफाल उसको दूर करने के लिए आपका मैंब्रालय क्या कदम उठा रहा आज देश के एक भाग में बिजली की कमी है तो दूसरे भाग में बहुत ज्यादा कमी आन्ध्र में अगर बिजली की कमी है तो कर्नाटक में कमी हम आपसे हमेशा यही प्रइत करते हैं.कि रीजनल प्रिड और नेशनल ग्रिड बनाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे उसमें कितनी प्रोग्रंस हुई है और माननीय मंत्री जी हमेशा वही बात कहते हैं कि हम राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बेठक बुला रहे हैं और उसमें उनसे बात की जाएगी ताकि देश के कमी बाले क्षेत्रों में इस समस्या के राम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठाये जा सकें । आज भी मंत्री जी ने वही बात दोहरायी मेरा आग्रह है कि आप सुस्पष्ट तौर पर एक बार यह बता दें कि रीजनल ग्रिड और नेशनल प्रिड़ के गठन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय कब तक ले लिया उसे कितते समय में क्रियान्षित कर दिया जाएगा । हमारे सैन्‍्ट्रल सैक्टर में जितने थर्मल पावर प्लान्ट उनका प्लांट लोड़ फैक्टर जनके है और पहले-की अपेक्षा सुधार हुआ है परन्तु राज्यों के धर्म स्थिति बहुत शोचनीय कई राज्यों ने अपने थर्मल में छुपाए के | लिए,ः इन्फारद्बधर में के



 3  1908  )  अविसम्बनीय  लोक  महरव  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 इम्प्रवर्मेंट  हेतु  आपसे  मदद  मांगी  जंसे  उत्तर  प्रदेश  ने  मांगी  उसी  तरह  कई  अन्य  राज्यों  ने  भी
 मांगी  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  आप  राज्यों  के  थर्मल  पावर  प्लांटस  के  इन्फ्रास्ट्रब्चर  को  और
 ज्यादा  मजबूत  करने  के  लिए  उचित  सहायता  प्रदान  राज्यों  क ेबिजली  बोर्ड  लम्बे  समय  से
 भाटे  में  चल  रहे  हैं  और  उनमें  करप्शन  तथा  मिस--मंनेजमेंट  एक  नोन.फिनौमिना  बन  गया

 आप  के  द्वारा  आई०  सी०  के  अन्तगंत  राज्यो ंको  जो  ऋण  दिया  जाता  राज्यों  के  बिजली  बोर्ड
 उसका  उपयोग  अपनी  स्कीमों  के  स्टाफ  की  तनख्वाहें  देने  क ेलिए  कर  रहे  हैं  या  अपने  घाटे  को  पूरा
 करने  के  लिए  करते  इस  कारण  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विश्युतीकरण  का  काम  बहुते  पिछड़  रहा
 धीमी  गति  से  चल  रहा  उत्तर  बिहार  और  बंगाल  के  उदाहरण  मैं  जामता  हूं  और  वहां
 दूसरे  राज्यों  की  तुलना  में  ग्रामीण  विद्युतीक:ण  का  कार्य  बहुत  कम  हुआ  नेशनल  एवरेज  को
 देखते  ये  राज्य  दूसरों  के  मुकाबले  बहुत  पीछे  इसका  सारा  दोष  राज्य  बिश्युत  परिषदों  पर
 जाता  आपको  राज्यों  के  विद्यत  मंत्रियों  स ेबात  करके  विद्युत  बोड़ों  की  फंक्शनिंग  में  सुधार
 लाने  के  लिए  प्रयस्त  करना  कोई  ऐसी  दीघंकालीन  योजना  बननी  चाहिए  ताकि  इनमें

 सुधार  आने  के  इनकी  तम'म  व्यवस्था  में  जिस  तरह  से  लगातार  गिरावट  आत्ती  जा  रही
 उसमें  सुधार  लाया  जा  सके  ।  इस  समय  हमारे  देश  में  जितने  ट्रांसमिशन  लॉसेंज  होते  मैं

 समभता  हूं  कि  बिजली  की  चोरी  का  शिष्ट  नाम  लासेजਂ  रख  दिया  गया  आपकी
 :  ताक  +  डेंसू  में  इस  समय  लगभग  21  या  22  प्रतिशत  तक्र  ट्रांसमिशन  लॉसेज  होते  यदि

 इसमें  एक  परसेंट  की  भी  कमी  लाई  जा  सके  तो  उससे  देश  को  करोड़ों  रुपये  का  फायदा  हो  सकता

 इसी  प्रकार  की  स्थिति  अन्य  राज्यों  में  भी  है।'किसी-किसी  राज्य  में  तो  यह  द्रांसमिशन  लॉस

 का  प्रतिशत  25  या  30  तक  है  ।  इस  कारण  उनमें  करोड़ों  अरबों  रुपये  का  प्रतिवर्ष  घाटा  हो  रहा
 मेरा  आपसे  आ!ग्रह  है  कि  इस  ट्रांसमिशन  लॉस  को  कम  करने  के  लिए  आप  एक  सुस्पष्ट  थोजना

 बनायें  ।  यदि  आपके  दिमाग  में  उसकी  कोई  रूपरेखा  है  तो  उसको  बताने  का  कष्ट

 आप  इसको  बताने  का  कष्ट  ऊर्जा  के  वेकल्पिके  स्रोत  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा

 रहा  लेकिन  इस  दिशा  में  जितना  काम  होना  चाहिए  था  एक  प्लाण्ट  मैकसं  में  व्रह  नहीं  हो  रहा
 राज्य  सरकारों  का  सहयोग  आपको  नहीं  मिल  रहा  इसके  लिए  भी  आपको  स्पष्ट  नीति

 बनानी  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  कम  से  कम  अब  ऐसी  स्थिति  आए  कि  «प्रापके  जो

 पिछले  बयान  हैं  और  अब  का  बयान  है  और  भविष्य  के  बयान  जो  इस  सदन  में  आयें  उनमें  अन्तर

 रहे  कि  आज  हम  बिजली  के  मामले  में  इतना  सूधार  कर  पाये  उन  उद्योगों  और  किसानों  को

 बिजली  मिलने  में  न  हो  को  आजकल  रात  में  बिजली  दी  जाती  इससे  उनका

 बहुत  नुकसान  होता  है  और  समय  भी  बर्बाद  होता  किसानों  को  24  घंटे  बिजली  मिल  सके

 विशेषकर  बुवाई  के  सीजन  में  उसके  लिए  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  यह  हमें  बतायें  ।

 भी  राजक॒मार  राय  :  सभापति  अभी  बिजली  के  मामले  में  चर्चा  चल  रही

 किसी  देश  की  समृद्धि  बिजली  की  व्यवस्थां  से  आंकी  जा  सकती  कि  कितना  प्रोडक्शन  हुआ  और

 कितना  इल्वेस्ट  हुआ  ।  सारे  उद्योग  घंषे  बिजली  से  चलते  हैं  और  कृषि  के  लिए  भी  बिजली

 जरूरी  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  दे  ।  मैं  इसमें  स्पथ्ट  कर  देना  चाहता  कि  आज  उत्तरी
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 अधिलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकषेण  24  1986
 ्तहह्भतभ्ऋ_ाघप्राभाू_ह_+_स्‍तिन्त 5  तन  न  तल  तल  ज  न  न्‍  न  4  +>ननन-  लव  न  हा

 राज  कुमार

 राज्यों  में  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली  की  हालत  बहुत  खराब  इतनी  बदतर

 है  कि  इसका  बयान  हाउस  में  क्या  किया  मैं  आपका  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के  उन  जिलों  की  ओर
 ले  जाना  चाहता  हूं  जो  राज्य  सरकार  ने  सूखा  पीड़ित  क्षेत्र  घोषित  किए  बनारस

 गाजीपुर  आदि  कई  जिले  हैं  जहां  विजली  की  कभी  आजकल  बुवाई  का  सीजन
 किसान  खेतों  की  देख  रहा  है  कि  कैसे  नलंकूप  नहरों  में  पानी  आये  ताकि  वह  अपने  खेतों
 को  एक  बार  कम  से  कम  पानी  से  सरायोर  कर  सके  और  आपकी  हरित  क्रांति  को  संफल  बना  सके  ।

 एक  तरफ  राज्य  में  हड़ताल  है  और  दूसरी  तरफ  बिजली  में  कटौती  तो  कैसे  काम  चलेगा  ।  किसान
 रात  को  11-12  बजे  अपने  खेत  में  जाता  है  तो  उसको  इसकी  कोई  गारण्टी  नहीं  होती  कि  उसे  बिजली
 मिलेगी

 ।
 इस  पर  बात  आप  विशेष  ध्यान  दें  ।  बिहार  में  मुझे  रांची  में  जाने  का  सौभाग्य  मिल  ।  वहां

 सरकार  ने  लाखों-करोड़ों  रुपये  की  लागत  से  सेल  में  आर  एण्ड  डी  सेन्टर  खोला  है  जिसमें  कम्प्यूटर
 लगे  हुए  हैं  जिससे  कम  से  कम  इस  बात  को  जाना  जा  सके  कि  बिजली  कब  मिलेगी  और  कितनी

 लेकिन  वहां  पर  यह  पता  ही  नहीं  चलता  इसलिए  वहां  सारे  उपकरण  बंकार  पड़  मैं

 बिहार  के  दूसरे  जिले  बक्सर  भी  गया  था  वहां  भी  बिजली  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  का  राज्य  बिजली  बोर्ड  इतमा  नाकारा  है  कि  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  जा
 सकता  ।  एक  तरफ  वह  किसानों  बिजली  देने  के  लिए  उनसे  पैसा  लेता  है  कि  हम  आपको

 सब्सिडई  पर  बिजली  मैं  कानून  का  विद्यार्थी  होने  के  नाते  ऊर्जा  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता

 हूँ  कि कौन  सा  ऐसा  लोन  है  जिसमें  हम  बिजली  कांट्रेक्ट  पर  देते  हों  कि  हम  इतने  रुपये  लेंगे  तो

 आपको  इतनी  बिजली  फिर  भी  वहां  बिजली  नहीं  मिलती  है  ।  यह  सब  वहां  के  विद्युत  बोर्ड  की

 कमी  की  वजह  से  होता  कम  चारियों  में  अष्टाचार  है  किसानों  को  पैसा  भरना  पड़ता  गलती

 आपकी  और  मभुगतना  पड़त  है  किसानों  को  ।  दुनिया  में  क्‍या  आपने  ऐसा  कांट्रेक्ट  देखा  या  सुना
 क्‍या  ऐसा  कांट्रे क्ट  कोई  करता  जो  एक  तरफा  मंत्री  जी  इसका  सही  ढंग॑  से  जवाब  दें  कि

 क्या  यह  लीगली  उचित

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  1978  में  मैंने  एक  पत्र  लिखा  था  उसका  जवाब

 आया

 आजमगढ़  में  22:  210.  मेगावाट  के  दोहिरघाट  तापीय  विद्युत  स्टेशन  की  स्थापना

 का  जहां  तक  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  :
 '  जिला  आजमगढ़  में  22210  मेगावाट  के  दोहिरघाट  ताप  विद्युत  स्टेशन  की

 योजना  रिपोर्ट  तकनीकी  आथिक  स्वीकृति  के  मई  1978  में  केन्द्रीय  बिजली
 नई  दिल्‍ली  को  भेजी  गई  परन्तु  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  द्वारा

 यह  परियोजना  रिपोर्ट  वापस  कर  दी  गई  क्‍योंकि  1989-90  से  पहले  इस

 योजना  के  लिए  कोयला  उपलब्ध  नहीं  हो  सकता  ।”
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 ]

 स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  ने जिन  थर्मल  पावर  स्टेशनों  को  लिया  मैं  ऊंचाहार  को  कोट  कर

 रहा  जिसमें  जयपुर  आगरा  को  जोड़  रहे  इसमें  1989  तक  कोल  उपलेब्ध  ऐसी  स्थिति  में
 अगर  आप  उसको  मान  यू०पी०  के  और  भी  प्रोजेक्ट  मैं  दोहरीघाट  का  स्पैतेफिकली  कहना

 हूं  कि  अगर  आप  समंभते  हैं  कि  90  तक  हो  जायेगा  तो  उप्तको  मान  लेंगे  कि  कया  बात
 अगली  पंचवर्षीय  योजना  में  कर  इस  सदन  में  माननीय  श्री  बसन्त  साठे  जी  ने  उत्तर  दिया  था
 कि  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  लिखेंगे  कि  यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण  योजना  पिछड़े  क्षेत्र  को  उठाने
 के  लिए  दोहरीघाट  थर्मल  पावर  स्टेशन  को  जरूर  ले  लिया  श्री  आरिफ  मौहम्मदं  खां  जब
 मंत्री  उनसे  भी  बात  हुई  उन्होंने  कहा  कि  मैंने  तो  पत्र  लिख  अब  कोई  कुछ  नहीं  कर

 रहा  है  तो  मैं  क्या  करूं  ।  इस  तरह  से  अगर  केन्द्रीय  सरकार  असहाय  है  और  उत्तर  प्रदेश  इलैक्ट्रिसिटी
 बोर्ड  जो  चाहे  सो  करे  तो  मैं  समभता  हूं  यह  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय  माननीय  मंत्री  जी  को

 इस  पर  ध्यान  देना

 जहां  तक  विद्युत  उत्पादन  का  सवाल  उसका  बहुत  ज्ञादा  हिस्सा  राज्यों  को  करना  पड़ता

 केन्द्र  ने  भी  एक  भागीदारी  उसमें  रखी

 जो  बिजली  उत्पादन  पब्लिक  सैक्टर  में  हो  रहे  उनमें  बड़ी  गिराबट  मैं  उत्तर  प्रदेश  .

 की  तरफ  आपका  ध्यान  मिर्जापुर  में  बिलला  का  अपना  हाइड्रो  इलेक्ट्रिक  स्टेशन

 अपने  लक्ष्य  से  भी  ज्यादा  बिजली  पैदा  कर  लेते  हैं  और  आपके  सैक्टर  में  परसेन्टेंज  ता
 कम  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  दछ्षाब्दियों  से  दिलाया  जा  रहा  है  फिर

 पब्लिक  सैक्टर  में  इतनी  गिरावट  वयों  है  ?  आपने  उसके  लिए  क्‍या  किया  10,  20  साल  में  ?  मंत्री ह
 महोदय  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 '
 कैप्टिव  पावर  सेंट  के  बारे  में  मंत्री  जी  ने  बयान  दिया  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या

 स्पेशल  योजना  है  ?  नेशनल  ग्रिड  बनाने  की  ब्रात  कई  बार  सदन  में  उठ  चुकी  जब  माननीय

 मंत्री  जैसे  विद्वान  आदमी  इस  महकमे  के  हैड  हैं  तो  क्या  दिक्कत  है  ?  जिन  राज्यों  में  बिजली  कम

 उन्हें  जल्दी  से  जल्दी  बिजली  देने  की  बात  होनी  चाहिए  ।

 इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  हालत  बहुत  खराब  हो  रही  सूख  से  उसका  पूर्वी
 और  उत्तरी  हिस्सा  बहुत  खराब  है  और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्य  कर्मचारियों  की  हड़ताल  चल

 रही  है  ।  कहीं  थोड़ी  सी  भी  विजली  लोगों  को  नहीं  मिल  है  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  इसके

 लिए  कौन  सी  वेकल्पिक  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  जिसमें  इस  समय  किसान  अपनी  बुवाई  का  काम  कर

 सकें  ?  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  सबसे  ज्यादा  इस  ओर  ध्यान  देने  की  जरूरत

 जहां  तक  बिजली  देने  का  सवाल  जैसे  नगरों  में  जरूरी  बसे  गांव  में  बिजली  देने  की

 बहुत  आवश्यकता  गांव  में  बिजली  देने
 का

 सिलसिला  तो  आपने  स्वीकार  कर  लिया

 है  लेकिन  मांव  में  खम्बे  तो  लेगे  लेकित  तार  की  कमी  कहीं  ट्रांसफार्मर  की  कमी

 स्टाफ  की  कमी  यह  सारी  कमी  बताकर  गांव  का  इलंकिट्रीफिकेशन  हुआ  ही  नहीं  अगर  हुआ

 ८
 ह
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 बसन्‍्त  ]

 भी  है  तो  बहुत  कम  हुआ  वहां  भी  आपके  विद्युत  के  खम्मे  सफेद  हाथी  की  तरह  खड़े  कोई

 लाभ  गांव  वालों  को  नहीं  मिल  पा  है  ।

 डोमेस्टिक  कनेक्शन  भी  लंगभग  नहीं  कभी  होली  या  दशहरे  के  दिनों  में  भी

 बिजली  लोगों  को  नहीं  मिल  पाती  इस  किस्म  की  लापरवाही  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  होती  मैं

 मंत्री  महोदय  से  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में  वह  अपना  स्पष्ट  उत्तर  दें  और  सदन  को  आइवस्त  करें  कि

 इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  वह  सक्षम  और  कारगर  कदम  तुरन्त  उठाने  वाले

 |

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  मैं  कर्नाटक  के  माननीय  सदस्यों  से
 '

 यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  कर्नाटक  के  मुख्य  मन्त्री  तथा  ऊर्जा  मंत्री  के  साथ  मेरी  कई  बैठकें  हो  चुकी
 हैं  ।  मुझे  कर्नाटक  में  बिजली  की  कमी  की  समस्या  के  बारे  में  जानकारी  जो  कुछ  प्राकंंतिक  है

 अर्थात्‌  मानसून  की  कमी  और  पनबिजली  भंडारण  संयंत्र  का  भरा  इस  बारे  में  हम  बहुत  कुछ
 नहीं  कर  परन्तु  हम  कुछ  साप  परियोजनाओं  के  स्थापित  करने  में  सहायता  प्रदान  करने  की

 कोशिश  कर  रहे  ताकि  कर्नाटफ  की  सहायता  की  जा  सके  ।
 ह

 परियोजनाएਂ  जो  1985-86  में  स्थापित  की  जा  चुकी  हैं  वे  काली  नदी  50

 वहैलीनदी-दो  50  मेगावाट  और  रागच्र  इकाई  दो  210  मेगावाट  ।  मैं  मानतीय  सदस्य  को  बत्ताना

 चाहता  हूं  कि  210  मैगावाट  की  रायचूर  इकाई  तीन  को  योजना  आंयोग  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  की

 जा  चुकी  है  ।  कर्नाटक  विद्यूत  आयोग  अभी  तक  भी  मुख्य  संयंत्र  औरं  उपकरणों  के  लिए
 मार  नहीं  दे  पाई  घन  राशि  की  कमी  के  कारण  |  धनराशि  एक  रुकावट  है
 चाहे  वह  राज्य  में  हो  या  केन्द्र  में  । यह  सर्व  विदित  तथ्य  परन्तु  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  कम
 से  कम  हम  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  नहीं  ताकि  जैसे  ही  संसाधन  किसी  भी

 जगह  से  उपलब्ध  हो  आप  परियोजनाओं  फर  कार्य  कर  सकते

 »  जहां  तक  कर्नाटक  में  चालू  परियोजनाओं  के  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  परियोजनाओं  की  एक  सूची
 ॥

 है--मैं इसे अपने माननीय मित्र को दे दू गा परल्तु घाष्ट रायच्र काली नदी सीरवार--ये सभी परियोज॑नाएਂ इसमें द्ामिल और हमने शरवती 49८ 60 भड्डर गैस टर्बाइन 4 )< 30 अर्थात्‌ गैस टर्बाइन जिसके बारे में आप कह रहे केन्‍्द्रीय : बिजली प्राधिकरण से स्वीकृत करा लिए परन्तु यह केवल वित्त का प्रइन नहीं आपको यह सहायता चाहिए । पेट्रोलियम मंत्रालय को डीजल जनरेटर सेटों के लिए डीजल की व्यवस्था करनी होगी और यह स्वाभाविक है क्योंकि डीजल का जितना भी उत्पादन है उसका उपभोग पहले से ही निर्धारित यदि अतिरिक्त मांग होगी तो वे आयात करने के लिए इच्छुक परन्तु वे कहंते हैं : विदेशी मुद्दा उपलब्ध करायें ।! 258
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 “
 कर्नाटक  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  न  केवल

 इन  चार  परियोजनाओं  फर  बल्कि  120  मैगावाट  के  गैस  टर्बाइन  के  बारे  में  एक  टिप्पण  तंथार  किया

 है  और  यह  त्रिणंय  किया  है  कि  इस  मामले  को  मंत्री  मंडल  के  अनुमोदनाय॑े  प्रस्तुत  किया

 जहां  तक  मेरे  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  हम  इसके  बहुत  इच्छुक  हैं  कि  कर्नाटक  में  परियोजनाएं
 स्थापित  की  जाए  और  इस  कायें  में  हम  पूरी  सहायता

 जहां  तक  मंगलौर  तापीय  बिजली  घर  का  सम्बन्ध  है  मुख्य  समस्या  कोयले  के  पहुचने  की  है

 क्योंकि  पास  में  ऐसा  कोई  क्षेत्र  नहीं  है  जहां  से  कोयला  मिल  इसे  काफी  दूर  से  समुद्री  मार्ग  से

 लाना  होगा  या  आयात  करना  इत  मामलों  को  अधिक  दृष्टि  से  देखना  ठीक  होता  फिर

 साधन  जठाने  का  भी  प्रश्न  होगा  ।  परैन्तु  सिद्धांत  रूप  में  हमने  यह  बात  स्वीकार  कर  ली  है  और

 हमें  देखनां  है  कि  सभी  अपेक्षित  चीजें  उपलब्ध  हो  जाए  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  संबंध  तिजली  की  कमी  के  मुझे  खुशी  है  कि

 कर्नाटक  उन  र/ज्यों  में  से  है  जिनमें  प्रामीण  क्षेत्रों  को  चौबीस  घंटे  पूरी  बिजली  दी  जा  रही

 इससे  औद्योगिक  क्षत्र  को  हानि  होती  परन्तु  औद्योगिक  क्षेत्र  के  जैसा  कि  मैंने

 कहा  हमें  केपिटल  बिजलीघर  तथा  स्थापना  में  कम  समय  लगने  वाले  अन्य  बिजली  घर  स्थापित

 करने  कीं  योजना  बनानी  अतः  यह  कर्नाटक  के  बारे  में  उठाए  गए  विशिष्ट  प्रएन  के  बारे  में

 है  |  सामान्य  प्रइनों  प्र  मैं  बाद  में  पहले  में  सदस्यों  द्वारा  में  उठाये  गए-विष्िष्ट

 प्रदनों  को  लेना  चाहता  हूं  ।

 श्री  हरीश  शावत,-उनकी  उन  टिप्पणियों  के  बारे  में  कुछ  कहने  के  अलावा  जो  वे  सामान्यत

 यह  कहते  हुए  करते  हैं  कि  सरकार  ठीक  से  काभ  नहीं  कर  रही  है  और  अपने  उत्तरों  को  बोहराते

 इस  सम्बन्ध  में  भी  मैं  बाद  कुछ  लेकिन  मैं  यह  कहँना  चाहता  हूं  कि  हम  ऐसा  नहीं
 करते  ।  मैंने  अपने  विबरण  न  केवल  गत  वर्ष  बल्कि  पिछले  चार  वर्षों  में  किए  गए  सुधारों,का
 उल्लेख  किया  है  मैंने  ब्यौरा  दिया  है  जिसके  बारे  में:बाद  में  चर्चा  करूंगा  |  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में
 माननीय  सदस्प  राय  तथा  श्री  हरीश  रावत  कुछ  पूछने  को  उत्सुक  उत्तर  प्रदेश  में  केंद्रीय
 क्षेत्र  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  उसके  बिजली  का  उत्पादन  काफी  प्रयासों  के साथ  तथा
 समय-समय  पर  होने  वाले  प्रदर्शतों  के  जिससे  बिजली  का  उत्पादन  रुक  जाता  यद्यपि  क्‌छ

 वृद्धि  हुई  है  ।  उत्तर  प्रद्रेश  यदि  तीन  अवधि  को  में  पी०  एल०  एफ०  घंटकर

 31°6  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  अब  1985-86  में  यह  बढ़कर  323  प्रतिशत  हुआ  और  इस  वर्ष

 अक्तूबर  तक  यह  37-3  प्रतिशत  रहा  लेकित  उत्तर  प्रदेश  के  मेरे  साथी  इसके  विकास  के  लिए

 बहुत  उत्सुक  उन्होंमे  उत्तर  प्रदेश  के  ऊर्जा  -  विद्युत  हमारे  सभी  अधिकारी  तथा

 मुख्य  मन्त्री  क ेसाथ  एक  विशेष  बैठक  यह  देखने  के  लिए  की  विछ  उत्तर  प्रदेश  के  संयंत्रों  में  संयंत्र

 लोड  फेक्टरਂ  में  कँसे  वृद्धि  की  जा  सकती  है  |  हमਂ  यथासम्भव  सहायता  देने  के  लिए  इच्छुक  भर

 उक्त  बैठक  में  उन्होंने  हमें  भाव्वस्त  किया  था  कि  इस  वे  संयंत्र  फंक्टरਂ  को  बढ़ाकर'कम
 से  कम  उत्तर  क्ष  त्र  के औसत  45  पी०  एल०  एफ०  तक  बढ़ा

 श्री  हरोह्  रावत  :  जो  कुछ  हमने  मांग  की  है  आप  बह॒  तो  दीजिए  ।
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 श्री  बसंत  साठे  :  हम  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  राजकसार  राय  :  हम  चाहते  हैं  कि आप  और  सुस्पंष्ट  रूप  से

 शी  बसंत  साठे  :  यह  आरोप  लृगाया  गया  था  कि  हम  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  न्याय  नहीं  कर

 रहे  हैं  लेकिन  यह  कहना  न्याय  संगत  नहीं  है  |  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  देखें  कि  सिंगरोली

 का  हिस्सा--यह  मुख्य  बिजंलीघर  है  और  यह  कहंना  गलंत  है  जैसा  मेरे  माननीय  मित्र  तथा  साथी  की

 राय  ने  कहा  कि  राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निगम  के  बिजलीघर  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहे  प्राइवेट

 स्टेशन  ठीक  से  काम  कर  रहे  यह  सही  नहीं  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  के  स्टेशन  बहुत
 ह

 अच्छा  कार्य  कर  रहे  और  रिकार्ड  औसत  लग़भग  75  प्रतिशत  आता  इसमें  और

 अनुरक्षण  लथा  अन्य  चीजें  शामिल  इसका  अथ  है  कि  हर  तरह  से  कार्ये  निष्पादन  बहुत  अच्छा  है
 उत्तर  प्रदेश  का  35  प्रतिशत  हिस्सा  जैसा  कि  भाप  जानते  हैं  राज्यों  का  हिस्ता  जिस  क्षेत्र  में

 परियोजना  हैं  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  राज्यों  का  भी  हिस्सा  होता

 लेकिन  इसका  अर्थ  है  कि  यह  एम०  यू०  होगा  लेकिन  वे  रहा है ।  एम०  यू०

 लगभग  53  प्रतिशत  अधिक  ले  रहे  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  ने  यह तो  में  ही  इतनी  खपत  नहीं  की  है
 बल्कि  है कि वह  में  उनका  कि  एम०  यू०  भरा  जबकि  उन्होंते  3:365  एम०  यू०  का

 उपभोग  किया  था  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  दुगुना  ।  ।
 ह

 श्री  बसंत  साठे  :  फिर  में  उनका  हिस्सा  2,044  था  और  उन्होंने  3,545  एमशयू०
 बिजली  ली  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उन्हें  दण्ड  दिया

 भरी  बसंत  साठे  :  और  हम  जानते  हैं  कि  सिगरौली  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  है  और  उत्तर  प्रदेश
 में  कमी  हम  चुप  रहते  हमें  ईमानदार  तथा  स्पष्ट  होना  चाहिए  ।,  इससे  उत्तरी  क्षंत्र
 के  दूसरे  राज्यों  को कम  बिजली  मिलती  है  ।  हमें  यह  आरोप  नहीं  लगाना  चाहिए,कि  केन्द्रीय

 सरकार उत्तर प्रदेश को उसका उचित हिस्सा नहीं दे रही है : यह संही नहीं होगा । हु ] भी राजकुमार राव : ऐसे दे रहे हैं कि हम लोगों को फीड नहीं हो रहा है । ० ह न्याय किया जानता काफी नहीं है ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया श्री धसमन्‍्त साठे : ऐसा कैसे न्येगा ? बहरहाल यह तो उत्तर प्रदेश विधायी बोर्ड पर निर्भर है कि वह यह सुनिश्चित कैरे कि किस।नों को उच्चित समय पर उचित मांत्रा में बिजली यदि कतटिक बिजली की कमी होते हुएं किसानों को पर्याप्त बिजली दे सकता है तो प्रदेश क्यों नहीं दे लेकिन इसके लिए आपको योजना बनानी होगी तथा चोरी को रोकना होगा । अब हमने एक सख्त कानून बनाया उत्तर प्रदेश में भी कानून लेकिन यदि आप उसे लागू नहीं करेंगे तो उनका कोई लाभ नहीं ये केवल कागज पर रह जायेंगे 200'
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 हित
 अतः  अब  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  मुख्य  मंत्रियों  को  कह

 रहे  हैं  कि  वे  न्नोरी  को  रोकने  या  कम  से  कम  घोरी  के  लिए  होने  बाली  सांठ-गांठ  को  रोकने  के  लिए
 कदम  उठाए  क्योंकि  बिना  सांठ-गांठ  के  चोरी  नहीं  हो  ।

 अब  मैं  म्राननीय  सदस्य  श्री  रावत  के  प्रइन  विशेष  पंर  आता  हूं  जो  उन्होंने  एक  विशेष
 योजना  के  बारे  में  क्रिया  है  जिसकी  क्षमता  मे०  वाट

 ]

 श्री  बापूलाल  मालबोक  :  समापति  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे

 उत्तर  प्रदेश  और  कर्नाटक  के  बारे  में  बंता  रहे  कृपा  करके  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  भी  थोड़ा  सा  बता
 5

 श्री  बसन्त  साठे  :  अगले  कार्लिंग  एटेंशन

 सभाषति  महोददग्र  :  जो  भी  प्रदन  उठाए  जायेंगे  वे  उनका  उक्तर  देंगे  ।

 भी  बसन्‍्त  साठे  :  यह  मेगावाट  का  संयंत्र  उत्तर  प्रदेश  के  आजमगढ़  जिले  में

 दोरघाट  में

 वास्तव  में  कोयले  की  लिकैज का  सवाल  यहं  प्रोर्जैक्ट  प्रिंसिपली  हमने  मान  लिया

 लेकिन  तक  कोयला  मिलने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।  लेकिन  उसके  बाद  आठवें  फाइव  ईअर '
 प्लान  में  कल्पना  हमें  मान्य  है  ।  हाउस  में  मैंने  कहा  है  कि  हम  तो  तैयार  दस  हजार  मेगावार्ट  का
 गप  जितने  प्रोजेक्ट  लग  जहां-जहां  लग  प्लिंथ  में  लग  जिस  राज्य  में  लग  .
 सब  देदा  में  भारत  में  ही  हमें  प्रसन्‍नता  और  हमारा  प्रयास  कि  ज॑से  ही  साधन
 उपलब्ध  हों  सबे  योजनाएं  पूरी  हों  ।  धोरीषाट  की  बात  मैंने  कह  अब  मैं  आम  सवालों  की  तरफ
 आाना  चाहता  हूं  ।  ॥  .

 भी  हरीश्ष  रावत  :  उत्तरं  प्रदेश  के  कई  प्रौजैक्ट्स  जो  आपके  यहां  पड़े  हुए  जंसे
 शारदा  बैली  में  घधोली  टिहरी  गंगा  और  विष्णु  प्रयाग  आदि  |

 भ्रो  राजकुमार  राय  :  टिगरी  गंगा  तो  आप  गोबचिोव  जी  के  साथ.बातचीत  करने  जा  रहें
 हैं  ।  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  छोटा  सा  प्रोजेक्ट  है  दोहरी  घाट  जिध्षका  पांच-सात  जिलों  से
 संबंध  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  इसको  आप  उनसे  बातचीत  करने  के  लिए  बयों  नहीं  लेते  हैं  ?

 .  भरी  बसंत  साठे  :  गोर्बाबोत  कोयला  कहां  से  देंगे  ।  कोयले  का  ऋगड़ा  हैं  ।

 झो  रजकुमार  राय  :  कोयला  आप  दे  दें  ।  तक  इसको  पूरा  करा

 कया  बड़ी  बात  "
 ु

 ओ  बसंत  साठे  :  मैं  मूठा  आश्वासन  नहीं  देना  चाहता  ।
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 nn  55  ऑन  5  53"  ता  ज+

 है  । ]

 सं  सबीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शोला  :  अनुपूरक  मांगों  पर  बोलने
 वाले  सदस्यों  को  अवसर  देने  के  लिए  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि आज  दोपहर  का  भोजनकाल  संमाप्त
 किया  जाए

 सभाफति  महोदय  :  कया  सदस्य  चाहते  हैं  कि  आज  दोपहर  का  भोजन  काल  समाप्त  किया

 जाए  ?

 कछ  माननीय  सदत्य  :  हां  ।

 श्री  ब॑सन्त  साठ  :  जहां  तक  इन  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  है  जिन्हें  हम  सोवियत  संघ  या

 किसी  अन्य  देश  के  साथ  सहायता  के  लिए  रख  रहे  हैं।कई  परियोजनाएਂ  तैयार  हैं  जहां  कोयला

 उपलब्ध  है  जैसे  तलपट  एक  बात  है  कि  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाना  योजना  है  कि
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  कोयले  का  उत्पादन  बढ़कर  2600  लाख  टन  हो
 और  शत  ढदी  के  अन्त  त्तक  4000  लाख  टन  हो  अतः  जब  कोयले  का  उत्पादन  बढ़  जाएगा
 और  यह  उपलब्ध  हो  जाएगा  तब  घोरघाट  जैसी  जिन.पर  सिद्धांत  रूप  में  सहमति  हो
 चुकी  निष्िचत  रूप  से  हाथ  में  ली

 मैं  माननीय  सदरथ  को  आश्वस्त  कर  सकता  हूं  कि  ज॑से  ही  वह  सम्पर्क  मिलेगा  इस
 योजना  को  आरम्भ  किया

 थी  मुलचन्द  डागा  :  राजस्थान  के  बारे  में  आपकी  कया  राय  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  हम  पलाना  में  लिग्नाइट  प्लांट  लगा  रहे
 मैंने  पहले  बताया  है  कि  10,000  मेगावाट  की  जहां  तक  विद्युत  का  सम्बन्ध

 जितनी  ज्यादा  आप  देते  हैं  उतनी  ज्यादा  आप  चाहते  यहां  तंक  कि  विकसित  देक्षों  में  जिनके

 यहां  प्रति  व्यक्ति  10,000  किलोवाट  घंटे  बिजली  बहां  पर  भी  वे  लोग  महसूस  करते  हैं  कि

 उन्हें  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजली  नहीं  मिली  हमारे  यहां  प्रतिब्यकक्‍्ति  खपत  क्‍या  है  ?  .  यह  1700

 मेगावाट  की  आदइचयेजनक  वृद्धि  के  पीछे  170  किलोबाट  घंटे  है  जो  30  वर्षों  की  योजना  के  दौरान

 47,000  मेगावाट  तक  पहुंची  है  किसी  भी  राष्ट्र.को  इस  उपलब्धि  पर  गव॑  हो  सकता  लेकिन
 इन  सव  बातों  के  बाबजूदै  और  जनसंख्या  के  दुगुना  हो  जाने  के  कारण  हमारी  प्रति  व्यक्ति  खपत  170

 किलोवाट  घंटे  रही  और  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  यह  खपत  लगभग  30.  विलोवाट  घंटे  इस  बात  को

 हमें  समझना  चाहिए  कि  हमारी  क्‍या  जरूरत  है  ?  .  अगर  हमें  इस  जरूरत  को  पूरा  करना  है  तो

 हसको  पूरा  करने  के  लिए  कोन  सा  भच्छा  रास्ता  हमें  संसाधनों  का  पता  लगाना  होगा  ।  जंब
 हमने  योजना  झुरू  की  श्रीतो  उस  समय  एक  मेगावाट  डब्लू  )  को  स्थापित  करने  में  लगभग

 10  लाख  रुपये  की  लागत  आती  थी  ।  आज  यह  लागत  1  करोड़  रुपये  )
 पर  अलग  से  50  लाख  रुपये  लगते  हैं  ।  यदि  हमें  |  मेगावाट  बिजली  के  लिए  ]  करोड़  रु०  खर्च  करने

 ते  हैं  तो  हमें  निध्चित  रूप  से  संसाधनों  का  पता  लगाना  होगा  ।  विद्य॒त  संयंत्र  की  स्थापना  को  बात

 किसी  से  छिप्री  नहीं  रह  सकती  ।  आप  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  सकते  हैं  ?  अतः  हमारा  कहना  है  किं

 हमारी  औद्योगिक  नीति  को  ढांचे  के  अंतगं  राष्ट्र हित  में  यदि  चाहे  वह  कोई  भी  किसी

 विद्युत  संयंत्र  की  रथ,पना  करना  चाहता  है  और  ऐसा  करने  से  लाभ  होता  है  तो  हम  कहेंगे  कि  -

 आपका चाहे यह पनबिजली अथवा किसी प्रोजेक्ट की स्थापना की बात हो । अन्यथा यद्यपि हम गैस प्लांट से पहले ही अतिरिक्त 200 मेगावाट बिजली 262
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 जे  3:

 ले  रहे  हैं  लेकिन  अभी  800  मेगावाट  की  जरूरत  हम  द्विपक्षीय  प्रस्ताव  रख  रहे  मात्र  लो

 कुछ  हजार  मेगावाट  बिजली  वहां  से  मिलती  है  तो  तब  भी  कभी  तो  रहेगी  ।  मैं  देश  में  उन
 सब  लोगों  से  निवेदन  करूंगा  जिनके  पास  धन  उन्हें  अपना  यह  धन  देश  में  विद्युत  उत्पादन  एकफ
 में  लगाना  चाहिए  |  यदि  वे  सामूहिक  रूप  से  पावर  यूनिटਂ  के  रूप  में  अपने  उद्योगों  के  लिए
 ऐसा  करते  हैं  तो  इसका  भी  ह।दिक  स्वागत  जहां  तक  विद्युत  का  संबंध  है  यह  कोई  जादू  की  छड़ी

 नहीं
 श्री  नारायण  खोबे  :  आप  इसे  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  को  सौंपना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  बसंत  साठे  :  मैंने  इस  टिप्पणी  के  संबंध  में  सुना  यह  एक  पापुलिस्ट  दृष्टिकोण

 श्री  नारायंण  चौथे  :  उन्होंने  भी  यही  कहा  है  ।

 श्री  बसम्त  साठे  :  अभी  तक  किसी  ने  भी  यह  नहीं  कहा  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  को  गैर

 कारी  क्षेत्र  के हवाले  किया  किसी  ने  भी  नहीं  ।  मैं  इस  बात  को  दोहराना  घाहता  हूं  अगर
 किसी  ने  इस  प्रकार  का  आरोप  लगाया  तो  यह  एक  दारारत  यह  केवल  जूठा  आरोप  नहीं  होगा

 अपितु  एक  शरारतपूर्ण  आरोप  हम  सब  सरकारी  क्षत्र  के  हक  में  हम  चाहते  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  का  नियन्त्रण  रहे  ।  यह  केवल  तभी  तम्भव  हो  सकता  है  जब  यह  क्षेत्र  कायंकुशल  बन

 जाए  ।  लेकिन  जैताकि  मैंने  कहा  है  यह  मिथ्या  कृपया  आप  पहले  उन  लोगों  का  भ्रम  दूर  कीजिए

 जो  पापलिस्ट  नारों  की  बात  करते

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहुंगा  कि  जिन्हें  आप  सरकारी  गेर-सरकारी  क्ष  त्र  कहते  हैं  बे  भी  घनराधशि

 का  ९0  प्रतिशत  से  अधिक  धन  इस्तेमाल  करते  हैं  ।
 ह

 श्री  नारायण  चोबे  :  यही  अआकषंण  यह  सरकारी  घन  अतः  वे  इससे  अपनी  जेबें

 भरंते
 भी  बसंत  साठे  :  इसका  क्‍या  हल  है  ?

 ]
 थी  मुस्‍्लो  बेवरा  :  आपको  मालूम  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  प्राइवेट

 को  परमीक्षन  दिया  है  ।

 आपने  बस्बई  में  निजी  क्ष  त्र  को  हजाजत  दी

 श्री  बसंत  साठे  :  यदि  राष्ट्रहित  में  है  तो  गर-सरकारोी  क्षत्र  को  भी  नियन्त्रित  कीजिए  ।
 आप  ऐसा  ही  करने  को  कहते  हैं  और  जहाँ  तक  हमारी  आम  नीति  का  संबंध  है  इसी  प्रकार  का  दशन
 अपनाने  का  हम  प्रयास  कर  रहे  जहां  तक  ऊर्जा  के  गर  परम्परागत  साधन  का  शम्बन्ध  मैं  इस
 सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।

 हां  वम्बई  उपनगरीय  विद्युत  आपूर्ति  कम्पनी  ई०  को  हमने  पहले  ही
 इजाजत  दे  दी  है  ।

 [  हिन्दो  ]  मद
 श्री  मुरली  देवरा  :  आपको  मालूम  है  कि  बोम्बे  सबरवन  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  कम्पनी  को

 भापने  परमीश्षन  दी  बम्नई  में  महाराष्ट्र  सरकार  ते  दो  साज्न  दिया
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 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  -  24  1986
 न  न+नन-नी-मननी-नननननम-+++.ब+.++33+3++>काभन«»»+बअम++अछान थम  पलक  नननन  नमक  पलक  ++-ममा  इन  नव»  नमक  नक+  3  ॥ल्‍अर

 बी
 आप  चाहते  हैं  कि  दो  वर्ष  की  अवधि  बढ़ाकर  किसी  कंपनी  को  500  मेगावाट  प्लांट  की

 इजाजत  दी

 श्री  बसंत  सोठे  :  उनके  लिए  दो  वर्ष  की  अवधि  बढ़ाने  का  प्रावधान
 सभापति  महोदय  :  आप  यहां  पर  विस्तृत  रूप  में  चर्चा  न  कीजिएं  ।  यहां  सम्पूर्ण  विभाग  के

 बारे  में  धर्चा  नहीं  हो  रही  यह  केवल  ध्यानाकर्षण  सूचना
 नदी

 ह  क्री  राजकमार  राय  :  गरीबों  और  किसानों  से  पैसा  लेकर  क्या  आप  उनको  बिजली  की

 सप्लाई  की  गारन्टी  करेंग्रे  ?  क्या  आप  ऐसी  डायरेक्शन  इश  करेंगे  ?

 भरी  बसंत  साठे  :  यह  जो  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  बात  की  मैं  इसके  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा

 मुख्य  मंत्री  से  चर्चा  कर  सकता  हूँ  और  चर्चा  करूंगा  ।
 ह

 ]
 गेर-परम्परागत  ऊर्जा  कुछ  टिप्पणी  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  मैं

 समभता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षंत्र  के  लिए  सबसे  जल्दी  और  बढ़िया  तरीका  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  का
 साधन  इसीलिए  हमने  समेकिंत  ऊर्जा  ऊर्जा  ग्राम  आरम्भ  की  तीन  वर्ष  से

 भी  थोड़ी  अवधि  में  येह्‌  वायो  जांदोलन  बन  जाएगा  ।  थोड़ी  अवधि  में  उन्नत  चूल्हों  की

 संख्या  25  लाख  से  अधिक  और  बायो  गैस  प्लांट  की  संख्या  6  लाख  से  अधिक  हो  यहं  एक  *

 बहुत  बढ़ी  उपलब्धि  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  एक  वर्ष  में  हमने  जो  240  करोड़  रुपये  श््च  किये

 हैं  उससे  उवंरक  और  ई  घन  के  विकल्प  के  रूप  में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।

 भारत  की  बहुत  बड़ी  तट-रेखा  हैं  ।

 हम  पवन  चक्की  फार्म  रख  सकते  हैं  ।  ग्रामीण  क्षत्रों  और  शहरी  क्षेत्रों  में  भी हम  सौर

 काम्प्लेक्स  बसा  सकते  हैं  |  हमने  यह  बात  देखी  है  कि  उनमें  ऊर्जा  का  अच्छा  विकल्प  होता  यहां
 -  तक  हमने  देखा  है  कि  होटलों  और  होस्टलों  में  व ेलाभदायक  हैं  और  महोदय  मैं  महसूस  करता  हूं  कि

 हम  लोग  इस  योजना  को  शुरू  करना  पसन्द  करेंगे  और  सभा  को  एक  बात  में  मैं  अध्वस्त  कर

 सकता  हूँ  कि  प्लान्ट  लोड  फैक्टर  में  हमें  उतना  सुधार  करने  की  कोशिश  करेंगे  जितक्क  कि  हम  कर

 सकते  हैं  क्योंकि  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सुरक्षित  शक्ति  बिना  अतिरिक्त  लागत  के  उत्पादित

 शबित  इसलिएं  हम  उसे  करने  का  प्रयास  करेंगे  और  पहले  ही  पिछले  चार  वर्षों  के
 दौरान  देष्ष  में  प्लान्ट  लोड  फैक्टर  में  लगभग  8  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इसलिए  हम  नहीं  कह
 सकते  है  कि  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  हैं  ओर  अधिक  जाने  की  आवश्यकता  है  और  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  किये  गये  प्रयासों  की-सदन  प्रशंसा  करेगा  ओर  देश  में  अधिक  ऊर्जा  उत्पन्न  करने  के

 लिए  जो  प्रयास  किये  गये  हैं  उनका  समर्थन  करने  का  प्रयास  धन्यवाद

 1.16  भप०

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  सम्तिति

 एक  सदस्य  को  सास  लिदेदित  करमे  के  लिए  राज्य  सभा  से  सिकारिश

 ]  रा
 ह

 कुमारो  मसता  अमर्जोी  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं
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 $  1908  भारतोय  माभक  ब्यूरो  विभेभक

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  स्वर्गीय  श्री  ह्ान्तिमय
 घोष  के  स्थाम  पर  इस  सभा  को  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजावियों  के
 कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  साथ  सहयुक्त  करने  हेतु  उक्त  समिति  की  होश  अवधि
 के  लिए  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नामनिर्देशित  करने  के  लिए  सहमत  हो  और
 राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नामनिर्देशित  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सूचित
 करे  |ਂ

 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  स्वर्गीय  श्री  शान्तिमय
 घोष  के  स्थान  पर  इस  सभा  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्थाण  संबंधी  श्मिति  के  साथ  सहयुक्त  करने  हेतु  उपयुक्त  समिति  को  शेष  अवधि
 के  लिए  राज्य  सथ्या  कौ  एक  सदस्य  नामनिर्देशित  करने  के  लिए  सहमत  हो  और
 राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नामनिर्देशित  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 करे  ४
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  .

 1.17  स०  प०
 अरिफ  वि सोमा-शुल्क  टेरिफ  विधेयक

 *

 ]
 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंजी  जनादेत  :  महोदम  मैं  प्रस्वाव  करता  हूं  कि

 सीमा-शुल्क  हेरिफ  अधिमसियम  1975  में  और  संशोधन  करते  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  ।  ह

 सीमा-शुल्क  टैरिफ  1975  में  ओर  संशोक्षन  करने  बाले  विधेयक्र  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्थीकत  हुक्ा  ।

 मी  जंनाएन  पुजारी  :  मैं  विधेयक  करता  हूं  ।

 1.18  म०  १०
 भारतीय  मानक  व्यरो  विधेयक*

 ु
 -

 संसवीय  कार्य  मंत्री  तथा  साथ  शोर  मागरिक्त  पति  मंत्रो  एज०  के०  एल०  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  माल  के  खिन्हांकन  भर  वबाणिदी  प्रम्ाणय  के

 #  दिनांक  24-11-1986  को  भारत  के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  ख़ण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 +  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।
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 नियम  377  के  अधीन  मामले  24  1986

 क्रियाकलापों  के  सामंजस्यपूर्ण  विकास  के  लिये  और  उससे  सम्बद्ध  या  उसके  आनुषंगिक  बिंषयों  के

 लिये  ब्यूरो  की  स्थापना  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करमे  की  अनुमति  दी कर

 सभापति  महोदय  :  प्रशइन  यह  है  :

 माल  के  चिन्हांकन  और  क्वालिटी  प्रमाणन  के  क्रियाकलापों  के

 पूर्ण  विकास  के  लिए  और  उससे  सम्बद्ध  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  ब्यूरो
 की  स्थापना

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  की  पुर:स्थांपित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।”

 प्रस्ताव  रबीकृत  हुआ  )  .  वि

 शी  एच०  के०  एल०  भगत  :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थार्पित  +  करता  हूं  ।

 1.19  म०  प०

 ॥  नियस  377  के  अधीन  सासले

 |

 एक  गोवा  सरकार  केग्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजे  गए  भूमि  को  अधिकतम  सीमा  संबंधी

 विधेयक  के  प्रारृप  को  स्वीकृति  देने  को  आवश्यकता

 श्री  शान्ता  राम  मायक  पंणजो  :  दमन  और  दीव  कृषि  कादतकारी

 नियम  1976  के  गोवा  में  कृषि  काइतकारों  काइतकारों  के  रूप  में  अपनी  अधीन  खेती  का

 मालिक  बना  दिया  गया  था  |  बाद  में  उस  अधिनियम  को  गोवा  के  तत्कालीन  न्यायिक  कमिदनंर  के

 न्यायालय  द्वारा  रह  कर  दिया  गया  तब  गोवा  सरकार  ने  स्यथायिक  कमिदनर  के  न्यायालय  के

 निर्णय  के  विरुद्ध  सर्वोच्च  न्यायालय  में  अप्रील  की  अब  पिछले  बर्षों  से  अधिक  से  मामला

 सर्वोच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कृषि  मूमि  के  काइतकार  अभी  भी

 काएतकार  ही  हैं  जबकि  पूरे  देश  में  कृषि  काइतकार  अपनी  मूमि  के  मालिक  बन  गये  गोवा

 सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजे  गए  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  संबंधी  विधेयक  का  ,  प्रारूप

 स्वोकृति  के  लिए  अभी  भी  लम्बित  है  जिसके  फरिणामस्वरूप  गोवां  सरकार  गोवा  विधान  सभा  में

 भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  सम्बन्ध  में  विधायन  को  पुरस्थापित  नहीं  कर  सकी  है  ।

 इन  परिस्थितियों  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  याचिका  की  जल्दी  सुनवाई  के

 लिए  सर्वोच्च  न्यायालय  से  अनुरोध  करना  चाहिए  और  इसे  भी  गोंवां  सरकार  के  भूमि  की  अधिकतम

 सीमा  संबंधी  विधेयक  के  प्रारूप  को  स्वीकृति  दे  देनी
 ह

 *
 _  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।
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 «  सभी  युवा  छात्रों
 क ेलिए  संनिक  छिक्षा  श्रभियायं  करमे  को  आवश्यकता

 शी  मूलचन्द  डागा  :  संभापति  आज  में  अगर  कोई  कमी  है  तो  वह

 राष्ट्रीय  चरित्र  की  तथा  गहरे  अनुशासव  की  |  इसके  कारण  जातिवाद  और  धर्म  की
 .  भाड़  में  पृथंकतावादी  ताकतें  दूसरे  देशों  के  इशारों  पर  और  उनकी  सह  पर  खुलफर  देश  को  विषदित

 करने  पर  तुली  हुई  हैं  और  इस  कारण  देश  के  विभिन्‍त  क्षेत्रों  में और  सीम।वर्ती  इलाकों

 में  कानून  व  व्यवस्था  को  कड़ाई  से  बनाए  रखने  के  लिए  व  अपने  देश  की  सुरक्षा  के  लिए
 भारी  व्यय  करना  प्रड़ता  एक  समय  राष्ट्र  अपनी  सुरक्षा  के  लिए  24  अरब  रुपये  खचे
 करता  आज  उसका  खर्चा  बेतहाशा  बढ़शा  जा  रहा  है  ।  ही  नहीं  अन्य  अर््ध  सैनिक
 बल  पर  भी  खर्चा  निरन्तर  बढ़ता  जाता  इस  सारी  स्थिति  को  महं  नजर  रखते  हुए  और  देश  की

 भौगोलिफ  स्थिति  को  घ्याने  में  रखते  हुए  मैं  सरकार  से  विनम्र  धाब्दों  में  यह  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि

 देश  के  प्रति  युवा  विद्यार्थी  को  अनिवाय  सैनिक  शिक्षा  देना  अनिवार्य  कर  विया  इससे  आने

 वाली  पीढ़ी  में  अनुशासन  और  संयम  ही  नहीं  अपितु  उनमें  देश  के  प्रति  राष्ट्र  भावना  जगेगी
 साम्प्रदायवाद  और  पृथकंतावादी  ताकलें  कमजोर  हो  जायेगो  और  देश  में  आत्मनिर्भरता

 भी  आ  यही  एक  कारगर  तरीका  है  जिसके  कारण  नशीले  पदार्थों  का  सेवन  मिट

 जाएगा  और  अपने  आपको  मजबूत  बनानें  के  लिए  सभी  बुराइयों  से  उन्हें  मुक्ति  इसलिए
 मेरी  सरकार  से  पुरजोर  मांग  है  कि  सैनिक  शिक्षा»पूरे  भारत  में  युवा  विद्याथियों  में  भविलम्ब  लाग

 की

 उत्तर  प्रदेश  के  यमोली  भोर  उत्तरकाह्ी  जिलों  के  कुछ  विकास  खंड़ों  को

 जनजाति  क्षेत्र  घोषित  करने  की  मांग

 -.  थी  हरोश  राबत  :  सभापति  उत्तर  प्रदेश  के  तीन  तीमान्त  जिलों
 '  चमोली  एवं  उत्तरकाक्षी  के  कुछ  विकास  खण्डों  ज॑से  जोशी  ममुना

 पार  में  हरिजन  एवं  गैर-जनजातियां  एक  ही  प्रकार  की  सामाजिक  सांस्कृतिक  व  आर्थिक

 परिवेश  व  परिस्थितियों  में  रहते  आए  जनजाति  व  गैर  जनजातियों  की  पारस्परिक

 रीति  रिवाज  आदि  लगभग  समान  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  जनजातियों  को  आरक्षण  की  सुविधा  प्रदत्त  है
 लेकिन  गैर  जनजातियों  के  लोग  इस'लाभ  से  वंचित  इन  सीमान्त  क्षेत्रों  में  इसबात  को  लेकर

 व्यापक  असन्तोष  है  जो  कभी  भी  घातक  रूप  ले  सकता

 मैंने  इस  मामले  में  कई  बार  गृह  मंत्रलय  का  ध्यान  आक्षृष्ट  किया  परन्तु  इन  विकास

 छण्डों  में  जनजातियों  का  घनत्व  5]  प्रतिशत  से  कम  है  कारण  स्वरूप  इन्हें  जनजाति  क्षेत्र  भोषित  न  हीं
 नहीं  किया  जा  रहा  है  जबकि  समान  स्थिति  वाले  लह्दाथ्व  क्षेत्र  को  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया

 गया  है  ।

 लद्दास  के  समान  ही  इन  क्षेत्रों  को  भी  जनजाति  क्षेत्र  घोषित  करने  हेतु  प्रेजिडेन्सियल
 आडंर  में  संशोधन  हेतु  गृह  मंत्रालय  को  कदम  उठाना  चाहिए  ।
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 धश्हाभपर  में  भरुप  क्षेत्रीय  प्रव्धक  का  कार्यालय  खोलने  को  अत्वक्यकता

 भरी  सोभनाथ  रथ  :  कालाहान्डी  और  फूलबनी  जिलों

 के  लोथों  की  बह  ब्रहुत  समय॑  से  यह  हजछा  है  कि  औद्योगिक  कृषि  और  थ्यापार  चित्त  के  मामलों  सें

 त्वरित  ऋण  निर्णयों  को  प्राप्त  करने  के लिए  बरहामपुर  में  एफ  मुख्य  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  का

 कार्यालय  हो  ।  यद्यपि  वे  पर्याप्त  मात्रा  में  घन  जमा  करते  फिर  भी  वे  ऋण  सुधिधाभ्रों  से  वंचित

 रहते  है  ।  इसलिए  उनकी  वित्तीय  स्थिति  में  कोई  खास  सुधार  नहीं  बरहामपुर
 में  मुख्य  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  का  मृतल  जल  क्षमता  का  उपयोग  बे रोजगारी  की  समस्या

 हल  करने  भौर  त्वरित  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करके७  गरीबों  के  उत्थान  के  लिए  और  उपयुवत  पक्षों
 से  धन  जमा  करने  के  अति  आवष्यक  है  उड़ीसा  के  गंजम  जिले  में  मंजन  नगर  और  आस्का  दो

 महत्वपूर्ण  कस्बे  हैं  ।  अपनी  गतिविधियों  को  जारी  रखने  में  व्यापारियों  एवं  उद्योगपतियों  को  भ्रमेक

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  इसलिए  आस्का  जक्शन  और  मंजननगर  बाजार  में
 कालीन  शासायें  खोलने  की  अत्यधिक  आवश्यकता  उपयुक्त  मामलों  में  कृपया  तुरन्त  आवश्यक
 कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ।

 विल्‍लो  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जिस  किसानों  को  मसि  झाजित  कर  सो
 गई  है  उन्हें  धिए  जाने  वाले  मुआवजे  को  वर  में  वढ़िं  करने  को  आवश्यकता

 झरो  भरत  सिह  :  आज  दिल्‍ली  की  आबादी  बढ़ती  जा  रही  हैं  और  दिल्‍ली
 ढी०  डी०  ए०  दिल्‍ली  के  किसासों  की  उपजाऊ  मूमि  एक्वायर  कर  रही  परन्तु  किसान

 को  मुआवजा  बहुत  कम  मिलता  है  ।  यू०  पी०  और  हरियाणा  की  जमीन  से  बिल्ली  की  जमीन  कीमती

 परन्तु  मुआवजा  यू०  पी०  से  कम  दे  रहे  जिसकी  जमीन  एक्वायर  करें  कम  से  कम
 &0  रुपये  गज  का  मुआवैजा  दें  और  कमशियल  प्लाट  दें  ।  अब  प्लाट  भी  पहले  से  कम  कर  दिये

 पाँच  बीचे  तक  80  गज  5-10  बीघे  तक  150  10  बीचे  से  ज्यादा  के  लिए  250  गज  के  प्लाट

 दे  ढ॒हे  ह  ॥

 War  मेरा  सुकाव  है  कि  10  बीघे  से  20  बीधे  तक  250  20  बीधे  से  ज्यादा  के  लिए  400

 गज  कर  1975  में  जब  जमीन  एक्वायर  हुई  थी  तो  परिवार  के  सदस्य  को  उसकी  क्वालिफिकेशन
 के  अनुसार  नौकरी  मिलती  अब  भी  रोजगार  दे  |  एक्वायर  करते  समय  गांव  की  बढ़ती  हुई
 आबादी  के  लिए  मकानों  से  मिलती  हुई  जमीन  एक्वायर  न  करें|  गांव  की  सहूलियत  के  लिए  दिक्षा

 के  लिए  पंचायत  खेलने  का  मेदान  जरूरी  डी०  डी०  ए०  कालोनियों

 में  बिजली  आदि  की  जो  सुविधाएं  उन  गांव  वालों  को  जिनके  गांव  इन

 नियों  के  बीच  में  यह  सब  सुविधाएं  दें  ।  बाद  में  डी०  डी०  ए०  कालोनी  बनामी  शुंरू  जिससे

 गांव  वालों  को  साफ  हंवा'साफ  पानी  तथा  बिजली  मिले  ।  डी०  डी०  ए०  के  प्लाट  की  कीमत  1987

 में  41  रुपये  गज  से  बढ़ाकन  794  की  अब  1986  में  ही  794  रुपये  गज  से  भी  अधिक  बढ़ा  रहे

 हैं  जो  कि  पालिसी  के  खिलाफ  है  |  प्लाटों  की कौमत  न  बढ़ाई  जाये  ।

 -  268



 $  1908  लियम  377  के  अधीन  मामखे

 ]

 ढेंकानल  जिले  में  पलों  ओर  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को
 झजिक  धनरादि  अआजंटिस  करमे  को  सांग

 करी  के०  पौ०  सिह  देव  काम।ख्यानंगर  सथ  डिवीजन  जहां  पर  किसाल  पम
 ओर  खनिज  सम्पदा  चांदी  और  अन्य  महत्वपूर्ण  अयस्क  बहुताथत  में  हैं
 उड़ीसा  में  ढेंकानल  जिले  का  सबसे  बड़ा  सब-डिवीजन  सब  डिबीजन  के  मुख्य  भाग  प्रति  वर्ष  जूब
 से  दिसम्बर  तक  बारहमासी  सड़क  और  पूलों  की  कमी  एवं  संचार  की  मूल  अर्पाप्त  सुविधाओं  के

 कारण  जिला  मुख्यालय  और  सब-डिवीजन  मुख्यालम  से  कटा  रहता  है  जिससे  कि  लोगों

 तर  अनुसूचित  समाज  के  अन्य  पिछड़े  व  कमजोर  वर्गों  के  जोकि

 जनसंख्या  का  75%  है  को  बड़ी  कठिन!ई  एवं  दिक्कत  होती  है  ।

 इस  बात  ने  भी  सब  डियीजन  के  विकास  को  बरी  तरह  से  प्रभावित  किया  है  जोकि  इस
 तथ्य  से  सिद्ध  होता  है  कि  यातायात  एवं  संचार  सुविधाओं  के  न  होने  के  कारण  एक  उच्चोग  तक  नहीं
 स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।

 यहां  तक  कि  आज  तक  कामार्यानगर  सब-डिवीजन  की  जो  कि  हकानल  शस्थबों
 के  जिला  मुख्यालय  से  राष्ट्रीय  पर  केवल  22  मील  दूर  सीधी  बारहमासी  सड़क  से

 नहीं  जुड़ा  है  ।
 |

 मेहराभण्डाखी  के  निकट  राष्ट्रीय  में  लिंग  रागौर  के  ऊपर  100  अरब  पुर।ने  पुल
 के  अत्यधिक  यानी  य-तायात  के  कारण  रहने  से  स्थिति  और  भी  अधिक  खराब  हो  गयी  है

 परिणामस्वरूप द्न  को  एक  मात्र  उपलब्ध  पानीकौदली-सन्थपारा  ।  पितरी  रोड  का

 प्रयोग  करना  पड़ता  जिससे  कि  एवं  साथ-साथ  तालचेंर  एवं  अंगुल
 एरिया  काउन्सिल  रोडਂ  जोकि  घटिया  विशिष्टियों  के  अधिक  क्षति  ग्रस्त  हो  जाती

 है  और  यातायात  लायक  नहीं  रहती  है  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  पर्याप्त  वित्तीय  अंशदान  का  अनुरोध  इस  बात  के  लिए  करता  हैँ

 कि  राष्ट्रीय  को  लिगांराजोर  के  ऊपर  पुराने  पुल  को  हटाकर
 मासी  एवं  राष्ट्रीय  रालमार्ग  की  विषिष्टि  का  बनाया  जाए  ।

 1987  के  निर्धारित  समय  तक  ढेंकानल  और  कामाझ्यानगर  के  बीच  मवौनतम  पुन
 रीक्षित  प्रावकलनों  के  अनुसार  श्राह्मणी  पुल  एवं  रमेल  पूल  को  पुरा  किया
 और

 पितरी  ।  सन्थपारा-पानकोइली  सड़क  को  अधिकतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  एवं  केन्द्रीय
 सड़क  +.ण्डਂ  यीजनो  के  रूप  में  लेकर  के  वारहमासी  और  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विशिष्टि
 बनाषा
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 न्‍ननीनीनी  दी  सससस  ाक्‍स्‍रनतीन

 नेललोर  में  विजय  महल  सिनेसाधर  के  निकट  एक  लघु  ओवर-पुल का
 निर्मांण  करने  को  भावश्यकता  ।

 '

 '
 श्री  पो०  पेंचालेया  :  नगर  आंध्र  अ्रदेश  महत्वपूर्ण  जिला

 लयों  में  से  एक  यह  राज्य  के  धान  उत्पादक  जिले  के  रुप  में  प्रसिद्ध  है।यह  एक  घनी  आबादी

 बाला  नगर  है  ।  इसकी  वर्तंग,न  जनसंख्या  3३  लाख  से  अधिक  है  |  यह  एक  लोकप्रिय  व्यापार  केन्द्र

 मौद्राेस  वालटअर  रेलवे  लाइन  इस  नगर  को  दो  हिस्सों  में  बांदती  है  ।  विजय  महल  सिनेमाघर

 के  समीप  नैहलोर  उत्तरी  रेलवे  स्टेशन  से  20  गज  दक्षिण  की  ओर  एक  लोकड  मेण्ड  लेवल

 ऋ्रोसिग  गेटਂ  सुपर  फास्ट  रेल  गाड़ियों  के  पहुंचने  से  20  मिनट  पहले  ही  फाटकों  को  बन्द  कर

 दिया  जाता  है  जिससे  उस  जगह  यातायात  ठप्प  हो  जाता  है  और  बहुत  अशुविधा  होती  नेललोर

 नगर  के  लोग  जब  एक  लाइन  से  दूसरी  लाइन  की  ओर  पार  करते  हैं  तो  अनेके  दु्घंटनाएं  होती  हैं  ।

 नैल्लोर  नगर  निगम  एक  ब्रिजਂ  बनाने  के  लिए  खचं  में  हिस्सा  बटाने  के  लिए  तैपार

 हो  गई  राज्य  सरकार  भी  इस  बारे  में  सहायता  ऋरने  के  लिए  तैयार  है  ।

 इसीलिए  माननीय  रेल  मन्‍्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  तैल्लोर  तगर  में  विजय  महल
 सिनेमा  धर  के  समीप  एक  छोटे  ब्रिजਂ  का  निर्माण  किया  ज।ए  ताकि  यातायात  के  चलने  में

 असुव्रिधा  न  हो  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  310  होौर  311  (2)  और  का  लोप  करने

 की  और  केल्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  के  बेतनसानों  में  समानता  लाने  के  लिए
 केल्ीय  सरफार  हारा  राज्य  सरकारों  को  धनरादि  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  अजय  विश्वास  :  संविधान  के  अनुच्छेद  310  और  311  (2)
 और  जो  सरकार  को  किसी  सरकारी  कमंचारी  उसे  अपने  बचाव  में  कहने  के

 लिए  बिना  कोई  अवसर  दिए  पदच्युत  करने  की  शक्ति  प्रदान  करते  हैं  लोप  के  मांग  के  लिए  अखिल
 भारतीय  राज्य  सरकारी  कर्मचारी  संघ  द्वारा  किए  गए  आ  ह्वान  पर  समस्त  भारत  से  राज्य  सरकारों

 के  हजारों  कमंचारी  24  नवम्बर  1986  को  भारी  मात्रा  में  संसद  भवन  के  लिए  करने  के  लिएं

 एक  हुए  ।

 राज्य  सरकारों  के  करंचारी  काफी  समय  से  इन  अनुच्छेदों  का  संविधान  से  लोप  करने  की

 मांग  कर  रहे  हैं  ।
 ,

 न  "
 सर्वोच्च  न्यालय  का  देश  के  सरकारी  कर्मचारियों  सरकार  के  हाथ  में  एक

 नाक  हथियार  ज॑ंसा  लगा  और  इसके  विरोध  में  व्यापक  कार्यवाही  लगभग  संभी  श्रमिक  संघों
 ओर  बहुत  से  विधिवेत्ताओं  ने  अपनी  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की  और  इन  अनुच्छेदीं  का  लोप  करने  की

 मांग  की
 |

 सरकार  आवदयकतां  के  आध।र  पर  न्यूनतम  वेतन  का  निर्णय  होने तक
 सरकारी  उपक्रमों  के  कृमंघारियों  के  वेतन  के  साथ  समानता  की  .  माँग  कर  रहे  हैं  ।  इसी  बीच  चतुर्थ
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 क्ििीतयय।ण।ख२

 केन्द्रीय  वेतत  आयोग  ने  सरकारी  कर्मचारियों  की  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  के  सांच

 समानता  की  मांग  को  अस्वीकार  कर  दिया  कर्मचारियों  ते  मांग  की  कि  चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन

 आयोग  को  राज्य  कर्मचारियों  के  वेतन  ढांचें  को  महं  नंजर  रखना  चाहिएंतथा  इन  धिफारिशों  को

 राज्य  कमंचारियों  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य
 सरकार  को  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करनी  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  इसके

 कारंण  केन्द्रीय  सरंकार  के  कर्मथारियों  के  वेतत  और  राज्य  सरफार  के  कर्मचारियों  के  बेतन  में

 भारी  अन्तर  हो  गया
 ह

 राज्य  यह  मांग  कर  रहे  हैंकि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  वेतन  के
 साथ  समानता  और  आवश्यकता  के  आधार  पर  वेतन  का  निर्णय  होने  तक  राज्य  कर्मचारियों  को  शीघ्र

 ही  एक  अंतिम  उपाय  के  रूप  में  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  समान  वेतन  दिया  जाए  और  उस  प्रयोज

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  पूरा  राज्य  सरकार  को  तत्काल  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  ताकि  ने  राज्य  '

 सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  ओर  भत्तों  में  वुद्धि  कर  सके  ।  क

 1:34  म०  Go"  ;

 अनुदानों  को  माँगें  1986-87

 ]  :

 श्रीमती  प्रभावती-गप्त  :  सभापति  इस  सदन  में  माननीय  विश  मंत्री

 जी  ने  जो  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  की  मैं  उनका  समर्थन  करने  के  लिए  बड़ी  हुई  हूँ  ।

 मेरा  विचार  है  कि  वित्त  मन्त्री  जी  को  ये  मांगें  तमी  इस  सदन  में  लानी  चाहिए  जब  उनेकी  अत्यधिक
 जरूरत  महसूस  कोई  आकस्मिक  घटना  घट  जाए  या  कोई  प्राकृतिक  आपदा  आ  जाए  और  सरकार
 को  उसके  लिए  पंसों  की  जरू  मैंने  इन

 अनुदानों
 की  अनुपूरक  मांगों  का  अध्ययन  किया  है

 ओर  सभी  मदों  को  ध्यान  से  देखा  है  ।  इनके  तहत  कुल  303857  करोड़  रुपये  मांगे  गये  हैं
 जिसमें  से  1228  करौड़  रुपये  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए  रखे  गए  आज  हमारे  देश  में  सरकारी

 उपक्रमों  की  हालत  बिसी  से  छिपी  नहीं  इनमें  बंठे  ब्यूरोक़ टस  दोनों  हाथों  से  सरकारी  धन  को

 ,  लूट  रहे  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जीसे  जानना  चाहती  हूँ  कि  इस  मांग  का  क्या  औचित्य

 आप  स्पष्ट  करें  ।  उन्होंने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  गरीबी  हटाओ  योजना  के  अन्तगंत

 128  करोड़  रुपये  दिए  परन्तु  मैं  उनसे  जानना  चाहती  है  कि  क्‍या  आपकमें  इन  दो  सालों  में  या  गए  .
 में  इस  योजना  की  मौनीटरिंग  करायी  है  कि  वहां  किस  तरह  से  गरीबी  हटाओ  कारयक्रम  का

 माखौल  उड़ाया  जा  रहा  है  ।

 आपकी  ग्रामीण  योजनाओं  का  जो  कार्यक्रम  इसका  मुख्य  उद्योग  परमानेंट  असैट्स  बमामा

 और  लोगों  को  रोजगार  देना  लेकिन  मैं  विशेषतौर  पर  बिहार  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  बिंहार
 में  हरिजनों  के लिए  आवास  बने  हरिजनों  के  लिए  कालौतूिय़ां  बनी  हैं  औौर  अभी  तक  पूरी  बिल्डिंग

 बनाने  के  लिए  भुगतान  तक  नहीं  हुआ  लेकित  उसकी  पूरी  छत  ही  नीचे  चली  गई  यह  गरीबी
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 अदुष्रक्त  अनुदावों  वें  मांगें  1986-87  24  सख्य  1986 कु

 प्रभावती  गुप्त ]

 हंटाओ  का  कार्यक्रम  बन  रहा  वैसे  मैं  कर्नाटक  और  अन्य  जगहों  में  भी  गई  वहां  कुछ  काम  हू

 लेकिन  मैं  विशेष  रूप  से  बिहार  के  बारे  में  कह  रही  हूं  ।

 हमारी  सम्मानीया  स्व०  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी.ने  1969  में  देश  के  बेकों  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  ताकि  देश  के  भ्रामीण  और  बेरोजगारों  को  बेंकों  स ेलोन  आसानी  से  मिल

 लेकिन  हमें  मालूम  है  कि आई०  आर०  डी०  पी०  कार्यक्रम  के  तहत  बेंकों  द्वारा  जो  लोन  लोगों  को

 दिये  जाते  उनमें  कितना  परेशान  लोगों  को  होना  पड़  ता  आज  जो  928  करोड़  दपए  आप  दे

 रहे  इससे  य ेअधिकारी  मालामाल  हो  धनी  और  घनी  हो  जाए'गे  तथा  गरीब  ही
 .  रह  जाएंगे  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  इसको  आप  मानिटरिंग

 हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  ग्रामीण  क्षत्रों  क ेलिए  जो  रुपया  दिया  है  और  करों  में  जो  छूट
 दी  इसका  मैं  स्वागत  करती  हूं  ।  इसके  कारण  ऐसे  लोग  जो  आमदनी  तो  करते  लेकिन  टैबस

 नहीं  देते  अब  वे  इन  छूटों  के कारण  खुलकर  सामने  आए  हैं  और  टैक्स  दे  रहे  मुझे  कल  ही
 .  दिल्‍ली  के  एक  व्यापारी  मिले  वे  कह  रहे  थे  कि  पहले  हमें  100  में  से एक  पैसा  फायदा  होता  था  और

 हम  कर  बचाने  का  विचार  करते  लेकिन  अब  सरकार  द्वारा  टैक्सों  में  रियायत  देने  से  हमें  पचास

 पैसे  फायदे  होते  हैं  और  पच्यस  पैसे  उसमें  से  टेक्स  दे  देते  हैं  ।

 सभापति  आज  मेंहगाई  चरम  सीमा  पर  आज  स्थिति  यह  है  कि  दो  हजार  रुपए
 कमाने  वाला  आदमी  भी  आज  ठीक  से  दाल  रोटी  नहीं  खा  सकता  काले  धन  के  .  कारण  आराज

 स्थिति  यह  हो  रही  है  कि  इंतना  रुपया  कमाने  वाला  वर्ग  भी  अनुभव  कर  रहा  इसलिए
 भेरा  विदेष  तौर  से  दिल्‍ली  महानगरी  के  बारे  में  कहना  है  आप  पता  लगाए  कि  कितना  काला

 घम  आपरेट  कर  रहा  है  अगर  आप  कर  प्रक्रिया  का  सरलीकरण  नहीं  तो  स्थिति  खराब  होती
 चली  जाएगी  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि आप  उत्पादन  के  ऊपर  एक  बिन्दु  पर  ही  कर  लगाए
 यवि  ऐसा  नहीं  तो  ये  इन्स्पेक्टर  आपकी  सारी  आमदनी  को  खा  आज  तो  हर  चीज  के

 लिए  इंस्पेक्टर  बना  दिए  मार्क  टिंग  न  जाने  क्या  क्या  इंस्पेक्टर  बना  द्विए  गए

 यह  जो  कृषि  मार्केटिंग  बोर्ड  बना  दिया  गया  यह  क्‍या  यह  सक्चोरी  और  भ्रष्टाचार

 का  अड्डा  इसको  बंद  करिए  ।  कर  की  प्रक्रिया  को  सरल  करने  के  ऊपर  ज्यादा  विचार  मैं  तब

 प्रकट  करूंगी  जब  मन्‍्त्री  महोदय  इसके  लिए  एक  विधेयक  लाले  वाले  उस  विधेयक  को  वे  लेकर

 इस  हाउस  में  आए

 सभापति  कोई  ब्यम्ति  स्विस  बेक  में  यहां  से  ले  जाकर  पांच  अरब  रुपया  जमा  कर

 देता  है  और  बहां  का  सागरिक  यन  जाता  में  पूछना  चाहती  हूं  कि  यह  कैसे  और  किस  इंग  से  हो
 जाता  है  ?  यहां  का  रुपया  वहां  किस  रास्ते  जाता  यह  बात  मैं  इस  देश  के  लाखों-लाख  लोगों  की

 तरफ  से  पूछना  धाहती  यह  कैसे  हो  जाता  है  और  क्या  आप  इस  देश  का  जो  रुपया  स्विस  बंक

 जमा  उसे  वापस  लाए गे  और  हिन्दुस्तान  के  ऊंपर  जो  कर्जा  करोड़ों  रुपयों  का  जो  कर्ज  चला

 अ  रहा  उसको  इस  स्विस  बेंक  में  भारत  के  जमा  रुपए  से  वापस  कर  के  भारत  को  ऋण  मुक्त
 ?  क

 हार
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 तीसरी  सभापति  मैं  वही  कहना  चाहती  जो  मैंने  शुरू  में  कही  है  कि  यदि
 आप  इस  सप्लीमेंट्री  बजट  में  कोई  आकस्मिक  बात  लेकर  तो  बड़ी  अच्छी  बात  लेकिन

 ऐसा  नहीं  हुआ  आप  1228  करोड़  रुपया  सरकारी  उद्यमों  को  देमे  जा  रहे  मैं  राष्ट्रीयकरण
 के  पक्ष  में  तो  लेकिन  आप  बिहार  में  60-65  सरकारी  उपक्रम  उद्यम  वे  सब  घाटे  में
 चल  रहे  आज  हमारे  बिहार  का  बिजली  विभाग  एवं  विश्ञ ॒त  बोर्ड  एक  व्हाइट  एलीफ॑न्ट  बन  गया

 ऊर्जा  के  बारे  में  सुबह  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  चर्चा  हो  रही  बिहार  में  बिजली

 का  उत्पादन  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  अरबों  रुपया  दे  रही  लेकिन  फिर  भी

 चहां  घाटा  ऐसे  उपक्रमों  को  चलाने  का  क्‍या  फायंदा  है  ?  ,  आज  बिहार  में  हैवी  ह  जीनियरिंग

 का  रपोरेशन  रांची  में  उसको  मदद  दे  रहे  कंसी  दर्दनाक  स्थिति  उत्पादन  कम  खर्ब  ज्यादा

 क्या  यही  राष्ट्रीयकरण  का  उदय  था  ?
 ॥

 सभापति  मेरे  क्षेत्र  मरकटिया[मंज  और  बेतिया  आदि  जगहों
 में  प्राकृतक  बाढ़  लेकिन  आपने  वहाँ  के  लिए  किसी  रुपए  का  इस  पूरक  मांग  में

 धान  नहीं  किया  ।  वहां  पर  बहुत  बड़ी  बाढ़  आई  हस  वर्ष  अगस्त  में  आई  ।  दो  दो  बार  बाढ़  भाई  ।

 पूरा  रक्‍्सौल  मोतिहारी  शहर  कई-कई  दिनों  पानी  में  तरता  रहा  ।

 जो  पैसा  गया  उससे  सिंचाई  विभाग  के  लोग  मालामाल  हो  गए  ।  क्यों  वाढ़  आई  ।  सिकरहा
 नदी  तटबन्द  जो  वर्षों  से  बन  उसमें  बीच  में  गैप  छोड़  दिया  गया  और  लोगों  को  बेवस  छोड़

 दिया  गया  डूबने  के  लिए  ।  दो-दो  बार  मोतिहारी  में  बाढ़  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 चम्पारण  का  बांध  1900  का  बना  हुआ  है  जिसमें  हर  वर्ष  किसी  न  किसी  पाइल्‍ट  पर  कीच

 होता  एक  माह  पहले  आपके  इ  जीनियर  जाते  हैं  और  आकस्मिक  निरीक्षण  करते  हैं  और  कहते

 हैं  कि  हां  कमजोर  है  बांध  को  बचाने  के  उपाय  नहीं  करते  बांध  और  नदी  का  धरातल  बिल्कूंल
 बराबर  है|  बिहार  सरकार  सोई  हुई  सिचाई  विभाग  का  बांध  नियन्त्रण  विभाग  सोया  हुआ
 कब  इसकी  नींद  खुलती  है  ?  जब  लाखों  एकड़  जमीन  की  फसल  डूब  जाती  वहां  की  हरितिमा

 खत्म  हो  जाती  लोग  डूबने  लगते  लोगों  क ेमहल  और  भॉपड़ी  बरावर  हो  जाते  तब  उनकी

 आंख  खुलती  बांध  मरम्मत  के  नाम  पर  जनता  के  पंसों  की  लूट  होती  है  ।

 वह  सड़क  जो  हमारी  कांस्टीटुए सी  में  चकिया  से  केसरियासतर  धाट  जाती  है  30  साल  से

 कभी  नहीं  वह  सड़क  टूट  गई  और  सड़क  पर  गंडक  नदी  का  मंवर  बन  गया  ।  सभापति  महोदय

 मैं  उत्तर  बिहार  से  आती  वैसे  ही  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  हांलत  देश  में  सबसे  ज्यादा

 दर्दताक  और  पूर्वाचल  क्ष त्र  की  हालत  भी  दर्दनाक  है  ।  गरीब  लोग  अपनी  चरम  सीमा  पर  कराह

 रहे  अभाव  से  ग्रस्त  उत्तर  बिहार  की  हालत  बहुत  खराब  है  ।  वहां  की  दास्य  एयामला  धर  7,

 खनिज  सम्पदा  से  भरपूर  पहाड़ों  और  नदियों  का  बिहार  आज  देश  में  सबसे  गरीब  ,

 पर-कैपिटा  इनकम  वहां  सबसे  ज्यादा  कम  इसकी  जिम्मेदारी  किसकी.है  ?  आपकी  ह॒

 मैं  बित्त  मन्‍्त्री  महोदय  से  जानना  चाहती  हूं  कि  वह  अपने  उत्तर  में  बतायें  कि  गुजरे  2  साल

 में  हरेक  पारियामेंटरी  कांस्टीटुएन्सी  में  उन्होंने  कौन  सा  उल्लेखनीय  कार्य  किया  है  ताकि
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 प्रभावती

 हम  अपनी  जनता  को  बतायें  कि  हमारी  सरकार  ने  यह  काम  किया  है  ?  यह  गरीबी  हटाओ  का  जो

 कार्यक्रम  आप  कर  रहे  इससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  सारा  पेसा  जो  आप  खर्च  कर  रहे  हैं  वह
 सरकारी  अधिकारियों  और  कमंचारियों  के  पाकेट  में  बिहार  में  पंसे  की  लूट  हो  रही
 मात्र  को  पेड़  लगे  हैं  और  फारेस्ट  डिपार्ट मेंट  का  पैसा  वहां  के  अफसरों  की  जेब  में  गया  है  ।

 उत्तर  बिहार  में  वी०  जी०  लाइन  माइक्रोवेव  टी०  वी०  स्टेशन  हो  सब  की  हालत
 दर्दनाक  हमारे  उत्तरी  बिहार  की  मेरी  कांस्टीटुए सी  मोतिहारी  है  जहां  से  महात्मा  गांधी  ने

 आजादी  का  बिगुल  फू  का  आजादी  की  रैणमेरी  बजाई  लेकिन  वहां  कोई  भी  अच्छा  काम

 नहीं  हुआ  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  वहां  गांधी  विष्व  विद्यालय  बने  ।  इनका  शिक्षा  विभाग  कहां
 सोया  हुआ  है  ?  सरकार  को  कया  पता  नहीं  है  कि  वहां  महात्मा  गांधी  ने  नमक  का  सत्याग्रह  किया

 था  वहां  आजादी  की  लड़ाई  का  नारा  बुलन्द  उन्होंने  देश  को  आह्वान  किया  लेकिन  वहां
 ध्राज  एक  माड़ेल  गांव  और  सेंट्रल  सकल  भी  नहीं  खुला

 मेरी  मांग  है  कि सरकार  अपनी  सभी  कटौती  कर  के  मोतिहारी  में  एक  माडन॑  स्कूल  खोले
 और  सेंट्रल  विश्वविद्यालय  खोले  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेस.थ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  और  इनकी  अनुदान  की  अनुपूरक
 मांगों  का.समर्थन  करती  हूं  और  यह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  आर  से  मांगें  लाए  तो  जरा  आंख
 खोलकर  लाये  और  जरूरी  चीजों  के  लिए  ही  अपनी  मांगें

 करी  मुरलो  देवरा  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  द्वारा

 इस  गरिमापूर्ण  सभा  को  प्रस्तुत  की  गई  अतिरिक्‍त  मांगों  का  समर्थन  करता

 वित्त  श्री  वी०  पी०  सिंह  ने  व्यय  के  प्रभारी  मंत्री  को  सही  ही  भेजा  है  क्‍योंकि  मैं
 समभंता  हूं  कि  अब  भारत  सरकार  के  लिए  यह  महसूस  करने  का  समय  -  आ  गया  है  कि  गैर-विकास
 प्रयोजनों  के  लिए  गैर-योजना  व्यय  दिन-प्रतिदिन  किस  प्रकार  बढ़  रहा  मैं  कुछ  आंकड़े  पढ़ना ह  ह

 वर्ष  1977-78  में  गेर-विकास  व्यय  लगभग  5954  करोड़  रुपए  था  और  आज  1986-87  के

 पुनरीक्षित  बजट  अनुमान  में  अधिक  यह  25,996  करोड़  रुपए  नौ  वर्षों  में  सरकार  का
 व्यय  पांच  गुणा  अधिक  हो  गया  है  और  यह  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रहा  इसीलिए  माननीय  व्यय  मंत्री
 से  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  अब  यह  देखने  का  समय  आ  गया  है  कि  उनका  विभाग  अधिक  कुशलता  से
 कार्य  जहां  राशि  में  कटौती  करने  की  आवदयकता  है  वहां  कटौती  की  परन्तु  जितनी  भी
 राशि  खर्च  करने  की  आवद्यकता  है  वहां  इसे  कुशल  तरीके  से  खर्च  किया

 :  भूल  बजट  अनुमान  में  3650  करोड़  रुपए  का  घाटा  था  |  प्रथम  अनुपूरक  मांगें  जो  जुलाई  में

 इस  सदन  में  प्रस्तुत  की  गई  लमभग  1318  करोड़  रुपए  की  राजस्व  विभाग  द्वारा  अच्छा
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 कार्य  करने  के  लिए  उन्हें  उन्होंने  354  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्‍त  धनराशि

 लिए  राज-कोष  पर  केवल  663  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  बोक  पड़ा  जिससे  घाटा  4313  करोड़
 रुपए  का  रह  गया  ।  3038  करोड़  रुपए  की  इस  नई  मांग  से  कुल  घाटा  7000  करोड़  का  हो
 हमारे  देश  के  इतिहास  में  यह  अधिकतम  होगा  ।  यह  इस  तथ्य  के  बावजूद  है  कि  राजस्व  विभाग
 2000  से  2500  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  योगदान  वित्त  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि
 रिक्‍त  राजस्व  जूटाने  क ेलिए  सातवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  10,000  करोड़  रुपए  का
 रिक्त  राजस्व  एकत्र  करना  होगा  ।  मुझे  केवल  यही  देखना  है  कि  सरकार  किस  प्रकार  से  यह
 रिब्त  राजस्व  जुटाएगी  ।

 व्यय  में  अथवा  घाटे  में  हुई  इस  बुद्धि  के  लिए  सरकार  ने  सरकारी  क्षैत्र  के  उच्यमों  से
 प्राप्त  हुए  कम  योगदान  को  एक  बंहुत  बड़ा  कारण  बताया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  पर  40,000
 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  खचे  हो  चुका  1984-85  में  सरकारी  क्षत्र  के  उद्यमों  पर  कुल
 37,000  करोड़  रुपया  खर्चे  हुआ  और  सरकारी  क्षंत्र  के  उद्यमों  द्वारा  956.12  करोड़  रुपए  का

 कुल  लाभ  कमाया  ।  यह  लाभ  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  आयल  इण्डिया  ज॑से  केवल
 तीन  एकक़ों  से  ही  प्राप्त  हुआ  है  अन्यथा  लगभग  सभी  सरकारी  क्षंत्र  के  उद्यमों  ने  घाटा  दिखाया
 यदि  वे  केवल  10  प्रतिशत  ही  शुद्ध  लाभ  दिखाते  तो  भी  हमारे  बजट  में  कुछ  भाटा  न

 40,000  करोड़  का  10  प्रतिशत  4000  करोड़  होता  यदि  4000  करोड़  मिल  जाता  तो
 आधिक  दशा  बंहुत-बहुत  ही  अच्छी  होती  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अनेक  बार  यह  कहा  है  कि  सरकारी  क्षंत्र  के  एककों  के  कार्यकरण

 सुधार  करना  हम  इससे  सहमत  हैं  ।  परन्तु  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  सरकार  सम्बन्धित

 वस्तुओं  और  सेवाओं  के  मूल्यों  में  बढ़ोतरी  करती  जाए  ।  मैं  एक  उदाहरथ  दूंगा  ।  भारत  में  10-12
 बर्ष  पहले  इस्पात  के  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  को  तुलना  में  कम  थे  ।  आज  भारत  में  इस्पात  के  दाम

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  की  घुलना  में  140-200%,  अधिक  इस्पात  के  मूल्यों  में  वृद्धिका  एक

 यह  होगा  कि  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  निर्यात  का  लक्ष्य  जी  2000  करोड़  रुपये  निर्धारित  किया  गया
 था  धटकर  950  करोड़  रुपये  रह  यह  इस  कारण  से  है  कि  के  मूल्यों  में  अत्यधिक

 हो  गई  है  ।  -

 कल  परतसों  में  इस्पात  मंत्री  स ेबात  कर  रहा  था  और  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  इस्पात

 निर्यातकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  भूह्य  पर  इस्पात  मिल  सकता  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  अंतर्राष्ट्रीय
 अल्य  पर  किसे  इस्पात  मिल  सकता  यह  केवल  बम्बई  और  कलकत्ता  में  बड़े  उद्योग
 पतियों  को  ही  सकता  यह  केवल  उन्हीं  को  मिल  सकता  अब  छोटी  एककों  के  बारे  में

 क्या  विचार  है  जो  सारे  देश  में  फंली  हुई  हैं  और  जो  असली  निर्यातक  वे  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर

 इस्पात  प्राप्त  करने  में  असमथथ  हैं  ।

 सेवाओं  के  बारे  में  स्थिति  ऐसी  ही  एक  सार्वजनिक  दूरमाष  कार्यालय  शोलने  के  लिए

 बूरभाष  विभाग  जमा  की  राशि  को  200  २०  से  बढ़ाकर  400  रु०  कर  रहा  है  ।  उनके  काबला
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 मुरली  देवरा  ]

 कोई  नहीं  कर  सकता  ।  हम  उनके  मूल्यों  और  सेवा  भाड़  में  वृद्धि  कर  रहे  इसीलिए  विभाग  के

 कार्यकरण  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता

 अब  कुल  मिलाकर  समस्त  अथंव्यवस्था  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  जिस  प्रकार  से  मैंने

 इस्पात  मूल्यों  और  सेवाओं  में  और  वृद्धि  के  बारे
 में

 स्पष्ट  किया  कुल  मिलाकर  अधथंव्यवस्था  पर

 इसका  बहुत  ही  बूरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 महोदय  एक  चीज  जिससे  मैं  बहुत  अधिक  चिन्तित  हूं  वह  है  ग्यापार  भुगतान
 आज  के  समाचार  पत्र  में  मैं  पढ़  रहा  था  कि  वाणिज्य  मंत्री  ने  शुक्रवार  को  सभा  में  यह  कहा  था  कि

 3500  करोड़  रुपये  का  निर्यात  घाटा  कुल  राष्ट्रोय  उत्पाद  का  केवल  3  6%

 इसे  नियंत्रित  किया  जा  सकता  है  ।  मुझे  नहीं  मालूम  वाणिज्य  मंत्री  निर्यात  घाटे  के  बारे  में

 कितना  समभते  हैं  ।  इन  शब्दों  का  उपयोग  करने  पर  मुझे  खेद  जब  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कच्चे

 तेल  के  मूल्य  तीस  डालर  से  बारह  डालर  तक  कम  हो  गए  और  आज  कच्चा  तेल  सस्ते  मूल्य-पर
 उपलब्ध  तो  हमें  ऐसा  बताया  गया  कि  व्यापार  सन्तुलन  में  घाटा  काफी  कम  ही  जब

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  प्राप्त  हुआ  तो  तत्कालीन  वित्त  श्रो  वेंकटरमण  ने  सभा  में

 एक  वक्तव्य  दिया  था  कि  हमारा  ऋण  सेवा  अनुपात  केवल  11%  है  ।  यह  अच्छी  बात  थी  ।

 विदेशी  ऋणों  पर  ऋण  सेवा  अनुपात  19%  जो  बहुत  अधिक  हम  ब्राजील  और  अन्य  देझ्षों  की

 सीमा  के  आस-पाश्त  पहुंच  गए  जहां  ऋण  सेवा  अनुपात  21-22%  है  ।  इससे  पता  चलता  है  कि

 हमारी  अर्थव्यवस्था  की  हालत  अच्छी  नहीं  आयात  कम  करने  और  हमारा  निर्यात  बढ़ाने

 के  लिए  अधिक  प्रयास  किये  जाने  चाहिएं  |  मैं  उपकरणों  के  आयात  की  अनुमति  देनें  अपने

 वामपंथी  मित्रों  तरह  विरोधी  नहीं  हूं  । उसकी  तो  भावदयकता  परन्तु  हम  उन  वस्तुओं  के

 आपात  की  अनुमति  क्यों  दें  जिनकी  आवदयकता  नहीं  है  ?  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  देश  में

 इस  समय  उर्वरकों  की  इतनी  अधिकता  उर्वरक  आधात  करने  वाले  अभिकरणों  के  बीच  बहुत
 असमन्वय  मुझे  बताया  गया  था  कि  एक  चार  विभिन्त  अधिक  एम०  एस०  टी०  सीं०

 पोटाश  सी०  एफ०  और  कृषि  विभाग  विभिन्‍न  प्रकार  के  उवरकों  का  आयात  कर  रहे
 उनके  स्वयं  के  बीच  में  पर्याप्त  समन्वय  नहीं  भौर  होता  यह  है  कि  हमने  उवेरकों  के आयात  पर

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  वहां  हमारी  स्थानीय  इकाइयों  द्वारा  तैयार  किया

 गया  हमारा  अपना  उर्वरक  बिना  बिका  हुआ  पड़ा  हुआ  है  मेरा  सुकाव  है  जिस  वस्तु  का  आयात  करने

 की  जरूरत  हमें  उसका  आयात  करना  परन्तु  जिस  वस्तु  का  आयात  करने  की  जरूरत  नहीं

 हमें  उसका  आयात  नहीं  करना  जो  च्रीज  हम  अपने  उद्योगों  में  बना  सकते  हमें  ऐसे
 उद्योगों  का  संरक्षण  करना  ताकि  यह  समस्या  पैदा  ही  न  हो

 जब  विस्त  मंत्री  ने अपना  बजट  पेश  किया  तो  उन्होंने  गरीबी  हटाओ  यथा

 समेकित  ग्रामीण  विकास  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  नारन्‍्टी  कार्यक्रम  आदि  जैसी  योज़नाओं

 पर  आवंटन  1200  करोड़  रुपये  से  बढ़ा  कर  1850  करोड़  रुपये  कर  दिया  इन  कायंत्रमों  के
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 क्रियान्वयंन  के  बारे  में  आने  बाले  प्रत्येक  प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  खर्च  की  गई  घनराशि  उचित
 ढंग  से  खर्च  नहीं  की  ग्रामीण  गरीबों  के  लिए  खबं  की  गई  धनराशि  ग्रामीणों  गरीबों  तक  नहीं

 पहुंच  पाती  यह  गिने-चुने  धनी  किसानों  तक  पहुंचती  यह  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गिने-चुने
 लियों  तक  पहुंचती  और  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  हम  अपने  हहरी  गरीब  लोगों  की  बिल्कुल  उपेक्षा

 कर  रहे

 हमारी  कुल  जनसंख्या  का  एक-चौथाई  भाग  हछहरी  क्षंत्रों  में  बस॒ता  है  इस  शताब्दि

 के  अन्त  कुल  जनसंख्या  का  एक-तिहाई  भाग  शहरी  क्षेत्रों  मे ंबसने  लगेगा  और  भारत  की  शहरी
 जनसंख्या  विश्व  में  सबसे  अधिक  हो  . जाएगी  ।  अब  समय  आ  गया  है  जब  हमें  छाहरी  गरीबों  की

 समस्याओं  पर  अधिक  ध्यान  देना  न  कि  ग्रामीण  घनवानों  थरीमती  किदवई  ब्रहन

 शहरी  विकास  विभाग  की  प्रभारी  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  बे  इस  विभाग  के  आवंटन  पर

 अधिक  ध्यान  व  बल  दें  और  एक  व्यापक  शहरी  विकास  योजना  भी  बनाएं  ।
 ह

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  जब  तक  वे  इस  प्रधन  पर  विचार  तब  तक वे
 लियम  मंत्री  बन

 औ  सुरली  देवरा  :  वहां  भी  बड़ी  संभावना  भारत  सरकार  ने  शहरी  गरीबा  के  लिए
 केवल  एक  कार्यक्रम  बनाया  है और  जिसकी  घोषणा  बजट  में  की  गई  वह  है  कि  शहरी  क्षत्रों  में

 उन्हें  ऋण  देने  के  लिए  पांच  लाख  लाभाधियों  के  लिए  200  करोड़  रुपए  की  धनराधि  नियत  की

 थी  ।  वहां  पर  फिर  एक  ह्ा्त  रखी  कि  यह  कंबल  उन  परिवारों  के  लिए  है  जिनकी  वाधिक  आय

 7200  रुपये  से  अधिक  नहीं  है  ।  बेंक  में  यह  सिद्ध  करना  किसी  गरीब  व्यक्ति  के  लिए
 संभव  नहीं  एक  दिन  जब  श्री  पुजारी  सभा  में  एक  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहे  तो  उन्होंने  कहा  था

 कि  बम्बई  और  अम्य  बड़े  तगरों  में  लोग  इस  योजना  का  लाभ  नहीं  उठा  रहे  जे  इसका  लाभ  बसे

 उठा  सकते  हैं  ?  बे  जाली  प्रमाण-पत्र  नहीं  दे  सकते  हैं  ।  हम  उन्हें  प्रसाण  पत्र  देने  के  लिए  कह

 रहे  ताकि  वे  इस  योजना  का  लाभ  उठा  सके  ।
 ह

 इन  सब  बातों  में  सुधार  करने  के  लिए  भेंरे  तीन  छोटे  से  सुकाव  गँ  र-पोजनां  व्यय

 में  पांच  प्रतिशत  की  कटोती  की  जाए  ।  मैंने  यह  दिखाने  के  लिए  आंकड़े  दिए  हैं  कि  हम  तो

 वर्षों  में  गैर  योजना  म्दी  पर  पांच  गूनी  घनराशि  खर्च  कर  रहे  गैर-योजना  व्यय  में  भारी

 कटौती  की  जानी  दूसरा  सरकारी  क्षेत्र  को  वास्तव  में  कुशलतापूर्वक  कार्य  करना  चाहिए

 और  डाक  टेलीफोन  इस्पात  आदि  के  मूल्य  नहीं  बढ़ाए  जाने  चाहिए  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  सूची  में  और  अतिरिक्त  या  नई  मर्दे  सम्मिलित  नहीं  की  जानी

 जो  कुछ  वे  आज़  बना  रहे  हैं  उनके  लिए  वही  काफी  यदि  गुर  सरकारी  क्षंत्र  उन  मंदों  को  बसा

 सकता  तो  इसमें  कोई-गलत  बात  नहीं  है  ।

 मेरे  मित्र  विद्युत  क्षेत्र  के  बारे  में  पूछ  रहे  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  वम्बई  में

 कथित  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के बी०  एंस०ई०  सी०  नामक  यूनिठ  को  अनुमति  दी  गई  मैं  अपने  मित्र

 को  बता  दूं  कि  उस  कम्पनी  के  80%  शेयर  विलीय  संस्थानों  के  पास  हैं  ।  वे  भी  सरकारी  क्षंत्र
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 मुरली  े

 के  यूनिट  कुछ  और  नहीं  ।  वे  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  नहीं  रह  गए  किसी  संयुक्त  जिसे

 भारती  इस्पात  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  नाम  निर्देशित  किया  जाता  को  बी०एस०  ई०  सी  ०

 के  अध्यक्ष  के  रूप  में  भी  नाम  निर्देशित  किया  जा  सकता

 मेरे  दो  सु्राव  और  गरीबी  हटाओ  कायंत्रमों  का  प्रभावी  क्रियान्वयन  किया  जाना

 चाहिए  ।  आज  सरकार  उन  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  लगभग  1890  करोड़  रुपये  खर्च  कर

 रही  जहाँ  तक  समेकित  ग्रामीण  विक|स  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आदि  जैसे

 कार्यक्रमों  का  सम्बन्ध  समितियों  के  प्रतिवेदनों  के अनुसार  धनराशि  को  उचित  रूप  से  खर्च  नहीं
 किया  गया  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  वे  आगे  कोई  घनराशि  खर्च  न  करें  जब

 तक  उन्हें  विश्वास  हो  कि  जो  धनराशि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थानीय  क्ष  खंड  विकास

 कारियों  को  दी  गई  वह  उचित  ढंग  से  खर्च  की  जाती  है  ।
 ज

 एक  और  महत्वपूर्ण  मुद्रा  यह  है  कि  शहरी  गरीबी  संबंधी  कार्यक्रमों  पर  अधिक  बल  दिया

 जाना
 ह  दि

 धन्यवाद  ।

 श्री  वो०  एस०  करण  प्रस्थर  :  मैं  अनुपूरक  मांगों  का  विरोध

 करता  हूं  ।  चालू  वर्ष  के  दौरान  अनुदानों  की  अनुप्रक  मांगें  दोबारा  लाई  गई  जिनमें  3,038  करोड़

 झुपये  की  अतिरिक्त  घनराशि  सम्मिलित  मैं  मानतीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  इस

 धनराशि  को  कैसे  पहले  ही  उनका  लगभग  दपये  का  घाटा  है--लगभग  3000

 करोड़  रुपये  सामान्य  बजट  का  और  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  3000  करोड़  रुपये  मैं

 माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  वे  यहां  घनसशि  कहां  से  लाएंगे  ।  क्‍या  वे  घ।टा  बढ़ा

 उन्हें  यह  कम-से-कम  यह  बताना  चाहिए  कि  वे  इसे  बजट  आवंटन  में  किस-किस  मद  में

 योजित  करेंगे  ।  या  वे  घाटे  का  बजट  बनाएंगे  ?  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  ,
 ‘

 हमारे  यहां  पहले  से  ही  भुद्रा-स्फीति  है  और'इससे  मुद्रा  स्फीति की  प्रवृत्ति  में  ओर  वृद्धि  होगी

 मुझे  वास्तव  में  आहइचर्य  होगा  यदि  भारत  सरकार  गरीब  लोगों  की  व्यॉवहीरिक  कठिनाइयों  या  उनकी

 परैक्षॉनियों  को  समझे  यदि  आप  उनकी  समस्याओं  और  कठिनाइयों  को  दूर  नहीं  तो  उन

 गरीब  लोगों  के  पास  और  क्या  उपाय  मुझे  यह  जानकर  आश्चयं  हुआ  कि  केवल  15  दिलों  में  ही

 दिल्‍ली  में  बजट  सत्र  के  खर्च  की  अपेक्षा  50%  खरे  अधिक  हुआ  है  ।  आप  किसी  भी  महिला  से  पूछ

 लीजिए  कि  प्रति  व्यक्ति  व्यय  कितना  है  और  आपको  यह  उत्तर  मिलेगा  कि  यह  पहले  से  50%

 अधिक  है  5  रुपये  प्रति  किलो  बिकवे  वालो  सब्जी  रुपये  प्रति  किलो  के  भाव  से  बिकतो

 आपको  सब्जी  लाते  के  लिए  थैला  ले  जाने  की  जरूरत  नहीं  आप  उन्हें  फाकिटों  में  ला  सकते

 अतः  स्थिति  यह
 ः

 ेु नि
 रेल  मंथ्री ने  इस  वर्ष  से  माल  भाड़ा  व्यय  के  ध्यक्तिकरण  के  नाम  पर  एक  हजार  करोड़  रुपये

 का  भार  और  बढ़ा  दिया
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 आप  इसे  कैसे  पूरा  करेंगे  ?  क्या  आप  अतिरिक्त  कर  आप  कहते  हैं  लोग  खुश  हैं
 क्योंकि  आपके  पास  अत्यधिक  मात्रा  में  अतिरिष्त  खाद्यान्न  मंडार  परन्तु  कितने  लोगों  को  रोज

 दो  जून  का  भोजन  मिल  पार्तां  है  ?  आपका  प्रतिवेदन  यह  कहता  है  कि  हमारे  40%  लोग  गरीबी  की

 रेखा  से  नीचे  अर्थात्‌  हमारे  40%  लोगों  को  रोज  दो  जून  का  भोजन  भी  नहीं  मिल  पाता  है  ।

 स्थिति  यह  है  ।  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  मामलों  पर  बहुत  गम्भी  रततापूर्वक
 विचार  वित्त  मंत्रालय  गैर-योजना  व्यय  को  कम  करने  के  लिए  एक  काम  कर  रहा  समाधार

 पत्रीं  में  समाघार  दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  मंत्रालय  अपने  बजट  में  कम-से-कम  5  प्रतिशत  बचत

 करे  ।  एक  ओर  आप  मंत्रालयों  को  अपने  थ्यय  में  कटौती  करने  को  कहते  हैं  और  दूसरी  ओर

 आप  यहां  पर  गैर-योजना  व्यय  में  200  करोड़  रुपये  की  मांग  लाए  यह  आभापकी  मांग  है  ।
 थे

 2.00  सम०  प०

 सोमनाथ  रब  पीठासोन  हुए  ]

 दूसरी  ओर  आप  कहेंगे  कि  आपके  पास  पर्याप्त  बजट  निएंचत  है  और  आप  फिर  3250  करोड़

 रुपये  की  राशि  की  मांग  लेकर  आ  गए  यह  तो  की  स्थिति  सरकार  के  लिए  कोई

 नीति  निद्दियत  नहीं  है  और  यही  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  अतः  इस  घाटे  से  आम  आदमी  को  सचमुच

 नुकसान  उठाना  पड़ेगा  |  इससे  निश्चित  रूप  से  मुद्रा  स्फीति  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 राज  सहायता  के  बारे  में  मैं  एक  ओर  बात  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  मेरा  ख्याल

 है  कि  भारत  सरकार  राज  सहायता  के  2000  करोड़  रुपये  से  भी  ज्यादा  धनराहि  का  मुगतान  कर  -

 रही  है  ।  इस  संवंध  में  मैं  भारत  सरकार  को  एक  सुझाव  देना  चाहता  वे  कह  रहे  हैं  कि  उन्होंने

 पूरी  स्थिति  की  पुनरीक्षा  कर  रहे  एक  बात्त  बिल्कुल  निशिच्चत  और  वह  यह  है  कि  जब  तक
 आप  कमजोर  वर्गों  का  बचाव  नहीं  करते  तब  तक  उतके  लिए  शुजारा  करता  बहुत  मुद्किल
 आप  खाद्यान्नों  के  लिए  जनता  को  राज  सहायता  दे  रहे  हैं  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  और

 नाड  जैसे  कुछ  राज्यो  में  राज्य  सरकारें  सस्ती  दरों  पर  ल्लाद्यान्न  की  पूति  कर  रही  यह
 :  सुनिष्चित  करना  बहुत  आवश्यक  है  कि  सस्ती  दरों  पर  समाज  के  कमओर  वर्गों  के  खाध्यान्न  की  पृ्ति

 करें  अन्यथा  वे  कुछ  भी  खरीद  नहीं  पाएंगे  और  उनका  जीवन  अत्यन्त  कष्ट  कर  हो

 मुझे  विदवास  है  कि  भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  बहुत  गम्मी  रता  से  विधार  करना  होगा  ।

 कुल  3000  करोड़  रुपए  की  राष्टि  में
 से  670  करोड़  रुपये  चोथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  है  ।  हम  चोथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  का  स्वागत  करते  हमें
 उसके  बारे  में  कोई  शिकायत  कहीं  किन्तु  साथ  ही  मैं  मानमीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 इसके  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  वया  प्रभाव  पड़ा  हम  सभा  में  आग्रह  पूर्वक  यही  कहते
 रहे  हैं  कि जब  कभी  महंगाई  भत्ते  या  आवास  किराया  भत्ते  में  वृद्धि  के  रूप  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 कर्मचारियों  के  वेतनमान  में  वद्धि  होती  तो  राज्य  सरकारों  को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ।
 मैं  यह  सुाव  इसीलिए  दे  रहा  हूं  क्योंकि  इसका  अनेक  राज्यों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  उत्तर

 प्रदेश  और  आन्प्न  प्रदेश  जेसे  बड़े  राज्यों  मे ंअनिश्चित  कालीन  हड़ताल  चल  रही  कर्माटक  सरकार
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 के  कमंचारियों  ने  भी  मांग  प्रस्तुत  की  है  ।  वे  चाहते  हैं  कि  उन्हें  केन्द्रीय  संरकार  के  कर्मचारियों  के

 समान  वेतन  मिले  और  इसके  लिए  कर्नाटक  सरकार  ने  वायदा  भी  किया

 जहां  तक  राज्य  वित्त  का  संबंध  है  वे  बहुत  सीमित  हैं  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्त  मंडार
 में  भारी  गुंजाइश  रहती  अतः  इस  मामले  में  भी  जब  कभी  वृद्धि  तो  यह  आवध्यक  है  कि  हम
 राज्य  सरकार  से  बातचीत  करें  और  फिर  निर्णय  अन्यथा  इसका  राज्य  सरकार  के  वित्त  पर
 प्रतिकल  प्रमाव  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  अनुपूरक  मांगों  का  सम्बन्ध  सरकारी  क्षत्र  के लिए  नियत  1268  करोड़  रुपये

 में  से  467  करोड़  रुपए  भारतीय  गंस  प्राधिकरण  की  लाइनों  पर  निवेश  के  लिए  दिए  जाने  हैं  ।

 इस  संबंध  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  ज्लाहता  हूं  कि  हालांकि  भारतीय  गैस  बाधिकरण  के  लिए
 की  गई  व्यवस्था  के  बारे  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  फिर  भी  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  गया

 था  भारत  सरकार  इस  वर्ष  में  मंगलोर  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  उसके  लिए  आपने

 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  |  यह  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजना  तो  है  ही  ।  तो  फिर  इसका  क्‍या  अर्थे

 सभा  में  यह  आश्वासन  तब  गया  था  जब  इस  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  की  गयी

 किस्तु  अभी  तक  किसी  प्रकार  की  व्यवस्था  महीं  की  गई  है  ।

 सभा  में  एक  और  आश्वासन  यह  दिया  गया  है  कि  दूसरे  डिजिटल  इलेक्ट्रानिकं  टेलीफोन  केंद्र
 की  स्थापना  बंगलौर  में  की  जाएगी  किन्तु  उसके  लिए  भी  आपने  धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।

 हालांकि  आपने  सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  1200  करोड़  रुपए  की  राशि  नियत  की  है  और  इस  पर  मुझे
 कोई  आपत्ति  भी  नहीं  है  |  मैं  भारत  सरकांर  से  अनुरोध  करतां  हूं  कि  वह  स्पष्ट  रूप  से  बृताए  कि

 वह  इसके  बारे  में  कोई  व्यवस्था  करेंगी  या  नहीं  ।  यदि  आप  ऐसा  नहीं  तो लगभग  4000  से

 5000  तक  कामगार  बेरोजगार  हो

 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  जिसका  उल्लेख  मैं  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  पहले  ही  कर  चका

 हूं  कि  मैसूर  विद,त  निगम  ने  100  करोड़  रुपए  के  ऋण  के  अनुभति  हेतु  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत
 किया  किन्तु  आपने  उसके  लिए  मंजूरी  नहीं  दी  हालांकि  आपने  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों  के

 अवधय  मंजूरी  दी  मैं  वित्त  मंत्री  स ेअनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कर्नाटक  विद्युत  निगम  को

 विद्युत  उत्पादन  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  ऋण  लेने  हेतु  अनुमति  प्रदान
 ह

 मुझे  विध्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  अतिरिक्त  कर  की  वसूली  म  होने  देने  की  सुनिश्चितਂ
 करेंगे  ।  यदि  डाक  और  टेलीफोन  के  प्रभार  में  वृद्धि  की  गई  तो  इसका  प्रतिरोध  और  विरोध

 और  इसका  तो  सत्ताधारी  दल  के  सदस्य  भी  विरोध  कर  रहे  मुर्क  विश्वास  है  कि  जनता  पर

 कोई  अतिरिक्त  कर  भार  नहीं  लगाया  जायेगा  ।  है

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपके  प्रतिआभार  व्यक्त  करता
 ह

 हो  अनादिखचरण  बास  )  :  सभापति  में  1986-87  की  अनुदान  की  पूरक
 मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  चंद  बातें  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  देश  की  अ्े
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 नीति  इस  देश  के  आधिक  उत्थान  के  साथ  जुड़ी  हुई  इस  सिलसिले  में  मैं  कुंछ  बातें
 हूं  ।  हमारे  संविधान  में  डेमोक्रेसेी  और  सोशलिज्म  की  बात  कही  गयी  हमारे  यहां

 डेमोक्रेसी  है  लेकिन  सोशलिज्म  कामयाब  नहीं  हो  रहा  है  ।  इसके  लिए  हमें  सोचना

 हमारे  देश  में  जो  सबसे  पिछड़े  हुए  लोग  हैं  वे  वैसे  ही  पड़े  हुए  वे  कैसे  अ।गे  उनका
 कैसे  विकास  यह  हमें  सोचना  चाहिए  |  इस  पर  हम  ठीक  से  काम  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।

 हमने  हरेक  स्टेट  में  लोटरी  चलाने  कीं  बात  की  हुई  हरेक  स्टेट  लोटरी  चलाने  की

 अनु मति  दी  हुई  है  ।  हरेक  स्टेट  अपनी  लोटरी  बोलता  लोटरी  से  क्या  होता  है  ?  आदमी

 वादी  हो  जाता  लोटरी  का  चलाना  भाग्यवाद  से  जुड़ा  हुआ  हैं  ।  हमारे  देश  की  आर्थिक
 समस्याओं  का  छोरी  से  समाधान  नहीं  होने  वाला  इससे  भाग्यवाद  बढ़ेगा  ।  आदमी  ज्यादा  से

 ज्यादा  वस्तुवादी  जब  वस्तुधादिता  बढ़ती  जाएगी  तो  शोषण  का  रास्ता  और  बढ़ता

 ,  लोगों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  शोषण  होगा  ।  शोषण  के  बढ़ने  से  पिछड़े  लोगों  को  सहुलिग्रतें  पहुंचना
 और  भी  कम  इसलिए  मेरा  है  कि  इत  को  बिल्कुल  बंद  कर  देना

 जो  भी  लोटरी  चल  रही  हैं  उनको  भी  बन्द  कर  देना

 हमारी  भूतपूर्व  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  न ेआर०  एल०  ई०  एन०

 आर»  ई०  आई  ०  आरण०  डी०  प्रोग्राम  देश  की  दिये  यह  कहा  गया  था  किगांवों  के  हरेक
 गरौब  परिवार  से  कम  से  कम  एक  आदमी  को  साल  में  सी  काम  मिलेगा  ।.  लेकिन  मुझे  यह
 पता  है  कि  कहीं  भी  यह  नहीं  होता  दो  परसेस्ट  परिवारों  को  यह  सहुलियत  नहीं  पहुंची  इसके
 लिए  सदन  में  वर्धा  होनी  वह  आप  नहीं  कराते  कम  से  कम  अपनी  तरफ  से  ही  आप

 इस  कार्यक्रम  को  पूरा  कराएं  जिससे  गरीब  लोगों  को  सौ  दिन  काम  भिल  जाए  और  इससे  गांव  के

 लोगों  की  परकपिटा  इनकम  में  कुछ  सुधार  हो  ।  इससे  गांव  के  लोगों  की  हालत  कुछ  सुधार
 होगा  ।

 स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  और  ट्राइवल  सब  प्लेम  में  हरेक  स्टेट  से  कहा  गया  है  कि  हरिजन
 ओर  अधदिवासियों  की  आबादी  के  हिंसाब  से  उतमा  परसेम्टज  वे  खथ॑ं  लेकिन  कम्पोर्नेंट  प्लेन

 '  और  ट्राइबल  सब  प्लेन  में  यह  रुपया  खब  महीं  होता  हरेक  जगह  बहाना  बना  कर  खर्च  दिखा

 दिया  जाता  है  लेकिन  सचमुच  में  हरिंजन  और  आदिवासियों  पर  श्व्थ  नहीं  होता  जिसका  :

 नतीजा  यह  है  कि  उनको  कोई  लाभ  नहीं  पहुंच  पाता  इसको  भी  चाहिए

 हमारे  देश  में  एजूकेशन  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  ।  हमारे  यहां  5  लाख  प्राइमरी  स्कूल
 जिनमें  से  2  लाख  सझूलों  के  मकान  नहीं  1.5  लाथ  स्कूलों  में  ब्लैक  बोड  नहीं  हैं  लाख

 स्‍्कलों  में  एक-एक  टीचर  इस  माफिक  स्ले  हमारे  देश  में  कंसे  प्राइमरी  छदिक्षा  आप

 एडल्ट  एजुकेशन  पर  इतना  पंसा  खब॑  कर  रहे  हैं  लेकिन  प्राइमरी  एजूकेशन  की  हमारे  में  यह
 हालत  है  ।  आप  वेहात  में  ज्वाकर  देखिये  कि  किसान  की  क्‍या  हालत  है  ?

 जो  दिन  में  नाम  फार्मल  एशूकेक्षम चल  रही  इससे  लाभ  द्ोता  इसको  हम  लोग  देखते
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 लकी इसलिए

 अनादिचरण

 हैं  और  इसकी  जानकारी  हमको  क्योंकि  हम  गांव  में  रहने  वाले  इसलिए  हमको  प्रसलियत

 मालूम  है  ।

 एक  बात  मैं  और  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  गवर्नमेंट  एम्प्लाइज  और  कारपोरेशन  के

 एम्प्लाइज  की  पे  में  फरकं  रखा  यह  ठीक  नहीं  है  ।  इसी  तरह  से  स्टेट  गवनेमेंटब्और  सेन्ट्रल  गवनंमेंट
 की  पे  में  भी  फर्क  किया  हुआ  भी  ठीक  नहीं  है  ।  वही  गेहूं  वही  चावल  सभी

 चीजों  की  कौमतें  सब  के  लिए  बराबर  फिर  इस  तरह  का  फर्क  क्‍यों  किया  जाता  है  ।  यह  नहीं
 होना  इसको  आप  देखने  का  कष्ट  करें  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  है  कि  जो  काइतकार  उनको  कुछ  न  कुछ  पेंशन  देने  का
 अवध्य  निकाला  जाना  इसके  पांस  सहूलियतें  नहीं  पहुंच  रही  हैं  भौर  ये  लोग  गरीब

 होते  जा  रहे  अभी  एक  माननीय  सदस्य  बतला  रहे  थे  कि  अरबन  पापूलेशन  25  प्रतिशत  हो  गई

 है  और  घीरे-घीरे  यह  प्रतिशत  बढ़ता  जाएगा  क्योंकि  की  इकानमी  गिरती  जा  रही  है।जो
 लोग  सचमुच  काम  करते  उत्पादन  में  लगे  हुए  जिन्दगी  भर  काम  करते  उनके  लिए  और

 उनके  बाल-बच्चों  को  पालने  के  लिए  आपने  क्‍या  रखी  उनको  न  खाने  को  मिलता  हैं
 और  न  रहने  को  मिलता  इसलिए  उनको  पेंशन  जरूर  दीजिए  |  इसी  तरह  से  क्राप-इंश्योरेंस

 स्कीम  भी  अभी  हर  स्टेट  में  लागू  नहीं  हो  सकी  इसको  भी  हर  स्टेंट  में  लागू  किया  जाना  चाहिए
 और  अधिक  विस्तुत  करना

 इन  छाब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  ब्रात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 -  ही  खितामणि  जेना  :  मैं  वर्ष  1986-87  के  अनुदान  की  मांगों  का

 समर्थन  करता  हू  जिन्हें  कि  हमं।रे  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  अनेक  विपक्षी  दलों

 के  सदस्यों  ते  अनुदानों  की  मांगों  पर  आपत्ति  प्रकट  की  किन्तु  मैं  उनकी  टिप्पणियों  का  पूरी  तरह
 से  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  अधिकांश  अनुदान  मांगें  चौथे  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन

 '
 के  लिए  सरकारी  कर्मचारियों  को  वेतन  आदि  की  अदायगी  के  लिए  प्रस्तुत  की  जाती  जब  कभी

 बेतन  आयोग  पर  विचार  किया  जाता  है  तो  विपक्षी  पक्ष  के  उन  सरकारी  कर्मचारियों को
 बेहतर  सुविधाएं  और  अवसर  दिलाने  की  मांग  करते  हैं  जिन्हें  कि  वह  प्राप्त  नहीं  किन्तु  जब

 वित्त  मंत्री  अनुदानों  के  लिए  अनुप्रक  मांगें  प्रस्तुत  करते  तो  व ेउसः  पर  भ्ापत्ति  करते  मेरा

 खयाल  है  कि  बे  अपने  तकों  का  ही  विरोध  करते  अतः  मैं  इन  मांगों  का  पूरी  तरह  से  समथेन
 करता  हूँ  ।  .

 कुल  63  मांगों  में  से  आप  देखेंगे  कि  अधिकांश  मांगें  वेतत  अदि  से  सम्बन्धित  अतिरिक्त
 अतिरिक्त  खर्च  इत्यादि  को  पूरा  करने  के  लिए  भ्रस्तुत  की  जांती  अनुदानों  की  मांगों  के

 3038-54  करोड़  रुपए  में  से लगंभग  817.73  करोड़  रुपए  की  धन  राहि  की  राज्यों  को  ऋण  ओर
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 अग्रिम  राशि  देने  के  लिए  भावश्यकता  होती  है  अर्थात्‌  अनुदान  मांगों  में  से  कुल  का  24  प्रतिशत
 राज्यों  की  अग्रिम  राशि  तथा  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  होगा  ।  ९

 विरोधी  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  मूल्य  वृद्धि  और  मुद्रा-स्फीति  का  उल्लेख  किया  है  ।  मैं  उनसे

 पूरी  तरह  सहमत  हूं  किन्तु  उन्हें  अर्थव्यवस्था  पर  भी  ध्यान  देना  हमारी  अर्थ  ध्यवस्या
 कृषि  पर  निमेर  हमारी  अर्थव्यवस्था  कृषि  पर  आधारित  अर्थ-व्यवस्था  किन्तु

 सिंचाई  सुविधाओं  आदि  में  कमी  के  कारण  हम  समय  पर  वर्षा  और  पर्याप्त  वर्षा  के  लिए  वर्षा  के

 g  देवता  इन्द्र  के  क्षासरे  रहते  अतः  हमारे  देश  में  हमें  किसी  न  किसी  भाग  में  हर  वर्ष  प्राकृतिक

 आपदा  का  सामना  करना  पड़ता  जिसके  कारण  हमारी  फसल  का  काफी  हद  सक  नुकसान
 जिसके  परिणामस्वरूप  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थ-व्यवस्था  पर  निश्चित  रूप  से  प्रभाव
 और  मूल्य  वृद्धि  भी  यदि  कृषि  नहीं  होगा  तो  स्वाभाविक  है  कि  उससे  सूल्म  में  बुद्धि

 होगी  ।

 मैं  विस  मंत्रालय  को  संसाधन  जुटाने  के  ज़िए  गम्भीर  प्रयास  करने  हेतु  बधाई  देता

 उन्होंने  ।  3,000  करोड़  रुपए  के  घाटे  का  अनुमान  लगाया  था  और  उसमें  से  1,000  करोड़  रु०

 एकत्र  करने  में  सफल  हो  गए  जिसके  लिए  विक्त  मंत्रालय  को  अवश्यमेव  बधाई  दी  जानी

 है

 काला  धन  के  बारें  में  यह  माना  जाता  है  कि  हमारी  राष्ट्रीय  अथं  व्यवस्था  में  काले  धन  की
 *

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मूमिका  है  और  मैं  वर्तमान  वित्त  मंजी  और  अपने  प्रधान  मंत्री  का  आभारी  हूं  कि

 उन्होंने  काले  धन  के  प्रयास  में  कमी  लाने  के  लिए  बहुत  ज्यादा  दिलचस्पी  ली  है  और  प्रयाप्त  किए

 कर  रहे  हैं  तथा  सभा  के  अन्दर  और  बाहर  भी  घोषणाए  की  जा  रही  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  मैं  वित्त  मन्त्रालय  के  ध्यान  में  ला  रहा  हूं  कृषक  को  राजसहायता  प्रदान

 करना  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  ह ैऔर  मैं  यह  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  उर्वरक  और  अन्य

 बीजों  के  लिए  जो  सहायता  कृषकों  को  दी  जाती  है  वह  उन्हें  सही  तरीके  से  दी  जाए  तथा  यह

 सुनिष्चित  किया  जाए  कि  बिचौलिए  उसका  लाभ  न  उठाने  प्राकृतिक  आपदाओं  के  आारेखें

 एक  दो  सुझाव  माननीय  मन्‍्त्री  के  विषारार्थ  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  ब्रिटिश  शासकों  ने  जो  एक

 अर्सा  पहले  जो  अकाल  संहिता  लागू  की  थी  वह  अभी  तक  बरकरार  है-और  हसमें  अब  वर्तमान

 स्थितियों  के  अनुरूप  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  अस्पष्ट  है  इसोलिए  इसे  बदला  जाना  चाहिए

 इस  समय  यह  हम  पर  लागू  नहीं  यह  किस  ह॒द  तक  अनुचित  है  यह  दह्ातनि  के  लिए  मैं  एक

 हरण  दे  सकता  हूं  ।  इसके  अनुसार  यदि  किसी  जिले  के  एक  भाग  में  अपेक्षित  निर्माण  कार्य  में  उसी

 $  जिसे  से  एक  निश्चित  संख्या  में  जनता  रोजगार  के  लिए  पहुंचे  तो  उस  जिले  को  राशि  विद्येष  अदा

 करेगी  ।  यदि  संख्या  विशेष  में  लोग  रोजगार  पाने  के  लिए  जाए  तभी  उत्हें  सहायता  अत

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  भी  मैं  एक  बात  कहना  साहता  जब  कभी  किसी  राज्य  को  प्राकृतिये

 आपदा  का  सामना  करना  पड़ता  है  तो  वे  केन्द्रीय  संरकार  को  केन्द्रीय  दल  मेजने  का  अनुरोध  करते

 जब  तक  केन्द्रीय  दल  जाता  है  उत  क्ष  त्र  का  दौरा  करता  है  और  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 फिर  कृषि  मन्त्रालम  उस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करता  है  और  जब  तक  राशि  का  आवंटन  होता  है
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 श्री  चिल्तामणि  -

 तब  तक  प्राकंतिक  आपदा  समाप्त  हो  जाती  है  और  जन  सामान्य  का  संकट  भी  समाप्त  हो  चुकता  है
 प्रक्रिया  ऐसी  नहीं  होनी  चाहिए  !  इसं  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  सनुचित  व्यवस्था

 समय  पर  दी  जा  सके  और  आवश्यक  संमय  प्रदान  करने  के  लिए  प्रक्रिया  सरल  बताएं  और  उसके
 चरणों  में  कमी  लाई  जाए  ।

 |

 कुछ  मानभीय  सदस्यों  नें  रक्षा  सम्बन्धी  खच  के  बारें  में  आपत्ति  की  रक्षा  विभाग  हमारे
 देश  की  स्वतन्त्रता  और  अपने  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  सर्वोपरि  मंह॒त्व  क्या  मैं  उनसे  सहमत  नहीं

 हू  ।  ,

 कुछ  अन्य  ने  सुकाव  दिया  है  कि  हमें  अपने  पड़ोसी  और  अन्य  देशों  से  अच्छे  सम्बन्ध  बनाने

 चाहिए  |  वे  माननीय  मित्र  जानते  होंगे  कि  गूट  निरपेक्ष  आंदोलन  लिए  हंमारे  प्रधान  मन्त्री  शौर

 हमारा  देश  कितना  ज्यादा  प्रयास  कर  रहा  है  और  हम  कोशिश  कर  रहे  कि  अन्य  देशों  का  भी

 समर्थन  मिले  किन्तु  अन्य  देश  हमारी  सलाह  पर  कान
 नहीं

 दे  रहे  इसीलिए  हमारे  पास  कोई

 विकल्प  नहीं  रह  जाता  गौर  हमें  अपनी  रक्षा  के  लिए  सोचना  पड़ता  है  और  देश  की  स्वतंत्रता
 को  दी  जाने  वाली  चुनौती  के  लिए  तैयार  होना  पड़ता  हैऔर  हमें  चाहिए  कि  रक्षा  खर्च  के  लिए  '

 व्यवस्था  करें  चाहे  इसके  लिए  उपवास  ही  क्‍यों  न  करना  पड़  तो  भी  हमें  रक्षा-व्यय  के  लिए  अधिक
 धनराशि  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  बी०  बो०  समंया  :  वित्त  मन्त्री  की  यह  एक  बन  गई  है  कि  वह  हरेक  सत्र
 में  संसद  के  समक्ष  भारी  राष्षि  स्वीकृत  कराने  का  प्रस्ताव  रखते  इस  दुश्टि  से  हर  एक  सत्र  बजट

 सत्र  बन  चुका  हालांकि  इस  प्रकार  की  कार्यप्रणाली  से  अनुदानों  की  मांगों  की  जांच  करने  में
 पर्याप्त  समय  नहीं  लग  उदाहरण  के  लिए  यह  बजट  अनेक  हजार  करोड़  रुपये  की  घन
 राध्ति  का  है  और  यह  सदन  इस  विशाल  धनराशि  को  स्वीकृत  करने  में  केवल  कुछ  ही  घंटे
 इसलिए  हर  सन्न  में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  लेकर  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  होना  कोई  स्वस्थ  परंपरा

 नहीं  है  ।  इस  बात॑  से  यह  पता  चलता  है  कि  बजट  अनुभाग  सक्षमता  से  कार्य  नहीं  करता  -  इससे
 वित्त  मन्त्री  के  तदर्थवादी  दृष्टिकोण  का  भी  चलता

 इल  पूरक  बजट  में  रक्षा  मंत्रालय  फो  सबसे  अधिक  धमरादि  अर्थात्‌  लगभग  800  करोड़  .
 रुपये  राजस्व  व्यय  और  121  करोड़  रुपये  पूंजीगत  परिष्यय  के  रूप  दिये  गये  हैं  ।  निस्संदेह  यह  बात
 सच  है  कि  दक्षिण  एशियाई  क्षंत्र  में  स्थिति  अच्छी  नहीं  चल  रही  अफगाभिस्शान  में  सोवियंत
 सेनाओं  की  निरन्तर  उपस्थिति  कै  कारण  प[किस्तान  को  खतरा  महसूस  होता  है  ओर  अमरीका  का
 पाकिस्तान  को  अत्याधुनिक  हथियार  सप्लाई  करने  में  निहित  स्वार्थ  इस  सबसे  हमारी  सुरक्षा
 सम्बन्धी  समस्‍यायें  बढ़  हैं  और  हमें  अपना  सुरक्षा  व्यय  बढ़ाना  पड़ता  इस  प्रकार  से  यह  कुचकऋ
 चलता  रहेगा  और  सुरक्षा  ब्यय  का  यह  बोक  एक  दिन  हमारे  लिए  असहनीय  हो  ग्रामीण

 *  जल  आधूत्ति  योजना  आवास  जैसी  अन्य  प्राथमिकताएਂ  इस  सुरक्षा  बोक  के  कारण
 उपेक्षित  हो  रही  इस  सब  के  बावजूद  सुरक्षा  केवल  सैनिक  तैयारी  भर  ही  नहीं  हम  अपनी aN  ।
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 सुरक्षा  सेनाओं  को  सुसज्जित  ओर  लड़ाई  के  लिए  तैयार  रख  रहे  हैं  लेकिन  हमें  यह  भी
 देखना  अाहिए  कि  लोगों  समुचिते  रूप  से  भोजन  मिल  उसके  पास  पर्याप्स  कपड़े  आवास

 हों  औरजरूरत  की  अन्य  चीजें  भी  अन्यथा  असन्तुष्ट  जनता  हमारी  सुरक्षा  के  लिए  खतरा  भी

 हो  सकती  है  ।

 दूसरे  पाकिस्ताम  को  अमरीकी  हथियारों  की  का  मुख्य  कारण  है  अफगानिस्तान  में
 सोवियत  सेनाओं  का  जमे  हमें  की  हंस  समस्या  को  सुलझाने  में  भी  दिलचस्पी
 लेनी  चाहिए  तार्कि  इससे  हमारे  सुरक्षा  व्यय  में  कमी  करने  मे ंसहायता  मिल

 सुरक्षा  के  मामले  में  हम काफी  अधिक  धनट़ाशि  खज  कर  रहे  परन्तु  आंध्र  प्रदेश  में
 :

 आई  बाढ़  के  लिए  हम  पर्याप्त  संख्या  में  नावें  तक  सप्लाई  नहीं  कर  सके  और  वहां  भोजन  के
 गिराने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  हैलीकेप्टर  नहीं  उपलब्ध  करा  सके  ।  उपलब्ध  कराई  गई  नौकाओं  ने
 ठीक  से  कार्य  नहीं  किया  .।  मुझे  आशा  है  कि  रक्षा  सेनायें  आपात  स्थिति  में  लोगों  की और  अधिक
 कारगर  ढंग  से  सहायता  करेंगी  ।

 लाथ  और  नागरिक  आपूति  मंत्रालय  को  900  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गये  इस  भहं
 यह  काफी  बड़ी  राश्षिं  ।  हमने  आंध्र  प्रदेश  में  बाढ़  के दौरान  जिसमें  भारी  नुकसाम  हुआ  है
 पीड़ितों  की  सहायता  के  लिए  1600  करोड  रुपये  से  क्षधिक  राश्षि  की  मांग  भी  की  परन्तु  केर्द्रीय
 सरकार  मे  केवल  132  करोड़  रुपये  ही  स्वीकृत  किए  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  वे  सावंजनिक
 प्रयोजनों  की  किस  ह॒द  तक  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  ओर  अन्य  खर्जों  पर  रुपया  बहा  रहे  हैं  ।

 बाढ़  के  दौरांन  संचार  प्रणाली  भी  एक  भीषण  समस्या  बन  जाती  वेतार  प्रणाली  में  भी

 सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।  आयात  स्थिति  में  बेतार  की  भी  अधिक  सुविधाएं  होनी
 न

 जिस  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  मैं  जोर  देना  चाहता  हूं  वह  है  मुख्य  अजट  में  योजना
 लागू  किया  जाता  |  अब  यह  एक  नियमित  योजना  बन  चुकी  आज  उत्पोदन  शुल्क  विभाग

 के  कुछ  कर्मचारी  न  तो  इसे  समुलित्त  रूप  से  सममते  ही  हैं  और  न  इसकी  समुचित  रूप  से  व्याक््या
 कर  पाते  मैं  पह  महसूस  करता  हूं  कि  उन्हें  इस  योजना  को  बर्ष  में  सभी  मदों  पर

 लागू  करने  के  बजाय  कुछ  ही  मदों  पर  लागू  करना  चाहिए  था  ।

 1983-84  के  दौरान  खाद्यान्न  उत्पादन  का  लक्ष्य  1460  लाख  टन  था  1985-86  के  दौरान

 यह  1500  लाख  टन  था  और  1986-87  के  दोरान  यह  एकाएक  बढ़कर  1८00  लाख  टन  हो  गया  ।

 मुझे  पता  सहीं  कि  हम  इस  लक्ष्य  को  किस  प्रकार  प्राप्त  करेंगे  ?  तिलहन  के  मामले  में  हम  1984-85
 में  131  लाख  टन  का

 उत्पादन
 कर  सके  और  1985-86  में  कम  होकर  यह  |  .2  लाख  टन  हो

 कृषि  सम्बन्धी  प्रयोजनों  शौर  कृषकों  को  सहायता  देने  के लिए  मछली  पालन  के  विकास  की
 भी  बहुत  आवश्यकता  आंध्र  प्रदेश  का  कोल्‍लेरू  क्षत्र  ऐसा  सबसे  बड़ा  क्षेत्र  है  जहां  हमें  मछली
 पालन  के  विकास  उसके  मंडारण  ओर  रेलों  ढ्वारा  उनके  परिवहन  की  बेहद  जरूरत  है  ।

 हा
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 बी०  बी०  *

 किसानों  के  लिये  ग्रामीण  विद्य  एक  और  ऐसी  मद  है  जिसके  लिए  हमारे  पास

 घनराशि  नहीं  इसलिए  क्षि  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिएं  विद्य  तीकरण  में  और  ध्रुधार
 किया  जाना  चाहिए  ताकि  खाद्य  उत्पादन  में  और  भी  सुधार  हो  सके  ।

 परयंटन  विभाग  जो  इस  देश  में  बहुत  कुछ  कर  सकता  है  अंपेक्षित  काये.नहीं  कर  पा  रहा  है  ।

 इसमें  भी  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ताकि  दुम  देश  के  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  एवं  राजस्व  अजित

 कर  सके  ।

 विद्युत  उत्पादन  एक  और  क्षेत्र  है  जिसमें  हम  विधमान  स्थापित  क्षमता  कर  पूरा  उपयोग  नहीं
 कर  पाये  हैं  ।  यदि  आप  इसके  उपयोग  में  वद्धि  करते  हैं  तो सरकार  की  आय  और  देश  में  उत्पादन

 में  भी  सुधार
 ह

 एक  ओर  दूसरा  क्षत्र  है  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  जिसमें  काफी  सुधार  की  आवश्यकता  है
 ताकि  अधिक  राजस्व  कमाया  जा  सके  जिससे  घाटे  की  व्यवस्था  को  कमक्ुकिया  जा  सके  ।

 रेलवे  के  समुचित  उपयोग  द्वारा  रेलवे  की  अक्षमता  में  भी  कमी  लाई  जानी

 टेलीफोन
 प्रणाली  के  भी  अधिक  उपयोग  जाने  की  जरूरत

 यहां  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवांद  देता  हूं  ।

 श्री  बापुलाल  मालंबीय  :  माननीय  सभापति  इस  सदन  में  जो  वर्ष  1986-87

 कें  वजट  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  को  शई  हैं  मैं  उनका  समर्थेन  करता  हूं  ।

 यहां  एक  विचित्र  बात  देखने  में  यह  आती  है  #  चहै  बजट  डिमाण्ड  विरोधी  दल  के

 भाई  हर  विरोध  करते  हैं  |  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  अपने  क्षेत्र  अपने  प्रदेश  में  किसी

 तरह  का  विकास  कार्य  नहीं  अपने  इलाके  को  आगे  नहीं  ले  जाना  चाहते  और  इसी  कारण

 यहां  हर  मामले  में  विरोध  करते  यदि  आप  यहां  से  पैसा  हीं  मंजूर  नहीं  करेंगे  तो  सारे  देश  में
 कंसे  काम  हो  पायेगा  ।  जहां  तक  मैं  समझ  पाया  हमारे  भाइयों  की  पौलिसी  ही  यह  बन
 गयी  है  :  बट  ।  यदि  आप  अपनी  पौलिसी  के  तहत  सीत्रे  तौर  पर  ही  कह  दें  तो  अच्छी
 बात  सही  बातों  का  विरोध  नहीं  होना  चाहिए

 इन  मांगों  में  बहुत  सी  मर्दों  में  पैसा  मांगा  गया  है  और  उस  सम्बन्ध  मैं  आपते  दो  तीन

 निवेदन  करना  चाहता  हमारे  यहां  दो  योजनाएं  गत  दस  सालों  से  लागू  हैं  एक  बायो-स  या
 गोबर  गैस  से  सम्बन्धित  है  और  दूसरी  ए०  एफ०  डब्ल्यू०  नल  योजना  इन  दोनों  योजनाओं  के
 लगभग  सभी  काम  अधूरे  पड़े  हुये  हैं  ।

 ए०  एफ०  डब्ल्यू०  नल  योजना  बड़े  गांवों  के  लिए  जिनक्री
 -  आबादी  5,000  या  10,000  या  उससे  ज्यादा  परन्तु  मैं  देख  रहा  हूँ  कि  पिछले  दस  सालों  से

 उस  पर  बहुत  धीमी  से  काम  हो  रहा  है  ओर  काम  अधूरा  पड़ा  हुआ  कहीं-कहीं  तो
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 उसका  पता  ही  नहीं  लगता  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि इस  ए०  एफ०  डब्ल्यूण  नल
 योजना  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करासे  की  दिशा  में  तत्काल  प्रभावी  कदम  उठाए  जाएਂ  ताकि  अधिक  से
 अधिक  लोगों  को  लाभ  पंहुच्च  सके  ।  गांव  वालों  को  शुद्ध  पीने  का  पानी  मुहैया  कराया  जा  सके  4  इसके
 अलावा  जहां  तक  मैं  समझता  बायो  गेस  योजना  की  स्थिति  भी  लगभग  वैसी  ही  यह  भी

 पिछले  दस  सालों  से  चली  आ  रहो  बसे  जब  माननीय  मन्त्री  जी  एक  प्रंइन  का  यहां  उत्तर  दे  रहे
 थे  तो  मैंने  उनको  बीच  में  इंटरफियर  करना  ठीक  नहीं  समझा  ।.  मेरा  निवेदन  है  कि  हम  जो  भी

 योजना  निर्धारित  टारगेट  के  भीतर  उसे  क्रियान्वित  कराने  सभी  प्रयत्न  करने

 यदि  कोई  भी  योजना  अपने  टारगेट  तक  पूरी  नहीं  हो  पाती  तो  उसमें  कई  तरह  की  ब।धाए  और

 कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जाती  हैं  और  उस  योजना  की  लागत  भी  बहुत  ज्यादा  बढ़  जाती  है  ।  मेरे  क्षेत्र

 में  दो योजनाएं  पिछले  दस  सालों  से  चल  रहो  मेरा  निवेदन  है  कि  उनको  शीघ्र  पूरा  करवाने  की

 ओर  ध्यान  जाए  ।  उसकी  जांच  होनी  हम  जो  भी  कदम  उनको  सही  दिशा

 में  आगे  बढ़ाने  के  लिए  पूरे  प्रयत्न  होने  चाहिए

 सभापति  हमारे  कृषि  का  एक  सेक्शन  रिवंन्यू  से  भी  जुड़ा  हुआ  है  और  देखने  में

 यह  आता  है  तथा  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जी  जमीनें  गरीब  लोगों  को  मिलनी  उन

 को  नहीं  मिलती  उन  पर  बड़  काइतकारों  ने  कब्जा  जमाया  हुआ  है|  वैसे  शासन  ने  यह  नीति

 बनाई  हुई  है  कि  आठ  प्रकार  की  जमीनों  को  रिजवंर  खा  उनको  छोड़  दिया  अर्थात्‌
 मवेशियों  के  चरने  का  बैठने  का  उनके  पानी  पीमे  की

 कब्रिस्तान  और  बन  विभाग  की  जर्मःत  को  रिजये  रखा  यदि  देखा  जाए  तो  शासन  की
 :  भावना  बहुत  अच्छी  इसको  मैं  मानता  हूं  लेकिन  यह  भावनां  बनी  उस  भावना  की'पू्ति  भी

 होनी  चाहिए  आज  हम  देखते  हैं  कि
 उन  जमीनों  पर  बंडी  खेती  वाले  लोगों  ने  कडजा  जमाया  हुआ  है

 जिनके  पास  पहले  से  100  एकड़  या  200  एकड़  जमीन  है  और  वे  गरीबों  को  उनका  हक  रहे
 मेरा  निवेदन  है  कि  जिन  जमीनों  पर  बड़े  काइतकारों  ने  अवध  कब्जा  जमाया  हुआ  है  यदि  उनको

 गरीब  लोगों  में  वितरित  कर  दियय  जाएं  तो  कम  से  कम  उनको  एक  तरह  का  धंधा  मिल  सकता

 सभापति  जहां  तक  ट्राइसम  योजना  का  मेरे  पासु  कई  लोग  श्षाते  वे  कर्ज

 लेना  चाहते  हैं  कोई  आय  का  प्रमाण-पत्र  चाहता  है  और  कोई  जाति  प्रमाण-पत्र  चाहता  जब

 मैं  उनसे  पूछता  हूं  कि  वे  क्या  धंधा  करना  न  हते  तो  उनकी  यह  भी  पता  नहीं  है  कि  वे  बया  धंधा

 लेकिन  वे  कर्ज  लेना  चाहते  हर  जगह  कारखाने  होते  हैं  और  वहां  इंजीनियरिंग  भी

 होता  है  ।  इसी  प्रकार  से  मैं  चाहता  हूं  कि  गांवों  में  कारखानों  के  लिए  सलाहकार  बोर्ड  बसे  और  जो

 गांवों  के  लोग  घंन्ष्ता  करना  भाहते  हैं  उनको  पांच  हजर  रुपया  तो  लोन  श्षास्न  दे  ही  रहे  उसके

 .  स्थान  पर  उनको  दस  या  पन्द्रह  हजार  रुपया  लोन  दिया  जाए  और  वे  लोग  उत्के  कारख।ने  लगाए

 जिससे  गांवों  के  लोगों  को  नए  धन्धे  मिल  सकें  ।  ट्रड्शीशनल  जैसे  जते  बनाने

 इत्यादि  का  धंधा  तो  वे  कर  ही  रहे  इनके  अतिरिक्त  वे  और  घंधे  कर  इसलिए  ऐसे  कारखाने

 और  उद्योग  वहां  लगाए  जाए  ।  जसे  जापान  में  होता  आज  जापान  इतना  आगे  बढ़  गया  है  और

 हैं  जापान  ने  इतती  तरक्की  की  है  कि  जापान  का  माल  विद्व  में  प्रथम  स्थात  पर  आता  है  और  अमेरिका
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 जैसा  विकसित  देश  भी  आज  जापान  में  बनी  हुई  चीजों'कीं  मांग  करता  इसलिए
 का  काम  हर  हर  गांव  में  जो  लोग  पैसा  ऋण  के  रूप  में  ले  रहे  उनकी  कम  से

 कम  सलाह  देनी  चाहिए  और  हमारे  ग्रामीण  जलोगीं  को  ट्रेनिंग  देनी  यदि  ऐसा  न  हो  सके
 तो  जैसे  मदर  यूनिट  होती  है  ऐसी  यूनिट  बनाए  भोर  इन  कारखानों  के  जाध्यस  से  धंधे  बढ़ें  शॉकि  गांव
 के  लोग  बेरोजगार  न  रहें  और  गांव  के  लोगों  का  घंधा  बढ़े  ।

 सभापति  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।

 ]  .

 ...  ओोटो०  घगीर  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोक्य  द्वारा  प्रस्तुत  को  गई  अनुदानों
 की  पूरक  मांगों  का  स्त्रागत.करता  हूं  ।  बजट  के  बाद  मन्ती  महोदय  प्रस्तुत  की  गई  यह  दूसरी
 पूरक  मांगें  हैं  जिनमें  3030  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय  मिहिति  है  ।

 प्रस्तुत  की  गई  इन  मांगों  के  विभिन्‍न  पक्षों  पर  बोलने  से  पहले  मैं  सरकार  द्वारा  देश  की
 श्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  उठाये  गये  कुछ  कदमों  पर  अपनी  प्रसन्नता  व्यक्त  करना  चाहता  हूं
 सबसे  पहले  इन  कदमों  के  परिणाम  स्वरूप  मैं  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  राजस्व  प्राप्तियों  में  काफी

 वृद्धि  हुई  है  ।  दूसरी  बात  जो  मैं  बताना  भाहता  हूं  वह  यह  है  कि  काले  धन  .  और  अधोषित  संपत्ति  के
 जिसके  कारण  देश  की  अथंज्यवस्था  पर  गंभीर  प्रभाव  पड़ा  है  कठोर  कदम  उठाये  गए  कर

 और  कर  प्रशासन  में  चुस्ती  के  ठोस  परिणाम  निकले  हैं  साथ  ही  साथ  मैं  यह  जानकर  भ्रसन्‍्न

 हैं  किकम  आय  वर्ग  के  लोगों  को अब  अनावश्यक  परेशानी  नहीं  कम  आय  वर्ग  के  क्षेत्र  के

 लिए  सरकार  एक  ओर  सामयिक  कदम  उठाया  गया  मामनीय  मंत्री  जी  ते  लघु  उद्योग

 इकाइयों  हारा  उत्पादित  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  से  दी  गई  छूट  जो  वित्त  मंत्री  जी  पिछले  बजट  में

 समाप्त  कर  दी  पुनः  प्रदाम  कर  दी  इससे  निदचय  ही  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  को  सहायता
 मिलेगी  ।  यह  तस्वीर  का  केवल  एक  ही  पहलू

 go  परन्तु  तस्वीर  का  दूसरा  पहलू  कया  है  जो  हमें  दिखाई  पड़  रहा  है  ?  महोदय  मैंने  कहा  है  कि
 राजस्व  प्राप्तियों  में  इन  दिनों  काफी  इजाफा  हुआ  है  ।  साथ  ही  साथ  हम  इस  तथ्य  से  इनकार.नहीं
 कर  सकते  कि  ख  भी  बढ़ता  जा  रहा  चालू  वर्ष  में  गेर-योजना  व्यय  31867  करोड़  रुपये
 निर्धारित  किया  गया  है  ।  पूरक  मांगों  में  भी  गैर-योजना  व्यय  के  लिए  2750  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  है  ।  इसलिए  इस  समय  गैर-योजना  व्यय  34,500  करोड़  र०  के  आसपास  होगा  ।  इसमें
 निएचय  ही  ओर  भी  वृद्धि  यह  सरकार  के  लिए  गंभीर  चिन्ता  की  बात  मुझे  मालूम
 है  कि  सरकार  इस  दिशा  में  कुछ  कायंवाही  कर  रही  है  और  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  को  इस

 दिशा  में  कूछ  सोचना  हीਂ  चाहिए  और  सरकारी  खर्च  के  नियन्त्रित  करने  के लिए  कुछ  ठोस  कदम

 उठाने  चाहिए  प्रकार  से  बजट  में  3000  करोड़  रुपये  का  धाटा  इन  अतिरिक्त  मांगों
 से  यह  निश्चय  ही  और  मैं  इन  बातों  को  इसलिए  वता  रहा  हूं  क्योंकि  इन  परिस्थितियों  में

 हमारे  सामने  दो  समस्याएं  पैदा  हो  जाए  एक  तो  योजनायत  योजनाएं  परेशानी  में  पड़ेंगरी  और
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 दूसरे  इससे  मुद्रास्फीति  बढ़  गी  और  उसके  परिणाम  स्वरूप  मूल्य  वृद्धि  होती  जायेगी  ।  हससे  कौन
 ब्रभावित  होगा  ?  इससे  सामान्य  व्यक्तित  की  परेशानियां  बढ़  सी  ।  इसलिए  सरकार  को  इस  बात  को
 भी  ध्याम  में  रक्षमां  चाहिए  ।

 महोदय  अब  मैं  पूरक  मांगों  की  चर्चा  करत्ता  3000  करोड़  रुपयों  में  स े600  करोड़  रुपये
 चोथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करते  के  लिए  हमें  प्रसम्नेता  है  कि  हमारे  सरकारी
 कर्मचारियों  को  लाभ  मिल  रहा  है  और  अन्य  संगठित  क्षेत्रों  के कमंचारियों  को  भी  इसका  फायदा

 -  हो  रहा

 परन्तु  मैं  आपने  पूछना  चाहता  हूं  कि  असंगठित  क्षे  खासतौर  से  हमारे  किसानों  के  बारे
 में  क्या  हो  रहा  हमारे  कृषि  मंत्री  यहां  हैं  मेरा  रूयाल  है  कि  शायद  वह  बाहर  जा  रहे  आज
 भी  प्रदन-कैाल  में  हम  सब  ने  इस  समस्या  पर  चर्चा  की  थी  |  गरीब  किसान  बहुत  दुखो  उत्पादन
 लागत  बढ़ती  जा  रही  खासतौर  से  उर्वरकों  का  मूल्य  बढ़ता  जा  रहा  अतः  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  किसानों  की  समस्या  के  बारे  में  क्या  उपाय  कर  रही  पिछले  सत्र
 में  कृषि  राज्य  मंत्री  ने  हमें  आध्वासन  दिया  था  कि

 सरकार  हक  व्यापक  दीधघंकालीन  भूल्य  नीति
 तेयार  करेगी  |  मैं  जानना  चाहता  हैँ  कि  सरकार  से  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  -

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  जल्दी  समाप्त  करें  ।

 शो  टी०  :  बस  मैं  समाष्त  कर  रहा  केवल  एक  बात  मुझे  कहनी

 एक  और  माँग  पर्यटन  के  लिए  महू  बताया  गया  है  कि  हाल  ही  में  विदेशी  पर्यटकों  की  -

 संख्या  में  बंंद्धि  को  देखते  हुए  विदेशी  पयेटक  बाजार  में  जोरदार  अभियान  चलाने  हेतु  नए  पर्यटन
 मन्त्रालय  का  खर्च  पूरा  करने  के  लिए  मांग  की  गई  यह  अच्छा  मैं  इस  रवैये  की  तारीफ
 करता  हूं  कि  पर्यटन  विकास  पर  बल  दिया  जा  रहा  विदेशों  में  व्यापक  प्रथार  आबद्यक

 परन्तु  हस  संदर्भ  में  मैंःअपने  राज्य  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  केरल  एंक

 सुन्दर  राज्य  केरल  में  विकास  के  लिए  असीम  संभावनायें  बड़ी  मग्जता  से  मैं  यह
 निवेदल  करता  हूं  केरल  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  केस्द्रीय  सरकार  मै  कोई  खास  रुचि  गहीं
 ली  आप  जानते  हैं  कि  राजकीय  नौका  दौड़  बह  सभी  कितते  आकर्षक  मैं

 '
 सप्मता  हूँ  कि  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  भारत  सरंकार  को  कुछ  प्रस्ताव

 भेजे  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  केरल  में  पर्यटन  विकास  के

 लिए  वह  पर्याप्त  धनरादि  प्रदान
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 खर्चे  के लिए  माननीय  मंत्री  हसके  बारे  में  जानते  होंगे  उसके  अनुसार  यदि  विनियोग
 अधिनियम  या  अधिनियम  में  राशि  की  व्यवस्था  हो  या  बजट  में  किसी  खास  परियोजना  के
 होने  वाले  खच्चं  के  लिए  घनराशि  कम  हो  तो  आप  अनुपूरफ  मांग  या  नई  परियोजनाओं  के  लिए
 अनुप्रक  मांगें  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।  यदि  आप  अनुदानों  की  अनुप्रक  मांगों  के  सार  पर  एक  मिनट
 नजर  डालें  तो  पता  चलता  है  किसी  नई  परियोजना  का  जिक्र  नहीं  कौन  सी  नई  परियोजनायें  हैं
 उनका  भी  उल्लेख  नहीं  जहां  तक  मूल  आवंटन  का  सम्बन्ध  है  मात्रा  में  वित्तीय  दृष्टि  से  कमी

 ह

 यदि  थी  तो  क्यों  थी  ?  ठीक  से  गणना  क्यों  नहीं  की  गई  है  ?  क्या  ऐसा  मुद्रा  स्फीती  की  यजह  से

 हुआ  है  ?

 महोदय  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  अनुदानों  की  अनुपूरत  मांगों  में  शामिल  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 स्पष्टीकरण  देने  की  पिछली  प्रक्रिया  जहां  तक  नयी  परियोजना  का  सम्बन्ध  है--उस  प्रक्रिया  को
 छोड़  गया  उप्त  नीति  को  बिल्कुल  छोड़  दिया  गया

 कह

 कृपया  भारतीय  गैस--प्राधिकरण  लि०  को  खासतौर  से  एच्र०  वीं०  जे०  पाइप  लाइन  के

 लिए  ऋण  हेतु  467  करोड़  रुपए  का  जो  निवेश  किया  गया  है  उसी  मद  को  देखें  ।  जैसा  कि  आप
 जानते  हैं  एच०  वी०  जे०  पाइप  लाइन  पर  व्यय  फिजूल  खर्च  का  श्रेष्ठ  उदाहरण  जब  दोष  भारत

 में  उ्बंरक  कारखाने  बन्द  हो  रहे  हैं  या  बन्द  किए  जा  रहे  हैं  किन्हीं  खास  स्थानों  पर  उबंरक
 कारखानों  में  उपयोग  के  लिए  पाइपों  के  माध्यम  से  गैस  मेजने  के  लिए  करोड़ों  रुपये  क्‍यों  खर्च  किये
 जा  रहे  हैं  जिसका  कि  केवल  दृष्टि  से  ही महत्त्व  ऐसा  -  इसलिए  हो  रहा  है  क्योंकि
 आप  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  क्षेत्र  में  उ्बेरंक  कारखाना  चलाना  चाहते  हैं  और  उस  भद्र  पुरुष  का  भी
 ध्यान  रखना  चाहते  हैं  जोकि  भद्रता  का  त्याग  कर  चुके  हैं-आप  रायबरेली  परियोजना  को  चाहें

 -  तो  छोड़  सकते  क्योंकि  जिन्होंने  रायबरेली  से  चुनाव  लड़ा  था  वे  सरकारी  पक्ष  से  इस  ओर  भरा

 गए  हैँ  ॥  है
 न

 एक  और  बड़ी  रोचंक  वात  खासतौर  से  80  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  यह
 धनराहि.मकान  की  खरीद  के  लिए  श्रीमती  दीक्षित  के  लिए  योजनेत्तर  व्यय  हेतु  80:85  करोड़
 रुपये  की  धनराशि  भी  तय  की  गई  है  जिसके  बारे  में  हमें  जानकारी  नहीं  दी  गई  डी०  डी०  ए०
 से  एश्ियाड  की  सम्पत्ति  भी  अजित  की  इससे  पहले  इस  देश  की  जनता  को  यह  बताया  गया  कि

 नहीं  हम  एशियाड़  पर  ज्यादा  पेसा  खर्च  नहीं  कर  रहे  हैं  ।”'  हम  तो  खेलों  को  प्रोत्साहन  देना

 चाहते  हम  सांस्कृतिक  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  लेकिन  केवल  यह  दद्दानि  के

 लिए  कि  सरकार  ज्यादा  घन  खर्च  नहीं  कर  रही  आपने  इसे  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  मद

 में  दिखाया  जैसे  कि  वह  दिल्ली  त्रिकास  प्राधिकरण  बजट  निधि  में  जायेगा  ।  अब  आप  अजित

 के  लिए  80:85  करोड़  रुपये  से  उन्हें  अनुगृहीत  कर  रहे  हैं  ।

 यहां  आम  जनता  के  लिए  केवल  ही  मद  है  और  वह  भी  शोषित  सरकारी  कमंचारियों  के

 लिए  जिनके  लिए  600  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  वहू  भी  चौथे  वेतन
 आयोग  की
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 सिफारिशों  लागू  करने  के  लिए  वेतन  आयोग  गठित  करना  क्‍यों  जरूरी  वेतन  में  ष्ढ्धि
 करता  कया  जरूरो  था  ?  शायद  मुद्रा  स्फीति  के  कारण  ही  यह  जरूरी  इस  देश  में  जिस
 आधिक  नीति  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  है  उसके  परिणाम  स्वरूप  हस  देश  की  आम  जनता  की
 वास्तवित  आय  धीरे-धीरे  कम  हो  रही  ख/सतौर  से  निध्चिचत  मजदूरी.से  आय  पाने  वली  जनता

 को  ज्यादा  नुकस।न  हो  रहा  वे  सभी  मंत्री  नहीं  हैं  जिनकी  बहुत  तरीकों  से  देखभाल  हो  जाती  है
 ,  और  न  ही  प्रसिद्ध  वकील  हैं  जिन्हें  अपने  गुणों  से अअजंन  करना  होता  है  ।  आज़  यह  देश  गहरे  आर्थिक

 दलदस  में  फंसा  हुआ  अमीर  वर्ग  को  रियायत  दर  रियायत  दी  जा  रही  आम  जनता  पर

 बोझ  बढ़ता  ही  जा  रहा  आजकल  इंस  देश  के  दरवाजे  गुण  प्रकार  और  उत्पादकता

 के  ताम  पर  पूरे  खोल  दिये  गये  बस  आप  को  उनके  अनुसार  काम  करना  चाहे  आपको

 विदवास  हो  या  न  हो  ।  सरकारी  कांग्रेस  पक्ष  के  समी  माननीय  सदस्य  इस  आधिक  नीति  की

 अ।लोचना  कर  रहे  हैं  और  श्री  बशीर  जो  जनता  के  दुख  के  लिए  बिल्कुल  ठीक  ही  आव'ज

 उठा  रहे  हैं  वर्तमान  कठिन  आर्थिक  स्थिति  तथा  अपने  राज्य  के  विकास  पर  बल  दे  रहे  -  किन्तु

 उन्होंने  स्वाभाविक  रूप  में  इसी  का  समर्थन  करना  है  और  प्रधान  मंत्री  की  नीतियों  में  लच्चीलापम

 ढूंढ़ना  है  चाहे  वह  देश  को  खत्म  ही  क्‍योंन  कर  आयात  की  नीति  उदार  की  जा  रही
 सरकारी  क्षेत्र  की  निंदा  की  जा  रही  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  गेर-सरकारी  रूप  दिया  जा

 रहा  आज  कल  आप  गर-सरकारी क्ष  त्र  की  प्रशंसा  कर  रहे  एक  मंत्रिपरिषद  का  मन्‍्त्री  यह

 कह  रहा  है  कि  समाजवाद  बुरा  है  देश  को  समाजवाद  ने  खत्म  कर  दिया  इस  देश  को  सरकारी

 क्षेत्र  न ेखत्म  कर  यह  इस  देछ  के  मंत्रि-परिषद  के  मन्त्री  द्वारा  कहा  जा  रहा

 श्री  वसन्‍त  साठे  समाजवाद  की  सिर्फ  आलोचना  ही  कर  रहें  आम  जनता  पर  ज्यादा  ज्यादा

 बोभ  डाला  जा  रहा  एक  दो  दिन  पहले  लगभग  3,000  करोड़  रुपये की  अनुपूरक  मांगें  प्रस्तुत  की  «

 गई  थी  ।  इस  तरह  से  3,000  करोड़  रुपये  की  राशि  और  शामिल  हो  गई  और  इस  «प्रकार  बजढ

 में  9000  करोड़  रुपये  की  घाटे  की  आशंका  मैं  चाहता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  देदा  को

 विश्वास  में  लें  और  बतायें  कि  बजट  में  कितना  घाट़ा  इस  समय

 लगभग  9,000  करोड़  रुपए  के  घाटे  की  मुगतान  अभी  दोष  आपकी  आय  का  स्ोत  कहा

 हु

 कांग्रेस  पक्षके  माननीय  सदस्यों  की  खर्च  कटौतो  के  लिए  दलील  देनी  पड़ेगी  चाहें  वे  इस

 देवा  की  आम  जनता  के  लिए  ही  क्‍यों  न  हों  ।  रेल  भाड़े  में  250  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  कर  दी  है
 अब  डाक  प्रभार  में  भी वृद्ध  की  जा  वे  स्पष्टतः  3-4  करोड़  रुपए  की  राशि  दे  रहे
 आपको  अपने  चुनाव  क्षंत्र  में  पत्र  मेजता  हो  तो  अब  उस  पर  75  पंसे  अदा  करने  होंगे  ।  यदि  टेलीफोन

 कर  लिया  तब  तो  समझो  कि  गए  काम  से  ।  तार  पहुंचते  ही  नहीं  आपको  ज्यादा  खर्च

 उठाना  ह

 इस  देश  को  किसके  लिए  चलाया  जा  रहा  है  ?  इस  देश  की  आर्थिक  तीतियों  का  लाभ  किसे

 हो  रहा  है  ?  इस  3,038  करोड़  रुपए  की  धनराशि  से  किन्हें  लाभ  जिसे  लथं॑  करने  के  लिए

 आप  संसद  से  मंजरी  मांग  रहे  हैं  !

 भर
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 श्री  सोमनाथ

 निर्यात  क्षेत्र  में  आपका  क्‍या  काय्य-निष्पादन  रहा  है  ?  माननीय  थाणिज्य  जिनके  पास

 अब  विदेश  मंत्रालय  नहीं  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  कम  से  कम  7,000  करोड़  रुपए  का

 पघ्राटा  होगा  और  यह  सोच-सोच  कर  वह  बहुत  खुश  हो  रहे  क्यों  ?  क्योंकि  पिछले  साल  यह  घाटा

 8,500  करोड़  रु०  का  आयात्त  ज्यादा  और  निर्यात  कम  होने  के  परिणामस्वरूप  मुंगतान  संतुलन '
 की  दृष्टि  से  ब्यापार  घाटा  7000  करोड़  रु०  का  हो  सकता  है  ।  वह  यह  देखकर  भी  खुश  हो  रहे

 »  परन्तु  आपको  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करपा  कम्प्यूटर  लगाने  चाहे  इसके  कारण  जनता  को

 बेरोजगार  होना  पड़े  तो  भी  कोई  बात  नष्टीं  ।  गेर  सरकारी  क्षेत्र  अधिकार्धिक  शक्तिशाली  बनता  जा

 रहा  तो  भी  कोई  बात  भहीं  |  यदि  आँधिक  शक्ति  कम  से  कम  हाथो  में  केन्द्रित  हो  जाए  तो  भी

 क्या.फर्क  पड़ता  है|  प्रो०  रंगा  पता  नहीं  आप  वहां  क्यों  हैं  ?  )
 -

 ऐसे  देश  में  गैर  सरक,री  क्षेत्र  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  इस  देश  में  92,000  से  भी

 अधिक  उद्योग  रुण्ण  वे  सभी  गैर-सरकारो  क्षेत्र  के  यहां  तक  कि  एकाधिकार  वाले  जो

 व्यापार  कर  रहे  उसे  वे  बन्द  कर  रहे  इन  रुग्ण  उद्योगों  को  चालू  करने  के  लिए  जरा  भी

 प्रयास  नहीं  किया  गया  है  और  यह  कर्मचारियों  के  कारण  नहीं  है  ।  प्रो०  रंगा  यह

 रुण्णता  दुग्य॑बस्था  विधियों  के  दुविनियोग  तथा  धनराशि  के  नियत  मद  के  बजाय  किसी  अन्य  मद  के

 लिए  खर्च  करने  के  कारण  हुआ  श्री  मुरली  देवरा  ने:ठीक  ही  कहा  है  कि  इंस  देश  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  स्थान  पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  हाबी  होने  दिया  जा  रहा है  जबकि  पंडित  जवाहर  लाल

 नेहरू  ने  सरकारी-क्ष त्र  को  कल्पना  की  थी  और  जिसे  दूसरी  योजना  के  दस्तावेजों  में  इस  देश  की

 ओद्योगिक  नीति  के  रूप  में  भी  स्वीकार  किया  गया  था  प्रो०  रंगा  जी  आप  तो  यह  जानते  उसके

 ताम  पर  आज  क्या  हो  रहा  है  ?

 उसी  आधार  पर  आज  निजी  क्षेत्र  में  अधिक  उत्पादन  हो  रहा  कर्मचारियों  की  छटनी

 आज  आम  बात  हो  गई  क्या  आपको  इस  प्रस्ताव  में  कुछ  मिलेगा  ?  क्‍या  आम  भादमी  के  लिए

 इसः  देश  के  छंटनी  किए  गए-करमंचारियों  के लिए  ओर  जो  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे
 उनके  लिए  एक  भी  प्रस्ताव  इसमें  दामिल  किया  गया

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्‍या  आप  रक्षा  के  बारे  में  नहीं  बोल  हैं  ?

 |  झौ  सोमनाथ  चटर्जो  :  प्रो०  रंगा  जी  को  इन  सब  बातों  का  अध्ययन  करने  का  समय  नहीं
 मिला  है  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि  यह  एक  ब्रेशभी  से  हथियार  वाली  बात  जहां  तक  इस

 सरकार  का  संबंध  है  कया  फुछ  ही  रहा  वास्तव  में  कुछ  मुट्ठी  भर  लोग  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  और

 नीति  में  परिवतन  कर  रहे  हैं  लेकिन  कम  से  कम  पेपर  पर  तो  सरकार  इसका  अनुसरण  कर  हो  रही

 ह  यह  एक  आम  माफी  योजना  है  क्यों 6  यह  खर्चे  से  संबंधित  क्या  भाष  वास्तव  में  किसी
 ते  अपराध  के  बारे  में  सोच  सकते  हैं  जो  वंडनीय  नहीं  है  ?  पर  यह  शर्तों  की  दुष्टि  से  अस्तधिरोध

 है  ।  मंदि  कोई  व्यक्ति  अपराध  करता  है  तो  उसे  दंड  सहन  ही  करना  होता  है  जबकि  काला  वाजारियों
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 विदेशी  मुद्रा-विनियम  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  को  दंड  नहीं  दिया  जाता  जो

 लोग  कासूत  को  तोड़कर  टेबस  अदा  नहीं  करते  सरकार  उनके  सामने  घुटने  टेक  रही  आप
 '
 नाक  रगड़ने  दब्बू  अप  उतके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  आप  किसी

 उपयुक्त  वसूली  उपयुक्त  निर्धारण  मशीनरों  की  स्थापना  नहीं  कर  सकते  आज  इन
 लोगों  से  लाड-प्यार  किया  जा  रहा  है  आप  उनसे  कह  रहे  हैं  कि  अपराध  किया  मैं  हस

 बात  को  स्वीकार  करता  हूं  ।  लेकिन  आपका  अपराध  दंडनीय  है  क्‍योंकि  शताढदी  के  नामਂ  -

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  वह  अपनी  भाषण  कला  के  चरमोत्कर्ष  पर  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  शताब्दी  क ेनाम  पर  आप  के  सारे  पाप  और  अपराध  धुल  जाते

 इस  देश  की  यह  हालत  इस  शर्मनाक  रवँंये  के  बारे  में  कोई  भी  व्यक्ति  नहों  सोच  सकता  है
 और  केवल  यह  सरकार  जिसका  कोई  आत्म-सम्मान  नहीं  इस  नीति  को  अपना  सकती  है

 :.  यह  वह  सरकार  है  जो  लोगों  के  खिलाफ  है  विशेषकर  गरीब  लोगों  के  ।  आपने

 आम  आदमी  के  लिए  लड़ाई  की  धोषणां  कर  दी  आपने  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  लड़ाई  की

 घोषणा  कर  दी  आपने  उन  लोगों  के  लिए  लड़ाई  की  धोषणा  कर  दी  है  जो  इस  देश  में  निष्पकता

 के  साथ  न्याय  दिलवाने  का  प्रयास  कर  रहे  निष्पक्षत्रा  के  साथ  प्रगति  करमें  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 आप  उनके  विरुद्ध  सड़ाई  छोड़  रहे  इस  वेश  के  लोग  कभी  भी  हार  नहीं  वे  लड़ाई  जारो

 चितारित  के  नाम  पर  अस्थाई  तौर  पर  बहुमत  हो  सकता  है  ''

 अचने  अस्‍्भाई  बहुमत  के  आधार  पर  अथवा  इस  चितार्नि  का  फायदा  उठाते  हुए  आप  इस
 देश  में  तबाही  नहीं  ढहा  सकते  लोग  आपको  उचित  समय  पर  उचित  रुत्तर  देंगे  ।

 डा०  प्रभात  कूमार  लिक्ष  :  ससापति  बजट  की  अनुपूरक  का

 समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  मैं  न  तो  आंकड़ों  में  जाना  चाहता  हुं  और  न  राजम॑तिक  भाषण

 देना  चाहत  लेकिन  निदिचत  ही  सरकार  का  ध्यान  कुछ  बातों  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  ।  ये  जो

 अनुपूरक  मांगें  हूमारे  पास  बार-बार  आती  उसका  कारण  हैं  कि  जो  भी  पंसे  सेन्ट्रल  गयम॑  मेंट  अलाट
 '

 करती  थी  जिस  कार्यक्रम  के  उस  पंर  हममरी  उपलब्धि  बराबर  तो  शायद  हमको

 इतनी  अनुपूरक  मांगों  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  |  ग्रामीण  स्तर  पर  गरीबी  रेखा  से  नी  रहने

 वाले  लोग  हैं  उनके  लिए  चिकित्सा  और  जिदने  भी  गरीबी  से  ऊपर  उठाने  के  कार्यक्रम  बने

 हुए  उनके  लिए  जो  पैसे  दिए  जाते  उसका  प्रापर  यूज  हो  तो  शायद  हमें  दहन  अनुपूरक  माँगों  की

 जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।  उदाहरण  के  लिए  बताना  भाहता  किसानों  को  बंकों  से  जो  सुविधाएं  दी

 जाती  उसके  प्रोसीजर  में  बहुत  खराबियां  हैं  । कोई  भादमी  ट्यबबंल  के  लिए  पंसालेता  हैत॑

 उसके  लिए  कम्पलसणन  होता  है  कि  वह  गवर्नमेंट  एजेंसी  से  ही  काम

 293



 अनुदानों  कौ  मांगें  1986-87  24  1986

 भिनुबाद  ह
 झी  सुरेश  करूप  व्यवस्था  के  नाम  पर  सभा  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  है  :  अब  गणपूर्ति  हो  गई  माननीय  सदस्य  अपना

 आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।
 "|
 हिन्दी

 डा०  प्रभात  कुमार  मिश्र  :  मैं  आपको  किसानों  को  दी  जाने  वाली  सुविधा  के  बारे  में  बता

 रहा  ट्यूब  न  के  लिए  दस  हजार  की  सबसिड़ी  दी  जाती  गवर्नमेंट  एजेंसी  से  कराते  हैं  तो
 दस  हजार  रुपया  ज्यादा  महंगा  पड़ता  उसको  प्राईवेट  एजेंसी  से  कराएं  तो  बही  लागत  दस  हजार
 कम  पड़ती  इस  तरह  किसानों  को  सबसिडी  का  कोई  फायदा  मिलता  सिंचाई  के  बारे  में

 «  भी  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  बड़े  बांधों  को  बनाने  में  हमें  बड़ी  कठिनाई  पड़ती  है  ।

 पूंजी  भी  कम  पड़ती  है  और  संमयबद्ध  कार्यक्रम  नहीं  हो  इसलिए  हमें  च।हिए  कि  छोटे  बंधों

 को  ज्यादा  प्रोत्साहन  दें  जिससे  वृक्षारोपण  और  वाटर  टेबल  कायम  रखने  की  समस्या  हल

 हो  सके  |  जो  सबसिडी  किसानों  को  दी  जाती  वह  समय  पर  उनके  खाते  में  जमा  नहीं  होती  जिससे

 ज्यादा  ब्याज  देना  पड़ता  विभिन्‍न  प्रकार  की  सुविधाएं  जौर  लाभकारी  क्रायंक्रम  जो  किसानों  के

 लिए  बनाए  जाते  उनकी  जॉनकारी  किसानों  तक  नहीं  पहुंच  पाती  ।  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  _
 एजेंसी  हो  जो  किसानों  को  बताए  कि  सरकार  ने  इस  तरह  के  नियम  बनाए  हैं  और  ये  सुविधाएं  दी  हूँ
 जिसका  वे  लाभ  उठा  सके  ।  हमारा  भारत  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  उद्योगों  की गलत  से  निदिचत

 ही  कृषि  को  नुकसान  पहुंचता  उसकी  ओर  भी  आपका  ध्यान  आकृष्ट  करना  चीाहूंगा  ।  उधोग

 कृषि  के  लिए  उच्चतम  जमीन  को  अल।|ट  कर  देते  हैं  इसलिए  उसकी  स्थापना  के  पहले  उस  पर  प्रापर

 सर्वे  मानिटरींग  तब  उसको  लाइसेंस  दिया  जाए  |  ग्रामीण  अंचलों  में  उद्योगों  को  प्रोत्साहित
 किया  जाए  ताकि  लोगों  को  मिले  और.जो  गांव  के  लोगों  की  आथिक  आय  का  साधन  बने  ।

 खे  0  पर  जीने  वाले  के  लिए  जो  छोटे-छोटे  उद्योग  एग्रीकल्चर  बेस्ड  जितने  उद्योग  हैं  उनको
 हित  किया  जाए  ।  कुटीर  उद्योग  में  खासकर  कांसे  और  पीतल  के  ब्ंम  बनाने  वालों  से  जो  सेल्स

 लिया
 जाता  जिससे  उंनकी  आधिक  स्थिति  और  रोजी-रोटी  पर  असर  पड़ता  उससे  छूट

 दी  जानी

 अंत  में  आपका  ध्यान  एक  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूँगा  ।  बड़े  संयंत्र  दूर
 संचार  और  गैर  परम्परागत  ऊर्जा  के  स्रोतों  के  लिये  हमारे  यहां  बजट  में  ज्यादा  आवंटन  किया

 मैं  उदाहरण  के  लिएं  बताना«थ  हूँगा  कि  मेरे  क्ष  त्र  कौरबा  में  करोड़ों  रपया  लगाकर  एक  उर्वरक

 का  प्लांट  लगाया  गया  आज  वह  ऐसी  स्थिति  में  पड़ा  हुआ  है  कि  न  तो  उसका  कोई  उपयोग  होता
 है  और  न  कोई  उपलब्धि  हो  सकती  है  ।  उसके  लिए  अलग  से  पंसा  उपलब्ध  करा  के  शुरू  किया और

 3.00  म०  १०

 ग्रामीण  स्तर  थर  जो  भी  सुविधा  की  चीजें  हैं  जैसे  पद्चु  चिकित्सालय  उनको  ज्यादा  पंसा
 दिया  जाना  चाहिए  ।  ड्राट  और  क्लड  एरिया  में  जो  राहत  के  कार्य  हैंवे  बड़े  रूप  में  करने  चाहिए
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 ताकि  लम्डे  समय  तक  चलने  वाली  प्रक्रिया  हो और  उसका  ठोस  स्वरूप  हमारे  सामने

 छोटी  चीजों  में  पैसे  लगाकर  वजट  को  कम  करते  रेलवे  या  बांध  जेसे  क्षंत्रों  में  कार्य  शुरू  किया

 जाना  जितमे  भी  प्लान  सरकार  बनाती  वह  जाव  ओरियेम्टेड  होने  चाहिए  ताकि  लोगों

 की  अनएम्पलायमेंट  की  समस्या  हल  हो  सके  ।  जितने  भी  सरकारी  उपक्षम  हैं  चाहे  साबंजतिक  क्षेत्र
 में  हम  एक  कांट्रेक्ट  से  काम  लेते  हैं  चाहे  वह  पुल  या  बांच  का  हो  ।  अनुमानतः  राशि  उत्त

 पर  तय  करते  जब  कांट्रेक्टर  को  कांकट्रेक्ट  देते  हैं  तो सौ  परसेंट  से  ऊपर  कॉ्रेक्ट  लिया  जाता  है
 जिसका  मिसयूज  होता  हम  कोई  भी  चीच  प्लात  करते  हैं  तो  उसको  तरीके  से  कांद्रेवट  देने

 में  जो  कांट्रेडटर  को  150  और  180  परसेंट  से  ऊपर  ठेबा  दिया  जाता  उस  पर  रौक

 सरकारी  उपक्रमों  और  सावंजनिक  उपक्रमों  में  जो  पैसे  का  दुरुपयोग  होता  भाहे  तो  उस  पर

 कटोती  कर  सकते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  कोल  इंडिया  या  एन  ०  टी०  पी०  सी७  के  एक-एक  अधिकारी

 के  पास  तीन-तीन  याड़ियां  रहतो  हैं  जबकि  वह  खर्द्ना  सरकार  और  जनता  को  वहन
 करना  पड़ता  इन  शब्दों  क ेसाथ  अपनी  बात  समाप्स  करता  हूँ  और  चाहूँगा  कि  सरकार  उपरोक्त

 बातों  पर  ठोस  कदम

 |  ु

 कुमारी  भसता  बमर्जी  :  महोदय,.मैं  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन

 करती  हूं  ।  यह  एक  प्रथा  है  कि  केस  सरकार  और  राज्य  सरकारें  अपनी  अनुपूरक  मांगों  को  संसद

 तथा  राज्य  विधान  मंडलों  के  सामने  रखती  है  और  उन्हें  पारित  करा  लेती  इसीलिये  मैं  इसंका

 समर्थन  करती  हूं  ।
 ह

 मैंने  विपक्षी  दल  के  सदस्यों  की  बात  को  सुना  है  ।  लेकिन  मैंने  उनकी  तरफ  से  किसी

 स्मक  सुझावों  अथवा  किसी  रचनात्मक  बात  के  बारे  में  नहीं  सुना  एक  माननीय  सदक्ष्य  ने

 अभी  कहा  है  कि  कांग्रेस  सरकार  केवल  धनी  लोगों  के  लिये  क्रायं  कर  रही  वे  गरीब  लोगों  के

 लिये  कार्य  नहीं  कर  रहे  वे गरीबी  को  हटाने  के  लिये  कार्य  नहीं  कर  रहे  बे केवल  देश  के  धनी

 और  पंजीवादी  लोगों  की  सहायता  कर  रहे  लेकिन  मैं  निश्चित  रूप  से  और  जोरदार  ढंग  से'यह

 कहना  चाहूंगी  कि  यह  पूर्णतया  सत्य  आरोप  नहीं  इस  सदस्य  ने  अभी-अभी  यह  कहा  है  कि  यह
 सरकार  गरीब  लोगों  के  हक  में  कार्य  नहीं  कर  रही  है  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  कि  वह  कृपया

 उस  सदस्य  से  पूछें  कि  क्या  वह  1९  लाख्ष  रुपग्रे  प्रति  माह  नहीं  कम  रहे  बह  दस  लाख  रुपये  कंसे

 कमा  रहे  हैं  ?

 हम  बहुत  सी  बातें  हैं  ।  यह  सच  है  कि  यह  बहुत  असान  बात  है  कि  किसी  भी  ढंग  से

 केन्द्र  सरकार  को  आलोचना  की

 झो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  इन  टिप्पणियों  को  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल

 दया  जाना

 सभापति  सहोबय  :  इन  टिप्पणियों  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।
 अिनन-नन>नक

 कक  भ्रध्यक्ष  पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  बृत्तांत  स ेमिकाल  दिया
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 कुमारी  समता  बनर्जो  :  हंम  गरीबों  के  उत्थान  के  लिये  अपनी  श्वाड़ाज़  उठाना

 मह  केवल  कांग्रेस  दल  ही  है  जो  लोगों  के  हितों  कौ  रक्षा  कर  सकता  आजादी  से  लेकर

 और  आजादी  से  पहले  महात्मा  जवाहरलाल  श्रीमती  दरिदिरा  गांची  और  हमारे  वर्शनान

 प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  के  में  भारंत  दिन  पर  दिन  प्रगति  कर  रहा  भुभे  यह  कहते

 हुये  दुःख  हो  रहा  है  कि  विरोधी  सदस्य  देश  की  प्रगति  के  हक  में  महीं  वे  केक  सरकार  की

 आलोचना  करने  में  रुचि  रखते  हैं  ।  हम  अपने  देश  के  विकास  के  सिये  उनत्तकी  तरफ  से  रच्तात्यक

 सुझाव  चाहते  हैं  ।

 वे  कल  अथवा  परसों  उलमन  में  पड़  श्री  आ  रहे  श्री
 गौर्वाचौव  उनके  नेता  वे  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  और  उनकी  सरकार  कौ  उमके

 द्वारा  किये  गये  विकास  कार्यों  के  लिये  प्रशंसा  और  सथ  हम  देखेंगे  कि  इस  स्वर्ण  में  उनन्री  कया

 प्रतिक्रिया  होगी  ।  आप  यह  जानकर  हैरान  होंगे  कि  19  नवम्बर  को  श्रीमती  गांधी  की  वर्ष  गांठ  पर

 पह्तचिचम  बंगाल  के  मुख्य  मन्‍्त्री  ने  कहा  था  कि  इन्दिरा  गांधी  एक  महान्‌  नेता  थी

 हम  लोग  यह  सुनने  के  लिये  वास्तव  में  काफी  भाग्यशाली  हैं  लेकिन  जब  श्रीमती  गांधी  जीवित

 तब  उनको  तानाशाह  कहा  जाता  था  ।  वे  दीवारों  पर  लिखते  थे  कि  वह  प्रेतात्मा  हैं  ओर  थे

 उनकी  आलोचना  करते  थे  लेकिन  आज  जब  वह  जीवित  शहीं  हैं  तव  पद्िचम  बंगाल  के  मुख्यमंत्री
 में  कहा  है  कि  वह  एक  महान  नेता  थीं  ।

 यह  सत्य  है  कि  हमारे  सामने  कुछ  समस्याएं  हमारा  देश  एक  प्रजातांत्रिक  देश

 है  ।  अपनी  आवाज  हम  उठा  सकते  हम  अपनी  रचनात्मक  आवाज  अपनी  सरकार  की

 भालोचता  कर  सकते  हैं  और  हमारे  मंत्री  हमारी  आवाज  को  सुनने  के  लिए  तत्पर  रहते  हैं  ।  से
 के  मामले  में  हमनें  देखा  है  कि  जब  मैंने  संसद  में  अपनी  आवाज  उठायी  थी  सूचना  एवं

 प्रसारण  मंत्री  ने  कोई  जनवाणी  को  दी  और  उन्होंने  कहा  था  कि  यदि  इसमें

 जनक  तो  उत्तके  लिए  मैं  क्षमा  चाहता  अतः  यह  कांग्रंस  पार्टी  ही  है  कि  गरीब  लोगों
 को  सम्मान  देती  «

 ह

 सरकार  ने  कृषि  के  लाभ  के  लिए  बहुत  . काफी धन  शर्त  किया  सरकार  ने
 स्क्यं  रोजगार  कार्यक्रम  आदि  के  लिए  बहुत  अधिक  धन  उपलब्ध  कराया  है  ।  दिन

 प्रतिदिन  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  प्रयास  कर  रही  हमारी  अथंव्यवस्था  के  लिए  वित्त  मंत्री
 अपना  पूरा  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  जब  संसार  में  मुद्रास्फीति  की  दर  थढ़  रही  तब  भारत  में  यह  कम

 हो  रही  दिन  प्रतिदिन  हमारे  राजस्व  में  वृद्धि  हो  रही  इसकी  हमें  प्रशंशा  करनी  पड़ेगी  ।

 इसमें  कुछ  कमियां  हो  सकती  हैं  ।  कुछ  नोकरशाह  ऐसे  हैं  जो  बेईमान  और  अपने  कार्य  को
 करने  में  तत्पर  नहीं  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  उन  बच्चों  की  देखभाल  का  अनुरोध  करूंगी  ।  जो  काम  करने  लायक

 नहीं  ठीक  तरह  से  घल  नहीं  सकते  है  और  सही  से  भोजन  प्रा  नहीं  सकते  वे  दारीरिक  रूप
 से  अपंग  उर्की  उचित  देशभाल  होनी  चाहिए  ।  हंटी  पंचगर्थीय  योजना  में  1200  करोड़  रुपयों
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 का  उपग्रोग  पश्चिम  बंगाल  सरकार  नहीं  कर  सकी  है  हसी  तरह  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  जिपुरा
 सरकार  14  करोड़  रुपयों  का  उपयोग  नहीं  कर  सको  आलोचना  करना  आसान  लेकिन  कार्य
 करना  कठिन  होता  है  ।  मैं  सरकार  से  उच्चोग  के  लिये  न  केवल  नरे  उश्ोग  बल्कि  बीमार  ऊद्चोग  को

 पुत्जीवित  करने  के  लिए  भी  धन  आवंटित  करने  का  अनुरोध  बिशेष  रूप  से  हमारे  राज्य

 ऐसे  अनेकों  उद्योग  हैं  जो  कि  बन्द  होने  जा  रहे  हैं  या  पहले  ही  बन्द  हो  चुके  हैं  ।  बड़ी  संख्या  में

 मजदूर  वेरोजगार  बना  दिए  जाते  वे  भोजन  के  लिए  मूखों  मर  रहे  हैं  उनको  अपना  बेतन  भहीं
 मिल  रहा  यहां  तक  कि  राज्य  सरकार  भी  उनकी  समस्या  को  सुलझाने  की  इच्छुक  नहीं

 जब  केन्द्र  सरकार  पंसा  नहीं  देती  हैं  तब  वे  केन्द्र  सरकार  की  आलोचना  करते  हैं  और  कहते

 हैं  कि  उनके  साथ  भेदभाव  पूर्ण  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  लेकिन  जब  प्रधानमन्त्री  जी  ने  राज्य  का

 दौरा  किया  और  पद्िचम  ब्रंगाल  की  अथंव्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  1000  करोड़  रुपए

 तब्‌  वे  कहते  हैं  कि यह  उनके  लिए  बहुत  परेशानी  की  बात  है  ।

 यहाँ  तक  कि  मेरे  अपने  निर्वाचन  क्षंत्र  में  पिछले  पांच-सात  वर्षों  में  अनेक  उद्योगों  को  बन्द

 कर  दिया  गया  मजदूर  वेकार  हो  गये  उनको  कोन  रक्षा  करेगा  ?  हम  जानते  हैं  कि  राज्य

 सरकार  के  हाथ  से  उनको  न्याय  नहीं

 एक  दिन  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंगयी  और  मैंने  पाया  कि  एक  पंचायत  सदस्य

 श्री  बरफन  लस्कर  जो  कि  लोगों  के  चुने  हुए  प्रतिनिधि  की  हत्या  कर  दी  गई  उतका  क्या

 दोष  था  ?  लेकिन  वहाँ  पर  कोई  न्याय  नहीं  है  ।

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  त्रिपुरा  और  पदिचम  बंगाल  राज्यों  के लिए  कुछ  करने  का  अनुरोध  करती
 ४

 ।  मैंने  त्रिपुरा  राज्य  का  भी  दौरा  किया  है  ।  वहाँ  पर  कोई  औद्योगिक  क्ष  त्र  नहीं  वहां  पर  रेस

 और  संचार  सुविधायें  महीं  हैं  यह
 अत्यधिक  गरीब  एवं  उपेक्षित  क्षेत्र  कृपया  त्रिपुरा  के  विकास  के

 लिए  कुछ  कीजिए  ।

 असम  में  बराक  घाटी  सरकार  को  एक  विष्व-विद्यालय  की  स्थापना  करनी  चाहिए  क्योंकि

 कि  स्थानीय  लोगों  की  यह  काफी  लम्बीं  अवधि  से  मांग  उस  उददंइ्य  के  लिए  आपको  कुछ  घन

 आवंटित  करना  चाहिए  ।

 सामान्य  बजट  में  आप  पहले  ही  गरीब  लोगों  के  लिये  900  २०  आवंटित  कर  चुके  हैं  ।

 आई०  आर०  डी०  पी०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  आदि  जैसी  अनेकों  योजनाएं  लेकिन

 सरकार  को  इन  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  को  देखना  उन  पर  उचित  निगरानी  रखी  जांगी

 चाहिए  ।

 हम  अपने  वित्त  मंत्री  के  आभारी  जो  कि  प्रधानमन्त्री  के  निर्णवानुसार  पहले
 मीरा

 लोगों  के  लिए  दो-तीन  ऋण  शिविर  जगा  जुके  वे लोग  जिनको  कि  राज्य  सरकार  के  हाथों  स्फाय

 नहीं  मिल  पा  रहा  इनके  न्द्रीय  योजनाओं  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभान्वित  हुए

 पदिच्रम  बंगाल  और  त्रिपुरा  राज्यों  में  बाढ़  की  स्थिति  के  कारण  लोगों  की  दशा

 भयंकर  हजारों  लोग  इससे  प्रभावित  हुए  उनका  सब  कुछ  समाप्त  दो  बया  राहत'के
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 ममता  बनर्जी  ]
 समय  उनको  किप्त  स्तर  का  खाना  मिलता  यदि  आप  मुझे  अनुमति  दें  तो  मैं  इसे  सभापटल  पर

 रख  सकती  आप  देखेंगे  कि  इसे  कोई  नहीं  खा  सकता  मानव  प्राणियों  की  क्‍या  बात

 यहां  तक  कि  कोई  जानवर  भी  इसे  नहीं  खायेगा  ।

 मैं  आपसे  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  कुछ  करने  के  लिए  भी  अनुरोध  करूँगी  ।  बेरोजगारी

 दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही  केन्द्रीय  भरती  पर  प्रतिबन्ध  लगा  राज्य  सरकार  अपनी  रिक्तियां  केवल

 अपनी  पार्टी  के  माध्यम  से  भर  रही  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  बेरोजगार  युवकों  के  पास  पोस्टल
 जिसको  कि  कुछ  पदों  के  लिए  अपने  आवेदन  पत्रों  क ेसाथ  भेजना  होता  खरीदने  के  लिये

 पैसा  नहीं  यदि  आप  उनके  लिए  कुछ  करते  हैं  तो  ये  लोग  आपके  आभारी  होंगे  ।

 इसके  अतिरिक्त  राजस्थान  में  पानी  की  कमी  की  समस्या  आपको  इस  की
 तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  और  वहां  पीने  के  पानी  की  व्यबस्था  करने  के  लिए  पर्याप्त  घन  आवंटित

 करना  चाहिए  ।

 अन्त  में  सरकार  को  इन  योजनाओं  के  उचित  कार्यान्वयन  एवं  निगरानी  रखने  पर  पर्याष्त
 ध्यान  देना  चाहिए  |  केवल  तभी  गरीब  लोगों  को  वास्तविक  लाभ  मिलेगा  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  सभापति  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 मुभसे  पूछ  रहे  थे  कि  मैं  कांग्र
 स

 में  क्यों  हूं  उनके  पक्ष  में  क्यों  नहीं  ।  मैं  उन्हें  उत्तर  जरूर  दूंगा  ।  मैं
 कांग्रेसके  साथ  उसी  कारण  हूं  जिस  कारण  श्री  जो  कि  उन  नेताओं  में  से  एक  हैं  जिनकी  वे
 कसमेंखाते  अपने  देश  और  रूस  में  अपने  दल  के  साथ  उन्होंने-कहा  था  और  आज  आफ

 इंडियाਂ  में  यह  उद्धुत  है  :

 नीति  का  लोगों  द्वारा  भारी  समर्थन  किया  गया  यह  लोगों  की  भावनाओं  को
 परिलक्षित  कोई  जिसमें  लोगों  की  भावनाओं  और  रुचि  पर  विचार
 नहीं  किया  जाता  व्यर्थ  है  ।”

 यही  स्थिति  मेरे  ओर  मेरे  पक्ष  के  अन्य  माननीय  सदस्यों  के  साभ  है  जो  कांग्रेस  और  हमारे
 प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  पालन  की  जा  रही  वर्तमान  नीति  का  सम्थंन  कर  रहे

 उन्होंने  सरकारी  प्रबन्धाधीन  या  सरकार  के  स्वामित्व  वाले  उद्यमों  को  पहले  से
 अधिक  अधिक  उत्पादनशील  बनाने  के  लिए  किए  गए  हमारे  प्रयासों  पर  भी

 गम्भीर  रूप  से  आपत्ति  की  उनके  स्तर  और  सिद्धांतों  के  अनुसार  इन  सभी  उद्योगों  का  नियन्त्रण
 स्वामित्व  और  प्रबन्ध  केवल  सरकार  के  पास  होना  हम  उसमें  भी  काफी  लम्बे  समय  तक
 विष्वास  रखते  थे  ।  हमने  अपने  प्रयोग  किए  और  इन  उद्योगों  पर  हजारों  और  करोड़ों  रुपये  खर्चे

 और  अब  हम  ऐसी  स्थिति  में  आ  गए  जंसी  मेरे  मित्र  श्री  साठ  जो  कोयला  और  खान  के
 प्रभारी  हैं  और  विभिन्‍न  उद्योगों  के  प्रभारी  अन्य  मन्त्रियों  न ेबताया  है  कि  सरकारी  प्रबन्धाधीन  और
 सरकार  के  स्वामित्व  वाले  ये  उद्योग  आज  हमें  भारी  घाटे  में  ले  जा  रहे  यह  सुनिद्िचित  करने  के
 लिए  कि  वे  अपना  मार्ग  स्वयं  हमें  मार्गोपाय  खोजने  की  दृष्टि  से  कठिन  स्थिति  में  है
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 खोजें  गए  और  श्री  साठे  और  अन्य  द्वारा  प्रचारित  उपायों  में  से  एक  उपाय  उन
 देश  भक्त  भारतीयों  को  आमंत्रित  करना  जिन्होंने  स्थिति  सुधारने  के  लिए  अपनी  विशेषज्ञता  के
 साथ  उद्योग  के  सफल  प्रबंध  में  स्वयं  की  योग्यता  सिद्ध  कर  दी  है  हमने  उन्हें  वे  उच्चोग  सौंपे  उनके
 सामने  मुके  बिना.उन्हें  मुनाफा  कमाने  का  अवसर  दिए  जैसा  वे  अपने  उद्योगों  में  करत  रहे

 परन्तु  उन्हें  अपने  अनुभव  का  लाभ  देने  क ेलिए  उनका  सहयोग  मांगा  क्‍या  इसमें  कोई  गलत  बात

 है  इसे  हम  प्रगतिशील  तरीका  मानते  यह  तरीका  हमारे  प्रधानमंत्री  द्वारा  घड़लले  से  अपनाया  जा

 रहा  है  और  हम  इसका  समर्थन  करते  हैं  ।  ,
 मेरी  सरकार  से  यह  शिकायत  नहीं  है  कि  वे  करोड़ों  रुपयों  की  मांग  कर  रहे  मैंने  एक

 माननीय  सदस्य  के  भाषण  के  बीच  में  उस  समय  हस्तक्ष  प  किया  था  जब  वे  यह  कह  रहे  थे  कि

 करोड़ों  रुपये  का  खचे  कितके  लाभार्थ  किया  गया  जब  हमारे  देश  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  तो
 क्या  कामगारों  को  लाभ  नहीं  किसानों  को  संरक्षण  नहीं  हमारे  देश  में  जनसामान्य
 की  जान-माल  को  संरक्षण  नहीं  मिलेगा  ?  इसीलिए  हम  अपने  प्रतिरक्षा  बलों  को  सुदृढ़  करना  चाहते
 हैं  और  इसोलिए  हम  उन्हें  करोड़ों  रुपये  दे  रहे  हैं  ताकि  देश  की  सुरक्षा  सुदृढ़  हो  सके  और  हम  अपने
 देश  में  अपनी  सुरक्षा  सुनिदिध्त  कर

 मेरी  शिकायत  यह  है  कि  सरकार  पूर्वोत्तर  सीमा  क्षंत्र  में  संघार  पुलों  और  रेलों  के
 विकास  पर  पर्याप्त  राशि  खर्च  नहीं  कर  रही  मैंने  दो  वार  प्रधान  मंत्री  से  बात  की  मैंने  उन्हें
 लिखा  भी  है  ओर  मैंने  अपने  रक्षा  मंत्री  से  भी  बात  की  वे  सभी  सहमत  हैं  कि  अधिक  धनराष्ि
 दी  जानी  परन्तु  यह  धनराशि  कहां  से  लाए  ।

 मैं  अपने  संसद  सदस्यों  और  अपने  देशवासियों  से  भी  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि

 हमारी  सेनाओं  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  पर्याप्त  राशि  जुटाने  हैतु  प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंअधिक  कर  का  भार
 बहन  यदि  आवश्यक  के  लिए  तंयार  रहें  ।  इसी  बीच  मैं  सेनाओं  से  बेहतर  प्रबंध  की  भी
 विद्येष  भ्रपील  करता  हूं  ।  मुके  इस  बात  पर  प्रसन्नता  है  कि  हमारे  प्रधानमन्त्री  ने  सेना  के  तीनों
 अंगों  के  अध्यक्षों  को  उससे  परामर्श  करने  और  फिर  सामन्‍्जस्यपूर्ण  का्यंवाही  करमे  की
 परम्परा  आरम्भ  की  है  ।  मेरा  सुझात्र  है  कि  वे  उन्हें  एक  बार  फिर  बुलाएं  और  उनसे  आयुष
 खानों  में  यथासंभव  बेहतर  प्रबंध  करके  बचत  करने  का  अनुरोध  कर  ।  सेना  के  व्यय  के  सम्बन्ध  में

 ऐसा  बेहतर  प्रबन्ध  होना  चाहिए  कि  उनके  लिए  बचत  करना  और  करोड़ों  रुपये  आसानी  से  बचाना
 संभव  हो  सके  ।  और  वे  करोड़ों  रुपये  पूर्वोत्तर  सीमा  क्षेत्र  में  हमारी  रक्षा  तैयारियों  के  लिए
 उन्हें  दिए  जा  सकते  वहां  पर  रेलवे  को अधिक  धन  की  आवश्यकता  वास्तव  उस  क्षत्र
 में  उल्लेखनीय  कोई  रेलवे  नहीं  उनमें  से  अनेक  राज्यों  की  राजधानियां  रेलों  से  जुड़ी  हुई  नहीं
 हैं  ।  अनेक  स्थानों  पर  विदवसनीय  सुदृढ़  पुल  नहीं  हैं  जिन  पर  से  हमारे  रक्षा-उपकरण  ले  जाए  जा
 सके  ।  पूर्वोत्तर  सीमा  क्षंत्र  में  सड़क  भी  ढंग  से  विकसित  नहीं  हैं  या उनका  रख-रख्लाव  ठीक  ढंग  से

 नहीं  होता  है  ।  पहले  ही  हिमालय  की  सीमा  के  साथ-साथ  उत्तर  में  हमें  चेतावनियां  मिल  चुकी
 इसलिए  मैं  एक  बार  फिर  वित्त  रेल  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  के  माध्यम  से  अपने  रक्षा  कार्य
 का  नेतृत्व  करने  वाले  लोगों  और  जनता  से  अपील  करता  हूं  कि  रक्षा  सेनाओं  और  उनका  संचार
 माध्यमों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  यथासंभव  और  यथाश्षीघ्र  धन
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 ्ननन  नली  ने  न  जीत  तन  नि  न  भी  करने  के
 छ

 हु  छह  दर  ]

 भी  रेस  बुदानिया  :  सभापति  मैं  अनुपुरक  मांगों  का  समर्थंन  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  राजनीतिक  बातें  न  कह  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।

 राजस्थान  के  रेगिस्तानो  क्षेत्र  से  चुनकर  यहां  आया  हूं  ।  राजस्थान  की  हालत  अकाल  से

 बहुत  गम्भीर  हो  रही  है  ।  यह  रेगिस्तामी  क्षेत्र  जो  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  में  वहां  लगातार  चार

 वर्षों  ते अकाल  पड़  रहा  है  और  इस  वजह  से  वहां  के  लोगों  की  हालत  बहुत  ही  खराब  वहां
 अनाज'की  कमी  के  कारण  लोग  गांवों  को  अपने  घरों  को  छोड़कर  शहरों  व  दूसरे  क्षत्रों  की

 ओर  पलायन  कर  रहे  हैं  |  यह  बहुत  ही  चिन्ता  का  विषय  वहाँ  चार  सालसे  लगातार  अकाल

 पड़ने  की  वजह  से  पानी  की  बहुत  कमी  हो  गई  इसका  अन्दाजा  आप  स्वयं  लगा  सकते  मैं

 आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  ने  वहां  कोई  भी  राहत  दार्य नहीं  खोजे  हैं  ।  वहां  राहत
 कार्य  न  खोलने  की  वजह  से  लोगों  को  रोजगार  के  साधन  उपलब्ध  नहीं  मैं  आपके  माध्यम  मंत्री

 जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  वे  राजस्थान  सरकार  को  ज्यादा  से  ज्यादा  धन  ताकि  वहां  राहत
 कार्य  खोलकर  यहां  के  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जा  अकाल  के  साथ  साथ  वहां  पानी

 की.बहुत  बड़ी  कमी  भकाल  पड़ने  की  वजह  से  वहां  पानी  गहरा  हो  गया  इस  प्राकृतिक

 विपदा  से  निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जो  भी  योजनाएं  चलाई  जा  रही  वे  सब  ठप्प  पड़ी  हुई
 लोगों  को  पन्द्रह-पन्‍द्रह  मिलीमीटर  से  पानी  लाना  पड़  रहा  जब  मैं  अपने  क्षेत्र  में

 जाता  वहाँ  की  बहनें  इस  परेशानी  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करती  हैं  ।  इसलिए  मेरा

 वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदन  है  कि  वे  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  के लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  ध्यान

 जहां  तक  पानी  की  कमी  के  समाधान  का  सवाल  यदि  इंदिरा  गांधी  नहर  से  मेरे

 रेगिस्तानी  जहां  से  कि  मैं  बुनकर  आया  पानी  दे  दिया  जाए  तो  समाधान  हो  सकता

 हमारे  क्षंत्र  के  लोग  चूंकि  इन्दिरा  गांधी  नहर  नजदीक  से  जा  रही  आंखें  लगाए  हुए  इसका
 पाती  इनको  भी  मिलेगा  |  इससे  हमारे  क्षेत्र  के  लोगों  को  राहत  मैं  बताना  चाहता

 हू  कि  यदि  हमारे  क्ष  त्र  के  लोगों  को  इन्दिरा  गांधी  नहर  से  पानी  मिल  तो  वे  पंजाब  और

 गंगानगर  से  भी  ज्यादा  अनाज  प॑  दा  करके  देंगे  ।

 सभापति  समय  कम  है  लेकिन  एक  बात  मैं  अपने  क्षंत्र  के  बारे  में  और  कहना
 बहता  मैं  वित्त  मरत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  वे  गांवों  के  लिए  योजनाए  बनायें

 ताकि  गांव  के  लोगों  को  रोजगार  के  साधन  उपलब्ध  हो  गांवों  क ेआदमी  जो  शहरों  की  ओर

 पलोयन  कर  रहे  हैं  वे  वहां  से  पलायन  न  कर  सके  ।  यदि  वहां  आप  छोटे-छोटे  उद्योग  धन्ध  खोल
 तो  बहां  के  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  होगा  और  गांव  का  विकास  होगा  ।  आज  गांवों  में  सड़क  नहीं

 स्कूल  नहीं  हैं  तथा  ओर  तसह  की  सुविध'ए  नही  इस  लिए  आपको  उन  लोगों  के  लिए  राहुत
 देशी

 अंत  में  एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  हमारा  क्षंत्र  कृषि  प्रधान  क्षत्र  इसलिए

 वहां  पंर  कृषि  महाविद्यालय  खोला  जाना  यदि  वहां  पर  महाविद्यालय  खोला  तो
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 वहां  से  अच्छे  किसान  निकल  केर  आयेंगे  और  अच्छी  फसल  पैदा  इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  पुनः
 निबेदन  करता  हूं  कि  आप  पिछड़े  सुए.जिलों  की  ओर  विश्ञेष  ध्यान  दें  और  मरे  क्षेत्र  क ेलिए  इंदिरा
 गांधी  कनाल  योजना  बनी  हुई  उसके  लिए  धत  स्वीकृत  और  हमारे  क्षंत्र  के  लोगों  को  पीने
 का  पानी  उपलब्ध  करायें  ।

 थो  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :  सभापति  सदन  में  जो  अनुपूरक  बजट
 पैश  किया  यह  सदम  में  दूसरी  बार  पेश  किया  जा  रहा  इससे  लगता  है  कि  यह  विकास  की
 असफलता  का  योत्तक  मैं  अपने  माध्यम  से  मंत्री  से  कहना  चाहुता  हुं  कि  संविधान  में  देश  को

 समाजवादी  रास्ते  से  ले  चलने  के  लिए  लिखा  हुआ  है  4

 लेकिन  आज  देश  पू'जीवादी  रास्ते  पर  चल  रहा  है  और  प्‌  जीवादी  रास्ते  की  वह  देन  है  कि

 बार-बार  आप  अनुपूरक  बजट  लाते  कुछ  समाजवादी  देशों  को  मैंने  देखा  जहां  पर  बजट  एक
 बार  पेश  होता  है  और  योजना  जो  बनती  वह  योजना  निश्चित  समय  उस  साल  के  अन्दर  समाध्त  हो
 जाती  उसके  बाद  ही  नई  योजना  के  लिए  पैसे  की  जरूरत  पड़ती  है  लेकिन  यहां  पर  एक  ही  योजना

 पर  बार-बार  पँसे  की  जरूरत  पड़ती  है  37  वर्ष  से  पूंजीवादी  रास्ते  पर  जो  देश  चला  उसका  नतीजा

 यह  है  कि  हर  राज्य  में  आग  लगी  हुई  है  जैसे  गोरखालेंड  मिजोरम  भासाम  है  और  बिहार  में  सिहमूम
 और  मानमूम  आदिवासी  इलाका  सब  जगह  आग  लगी  हुई  समान  विकास  न  होने  के  कारण

 आज  देश  में  हस  तरह  की  घटनाएं  घट  रही  मेरा  फहता  यह  है  कि  संविधान  क ेसाथ  मखौल

 न  किया  आप  समाजवादी  देश  का  समाजवादी  रास्ते  से  विफास  करें  जिससे  देश  की  एकता
 और  अखंडता  बरकरार  देश  के  सामने  और  कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  है  ओर  संविधान  के  रास्ते

 पर  ही  देहा  को  चलाना

 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  संबंध  में  प्रधानमंत्री  जी  ने कबूल  किया  है  कि  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  में
 पैसा  पानी  की  तरह  बहाया  जा  रहा  है  लेकिन  गरीबों  को  उसका  लाभ  नहीं  मिल  रहा  यह  बात

 सही  है  ।  मैं  एक  पत्र  दे  रहा  इसकी  जांच  आप  एक  लाख  रुपए  का  सामान  खरीदा
 गया  और  दो  लाख  रुपये  का  वाठचर  मैं  यह  भी  कहना  चाहुता  हूं  कि  मजदूरों  को  प्रति  हजार
 ईंटें  बनाने  के  लिये  50  रुपये  मिलने  चाहिए  लेकिन  उनको  35  रुपये  दिए  जाते  हैं  और  15  रुपया
 सरकारी  अधिकारी  खा  जाते  हैं  । एन०  आर०  ई०  पी०  का  जो  कार्य  चल  रहा  है  वह  गरीबी  रेखा  से
 ऊपर  गरीबों  को  उठाने  के  लिये  हैं  लेकिन  हो  यह  रहा  है  कि  गरीब  और  गरीब  होता  जा  रहा  है  ।

 इन  दाढदों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 भो  वंगाराम  :  आदरणीय  सभापति  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  दूसरी
 अनुदान  भ्रनुपूरक  मांगों  का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  इन  मांगों  में  66  अनुदान  और  एक  विनियोग  है  ।

 कुल  मिलाकर  3038-54  करोड़  रुपये  का  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  व्यय  प्रस्तावित  है  और  अतिरिक्‍त  व्यय
 में  आयोजना  की  घनराशि  787:58  रुपये  है  और  आयोजना  भिन्न  की  धन  राशि  2250-96  करोड़
 रुपथे  सम्मिलित  इसमें  से  606-07  करोड़  रुपये  मुख्यतया  च्ो  बेतन  आयोग  की  संश्तुतियों  के
 कार्यास्वयन  और  बोनस  की  अदायमी  के  लिए  वर्ष  1986-87  का  आम  बजट  28  1986
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 को  पेश  किया  गया  था  और  उसमें  सामाजिक  और  आर्थिक  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हमारे
 माननीय  बित्त  मंत्री  ने  बजट  को  प्रारम्भ  करते  हुए  कहा  था  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी

 ने  कुछ  दिन  पहले  याद  दिलाया  था  कि  बिकास  का  कार्य  समता  और  सामाजिक  न्याय  के  साथ

 होता  चाहिए  और  उन  सामाजिक  रुकावटों  को  दूर  करके  किया  जाना  चाहिए  जिनेसे  कमजोर  वर्गों

 का  उत्पीड़न  होता  सम/जवाद  की  हमारी  धारणा  का  सार  यही  है  ।  वह
 जो

 बजट  बना  वह

 समाजवादी  बजट  जिसके  बाद  अनुपूरक  मांगें  आई  इसमें  विरोधी  पक्ष  के  कुछ  माननीय

 सदस्यों  ने  कुछ  अनावष्यक  तौर  पर  बातें  कही  हैं  |  मैं  अनुपूरक  मांगों  के विवरण  को  देख  रहा  था  ।

 इसमें  मिनिस्ट्री  आफ  मिनिस्ट्री  आफ  एग्रीकल्चर  और  डिपार्टमेंट  आफ  रूरल  डवलपमंट  में

 एन०  आर०  ई०  पी०  और  आई०  आर०  डी०  प्रोग्रामों  के  लिए  जो  पैसे  की  जरूरत  पड़ती  उस

 के  लिए  मांग  रखी  गई  तो  इसमें  कोई  ज्यादती  नहीं  की  गई  है  ।  इसी  तरह  से  मिनिस्ट्री.आफ
 डिफेन्स  में  नेवी  और  एयरफोसस  के  लिये  जो  धतराशि  आबंटित  की  गई  वह  भी  अनिवाय

 है  ।  इसमें  रुपये  की  जो  मांग  की  गई  वह  देश  की  सुरक्षा  के  लिए  बहुत  आवदयक  है  इसी  प्रकार
 से  पर्यावरण  के  लिए  जो  पंसे  की  मांग  की  गई  वह  भी  अतिआवद्यक  है  और  इनके  लिए  कोई

 बहुत  ज्यादा  पैसे  को  माँग  भी  नहीं  की  गई  है  लेकित  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  मैं  यह  जरूर  कह  देना

 चाहता  हूं  कि  यह  सदन  और  यह  पालियामेंट  इस  देश  की  सर्वोच्चविधायिका  और  कानून  बनाने  की
 सर्वोच्च  संस्था  है  ।  इसके  द्वारा  जब-जब  धन  राष्ि  स्वीकृति  की  जाती  तो  उस  धन  राशि  का

 सही  इस्तेमाल  होना  चाहिए  लेकिन  फील्ड  में  उसका  सही  इस्तेमाल  नहीं  हो  रहा  जिसको  देखने
 की  आवदश्यकता  है  |  हमारे  शासन  की  नीयत  बड़ी  अच्छी  है  और  वह  गरीबों  को  राहत  पहुंचाने  की
 भरसक  कोशिद  करती

 लेकिन  उसका  क्रियान्वयन  सही  नहीं  अनुसूचित  जातियों  और  निबंल  वर्ग  के  लिए
 एक  आवास  योजना  चलाई  जा  रही  है  ।  यह  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  चलाई  जा  रही  है  ।

 इसके  अन्तगंत  जो  मकान  बनाये  गये  हैं  वे इतने  कमजोर  हैं  कि  उन  पर  आप  हाथ  लगा  दें  तो  वे
 गिर  जायेंगे  ।  यह  बेईमानी  और  अ्रष्टाचार  की  हद  है  |  इसमें  यहां  से  हासन  क्‍या  क्रियान्वयन
 तो  फील्ड  में  हो  रहा  है  ।  वहां  क्रियान्वयन  सही  ढंग  से  होना  इस  पर  सरकार  विशेष
 ध्यान  दे  ।

 मैं  अपने  क्षंत्र  की  विशेष  समस्या  के  बारे  में  बताना  चाहता  हू  ।  हमारे  यहाँ  चम्बल  धाटी

 का  डकंती  प्रौन  एरिया  वहां  पर  दस  साल  से  एक  लिफ्ट  इर्रीगेशन  योजना  चल  रही  इन  दस
 सालों  में  केवल  एक  किलोमीटर  नहर  बन  पायी  है  ।  वहू  करोड़ों  रुपये  का  प्रोजेक्ट  उसके  लिए
 घन  की  कमी  नहीं  अगर  इसका  सही  ढंग  से  क्रियान्वयन  किया  जाता  तो  अब  तक  75

 मीटर  नहर  बन  जाती  और  उससे  वहां  के  किसानों  को  सिंचाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हो

 मैं  आगरा  क्षेत्र  से आता  हूं  । आगरा  का  औद्योगीकरण  हुआ  है  सिर्फ  ताजमहल  की

 हिफाजत  के  लिए  ।  हमारे  लोगों  ने  तो  यहां  तक  कहना  छुरू  कर  दिया  है  कि  या  तो  आगरा  को  हटा
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 वनीननरीतनी---+  बन

 दिया  जाए  या  ताजमहल  को  हटा  दिया  यह  स्थिति  वहां  हो  गयी  केन्द्रीय  शासन  ओर
 प्रदेशी  यथ शासत  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  वहां  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  वे  अधिक  से
 अधिक  प्रयस्न  करें  ।

 मैं  अपने  क्षेत्र  स ेअभी  लौटकर  आया  वहां  पर  पेय  जल  का  बड़ा  कष्ट  हो
 रहा  होली  आते-आते  तो  हालत  इतनी  खरांब  हो  जाएगी  कि  कुंओं  में  पानी  का  स्तर  तो  नीचे
 बला  जाएगा  ।  गर्मियों  में  तो उससे  भी  ज्यादा  हालत  खराब  हो  जाएगी  ।  जब  इस  पेयजल  का  बड़ा
 भारी  संकट  है  तो  इस  पूरक  बज  ट  में  इसके  लिए  पेसा  रखा  जाना  चाहिए  इसकी  बहुत  बड़ी
 जरूरत

 जहां  तक  इंडस्ट्री  का  सवाल  हमारे  क्षंत्र  में  धुएं  रहित  इण्डस्ट्री  की  बात  कही  जाती  है

 विशेषज्ञों  ने  ताजमहल  के  मानचित्र  के  चारों  ओर  एक  ट्रंपिजियम  दिखाया  एनवायरनमेंट

 अधिकारी  के  अनुसार  उसके  अन्दर  उच्चोग  नहीं  लगाये  जा  उस  ट्रंपिजियम  के  बाहर  लगाये

 जा  सकते  ऐसी  हालत  में  वहां  पर  धुएਂ  रहित  उद्योग  समुचित  संख्या  में  लगाए  जायें  और  आगरा

 जिले  का  पर्यटन  के  लिए  विशेष  रूप  से  विकास  किया  इन  पूरक  मांगों  में  पर्यटन  की  मद  के

 अन्तर्गत  आपने  2  करोड़  68  लाक्ष  रुपये  मांगे  इस  धन  में  स ेअधिक  से  अधिक  राषि  आगरा  के

 परय्यंटन  के  विकास  के  लिए  खर्च  की  जानी  चाहिए  ।

 निबंल  वर्ग  के  लिए  इन  पूरक  मांगों  में  कहीं  पर  भी  कोई  जिक्र  नहीं  माननीय

 मंत्री  उत्तर  देते  हुये  बताएंगे  कि  वह  रुपया  जो  विधेष  समन्वित  योजना  के  लिए  स्वीकृत  किया

 जाता  अगर  वह  उसी  वित्तीय  वर्ष  में  खच  नहीं  होगा  तो  कया  उसको  सामान्य  बजट  में  कन्वर्ट  कर

 दिया  जायेगा  ?  यह  बात  हमारी  समझ  में  नहीं  आती  कि  गरीब  आदमियों  के  लिए  जो  रुपया

 पालियामेंट  आवंटित  करती  अगर  वह  रुपया  खर्च  नहीं  होता  है  तो  उसको  सामान्य  बजट  में

 डालना  कहां  तक  उचित  माननीय  प्रदेशीय  सरकार  को  यह  आदेश  जारी  करें  कि  यहां
 से  जो  राशि  गरीब  लोगों  के  लिए  स्वीकृत  की  जाती  उस  राशि  को  गरीब  लोगों  पर  अवद्य  खर्च
 किया

 ]

 आर०  जोवरत्मस  :  सभापति  मैं  इस  महान्‌  सभा  में  माननीय  वित्त
 मंत्री  द्वारा  लाई  गई  वर्ष  1986-87  की  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  समर्थन  करता  मैं
 सरकार  के  विचारार्थ  अपने  विधार  इस  सभा  में  रखना  चाहता  हूं  ।

 दिन-ब-दिन  रुपये  का  मूल्य  कम  होता  जा  रहा  इस  रूपये  का  मूल्य  केबल
 14  नए  पंसे  देश  की  अथंथ्यवस्था  को  आगे  और  प्रभावित  न  होने  देने  के  मैं  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  दिशा  में  आवश्यक  उपाय  सरकार  को  कुछ  हाथों  में  घन  एकत्र
 होने  को  रोकने  और  काला  धन  पकड़ने  के  लिये  बहुत  कड़े  उपाय  करने  उन्हें  विशेषज्ञों  की

 न  िविनीीीनतन-+-3न-न
 *  तमिल  में  दिये  गये  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 आरं०

 एक  समिति  गठित  करनी  चाहिये  ताकि  वे  देश  की  अधथ॑ंव्यवस्था  से  इन  बुराइयों  को  दूर  करने  के

 मार्गोपायों  की  सिफारिश  कर  सके  ।  ऐसा  देश  में  काले  धन  और  पूंजीवाद  के  कारण  हो  रहा  है  कि

 पंचवर्षीय  योजनाओं  की  सफलता  में  बाधा  पड़ती  विभिन्‍न  उपभोक्षता  वस्तुओं  और  औद्योगिक

 बस्तुओं  की  लागत  भी  दिन-व-दिन  बढ़  रही  है  ।  योजना-परियोजनाओं  की  लागत  वृद्धि

 हो  रही  मैं  सरकार  से  यह  सुनिद्दिचत  करने  का  अनुरोध  करता  हूँ  कि  प्रत्येक  पंचवर्षीय

 योजना  भारम्भ  करते  समय  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  जाये  और  पंचवर्षीय  योजना  के  पूरा

 होने  तक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वुद्धि  न  हो  ।

 मेरा  अगला  मुद्दा  यह  है  कि  इस  समय  बम्बई  और  उत्तर  प्रदेश
 में  टकसालें  सरकार  ने  विदेशों  स ेलगभग  300  करोड़  मूल्य  के  छोटे  सिक्कों  का  आयात  किया

 है  ।  सिक्कों  के  अयात  से  बचने  और  देह  में  सिक्कों  की  आवद्यकता  पूरी  करने  के

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  मेरे  निर्वाचन  आकॉनिम्त  में  पालीपेंट  में  एक  टकसाल  स्थापित
 की  जाये  |  पालीपेट  में  इस  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  वहां
 पर  बड़ी  रेल  लाइन  है  ओर  यह  देण  में  बहुत  सुरक्षित  स्थान  इसलिये  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध
 है  कि  वे  इस  बात  पर  विचार

 उत्तरी  आरकोट  जिले  में  बड़ी  संख्या  में  चमड़ा  टैनरी  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  चमड़े  के  उत्पादों  का  अधिक  वैज्ञानिक  ढंग  से  विफास  करने  के  लिग  रानीपेट  में  एक

 अनुसंधान  और  विकास  प्रभाग  स्थापित  किया  जाये  ताकि  चमड़े  के  उत्पादों  की  गुणवत्ता  और  मात्रा

 में  सुधार  हो  सके  ।  इसके  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  में  विभिन्‍न-विभिन्‍न  उद्योग  चलाने  के  लिए
 सदैव  बिजली  की  कमी  रहती  सरकार  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रानीपेट  में  एक  ताप  विद्ञ॒त  केस्द्र

 की  स्थापना  पर  विभ्ार

 मैं  इस  महान्‌  सभा  के  समक्ष  एक  और  बात  रखना  चाहता  हूं  । इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में

 विभिन्‍न  दरों  पर  बिक्री  कर  वसूल  किया  जाता  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  एक
 फारण  यह  भी  इसलिए  मैं  सरकार  से  सभी  राज्यों  में  बिक्री  कर  की  समान  दर  लागू  करने  का

 आग्रह  करता

 अब  चौथे  वेतन  क्षायोग  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  के

 कारियों  के  वेतन  और  मजरी  में  वृद्धि  होने  पर  आय  कर  प्रयोजनों  के  लिए  18,000  रुपये  का  वर्नेमान

 सीमा  को  बढ़ाया  जाना  सभापति  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग
 लेने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 औ  रामनगीसा  मिक्च  :  समापति  संमयाभाव  के  कारण  लिष्टाथार  का

 निर्वाह  करमा  भी  मुंदिकल  हो  रहा  हमारे  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  अनुवान  की

 रक  मांगें  पेश  की  उनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  और  समर्थन  के  साथ-साथ  मैं  मानी  मंत्री  जी  से

 कुछ  जानना  चाहता  हूं  और  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहता  हूं  ।
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 सर्वप्रथम  बात  यह  है  कि  देश  की  आबादी  70  करोड़  है  और  हमारे  माननीय  वित्त

 मंत्री  जी  हर  साल  रुपया  देते  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  की  आबादी  11  करोड़  इस

 हिसाब  से  1/7  हिस्सा  उत्तर  प्रदेश  का  तो  कितना  रुपया  उत्तर  प्रदेश  को  दिया  जाता  जहां
 तक  हमको  जानकारी  है  कि  आंध्र  हरियाणा  और  कर्नाटक  को  जो  धनराशि  दी  जाती

 शायद  उतनी  ही  धनराशि  या  थोड़ी  बहुत  अधिक  हमारे  प्रदेश  को  दी  जाती  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  यह  घोर  अन्याय  है  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  यह  कोई  साधारण  अन्याय  नहीं  अगर

 आप  10  17  अरब  या  50  अरब  रुपया  बॉँट  रहे  हैं  तो  उसमें  से  हमारा  हिस्सा  भी  दीजिए  ।

 हम  कोई  दान  या  भीख  नहीं  माँग  रहे  11  करोड़  हमारी  आबादी  उसी  के  मुताबिक  हमको
 अपना  हिस्सा  मिलना  लेकित  महाराष्ट्र  की आबादी  4  करोड़  उसके  बराबर  आप  हमको
 दे  रहे  आप  देखिए  कि  हालत  क्या  इस  देश  का  सबसे  पिछड़ा  प्रदेश  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार

 है  और  आबादी  भी  सबसे  अधिक  लेकिन  जब  धनराहि  का  बंटवारा  होता  है  तो  उत्तर  प्रदेश  की

 उपेक्षा  की  जाती  इसलिये  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  निवेदक  करूंगा  कि  भविष्य  में  हत

 श्रुटियों  को  न  दोहराया  जाये  और  जो  उचित  हिस्सा  है  वह  मिलना

 समय  का  अभाव  लेकिन  एक  चीज  कहे  विना  मैं  नहीं  आज  देह  की  हालत  खराब
 अखबारों  में  रोज  आ  रहा  है  कि  नये-तये  अस्त्र-शस्त्र  अमरीका  पाकिस्तान  को  दे  रहा  जिससे

 हमारी  रक्षा  व्यवस्था  अस्त-भथ्यस्त  हो  रही  पाकिस्तान  एटम  बम  बना  रहा  है  और  पता  नहीं
 कौन  से  अस्त्र-शस्त्र  बना  रहा  है  और  हम  संत  होकर  कहते  हैं  कि  नहीं  हूम  बम  नहीं  अगर
 बम  नहीं  बनाएंगे  तो  क्या  अगर  एक  एटम  बम  छूट  गया  तो  हम  तो  बरबाद  हो
 आज  अमरीका  पाकिस्तान  को  नाना  प्रकार  के  अस्त्र-स्त्र  दे  रहा  हमारी  आबादी  70  करोड़  है
 और  उनकी  7-8  करोड़  फिर  भी  हम  असहाय  हो  रहे  मैं  तो  माननीय  मंत्री  जी  से  कहूंगा
 कि  चाहे  और  काम  देश  के  हों  या  न  देश  की  हिफाजत  जरूरी  है  और  जितनी  धनराशि  की
 आवश्यकता  देद  की  रक्षा  के  लिए  वह  जरूर  दी  जानी  चाहिए  और  साथ  ही  भारत  सरकार
 को  भी  वे  अस्त्र-धस्त्र  बनाने  चाहिए  जो  पाकिस्तान  बना  रहा  इसमें  हिलकना  नहीं  अगर

 भंगड़े  से  बचना  है  तो  अपने  को  मजबूत  अगर  हम  मजबूत  नहीं  होंगे  तो  हमारे  ऊपर  हमले

 ये  मैं  आपको  बताना  चाहता

 मैं  मंत्री  जी  से  अब  गन्ना  और  चीनी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  दो  सेक्टर

 हैं  उत्तर  ओर  दक्षिण  भारत  ।  उत्तर  भारत  में  गन्ना  किसानों  की  हालत  बहुत  खराब  वहू  जो
 गन्ना  बोते  हैं  उसकी  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  अधिक  लगती  है  और  उपज  महाराष्ट्र  स ेअधिक  होती
 रिकवरी  उत्तर  भारत  में  10  है  तो  वहां  पर  12-13  है  और  भारत  सरकार  दाम  तय  करती  है  तो

 एक  करती  इससे  उत्तर  भारत  में  गन्ना  वर्बाद  हो  जायेगा  और  चीनी  मिल  मासलकों  की  हालत  दयनीय

 हो  जायेगी  क्योंकि  चीनी  मिलें  बेठ  जायेंगी  ।  इसलिये  मैं  सुकाव  देना  चाहता  हूं  कि  इस  विषमता  को

 दूर  करने  के  लिये  उत्तर  भारत  के  गन्ना  किसान  को  सब्सिडी  दी  जाये  ।

 मैं  देवरिया  जनपद  से  आता  हूं  बहां  बूढ़ी  गण्डक  उत्तर  में  बहती  है  जिसको  अभिद्याप  कहा  जा

 रहा  वक्षिण  में  धाधरा  और  ताप्ती  कोई  साल  ऐसा  नहीं  जब  वहां  बाढ़  नहीं  भाती  हो  ।  उत्तर
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 आस  न्‍फअसनसनसभनगतभनननणओनीनीीीींीननींीीजडफज  न  ह  अह?)त?ःीण-निज  ने

 रामनगीना

 प्रदेश  की  तरफ  जो  बिहार  का  बोर्डर  है  वहां  पीपरासी  पर  उत्तर  प्रदेश  ने  तो  अपना  बंधा  बना

 लिया  मगर  बिहार  सरकार  ने  नहीं  बनाया  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  जब  वह  बंधा  कटता

 है  तो  सारा  देवरिया  जिला  जल  मग्न  हो  जाता  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  चाहूंगा  कि  दोनों

 कारों  से  बात  करके  वह  धन  आवंटित  करायें  और  इस  बंधे  को  पूरा

 आज  कई  प्रदेशों  में  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  चल  रही  हमारे  यहां
 स्थिति  काफी  भयंकर  हो  गई  है  और  सारा  काम  ठप्प  पड़ा  आंध्र  प्रदेश  और  हमारे
 राज्य  उत्तर  प्रदेश  के  अलावा  कई  और  भागों  में  भी  यह  आग  लग  रही  है  2  राज्यों  और  केन्द्र  के
 कमंचारियों  के  वेतन  में  इतनी  विषमता  है  कि  हमारे  मंत्री  जी  ने  अगर  मध्यस्थता  नहीं  की  तो

 प्रदेशों  का चलना  मुहिकल  हो  जायेगा  ।  राष्ट्रीय  हित  का  यह  मामला  इसलिए  एक  समान

 राष्ट्रीय  नीति  बनाई  जाये  जिसमें  बेतनमानों  में  विधमता  न  अगर  यह  नहीं  होगा  तो  भविष्य  में

 बहुत  खतरा  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  और  मंत्री  जी  से  मांग  करता  हूं
 कि  उत्तर  प्रदेश  को  उचित  धन  दिया

 ]
 विस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  बो०  के०  :  इन  मांगों  की

 यकताओं  के  विष्लेषण  पर  विस्तार  से  बोलने  से  पहले  मैं  कुछ  साधारण  बातों  का  उत्तर  देना  भाहूंगा
 जो  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई

 ु  इस  सभा  विपक्ष  के  रूदस्यों  द्वारा  विशेषरूप  से  वामपन्धी  विचारधारा  के  सदस्यों  द्वारा
 अथेश्यवस्था  के  प्रति  गहरी  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  है  ।

 3.44  स०  प०
 ॥॒

 शी  एन०  जेरकट  पीठासोन  :

 परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  होता  है.कि  जब  हम  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  वेतन  से
 उत्पादन  को  जोड़ते  का  प्रयास  करते  हैं  वे  स्वयं  ही  इसके  बारे  में  विरोध  करते  हैं  ।  यह  एक  तरीका

 है  जो  निदिचत  रूप  से  इन  लोगों  के  बारे  में  यह  जाहिर  करता  है  कि  कया  वे  वास्तव  में  सरकारी  क्षेत्र
 में  सुधार  करना  चाहते  हैं  जिनमें  भारी  पूंजी  लगी  हुई  है  और  जिनमें  लोगों  को  रोजगार  देने  के

 अवसर  प्रदान  करने  को  काफी  गृ  जाइश  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  यह  पूछा  था  कि  हम  किसके  विरुद्ध  लड़ाई  लड़  रहे  हैं  ।  मैं  उन्हें  बता

 देना  चाहता  हूं  --  यश्षपि  वे  सभा  में  उपस्थित  नहीं  है--कि  हम  गरीबी  के  विरुद्ध  लड़ाई  लड़  रहे

 हम  विकास  न  होने  के  विरुद्ध  लडाई  लड़  रहे  हैं  और  हम  इस  देश  को  एक  विकसित  देश  बनाना

 चाहते  हमारी  लड़ाई  काला  बाजारी  करने  असामाजिक  लोगों  तथा  उन  लोगों  के  विरुद्ध  है
 जो  करों  का  अपवंचन  कर  रहे  हैं  और  जो  अधंथ्यवस्था  को  नुकसान  पहुंचा  रहे  हैं  ।

 भरी  दा  रायण  चोबे  :  क्‍या  वास्तव  में  यही  बात  है  ?
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 विश  सत

 ही  बोी०  के०  गढवी  :  वास्तव  में  यही  बात

 श्री  तारायण  चौबे  :  और  स्विस  बेंक  लेखों  *

 झी  वी०  के०  गढ़दो  :  वास्तव  में  यही  बात  और  यही  कारण  है  कि  इस  देश  में  हमारी

 मूल  रूप  बुनियादी  तौर  प्राथमिकता  के  आधार  गरीबी  के  संकट  को  टूर  करने

 और  गरीबों  तथा  जनता  की  दछ्षाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  ओर  यही  कारण  है  कि  विपक्ष  के

 इन  भारी  वाक्पटु  भाषणों  के  बावजूद  भी  वे  इस  देश  के  अम  व्यक्ति  के  दिल  तक  नहीं  पहुंच  सकते

 और  दिल  को  नहीं  छ  सकते  सिवाय  कांग्रेस  क ेऔर  इसके

 झीमती  गोता  सुल्षजी  तभी  आप  आज  अधिकांश  सीटें  हार  रहे

 क्री  घो०  के०  गढ़वी  :  आप  यहां  की  ही  सीटें  गिन  सकती

 झो  मारायण  चोबे  :  यह  सब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  मृत्यु  के  कारण  है  ।

 श्री  थी०  के०  गढ़बी  :  अभी  तक  यहां  केवल  एक  ही  डर  व्यक्त  किया  गया  है  कि  इन  मांगों

 से  घाटा  बढ़  जाएगा  ।  मैं  सदस्थों  को  तथा  इस  समा  को  और  इस  देश  को  यहू  आदवासन  देता  हूं  कि

 घाटे  को  एक  नियन्त्रणीय  सीमा  में  रखा  जायेगा  और  यह  इतना  चिम्ताजनक  नहीं  होगा  जितना  कि
 विपक्षी  सदस्यों  ने  बताने  का  प्रयास  किया  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हमारी  उदारपूर्ण  नीतियों  के

 का  रण  व्यापार  सन्तुलन  बिगड़  गया  है  ।  उन्हें  यह  मानना  चाहिए  कि  आयात  के  लिये  काफी  नए  क्षेत्र

 खोले  जाने  के  बावजूद  भी  निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही  ह ैऔर  आयात  तथा  निर्यात  के  बीच  का  अन्तर

 काफी  बड़ी  सीमा  तक  कम  होता  जा  रहा  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  ''

 श्री  नारायण  परसों  ही  श्री  शिवष्ंकर  ने  यह  कहा  था  कि  यहू  अन्तर  केवल  बहुत  कम
 सीमा  तक  ही  कम  हुआ  है  तौर  आज  ये  कह  रहे  हैं  कि  यह  काफी  सीमा  तक  कम  होता  जा  रहां
 क्या  आप्र  कृपया  हमें  यह  बताने  का  कष्ट  करेंगे  कि  सच  क्‍या  है  ?

 श्री  बी०  के०  गढ़बी  :  हम  इसको  लगभग  1000  करोड़  रुपये  से  1500  करोड़  रुपये  तक
 कम  कर  यदि  यह  सीमा  कम  है  तो  खुद  ओप  इसका  निर्णय कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मजु  वष्डबते  :  स्थिति  लगभग  ऐसी  ही

 क्री  बो०  के०  गढ़को  :  परन्तु  कुछ  सदस्यों  पाकिस्तान  के  आधुनिकतम  हथियारों  से
 तथा  अस्त्र-शस्त्र  और  उपस्करों  से  लैस  होने  से  तथा  उसके  द्वारा  परमाणु  हथियार  बनाने  डर
 व्यक्त  किया  इस  विषय  में  भी  मैं  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हैँ  कि  भारत  हर  तरह  के  आश्यंकित
 हमले  का  मुंह-तोड़  जबाव  देने  में  समर्थ  है  परन्तु  आप  सहमत  होंगे  कि  सुरक्षा  के मसले  और  आशंकित
 हमले  को  महं  नजर  रखते  हमें  सुंरक्ष  पर  खर्च  करना  ही  पड ़गा  और  मुझे  बहुत  प्रसन्‍नता  है  कि
 बजट  के  लिये  इन  अनुदानों  में  किसी  भी  सदस्य  ने  अपनी  आवाज  नहीं  उठाई  ।

 विभिस्न  सदस्यों  ने  अपने  राज्यों  और  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  बारे  में  विभिन्‍न  मांगें  उठाई
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 बी०  के०

 कुछ  विद्यमान  परियोजनाओं  के  अपने  क्रियाकलापों  में  की  गई  प्रगति  के  बारे  में  भी  कुछ
 का  की  मैं  उससे  बिल्कुल  सहमत  हूं  और  सरकार  इस  बारे  में  बहुत  चिन्तित  है  कि

 योजनाओं  में  अधिक  समय  नहीं  लगना  चाहिए  और  अधिक  पंसा  नहीं  लगना  चाहिए  और  उन्हें
 निर्धारित  समय  के  भीतर  ही  पूरा  किया  जाना  चाहिए  और  यहां  तक  कि  प्राथमिकताओं  का
 भी  पता  लगाने  के  लिए  भी  हम  सभी  परियोजनाओं  को  घुन्‍्य  बजट  की  ओर  लक्षित  कर  रहे
 संक्ष  प  में  यह  एक  बहुत  ही  सही  तरीका  है  जिसके  सही  परिणाम  निकल  सकते

 यहां  तक  कि  विद्यमान  परियोजनाओं  और  उनके  विस्तार  के  बारे  में  भी  मैं  यह  कहूंगा  कि

 सुधार  तो  हुआ  है  यद्यपि  और  सुधार  की  गुंजाइदा  है  और  सरकार  इस  पर  नजर  रख  रही  लगातार

 निगरानी  कर  रही  है  और  यह  प्रयास  कर  रही  है  कि  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रम  अपने  उत्तर  दायित्व
 को  निभाने  में  और  सरकार  की  आशा  पर  खरी

 बहुत  से  खासतौर  विपक्षी  मुझे  समझ  नहीं  आती  कि  वे  सही  ब्यों  नहों

 मुझे  समझ  नहीं  आई  उन्होंने  किस  पृष्ठ  पर  यह  पक्ष  है  कि  इन  अनुदानों  में  गरीब  लोगों  और
 गरीबी  दर  करने  के  कार्य-कर्मों  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कुछ  सदस्यों  ने  यह  बात  उठाई  इन

 अनुदानों  के  बारे  में  प्रारम्भिक  भाषण  को  पढ़ने  पर  आप  देखेंगे  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम  और  ग्रामीण  मूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  तथा  गरीब  लोगों  के  लिए  विभिन्‍न  राष्ट्रीय
 कार्यक्रमों  के  लिए  हम  लगभग  128  करोड़  रुपए  मांग  रहे  हैं  ।  यदि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम  गरीबों  के  लिए  नहीं  है  तो  गरीब  लोगों  के  लिए  कौन-सा  कार्यक्रम  आयोजना  शीर्ष  में  यह

 पहला  मद  है  जिसे  वे  देखने  में  असफल  रहे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  अगली  यहां  तक  कि

 आलोचना  करने  के  प्रयोजन  से  वे  कृपया  पूरी  सूची  को  न  कि  आंधिक  रूप  से  अथवा

 केवल  वही  नहीं  जो  उन्हें  अच्छा  लगे  ।

 झीसतो  गोता  मुश्षओओ  :  600  जारी  करने  के  बारे  में  क्या  विचार  इसे  काफी  अधिक

 बढ़ाया  जा  सकता  था  ।

 की  थी०  के  ०  गढवी  :  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जंसा  कि  आप  कह  रहे
 खाशान्तों  में  इसे  154  मिलियन  मीटरी  टन  से  बढ़ाकर  2  मिलियन  मीटरी  टन  किया  जा  रहा

 हम  50  रुपए  नंगद  और  50  रु०  का  सामान  देने  जा  रहे  इसीलिए  हम  राज  सहायता  की  मात्रा

 बढ़ा  रहे  खाद्यान्तों  के  मामले  यह  चावल  पर  46  पेसे  प्रति  किलोग्राम  है  और  गेहूं  के  मामले  में

 यह  40  पैसे  प्रति  कि०  ग्रा०  ये  राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  के  अधीन  अधिक  उत्पादन

 काये  करने  के  लिए  आप  यह  जानते  होंगे  कि  एक  वेतन  का  घटक  होता  है  और  एक  भौतिक

 घटक  होता  है  इधीलिए  विकास  के  लिए  गाँवों  में  संसाधन  तैयार  करने  के  गरीबों  की

 रोजगार  प्रदान  करने  के  इन  कार्यक्रमों  का  प्रयास  एक  साथ  दो  कार्य  करने  का  है  एक  तो

 रोजगार  प्रदान  तथा  इसके  साथ-साथ  गांवों  में  छोटे-छोटे  स्कूल  तथा

 अन्य  बहुत  सी  चीजें  बनाकर  संसाधन  तंयार  करना  |  यह  तो  रही  एक  बात  ।
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 दूसरी  बात  जो  मैं  बता  रहा  वह  है  गैर-आयोजना  शीर्ष  के  बारे  में  हम  महा  राष्ट्र सरकार
 को  5  करोड़  रुपए  का  अनुदान  दे  रहे  श्री  दता  समान्त  ने  यह  बात  कही  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने
 100  करोड़  रुप्पा  का  वायदा  किया  था  और  हम  केवल  5  करोड़  रुपए  दे  रहे  मैं  उन्हें  यह  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  यह  पंसा  दिया  तो  जाना  चाहिए  परन्तु  इसके  लिए  योजनाएं  बनानी

 राज्य  सरकार  ने  एक  योजना  बनाई  है  जो  हमारे  पास  हाल  ही  में  अ।ई  इसकी  जांच  की
 जा  रही  है  ओर  जब  भी  वे  ऐसी  योजनाएं  देते  हैं  कि  क्या  बम्बई  को  सुन्दर  बनाया  जा  सकता  है
 या  भुग्गी-कोपड़ियों  को  हटाया  जा  सकता  या  लोगों  को  बेहतर  आवास  तथा

 वहन  आदि  की  सुविधाएं  दी  जा  सकती  ये  योजनाएं  आती  रहेंगी  और  हम  इन्हें  श्रनुमोदित  भी
 करते  रहेंगे  इसलिए  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  निराश  नहीं  होना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  दंडवर्ले  :  महाराष्ट्र  सरकार  पहले  ही  योजनाएं  मेज  चुकी  हैं  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वी  :  परन्तु  श्रीमान  बहुत  देर  से  मिल्ली  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हर  बार  वे  काफी  देर  से  मुख्यमन्त्री  बनते  किया  जाए  ?

 भरी  बो०  के  ०  गढ़बी  :  आप  रेल  मंत्री  आप  जानते  हैं  कि  कभी-कभी  हमारी  गलती  न

 होने  के  बावजूद  रेलें  देर  से  खल  रही  हम  इसमें  कुछ  नहीं  कर

 गैर-योजना  मद  के  तहत  दो  करोड़  रुपये  बंगलौर  को  दिऐ  दक्षेस  का  सम्मेलन  था

 था  इसलिए  बंगलौर  को  और  साफ-सुथरा  बनाना  इसलिए  मैं  समझता  हुं  कि  इस  बारे  में

 कोई  प्रएन  महीं  उठा  सकता  और  सभी  बहुत  खुश  हैं  तथा  कर्नाटक  के  मुड्य  मंत्री  भी  बहुत  खुश  हैं  ।

 उन्होंने  न  केवल  बंगलौर  से  कर्नाटक  के  लोगों  को  मेजा  बल्कि  वे  इस  बात  पर  भी  बहुत  खुक्ष  हैं  वे

 बंयलौर  जो  कि  देदा  के  सुन्दर  शहरों  में  से  है  और  सुन्दर  बनाने  का  कार्य  किया  जा  रहा

 क्री  नारायण  चौवे  :  कलकत्ता  को  कब  साफ  सुथरा  बनाया  जाएगा  ?

 श्री  बी  के  गढ़बो  :  जब  माक्संवादी  सरकार  हूट ॥
 भरी  नारायण  चोबे  :  मंत्री  चाहते  हैं  कि हूम  छोड़कर  चले  जाए

 क्री  बो०  के०  भढ़थी  :  एक  राजनीतिक  व्यक्ति  होने  के  नाते  मुके  उतकी  गलत  नीतियों  के

 लिए  वास्तव  में  दुःख  आप  गलत  नीतियां  अपना  रहे  यहो  कारण  है  fH

 झी  नारायण  चोब  :  सही  नीतियां  भारत  सरकार  द्वारा  अपनायी  जाती  वे  काले  धन

 को  कभी  भी  सम  प्त  नहीं  करते  ।  पता  नहीं  कितना  क्‍या  यह  एक  लाख  करोड़  रुपये  है  ?

 भी  थो०  के०  सढ़बो  :  अब  जहां  तक  भारत  गैस  प्राधिकरण  के  ऋणों  में  प्‌  जी-मिबंध  '

 संबंध  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  यह  कहकर  आलोचना  की  है  कि  यह  राशि  467  करोड़  रुपये  है
 मुझे  दुख  है  कि  यही  कारण  है  जिससे  उनके  जैसे  प्रतिमावान  लोग  ऐसा  करते  हैं  क्योंकि  उतके
 सामने  भारत  की  सम्पूर्ण  तस्वीर  नहीं  होती  ।  मांरत  किप्तानों  का  देश  है  और  कृषि  के  विकास  के
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 बी०  के०  गढ़वी

 लिए  उर्वरक  आवश्यक  अभी  भी  मांग  और  पूर्ति  में  काफी  अन्तर  हमारे  देश  में  होने  वाला

 उत्पादन  मांग  की  पूर्ति  हेतु  पर्याप्त  नहीं  है  और  इसलिए  जब  हम  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  उर्वरक
 कारखाने  स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तव  इसके  विपरीत  गैस  को  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे
 कोने  में  ले  जाने  के  प्रौद्योगिकोय  विकःस  की  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  और  इसकी  आवश्यकता  इस
 देश  में  कृषि  विकास  में  तेजी  लाने  के  लिए  भी  समझी  जानी  चाहिए  थी  ।  परन्तु  यदि  वे  इस  मूलभूत

 पहलू  का  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  तो  स्थिति  को  तथा  प्रगति  को  समझाने  में  कोई  भी  उनकी  मदद

 नहीं  कर  मुझे  अफसोस  है  कि  थे  चले  गए  हैं  ।

 79  10  करोड़  रुपये  मैं  केवल  मुख्य  मदों  को  ले  रहा  बिशाख।पत्तनम  इस्पात
 संयंत्र  के  लिए  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  को  ऋण  देने  और  प्‌  जी  निवेश  करने  के  लिए  इस  बात  से

 हरेक  सहमत  होगा  कि  देश  के  इस  भाग  में  इस्पात  संयंत्र  लग।ने  से  विकास  संबंधी  क्षेत्रीय  असंतुलन
 समाप्त  होंगे  तथा  आधारमूत  तैयार  होगा  और  देश  में  अधिक  इस्पात  उपलब्ध  जिसके

 लिए  कई  सदस्यों  ने  प्रझन  उठाया  था  कि  इस्पात  की  कीमतें  अभी  भी  अधिक  अधिक  उत्पादन
 तथा  अधिक  कार्यकुशलता  से  ही  हम  कीमतों  को  अस्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  के  समान  स्तर  पर  रख

 सकेंगे  ।  वे  यहां  ऐसा  ही  कर  रहे  हैं  ।  हमने  600  करोड़  रुपये  भारतीय  खाद्य  निगस  को  बफर  स्टाक

 रखने  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  निर्धारित  किए  मानतीय  सदय  मानेंगे  कि  हमारी  अधथंव्यवस्था

 आज  तक  वर्षा  पर  निर्मर  वे  यहू  भी  मार्नेगे  कि कूल  मिलाकर  वर्षा  ठीक  से  नहीं  होती  हमें
 अकाल  तथा  बाढ़  का  सामना  करना  पड़ता  है  और  इसलिए  देश  की  विशाल  जनसंख्या  की  किसी  भी

 संकट  के  समय  देखभाल  करने  हँतु  कम  से  कम  100  ल,ख्व  टन  का  बफर  स्टाक  रखता  जरूरी  है  और

 हस  स्टाक  को  बनाए  रखने  के  लिए  हमें  रख-रखाव  तथा  अन्य  कार्यों  के  लिए  राजसहायता
 देनी  होती  है  क्योंकि  इसी  बफर  स्टाक  में  से  हम  गरीब  लोगों  को  रितायती  दर  पर  खाद्यान्न  चाहे
 वह  चावल  हो  या  गेहूं  उपलब्ध  करा  रहे  इसलिए  यदि  हम  भारतीय  खाद्य  निगम  से  बंक  से

 ऊंची  ब्याज  दर  पर  ऋण  लेने  के  लिए  कहें  तब  शायद  हम  ये  खाद्यान्न  गरीब  तथा  जरू  रतमंद  लोगों

 को  को  नहीं  दे  इसलिये  यह  बफर  स्टाक  रखने  के  लिए  हैं  ।  ह

 4'00  म०  १०

 झीमती  गीता  सुश्री  :  क्षमा  करें  इस  समय  280  लाख  टन  खाद्याम्त  का  स्‍्टाक  100

 लाख  टन  राष्ट्रीय  बफर  स्टाक  के  रूप  में  चाहिए  ।

 श्री  धी०  के०  गढबी  :  यह  तो  न्यूनतम

 झोसतो  गोता  मुखर्जो  :  100  और  280  के  बीच  बहुत  अन्तर  आप  इसका  अधिकतर

 भाग  रिलीज  क्यों  नहीं  कर  देते  जो  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  आदि  को

 जाएगा  ।

 झीो  बो०  के०  गढ़बो  ;  यही  बात  है  अन्यथा  भी  इसका  उत्तर  मुझे  देता  आपने  अपने  भाषण

 में  यह  प्रषन  उठाया  आप  मानेंगी  कि  हमने  देश  के  किसानों  को  वचन  दिया  है  कि  यदि  कीमतें
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 लाभप्रद  कीमतों  से  नीचे  गिर  जाती  हैं  तो  उनका  अनाज  हम  खरीद  इसलिए  जो  भी  किसान
 आकर  हमें  बेचते  हैं  हम  खरीदते  हैं  ।

 शोसती  नोता  मुलर्जो  :  आप  खरीदते  हैं  ।  इसमें  गलत  क्या  है  ?  किन्तु  आप  स्टाक  को
 रिलीज  क्यों  नहीं  करते  ?

 श्री  बी०  के०  गढ़वो  :  कम  से  मैं  समझता  हूं  कि  बात  क्‍या  है  ।  इसलिए  यह  देखने  के
 लिए  कि  किसानों  को  अपने  खाद्यान्न  को  विवश  होकर  सस्ते  दामों  पर  न  बचना  पड़े  अधिक  खरीद
 की  गई  है  और  स्टाक  दकट्ठा  हो  गया

 हमें  100  लाख  टन  का  बफर  स्टाक  रखना  होता  अपनी  सा्वंज  निक  वितरण  प्रणाली
 की  मांग  को  पूरा  करने  के  कुछ  अधिक  स्टाक  तथा  कुछ  और  स्टाक  रखना  होता  यही  कारण

 है  जो  हमने  प्रारेम्भ  में  कहा  था  कि  हम  154  लाख  टन  से  20  लाख  टन  क्यों  कर  रहे  और  यदि

 राज्यों  को  और  स्टाक  चाहिए  तो  हम  देने  को  तेयार  यही  कारण  है  कि  कुछ  स्टाक  दूसरे  लोगों

 को  205  रुपये  के  निर्गंम  मूल्य  पर  दे  दिया  गया  ।  यहां  हम  190  रुपये  पर  गेहूं  दे  रहे  दुसरों  के

 लिए  भी  हम  बाजार  में  गेहूं  205  र०  के  निगंम  मूल्य  पर  दे  रहे  हैं  ताकि  खाद्यान्न  की  इन्वेटरी  कम

 हो  सके  ।

 ओऔी  गिरघारी  लाल  व्यास  :  यह  जो  600  करोड़  रुपये  की  सब्सीडी  दे  रहे
 इसको  बचाया  जा  सकता  है  अगर  ट्रांसपोर्ट  कम्पनीज  और  ठेकेदार  जिनके  जरिए  ब्राम  कराया

 जाता  जो  इसमें  बंगलिग  करंते  हैं  उसको  ठीक  कर  दिया  जाए  ।

 ]

 भ्री  थो०  के०  गढ़वी  :  में  आपकी  बात  अच्छी  तरह  समझता  हूं  ।  इसलिए  मैं  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  परिवहन  तथा  अन्य  खर्च  सहित  यदि  आप  आंकड़ों  की  तुलना  करें  तब  आप  देखेंगे  कि
 सरकार  तथा  निरन्तर  निगरानी  रख  रही  मैं  अभी  आपको  आंकड़े  द्‌

 करी  गिरघारी  लाल  ध्यास  :  केवल  निगरानी  रखते  हैं  करते  कुछ  नहीं

 हरी  बी०  के०  गढ़दो  :  ऐसी  बात  नहीं

 झीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  सरकार  ने  गणना  की  कया  वह  हमें  वता  सकती  है  कि  वह
 कितनी  वैठती  है  ?

 भरी  वी०  के०  गढयो  :  भारतोय  खाद्य  निगम  का  कुल  प्रतिशत  मैं  आंकड़  दे  रहा  हू  जिनसे

 यह  पता  लगेगा  कि  सरकार  कुछ  कर  रही  है  या  भारतोय  खाद्य  निगम  के  भंडारों  में  तथा

 परिवहन  के  दौरान  होने  वाली  हानि  का  कुल  प्रतिशत  इस  प्रकार

 1982-83  2'73  प्रति
 1983-84  2*11  प्रतिशत
 1984-85  1:94  प्रतिषत
 1985-86  1:62  प्रतिशत

 परिवहन  की  हानि  सहित  यह  हामनियों  में  गिरता  हुआ  रख
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 क्री  गिरधारी  साल  व्यास  :  अगर  प्राध्वेट  बिजनैस  वालों  को  तो  2  पॉइन्ट  लॉप  नहीं

 आएगा  और  एक  पॉइन्ट  से  भी  कम  वह  होगा  ।  प्राइवेट  डीलसे  इतना  लोस  हो  तो  काम  नहीं  कर

 सकते  ठेकेदारों  द्वारा  जो  मैनेजमेंट  काम  कराता  उसकी  वजह  से  इतना  ज्यादा  लोस  है  ।

 ]
 शी  बो०  के०  गढ़वो  :  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  इन  आंकड़ों  से आप  कुछ  हृद  तक

 सहमत  पूरी  तरह  नहीं  आपके  जैसे  व्यक्ति  को  सहमत  नहीं  किया  जा  सकता

 परन्तु  कुछ  हृद  तक  आप  सहमत  होंगे  कि सरकार  हानि  को  कम  करने  के  लिए  निश्चित  रूप  से

 निगरानी  करती  चार  वर्ष  में  यह  2:73  प्रतिशत  से  घटकर  1:  प्रतिशत  हो  गई  प्रयास

 जारी  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इसमें  और  कोई  कमी  नहीं  की
 जा  परन्तु  जहां  तक

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  कार्य  करण  का  प्रश्न  परिवहन  के  दौरान  तथा  अन्य  मदों  में  होने  वाली

 हानियों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  और  हम  निरन्तर  निगरानी  रखे  हुए  हैं  तथा  सुधार  का  प्रयास

 कर  रहे  हैं  ।

 फिर  दूसरे  क्षेत्र  क ेलिए  43:5  करोड़  रुपये  थे  जो  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  के  लिए  थे  क्षौर  आप

 सब  जानते  हैं  कि  हमारा  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  बहुत  अच्छी  तरह  चल  रहा  है  और  यदि  हमें  विकसित

 देशों  के  साथ  मुकाबला  करना  है  तो  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  के  लिए  और  धन  देना

 बम्बई  अवतटीय  परियोजना  के  लिए  20  करोड़  रुपये  निर्धारित  हम  सब  बम्बई  हाई

 से  तेल  निकाते  में  व्यस्त  हैं  इसलिए  किसी  ने  भी  इसके  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  है  ।

 425  करोड़  रुपये  हमने  मूमि-अधिग्रहूण  सामान  की  खरीद  आदि  के  लिए  रक्षा  सेवाओं  की

 आवदयकताओं  के  लिए  अतिरिक्त  मांगा  हम  कुछ  कार्यकलापों  का  विस्तार  कर  रहे  इललिए

 हमें  कई  स्थानों  पर  कुछ  जमीन  हमें  और  मूमि  की  आवश्यकता  होगी  ताकि  हम  अपने  सैनिक

 स्टेशन  स्थापित  करने  तथा  अन्य  साधनों  आदि  के  लिए  मूमि  चाहिए  ।

 हम  250  करोड़  रुपये  भारतीय  खाद्य  निगम  को  दे  रहे  हैं--हानियां  तथा  अन्य  चीजों  को

 छोड़कर  ।  यह  काफी  भारी  राष्ति  है  फिर  भी  और  आवदयकता  होगी  ।  किन्तु  हम  उन्हें  आंशिक

 भुगतान  कर  रहे  हैं  ।

 मे  मौटे-मोटे  आंकड़े  एशियाड  के  बारे  में  मौर  डी०  डी०  ए०  से  सम्पत्ति  की  खरीद  के

 बारे  में  एक  बात  उठाई  गई  थी  ।  डी०  डी०  ए०  द्वारा  एशियाड  के  लिए  इमारतें  बनाई

 गई  थीं  और  अब  सरकार  उन  ह्मारतों  को  लाभप्रद  और  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  खरीदना

 चौ।हती  इससे  रुपया  वास्तविक  रूप  से  नहीं  खर्चे  किया  जाएगा  बल्कि  यह  एक  किस्म  से  खातों

 में  ही  रुपये  का  इधर  से  उधर  अन्तरण  मात्र  ही  होगा  तकनीकी  रूप  से  कुछ  ऐसी  मर्दे  जरूर

 होंगी  जिसके  लिए  हमें  संसद  की  स्वीकृति  प्राप्त  करनी  ही  लेकिन  सरकारी  खजाने  से
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 वास्तविक  रूप  से  कोई  घनराशि  महीं  खर्च  की  जाएगी  ।  केवल  खाते  में  ही  इधर  से  उधर  समायोजित
 की  हि

 झी  सत्येना  नारायण  सिंह  :  उन  अनेकों  मदों  के लिए  सरकार  ने  क्‍या  किया

 है  जिनका  पहले  से  पता  लगाया  जा  सकता  था|  कई  सदस्यों  ने  यह  बात  उठाई  लेकिन  अपने
 तो  उसकी  बिल्कुल  ही  चर्चा  नहीं  की  है  ।

 क्री  बी०  के०  गढ़बो  :  जी  उदाहरण  के  लिए  हमने  वेतन  आयोग  के  बारे  में  कुछ  नहीं
 पूछा  इसके  लिए  भी  600  करोड़  रुपये  की  पूरक  मांग  है

 भरी  सत्येधा  लारायण  सिह  :  रक्षा  विभाग  के  लिए  मूमि  का  हसे  पहले  प्रस्तुत  तो
 किया  जा  सकता

 झी  बो०  के०  गयी  :  हमने  हसे  रक्षा  और  मंडार  दोनों  में  ही  रखा  और  मैं  आपको

 यह  नहीं  बता  पाऊ गा  कि  क्या  भंडार  है  और  कौन-कौन  सी  जमीनें

 भरी  सस्येसद्र  वारायज  अन्य  मदों  के  बारे  में  आपका  क्‍या  कहना

 शो  बो०  के०  गढ़बी  :  अन्य  म्दें  बहुत  तुच्छ  हैं  केवल  राज्य  सहायता  और  अन्य  चीजों  की

 बात  प्रक  मांग  भी  एक  हिस्सा  ही  है  परन्तु  सदस्यों  ने  यह  चेतावनी  दी  है  कि  इससे  धाटा  आदि

 बढ़  जायेगा  ।  मैं  यह्‌  बता  चुका  हूं  कि  घाटे  को  मियम्त्रण  में  रखने  की  कोशिश  करंगे  और  यह

 हमारे  लिये  संभव  भी  है
 ।”  अभी  तक  वर्ष  समाप्त  नहीं  हुआ  कुछ  क्षत्रों  बचत  हो  सकती

 पुनविनियोजन  आदि  अभी  किया  जाना  धोष  इस  समय  जो  कुछ  विपक्षी  सदस्य  कह
 रहे  हैं  वह  तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  है  और  उन्हें  इसके  बारे  में  बहुत  ज्यादा  आशंकित  होने  की
 आवध्यकता  नहीं

 अनेकों  सदस्यों  ने  वेतत  आयोग  और  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  के  वेतनों  की  समानता
 के  बारे  में  कहा  मैं  पहले  दिन  इसका  उत्तर  दे  चुका  हूं  कि  केन्द्र  द्वारा  इकट्ठा  किये  गए  प्रत्येक

 100  Ge  में  से  हम  राज्य  को  5  रुपये  दे  रहे  केन्द्र  सरकार  का  वेतन  आयोग  1983  में  गठित  किया
 गया  वर्षों  बाद  इसने  अपनी  रिपोर्ट  दी  इससे  पहले  यह  1973  में  गठित  किया
 गया  इस  वीच  राज्यों  में  2-3  आयोगों  ने  वेतनमानों  में  संशोधन  कर  दिया  भारत  जैसे  देश
 में  जहाँ  हमारा  संवैधानिक  ढांचा  संघात्मक  है  और  राज्यों  को  अपने-अपने  आयोग  अपने-अपने
 संसाधनों  को  देखते  हुए  नियुक्त  करने  का  अधिकार  वहां  यह  सम्भव  नहीं  है  कि भारत  सरकार

 हमेशा  ही  इस  बात  पर  गौर  करे  कि  विभिन्‍न  वेतनमानों  वाले  केन्द्र  सरकार  के  कमंचारियों  और
 राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  के  बीच  वेतनमानों  में  समानता  कंसे  लाई

 प्रो०  एन०  जी०  इन  बातों  को  स्वयं  ही  नहीं  उठाना  चाहिए  और  उनके  लिए  कठिताई
 नहीं  पैदा  करनी  घाहिए'''*'*'*

 भी  राम  सगीता  लि  :  मौजूदा  स्थिति  को  देखते  हुए  क्या  आप  यह  प्रयास  करेंगे  कि  समूचे
 देश  में  ऐसी  नीति  बनाई  जाए  जिनके  कर्मचारियों  के  वेतन  में  विश्षेष  बिवमता  न
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 हर्ष  ५ फिफफफककपइडज

 ]
 हरी  बी०  के०  गढ़वी  :  हम  यह  प्रयास  क  र  रहे  हैं  कि  एक  सरकारी  करमंचारी  और  दूसरे

 सरकारी  कर्मचारी  के  चाहे  वह  राज्य  सरकार  का  हो  या  केन्द्र  सरकार  आदि  के  वेतनमानों  में

 बहुत  अधिक  असमानता  न  हो  ।  परन्तु  मैं  आपको  यह  बता  रहा  हूं  कि  धन  सम्बन्धी  बाधाओं  पादित

 विभिन्‍न  प्रकार  की  बाधाओं  के  होते  हुए  भी  इस  समय  समानता  लाना  सम्भव  नहीं  इसलिए
 राज्यों  को  आठवें  वित्त  आयोग  के  माध्यम  से  जो  कुछ  भी  सहायता  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 हम  उन्हें  दे  रहे  हैं  योजनाओं  में  भी  हम  उन्हें  दे  रहे  हैं  ।  परन्तु  उन्हें  इन  संसाधनों  का उपयोग  करना

 है  और  अपने-अपने  अधिकार  क्षंत्र  में  अपने  संसाधनों  को  भी  जुटाना  है  और  यह  उनका  कतंव्य  बन
 जाता  इसलिए  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  इस  समय  वित्तीय  बाधाओं  और  अन्य  बातों  के

 कारण  भारत  सरकार  आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  से  ऊपर  नहीं  जा

 पायेगी  ।

 एक  और  मुद्दा  उठाया  गया  था  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  और  सबसे  निचले  स्तर  पर  खामियों
 के  बारे  में  ।  मैं  यह  मानता  हूं  ।  इसके  बारे  में  और  भी  छिकायतें  हो  सकती  मैं  माननीय  सदस्यों

 की  इस  चिन्ता  से  सहमत  भी  हूं  और  इसमें  उनके  साथ  हूं  हमारे  पास  एक  स्वतरत्र  मूल्यांकन
 नरी  भी  है  ।  प्रधान  मन्त्री  कार्यालय  तक  से  भी  ऐसी  रिपोर्ट  आई  हैं  ।  एकीकृत  ग्रामीण  विक्रास

 कार्यक्रम  एल०  आर०  ई०  जी०  पी०  और  गरीबी  हटाओ  कायेक्रमों  जैसे  स्वतन्त्र  अभिकरणों  के
 माध्यम  से  उनका  स्वतन्ञ्ता  पूर्वक  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  और  सम्पूर्ण  स्थिति  इतनी
 जनक  नहीं  है  जितनी  कि  बतायी  गई  है  ।  परन्तु  अभी  भी  कुछ  ग्‌  जाइश  है  परन्तु  इसके  लिए  मैं
 कामना  करता  हूं  और  सभी  राज्य  सरकारों  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  अपनी  प्रशासनिक  व्यवस्था
 को  सुदृढ़  बनायें  और  खामियों  के  प्रति  और  अधिक  सतकंता  बरतें  ।  क्योंकि  कार्यक्रमों  को  लागू
 करने  वाले  अभिकरण  वे  ही  संसद  सदस्यों  विधायकों  और  पंचायत  आदि  से  सम्बन्धित  लोगों

 सहित  प्रत्येक  व्यक्ति  का  भी  यह  कतेंव्य  का  अंग  हो  जाता  है  अन्यथा  इस  छिकायतों  को  पूर्णतया
 समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इसके  लिए  हमें  सतत  एवं  सुदृढ़  सतक ता  की  आवश्यकता  है  ।  इसमें
 राजनीतिक  दलों  के  व्यक्ति  अथवा  अन्य  व्यक्ति  या  सामाजिक  कार्यकर्ता  भी  शामिल  लेकिन

 यह  बात  निद्िचत  है  कि  जब  भी  शिकायतें  आती  चाहे  वे  थेंक  से  सम्बन्धित  उन  पर  कार्यवाही
 की  जाती  और  सरकार  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  यदि  वह  वास्तव  में  अपराधी  नहीं

 छोड़ेगी  ।  यदि  किसी  क्षंत्र  विष  में  सदस्य  यह  महसूस  करते  हैं  अथवा  यदि  कहीं  कोई  ऐसी
 दविकायत  है  तो  वे  निदपचय  ही  हमें  मेज  सकते  हम  यह  सुनिश्चित  करने  की  कोछिश  करेंगे  बैक

 उपचारात्मक  कार्यवाही  की

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  सम्बंधित  विभिन्‍न  मांगें  उठाई  गई  मैं  उन  सभी  माँगों  की  यहां
 व्याख्या  महीं  कर  पाऊंगा  ।  लेकिन  मैं  सदन  को  यह  विद्वास  दिलाता  हूं  कि  अन्य  मंत्रालयों  से  संबंधित

 अलग  विधदिष्ट  मांगों  के  सम्न्बध  में  वित्त  मंत्राभय  स्वयं  ही  उन  मंत्रालयों  से  बातचीच  करेगा

 और  हम  यह  देखेंगे  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गए  सभी  प्रएनों  का  उत्तर  दिया  और

 उसकी  जानकारी  हमें  भी  हो  ताकि  हम  भी  यह  जान  सकें  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  पूछे  गए  प्रइनों

 का  समुचित  रूप  से  उत्तर  दिया  गया  है  अथवा  नहीं  ।  इन  शब्दों  के  ara

 314



 1908  अंनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1986-87

 झी  नारायण  थोबे  :  684  करोड़  रुपये  के  बारे  में  की  गई  हाल  ही  की  घोषणा
 के  सम्बन्ध  में  मेरा  रूपाल  है  यह  प्रइन  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  द्वारा  उठाया  गया  था--आपमे  कुछ  नहीं
 बताया

 श्री  बो०  के०  गढ़वी  :  किस  बारे  में  ?  क्या  यह  बी०  जें०  पी०  पाइप  लाइन  के  बारे  में

 श्री  न।रयण  चोबे  :  पदिचम  बंगाल  के  लिए  684  करोड़  रुपये  जिसके  बारे  में  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  हाल  ही  में  घोषणा  की  गई
 ‘

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  वह  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  684  करोड़  रुपये  के  लिए
 की  गई  घोषणा  के  बारे  में  कह  रहे  हैं'''***

 झी  थी०  के०  गढ़वी  :  उन्होंने  यह  नहीं  पूछा  उन्होंने  पहले  यह  पूछा  मेरा  श्याल

 है  आज  वह  यह  बात  मूल  गये  हैं  आशा  है''****  उन्होंने  आज  यह  प्रश्न  उठाया  ही  नहीं  है  क्योंकि

 मेरा  हयाल  है  कि  अब  तक  वह  संतुष्ट  हो  गये  होंगे  कि  यह  प्रश्न  पूछने  योग्य  है  ही

 भी  सत्य  गोषाल  मि्  :  यह  आपकी  व्याख्या  है'*''**

 झओसती  गोता  मुल्जो  :  क्या  आप  स्वयं  भी  648  करोड़  रुपये  के  बारे  में  स्पष्ट  यह
 1007  करोड़  रुपये  के  बारे  में  यदि  वह  यहां  नहीं  हैं  तो  कृपया  भाप  हमें  बताइये  ।

 करी  बी०  के०  गढ़वी  :  मु  खेद  है  कि  इस  चर्चा  में  अनेकों  सदस्यों  ने  भाग  ले  लिया

 मेरा  रूपाल  है  यह  संख्या  शायद  45  से  भी  अधिक  हो  गई  है  ।  परन्तु  एच०  एम०  श्री  पाणिग्रही
 श्री  गजपति  राज  जैसे  कुछ  सदस्यों  तथा  अन्य  सदस्यों  ने  मुगतान  भुद्रास्फीति  का

 दबाव  तथा  गैर-योजना  खर्च  में  कटौती  के  बारे  में  प्रए्न  पूछ

 सरकार  यह  तो  चाहती  है  कि  खर्च  में  कमी  तथा  खर्च  को  कम  से  कम  किया  जाए
 लेकिन  विकास  की  कीमत  पर  नहीं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  यह  बात  उठायी  है  कि  गेर-योजना  खब्  में  वृद्धि  हुई  है  ।  कमी-कभी  योजना
 के  लिए  रखा  गया  प्रारम्भिक  खर्च  जब  योजना  पूर्ण  हो  जाती  है  एवं  जब  यह  सामान्य  रूप  से  सामने

 आता  तब  यह  एक  गर  योजना  व्यय  हो  जाता  इसलिए  गैर-योजना  व्यय  को  सदैव  अत्यधिक

 जचिन्ताजनक  तरीके  से  नहीं  देखा  जाता  चाहिए  ।

 मैं  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  चाहूंगा  कि  उनकी  यह  सूचना  सही  नहीं
 कि  खाद्यानों  को  सिलीगुड़ी  से  भंध्र  प्रदेश  ल ेजाया  जा  रहा  जांच  करने  पर  मैंने  पाया  है  कि

 यह  एक  सही  वक्तव्य  नहीं  है  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  आपने  जांच  कैसे  की  ?

 झी  बी०  के०  गढ़बी  :  आप  यह  क्‍यों  मूल  रही  हैं  कि  हमारे  पास  इसके  लिए  प्रशानिक

 व्यवस्था
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 झोमती  गीता  मुख्जो  :  क्या  व्यापारियों  के  आवागमन  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिकार्ड  रखे

 जाते  हैं  ?

 श्री  बो०  के०  गढ़वो  :  आन्ध्र  उत्तर  प्रदेश  और  असम  जंसे  राज्यों  को

 बाढ़  और  सूखे  के  लिए  सहायता  की  स्वीकृति  के  सम्बन्ध  जंसे  ही  हमें  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए
 ज्ञापन  प्राप्त  होते  हैं  तुरन्त  ही  दलों  को  मेजा  जाता  है  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  भी  इसको  देखती

 है  और  जितनी  जल्दी  सम्मव  हो  सकता  हम  राज्यों  को  सूखे  या  बाढ़  की  स्थिति  का  सामना  करने

 के  लिए  दी  जाने  वाली  सहायता  के  बारे  में  अन्तिम  रूप  से  फैसला  करने  का  प्रयास  करता  मैं

 नहीं  सोचता  हूं  कि  उस  मामले  में  कोई  अधिक  विलम्ब  सम्भव  हो  सकता  है  ।  पिछली  बार  आंध्रप्रदेश

 को  जो  राशि  दी  गई  थी  उसे  वह  मार्च  तक  की  समयावधि  में  खर्च  नहीं  कर  सके  थे  और  मैं  सोचता

 हूँ  कि  उन्होंने  समय  बढ़ाने  का  अनु रोध  किया  इसको  भी  जांच  की  जायेगी  और  इस  पर  समुचित
 आदेश  जारी  किये  जाए

 ह

 राजस्थान  के  सम्मानित  सदस्यों  ने  यह  बात  उठायी  थी  किबाढ़  के  लिए  उन्होंमे  40:11

 करोड़  रुपये  की  मांग  की  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  अधिकतम  सीमा  8:76  करोड़  रुपए

 है  जो  शीघ्र  ही  दे  दी  हम  जानते  सूखे  के  लिए  भी  राज्य  सहायता  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 समुचित  संमीक्षा  भर  जांच  पड़ताल  के  पश्चात  तथा  खुद  क्ष त्र  का  दौरा  करने  के बाद  अधिकतम

 सीमा  अनुमोदित  की  गई  है  ।

 भरी  बो०  छोभनाद्रीववर  राव  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  करना  चाहता
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  धनराशि  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  आवंटित  घन  राशि  आन्प्न  प्रदेश

 सरकार  व्यय  कर  रही  है  और  राहत  कार्यों  को  अच्छी  तरह  से  किया  जा  रहा  पहले  का  हमारा

 अनुभव  यह  रहा  कि  विपत्ति  के  तत्काल  बाद  के  कुछ  महीनों  में  पंसा  खच  कर  दिया  गया  था  और

 कार्य  का  स्तर  काफी  निम्न  था  एवं  काम  थोड़े  ही समय  कुछ  साल  भी  नहीं  चला  ।  इसकी

 पुनरावृत्ति  नहीं  होनी  सरकार  की  मन्शः  यही  है  और  प्रत्येक  रुपये  को  सोह  श्यपूर्ण  एवं
 स्थायी  कार्यों  पर खथ॑  करने  के  लिए  सरकार  को  सभी  सावधानियां  बरतनी  पढ़ती

 शी  बो०  के०  गढ़यो  :  मैंने  यह  नहीं  पूछा  है  कि  वे  समय  बढ़ाये  जाने  की  मांग  क्‍यों  कर  रहे :
 मैं  इसे  समझता  हूं  ।  उन्होंने  13  मार्च  1986  से  30  सितम्बर  तक  के  लिए  समय  बढ़ाने  की  मांग

 की  है  और  हममे  इसकी  अनुमति  दी  है  ।

 झरी  जी०  शोभनाप्रीदवर  राब  :  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  हम  इन  कार्यों  को  केवल  मई  और

 शत  के  महीनों  में  ही  कर  सकते  हैं  ।  बाढ़  क ेकारण  गोदावरी  जिले  में  लाखों  एकड़  धान  की  फसल
 को  नुकसान  पहुंचा  है  तथा  पूर्वी  गोदावरी  एवं  पश्चिम  गोदावरी  में  ये  कार्य  केवल  मई  और  जून  में
 स  कि  किसी  अन्य  समय  में  किए  सकते  इसी  वजह  से  हम  समयावधि  बढ़ाने  की  मांग  करते

 क्री  थी०  के०  गढ़बी  :  समयावधि  बढ़ाने  के  ओऔचित्य  पर  हम  आपत्ति  नहीं  कर  रहे
 इसी  बजह  से  हम  इसे  स्वीकृत  कर  रहे  आप  इस  विषय  में  क्‍यों  चिन्ता  कर  रहे
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 भरी  गोता  मुखर्जी  :  भीमान  आपके  जरिये  कया  मैं  यह  जान  सकती  हैं  कि  नवम्बर  तक
 तदर्थ  सहायता  के  रूप  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  मांगे  गये  35  करोड़  रुपये  के  विषय  में  कया
 स्थिति  है  और  बाढ़  राहत  के  लिए  तदर्थ  अनुदान  के  रूप  में  मांगे  शए  275  करोड़  रुपयों  के  विषय  में
 क्या  स्थिति  है  ?  क्या  उसके  लिए  प्रावधान  किया  गया  है  ?  उस  संबंध  में  वतंमान  स्थिति  क्या
 कृषि  मन्त्री  ने हमको  यह  आहवासन  दिया  थाਂ  '***

 थी  बी०  के०  गढ़वी  :  मैं  आपको  यह  बताऊगा  कि  अब  जिस  बात  को  आप  उठा  रही  हैं
 वह  आपके  भाषण  में  नहीं  उठाई  गयी  मैं  आपको  आदवासन  देता  हूं  कि  मैं  इसकी  जांच  करवाऊंगा
 और  आपको  इस  विशिष्ट  मुद्दे  का जबाव  दू

 क्‌०  समता  अमज्षों  :  मैं  जानना  चाहूंगी  कि सरकार  को  पिछला  कोई  हिसाब  किताब  प्राप्त

 हुआ  है  ।

 ]

 श्री  गिरघारी  लाल  हयात  :  आप  राजस्थान  के  बारे  में  बता  रहे  कितमा  रुपया  दे

 रहे  हैं  ?

 क्रो  बी०  के०  गढ़बो  :  राजस्थान  के  फेमिन  के  लिए  जो  रिप्रजेंटेशन  आयेगा  उसका  हम
 एक्जाभिन  करेंगे  और  जितना  भापको  मिल  सकता  है  उतना

 थ्रो  नारायण  चोबे  :  हमारी  जो  सेंट्रल  टीम  घूम  कर  आई  वह  रुपया  कब

 ]

 श्रीमती  गोता  मुखर्ओो  :  वया  हम  यह  समझे  कि  सत्तारुढु  दल  के  माननीय  सदस्य  परिचम
 बंगाल  को  नहीं  देना  चाहते  हैं  ?

 थी  नारायण  चोबे  :  सारा  लेखा  प्रस्तुत  किया  जा  चुका

 सभापति  सहोदय  :  मेरी  अनुमति  के  बरगगर  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया
 जायेगा  ।

 ॥॒
 शमापति  महोदय  :  शांति  ।  मानमीय  सदस्यों  को  जानना  चाहिए  कि  कार्यवाही-वृत्तांत

 में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  हो  रहा  कृपया  बैठ  जाइए  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 / ४  के

 हो  बो०  के०  गढ़यो  :  भारत  सरकार  राज्यों  के  बीच  मेदभाव  नहीं  करती  राज्यों  के

 बीच  भेदभाव  करने  का  भारत  सरकार  का  कोई  ह॒रादा  महीं  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  की  सभी  जायज

 माँगें  जिनको  कि  स्वीकृत  किया  जा  सकता  स्वीकार  किया  जा  रहा

 कक
 8%  #$  कार्यवाही-बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  बया  ।
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 सभापति  महोदय  :  महोदय  इसको  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 झो  बी०  के०  गढ़वी  !  श्री  अमर  राय  प्रधान  द्वारा  एक  बात  भारतीय  पटसन  निगम  के
 विषय  में  कही  गयी  थी  ।  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  जूट  खरीदने  के  लिए  हमने  भारतीय  पटसन
 निगम  को  165  करोड़  रुपये  की  सुविधाएं  दी  हैं  एवं  एक  आधुनिकीकरण  योजना  को  भी  अनुमोदित
 कर  दिया  गया  आधुनिकीकरण  के  लिए  बंगाल  सरकार  थह  कह  रही  थी  कि  इन  मिलों  का

 आधुनिकीकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  उसके  लिए  एक  विशेष  योजना  पहले  ही  बनायी  जा  चुकी

 सभापति  सहोदय  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  भी  व्यवधानों  से  न  भुकने  का  अनुरोध  करता

 हूँ  ।

 श्रो  बी०  के०  गढ़वी  :  व्यवधानों  के  सामने  भुकने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  मैं  केवल
 प्रदनों  का  जवाब  दे  रहा  हूं  से  कभी  नहीं  जुका  जा  सकता

 समापति  महोदय  :  कृपया  उसके  सामने  मत  भुकिये  ।

 श्री  धो०  के०  गढ़वो  श्री  सेफूदीन  सोज  ने  उस  भील  के  प्रदूषण  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा
 भारत  सरकार  पयंटन  विभाग  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  दोनों  ही  इसके  बारे  में  चितित  हैं
 और  एक  योजना  बनायी  जा  रही  प्रधान  मंत्री  जी  सहित  हम  सभी  लोग  चाहते  हैं  कि डल  कील
 में  प्रदूषण  नहीं  होना  यह  प्यंटकों  को  आकर्षित  करती  है  क्योंकि.यह  देश  की  सुन्दर  क्ीलों
 में  से एक  उस  सम्बन्ध  में  भी  हम  लोग  बहुत  चित्तित  हैं  ।

 मैंने  हा०  दक्ता  सामंत  द्वारा  उठाए  गए  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  दे  दिया  श्री  चटर्जी  ने  एक
 संबेधानिक  मुद्दा  उठाया  ये  पूरक  बजट  निधियों  के  कुशल  उपयोग  से  सम्बन्धित  जो

 कि  बजट  में  स्वीकृत  हैं  तथा  हमें  और  धनराशि  की  नई  परियोजनाएਂ  पूरी  करने  तथा  पहले  से  चल

 रही  योजनाएं  पूरी  करने  के  लिए  जरूरत  है  और  इसीलिए  वे  उचित

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  (2)  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  3।  मार्च

 1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने

 के  लिए  फार्यंसूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  प्‌  जी  लेला  संबंधी

 राशियों  से  अत्यधिक  सम्बन्धित  अनुपूरक  राधियां  भारत  सरकार  की  संचित  निधि

 में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाए  :

 भाग  संख्या  :  2,  8,  9,  10,  11,  12,  16,  17,  19,  20,  24,  22,  26,  27,

 28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  36,  40,  42,  43,  44,  45

 48,  56  57,  59,  61,  62,  63,  64,  66,  67,  69,  73,

 74,  76,  78,  79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  88,

 89,  90,  92,  93,  95,  96,  97,  100,  104  और  107.”

 प्रस्ताव  स्थोक्त  हुआ  |
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 लोक  सभा  हारा  स्थीकृत  वर्ष  के  लिए  ध्रनुप्रक
 झनुदानों  की  सांगें

 मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान

 संख्या  की  मांग  की  राक्षि

 राजस्थ  पी
 .  द्फ्ए  रपए

 कृषि  मंत्रालय

 2.  कृषि  1,000  “

 8:  ग्रामीण  विकास  विभाग  128,00,01,000  tt

 9.  उबरक  विभाग  36,00,00,000  1,01,00,000

 वाणिज्य  मंत्रालय

 10.  वाणिज्य  मंत्रालय  4,00,000
 “

 11.  विदेश  व्याप।र  और  निर्यात  125,00,00,000
 1३

 उत्पादन

 12.  पूर्ति  और  निपटान  86,00,000
 ११

 संचार  मंत्रालय

 16.  दूर  संचार  सेवाएं
 है  3,000

 रक्षा  मन्त्रालय

 17.  रक्षा  मंत्रालय  7,40,00,000
 है

 19.  रक्षा  सेवाएं--थल  सेना  642,98,00,000
 १९९

 20.  रक्षा  सेवाएं  --  नौ  सेना  25,00,00,000  न
 21.  रक्षा  सेवाएं  सेना  136,00,00,000

 ।  १

 22.  रक्षा  सेवाओं  पर  पू  जी  परिव्यय  121,00,00,000

 पर्यावरण  झोर  बल  संत्रालय

 26.  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  13,50,000  ॥॒
 न

 27.  पर्यावरण  79,62,000
 ०००

 28.  वन  और  वन्य  जीवन  40,80,000  one

 विदेश  मन्त्रालय

 29.  विदेश  मंत्रालय  16,00,00,000
 ।

 वित्त  सन्‍त्रालय

 30.  वित्त  मंत्रालय  1,15,00,000  +

 31,  सीमा-शुल्क  3,30,00,000
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 ३20

 “  मांग  मांग  का  नाम

 संख्या

 32.  संघ  उत्पाद-शुल्क

 33,  आय  पर  सम्पदा

 घन  कर  और  दान  कर

 34.  स्टाम्प

 36,  सिक्का  निर्माण  और

 टकसाल

 40.  वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  व्यय

 साथ  और  पूति  मन्त्रालय

 42.  खाद्य  विभाग

 43.  मागरिक  पृतति  विभाग

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण
 मंत्रालय

 44,  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 मंत्रालय

 45.  चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य

 कि  भ  श्रालय
 40  कर  गिल  कर  आस 486.  मंत्रि  महल

 चंडीगढ़

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 57.  मानव  संसाधन  विकास
 साषाल्षश १३  4५  1  90  0७)

 59.  युवा  काय  और  लेल

 61.  कला  और  संस्कृति

 62.  पुरातत्व

 उद्योग  संत्रालय

 63.  उद्योग  मंत्रालय

 24  1986

 सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान  की

 मांग  की  राशि

 राजस्व  प्‌जी

 रापए  रापए

 11,0000000  ‘oe

 13,5600000
 re

 3,72,15000  eee

 11,65,86,000  1,06,000

 4,000  18,30,00000

 258,80,00,000  600,00,00,000
 8€  00,000  1  ०गन

 7,00,000  खा

 10,00,20,000  _

 1,00,00,000  300,00,000  हु  कल

 54,18,01,000  19,20,34000

 49,76,000

 62,05,00,000

 6,80,00,000  ्ा

 1,22,56,000

 72,00,000  ा
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 सांग  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान  की

 संख्या  मांग  की  राशि

 राजस्व  ष्जो

 शपए  चपए

 64.  उद्योग  1,12,000  न

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय

 66.  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  23,66

 67.  सूचना  और  प्रचार  8,60,00,000

 अस  संत्रालय

 69.  श्वम  मन्त्रालय  ,18,00,000  ना

 संसबीय  कार्य  और  पर्यटन  मम्जालय

 73.  संसदीय  कार्य  विभाग  3,800,000
 तू

 74.  पर्यटन  विभाग  2,68,00,000
 न

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेंस

 सल्त्रालय

 76.  पेद्रों यम  और  प्राकृतिक  गैस

 मन्त्रालय  20,75,00,000  467,00,00,000

 योजना  सम्भालय

 78.  सांझ्षयकी  1,56,00,000  --

 कार्यक्रम  कार्पास्थयम  सस्त्रालय

 79.  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  15,00,000  ने

 बिज्ञाव  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय

 80.  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  46,28,000  न

 81.  भारतीय  स्वक्षण  7,98,45,000  जा

 82,  मौसम  विज्ञान  46,00,000
 ने

 83.  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक

 अनुसंघान  विभाग  2,00,000
 पा

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय

 84.  इस्पात  विभाग  ‘  79,10,00,000

 भ्थ



 अनुपूरक  अमुदानों  की  मांगें  1986-87  24  1986

 मांग  मांग  का  नाम  सदन  द्वारा  स्वीकृत  भनुदानों  की

 संख्या  मांग  की  राशि

 राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए

 85.  खान  विभाग  5,47,50,000  2,00,000

 घस्त्रोशोग  मन्त्रालय

 86.  वस्त्रोद्योग  मंत्रालय  12,32,00,000  _

 परिवहन  मंत्रालय

 87.  परिवहन  मंत्रालय
 को  1,66,00,000

 88.  सड़कें  —  8,05,33,000

 89.  द्वीपस्त॑भ  और  नौवहन  70,00,000  22,00,000

 90.  सड़क  और  अन्तदेंशीय  जल  2,00,000  23,45,00,000
 परिवहन

 हाहरी  विकास  सम्त्रालय

 92.  दाहरी  विकास  मंत्रालय  37,00,000  न

 93.  लोक  निर्माण  6,88,43,000  1,00,000  .

 95.  आवास  और  दाहरी  विकास  5,51,90,000  10,20,03000
 96.  लेखन-सामग्री  और  मुद्रण

 *
 5,08,96,000

 जल  संसाधन  भरत्रालय  हि
 97.  जल  संसाधन  मंत्रालय  2,79,00,000

 परमाणु  ऊर्जा  घिभाग
 100.  परमाणु  ऊर्जा  अनुसंधान

 विकास  और  भओद्योगिक

 परियोजनाएਂ  1,00,000
 अंतरिक्ष  बिभाग

 104.  अंतरिक्ष  विभाग  15,77,66,000  27,72,19,000

 राष्ट्रपति  और  उपराध्ट्रपति  के

 सचिवालय  ओर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  .
 107.  उपराष्ट्रपति  का  सचिवालय  1,00,000

 -++-++  ae
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 5  1908  विनियोग  5)  1986
 न  ि  तर rea

 4°26  सम०  प०

 बविमियोग  5)  1986*

 ]

 बित्त  सम्त्रालय  के  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  श्री  विध्वनाथ

 प्रतापसिह  क्री  ओर  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  .

 की  संचित  निधि  से  और  में  से  कतिपय  और  और  अधिक  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को

 प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभावति  सहोदय  :  प्रदन  यह
 ,

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  और  में  से

 कतिपय  और  अधिक  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  के  अनुमति  दी  जाए  ।”
 प्रस्ताव  स्थोकत  हुआ  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़बो  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं
 सभापति  महोदय  :  झ्ंत्री  महोदय  विधेयक  को  विचाराथ  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  कर

 सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़बी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  और  में  से

 पय  और  अधिक  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाए  ।”!

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1986-87  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  और  में  स ेकरिपय
 और  अधिक  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 समापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  प्रश्न  यह

 झ्ंड  2,  3  और  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुमा  ।  शक

 क  लंड 2,  3  और  झनमृसूली विधेयक  में  जोड़  बिए गए
 ।  स्धिनियम  न  सूत्र  सथा  विधेयक  का  पूरा  ताम

 विधेयक  में  जोड़  गए  ।  ___

 +-राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  स्थापित  ।
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 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का  24  1986

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 कोयला  खर्ति  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 —  धागा

 सप्तापति  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  विधेयक  पारित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़बो  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 ह

 विधेयक  पारित  किया

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.30  म०  प०

 कोयला  साम  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  सें  सांथिधिक  संकल्प
 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  सभा  अब  मद  14  और  15  पर  एक  साथ  विचार  करेगी  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  7  को  प्ररुयापित  कोयला  श्वान  राष्ट्रीयकरण
 विधि  1986  (1986  का  अध्यादेश  संख्या  7)  का
 मोदन  करती  है  ।

 हमने  राष्ट्रीयकरण  का  विरोध  करने  के  लिए  यह  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  नहीं
 किया  यह  तो  कहने  की  बात  नहीं  है--वरन्‌  हमने  तो  अध्यादेश  के  प्रस्यापन  की

 .  अक्सर  बुनराबुत्ति  या  अनावद्यक  प्रस्यापन  का  विरीध  किया

 कोयला  क्षत्र  का काफी  समय  पहले  लगभग  तेरह  बर्थ  पूर्ब  राष्ट्रीयकरण  किया  गया

 यह  कैसे  सम्भव  है  कि  इतनी  लम्बी  अवधि  में  हस  विसंगति  का  पता  नहीं  लग  पाया  और  इसमें
 सामान्य  विधेयक  के  साध्यम  से  सुधार  क्यों  नहीं  किया  गया  और  इसके  लिए  कियो  का
 प्रख्यापन  क्‍यों  अपेक्षित  यही  कारण  है  कि  हम  सभी  इस  अध्यादेश  का  विरोध  करते  यही
 आधार  है  ।

 जहां  तक  विधेयक  के  दोष  भागों  का  सम्बन्ध  है  हम  इसका  विरोध  नहीं  कहते  हालांकि

 कुछ  ऐसे  मुह  हैं  जिनकी  हम  आलोचना  करते  कुछ  हैं  जो  कि  पहले  से  वतंमान  मेरे  मित्र
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 $  1908  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  की

 निरनुमोदन  करने  के  बआरे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 श्री  नारायण  चौबे  उसके  बारे  में  किस्तु  श्री  साठे  जो  भी  स्पष्टीकरण  दें  मेरी  राय  है  कि

 उससे  उन  तेरह  वर्षों  की  उपेक्षा  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  हो  सकेगा  जिसके  बाद  यह  अध्यादेश

 प्रस्यापित  किया  गया

 झ्जों  मंत्री  बसन्‍्त  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कोकधारी  कोयला  खान  1972  और  कोयला  खान
 *  1973  में  संशोधन  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 इस  विधेयक  का  प्रस्ताव  करते  हुए  मैं  सबसे  पहलें  उस  मुद्दे  पर  बात  करना  चाहता  हूं  जिसे
 माननीय  सदस्य  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  प्रस्तुत  किया  वस्तुतः  यह  अध्यादेश  उच्चतम  न्‍्याबालय

 के  निर्णय  के  17-10-1986  से  प्रभावी  होने  के  कारण  उत्पन्न  आकास्मिकरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 प्रस्तुत  किया  गया  था|  चुंकि  उस  समय  संसद  का  सन्न  नहीं  था  इसलिए  हमने  इस  विधेयक  से  पहले
 अध्यादेश  जारी  किया  था  ।

 यह  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  तेरह  या  बारह  वर्षों  के  बीत  जाने  का  प्रदन  नहीं
 करण  के  बाद  भी  कई  मुद्दों  पर  मुकदमे  चलते  रहे  उच्च  न्यायालय  में  मुकहमे  दायर  किए  गए

 और  तब  वे  उच्चतम  न्यायालय  गए  ।  जब  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्णय  तो  हमें  पता
 चला  कि  वह  केवल  तकनीकी  आधार  पर  ही  या  हम  जो  करना  चाहते  थे  उसके  बारे  में  शुरू  से

 हमारा  आदध्यय  बिल्कुल  स्पष्ट

 तकनीकी  कारण  के  लिए  भुवनेदवर  सिंह  के  मामले  में--मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  कहंगा  क्योंकि
 मैं  सारी  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य  दूंगा--यह  था  कि  कोककारी  कोयला  भंडार  के  लिए  अदा  की

 गई  घनराशि  की  गणना  करके  उसके  स्वामी  को  दो  जानी

 स्पष्ट  ही  है  कि यदि  आप  किसी  मालिक  को  अब  कोई  धनराशि  देते  परन्तु  दुर्भाव्य
 उन्होंने  शब्दों  की  इस  प्रकार  व्याख्या  की  है  कि  इसका  अर्थ  मालिक  को  दोहरी  अदायगी  से  लगाया
 जाता  हमें  सुधार  करना  पड़ा  है|  जैसा  कि  मैंने  बताया  उस  समय  संसद  का  सत्र

 तहीं  चल  रहा  उस  समय  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  17-10-1986  से  लागू  यह
 अध्यादेश  लाया  गया  था  ।  इसके  पीछे  कोई  दुभावना  अथवा  कोई  ऐसी  बात  नहीं  थी  कि  हम  निर्धारण
 के  बाद  संसद  में  यह  बात  न  कि  निर्णय  से  पहले  12-13  वर्षों  से  हमें  यह  नहीं  पता  था  कि
 उच्चतम  न्यायालय  क्या  निर्णय  देगा  ।  कानून  वह  है  जो  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  परिभासित  हो

 हमें  इस्तजार  करना  पड़ा  ।  हर  कानून  का  अन्ततः  वही  अर्थ  होता  है  जो  उच्चतम  स्यायालय
 हारा  बताया  जाये  ।  2
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 कौयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का  24  1986

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 बसन्‍्त  साठ  ]

 मैं  इस  विधेयक  के  प्रयोजनों  के  बारे  में  एक  संक्षिप्त  नोट  वास्तव  में  मैं  यह  महसूस
 करता  हूं  कि  ऐसे  विधेयक  बहुत  ही  कम  होते  हैं  जिन  पर  दोनों  पक्षों  में  कोई  मतभेद  नहीं  यह
 विधेयक  भी  एक  ऐसा  ही  विधेयक  है  ।  परन्तु  मैं  यह  देखता  हूं  कि  एक  ही  प्रवृति  मैंने  इसे  पहले
 भी  देखा  है  |  होता  क्‍या  जेसे  ही  कोयले  से  संबंधित  कोई  मामला  उठता  है--विधेयक  का  विषय

 चाहे  कुछ  भी  हो,--संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  होता  हम  पूरा  कोयला  उद्योग  पर  ही  चर्चा  कर  बैठते

 हैं  और  ऐसे-ऐसे  विषय  उठाते  जिनका  विधेयक  से  कोई  तीधा  संबंध  सहीं  होता  ।  हम  इसे  अनुदानों
 की  मांगों  पर  एक  आम  बहस  के  रूप  में  लेते  बहरहाल  कोयले  के  बारे  में  किसी  भी  चर्चा  पर  मुझे
 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  यदि  उनके  पास  समय  है  तो  वे  किसी  भी  विषय  पर  चर्चा  कर  सकते  मैं

 उस  पर  तब  तक  बोलने  के  लिए  तंयार  जब  तक  कानूनी  सदस्य  चाहें  ।

 यहू  विधेयक  केवल  सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  ही  है  ।

 2.  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  कोयला  उद्योग  का  दो  चरणों  में  राष्ट्रीयक रण  किया

 गया  पहले  कोककारी  को  यला  खानों  का  कोककारी  कोयला  खान

 1972  के  अधीन  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  इसी  प्रकार  अभी  अन्य  कोयला  खानों  का  कोयला

 शान  1973  के  अधीन  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  ।  इन  अधिनियमों  के

 परन्‍्तुकों  को  लागू  करने  में  होने  वाली  कुछ  कठिनाइयों  को  दूर  करने  और  गैर-कानूनी  रूप  से  किए

 जाने  वाले  कोयले  के  खनन  को  रोकने  के  लिए  सितम्बर  1973,  1976  और  1978  में  इन

 करण  अधिनियमों  में  कुछ  संशोधन  किये  गए  थे  ।

 3.  इन  अधिनियमों  के  उपबंधों  की  व्याख्या  के  संबंध  में  गए  कुछ  न्यायिक  निर्णयों  के

 कारण  भी  इन  राष्ट्रीयकर  अधिनियमों  में  और  संशोधन  अवश्यक  हो  गए  यह  जरूरी  हो  गया

 है  कि  कुछ  उपबंधों  को  बनाने  में  संसद  की  दष्या  को  स्पष्ट  किया  जाये  और  कुछ  अस्पष्टतायें  तथा  इन

 दोनों  अधिनियमों  के  उपबंधों  के  कार्यान्वयन  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  भी  किया

 बलेमान-विधेयक  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  ही  लाया  गया  प्रमुख  संशोधन  इस  प्रकार  है  :

 कोककारी  कोयला  1972  और  कोयला  खान

 1973  में  दी  गई  और  भटटी  संयंत्रਂ  की  परिभाषा  में  खान  के

 मालिक  का  समस्त  कोयला  शामिल  है  चाहे  वह  मंडार  में  होया  रास्ते  में  हो  और  नियत  दिन  से

 तस्काल  पहले  की  तारीख  को  खान  अथवा  संयंत्र  में  उत्पादनाधीन  समस्त  कोयला  भी  इसी  में  शामिल

 इन  दोनों  राष्ट्रीयकरण  अधितियमों  की  अनुसूचियों  में  निर्धारित  राशियों  में

 करण  के  समय  खातों  संयंत्रों  में  जो  उस  सीमा  तक  जहां  तक  अन्य  मशीनी  उपकरण  मंडार  आदि  आते

 कै  जान  समूह  के  भाग  माने  जाते  पड़  समूचे  कोयले  कोक  मंडार  का  मूल्य  शामिल  कुछ
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 3  अग्रहा  1908  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और  हि

 को  यला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 फर्मों  ने  न्‍्यायालय  में  यह  दावा  किया  कि  राष्ट्रीयकरण  के  समय  कोयला  खानों  में  कोयले  ।  कोक
 भंडार  का  मूल्य  उनके  खातों  में  जमा  नहीं  कराया  गया  और  यह  राशि  उसके  खातों  में  जमा  कराई
 जाये  और  उन्हें  उसकी  अदायगी  की  कतिपय  न्यायिक  निर्णय  किये  गए  हैं  जिनके  अनुसार
 खातों  को  दुबारा  खोला  जाएगा  और  कोयले  के  मंडार  के  लिए  समुचित  राशि  जमा  करायी

 इससे  दोहरी  भरदायगी  हो  जायेगी  क्‍योंकि  कोयले  |  कोक  का  मूल्य  इन  अधिनियमों  की  अनुसूचियों  में

 प्रत्येक  कोयला  खान  ।  कोक  भट्टी  संयंत्र  के  लिये  उल्लिखित  राशि  में  शामिल  किया  जा  चुका
 संसद  की  दशा  को  व्यापक  रूप  से  स्पष्ट  करने  के  तह  हय  से  कोककारी  कोयला  अधिनियम  की  धारा
 10  और  11  तथा  कोयला  खान  अधिनियम  की  धारा  8  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 संदेहों  को  दूर  किया  जा  सके  और  संसद  की  इस  दछ्शा  को  स्पष्ट  किया  जा  सके  कि  संबंधित

 नियमों  की  अनुसूचियों  में  निर्धारित  राशि  संबंधित  अधिनियमों  में  ।  भट्टी  संयंत्रਂ  की
 पारिमासक  में  उल्लिखित  कोयले  ।  कोक  के  मंडार  अथवा  अन्य  पारिसम्पततियों  के  बारे  में  मालिकों
 अदा  की  जाने  वाली  आयोजित  राष्षि  में  हमेशा  ही  शामिल  और  शामिल  की  हुई  मानी  जायेगी  ।

 कोयला  खान  के  रूप  में  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  कोककारी  कोयला  अधिनियम  की
 धारा  22  में  और  कोयला  खान  अधिनियम  की  धारा  ]9  में  उल्लिखित  लेखाओं  के  विवरण  के
 प्रयोजन  और  विषय  सूची  को  स्पष्ट  करते  हुए  उन  धाराओं  में  संशोधन  किया  इन  दोनों  ही
 अधिनियमों  वंधीकरण  उपबंध  जोड़ने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 कोयला  खान  अधिनियम  1976  के  प्राप्ति  हो  जाने  के
 गैर-सरकारी  पार्टियों  ढ्वारा  कोयले  क ेखनन  अथवा  कोयला  खानों  को  पट्ट  पर  लेनेਂ  पर  पूर्णतया
 प्रतिबंध  लग  गया  इसके  देदा  में  किसी  गर  सरकारी  पार्टी  द्वारा  कोयला  खनन  कय॑  में
 लगे  रहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  इस  प्रकार  से  कोककारी  कोयला  अधिनियम  की  धारा  4  (2),
 और  कोयला  खान  अधिनियम  की  धारा  3  (2)  निरथंक  हो  गई  हैं  मौर  इन्हें  हटाने  का  प्रस्ताव
 साथ  ही  साथ  विद्यमान  उपबंधों  के अधीन  की  गई  किसी  कार्यवाही  को  संरक्षण  देने  के  लिए  भी  एक
 खण्ड  जोड़ने  का  प्रस्ताव

 |

 कोककारी  कोयला  अधिनियम  में  एक  ऐसे  ही  उपबंध  के  आधार  पर  एक  राजपारति

 अधिसूचना  द्वारा  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  अधिनियम  की  अनुसूची  में  दी  गई  प्रविष्टयों  में  किसी

 त्रुटि  छूट  अथवा  विसंगति  को  ठीक  करने  के  लिए  एक  उपबंध  जोड़ने  का  भी  प्रस्ताव

 कोकका री  कोयला  अधिनियम  की  धारा  21(5)  और  कोयला  खान  अधिनियम  की  धारा

 18  (5)  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  संशोधन  का  प्रस्ताव  है  कि  इन  दोनों  अधिनियमों  की

 अनुसूची  में  उल्लिखित  पर  मिले  ब्याज  का  उपयोग  इन  अधिनिण्मों  के  उपबंधों  के  अनुसार
 प्राप्त  दावों  को  निपटाने  में  किया  जाए  ।
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 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1896  का  24  1986

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  सक  ल्‍्प '
 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 बसनन्‍्त

 इन  दोनों  अधिनियमों  की  धारा  25  में  संशोधन  करके  यह  स्पष्ट  करने  का  प्रस्ताव  है
 कि  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  तेयार  किये  गये  लेखाओं  के  विवरणों  में  प्राप्तियों  स ेअधिक  अदायगी  की

 राह्षि  को  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  कस्टोडियन  द्वारा  जैसा  भी  मामला  दी  गई  ग्रामीण  राशि  के

 हूप  में  मात्रा

 अब  यह  प्रस्ताव  है  कि  इन  दोनों  अधिनियमों  की  धारा  :6  को  समुचित  रूप  से
 संशोधित  किया  जाये  ताकि  अदायमी  आयुक्त  उस  राशि  को  जहां-जहां  भी  यह  राशि  इकट्ठी
 दिखाई  गई  नियत  दिन  से  तत्काल  पूर्व  विगत  तीन  वर्षोंके  दोरान  सम्बद्ध  कोयला  खानों  में
 उच्चतम  वाधिक  उत्पादन  के  आधार  पर  अलग-अलग  मालिकों  के  थीच  अलग-अलग  करने  का

 कार  प्राप्त  हो  जाये  ।

 स्थाय  और  समता  के  आधार  पर  अतिरिक्त  प्रबंध  अवधि  पर  4%  वाषिक  दर  से
 साधारण  ब्याज  की  अदायगी  करने  के  लिए  उपबंध  जोड़ने  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 यहां  मैं  कह  सकता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  हस  मामले  में  यह  घोषणा  की  है  कि  हमें

 12%  की  दर  से  ब्याज  देना

 ु  दोनों  ही  अधिनियमों  की  कुछ  घाराएं  निर्ंक  हो  गई  इन  धाराओं  को

 हटाने  का  प्रस्ताव  हैं  क्योंकि  इनके  जोड़ने  का  प्रयोजन  पूरा  हो  गया  है  और  उनका  जारी  रहना  अब
 जरूरी  नहीं  रह  गया

 इन  संशोधनों  को  उस  तारीख  से  भूत  लक्षी  प्रभाव  दिया  जायेगा  जो  इन  दोनों  अधिनियमों  के

 लागू  होने  की  तारीख  से  पहले  की  तारीख  नहीं

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  को  सभा  के  विचाराथ॑  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभापति  भहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुए  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  1986  को  प्रस्यापित  कोयला  खान
 करण  विधि  1986  (1986  का  अध्यादेश  संख्या  7)  का  निरनुमोदन
 करती  है  ॥  |  हा

 कोककारी  कोयला  श्वान  1972  और  कोयला
 खाम  अधिनियम  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये  ।”

 अब  श्री  शोभनाद्रीए्वर  राव
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 3  1908  कोयला  थाम  राष्ट्रीयकरण  विधि  1906  का

 निरनुमोदम  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भौर

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 थी  बी०  शोभनाड्रीश्वर  राज  :  सभापति  अभी-अभी  मंत्री  जी  ने  वे

 उदंहय  बताये  हैं  जिनके  लिए  वह  यह  संशोधन  अधिनियम  लाये  हैंजो  पहले  जारी  किये  अध्यादेश
 का  स्थान  लेने  के  लिए  विभिन्‍न  उपबंधों  क ेलिए  विभिन्‍न  संशोधन  करने  के  वास्ते  मंत्री  जी

 द्वारा  दिए  गए  कारणों  के  विस्तुत  स्पष्टीकरण  के  मैं  इन  सभी  संशोधनों  के  बारे  में

 वह  सब  कुछ  नहीं  दोहराऊंगा  जो  उन्होंने  कहा  परन्तु  मेरा  कहना  यह  है  कि  मैं  उनके

 द्वारा  दिये  गये  तकोँ  से  संतुष्ट  नहीं  मुख्य  रूप  से  खान  की  हस  परिभाषा  के  संशोधन  से  ।

 सबसे  पहले  मेरा  यह  कहना  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  तथा  इसकी  अनुसंगी
 संस्थाओं  के  कार्यकरण  ने  भारत  सरकार  को  ये  संशोधन  करने  के  लिए  मजबूर  कर  दिया  है  ।

 पहले  भी  उपयुक्त  अधिनियमों  में  की  परिभाषा  में  खान  के  मालिक  का  सारा  कोयला
 या  कोक  शामिल  चाहे  वह  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  की  तारीक्ष  से  तुरन्त  पूर्व॑  दिन  स्टाक  में  हो
 या  मार्ग  में  और  सारा  कोयला  जो  खान  में  उत्पादनाधीन  मुआवजा  निर्धारित

 किया  गया  था  |  यह  अनुसूची  में  उल्लिख़ित  था  और  राष्ि  दी  गई  यही  विधिक  स्थिति

 पहले  अध्यादेश  लाने  के  लिए  और  वर्तमान  संशोधन  विधेयक  को  लाने  के

 परन्तु  समस्या  यह  है  कि  संबंधित  प्राधिकारी  उच्चतम  न्यायालय  को  इस  बात  से  सहमत
 करने  में  असफल  रहे  हैं  कि  अनुसूची  में  उल्लिल्ित  रादधि  में  जो  राशि  कम्पनी  या  खान  के  मालिक
 को  दी  गई  थी  या  देय  खान  में  पड़ा  हुआ  कोयला  शामिल  है  ।  अन्ततः  उच्चतम  न्यायालय  ने  शान
 के  उस  मालिक  के  तथा  कोयला  प्राधिक।रियों  के  तकों  को  सुनने  के  जो  न्यायालय  में  गया
 निर्णय  दिया  कि  कोयला  खान  के  मालिक  को  भुआवजा  नहीं  दिया  जब  कि  राष्ट्रीयकरण  से

 पूर्व  ्ानों  में  पड़ा  कोयले  का  स्टाक  शामिल  होना  चाहिए  यह  मुख्यतः  प्राधिकारियों  की
 लता  है  कि  वे  इस  बात  का  कोई  विश्वसनीय  प्रमाण  और  साक्ष्य  प्रस्तुत  नहीं  कर  सके  कि  मुआवजे  में

 वही  पहलू  भी  शामिल  था  जिस  पर  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  और  इसके  कारण

 ही  सरकार  कोककारी  कोयला  अधिनियम  की  धारा  10  और  22  में  तथा  कोयला  खान  अधिनियम
 की  धारा  8  और  10  में  ये  संशोधन  लाई  है।इस  सबका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  कोल  इण्डिया
 लिमिटेड  में  तथा  इसकी  नियंत्रित  कम्पनियों  में  वित्तीय  प्रबंध  तथा  बजट  प्रणाली  कई  कारणों  से
 असंतोषजनक  कई  हजार  करोड़  रुपये  इस  क्षत्र  में  लगाये  इससे  1200  करोड़  की  संचित

 हानि  हुई  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  लागत  लेखे  और  वित्तीय  लेखाओं  को  ठीक  से  एकीकृत  तथा
 लित  नहीं  किया  गया  लागत-नियंत्रण  की  कोई  प्रभावी  प्रक्रिया  नहीं  थी  ।

 भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  1984  में  मारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड
 के  बारे  में  निम्नलिखित  उदाहरण  दिए  गए  हैं  :

 (1)  2.50  करोड़  रुपये  मूल्य  की  भूमि  संबंधी  कुल  आंकड़ों  का  सत्यापन  नहीं  किया  जा
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 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का  24  1986

 ननिरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविभिक  संकल्प  .

 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक  ५

 के
 सका  क्‍योंकि  कंपनी  इन  आंकड़ों  का  ब्यौरा  नहीं  दे  सकी  और  न

 ही  वह  कोई
 वेजी  साक्ष्य  उपस्थित  कर  सकी  ।

 (2)  राष्ट्रीयकरण  के  समय  अजित  स्थिर  आस्तियों  का  कोई  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  था  ।

 (3)  ग्राहकों  के  5.54  करोड़  रुपये  के  जिसे  कई  वर्ष  से  अग्र नीत  किया  जा  रहा
 था  कि  वसूली  के  दस्तावेजी  साक्ष्य  तथा  विवरण  उपलब्ध  नहीं  थे  ।

 (4)  खाता-बहियों  का  सम्मेलन  संतोषजनक  नहीं  था  ।

 (5)  अंतर-यूनिट  लेखे  सम्मिलित  नहीं  किये  गए  क्योंकि  इनमें  45:  लाख  रुपये  का
 दोष  बच  गया  +

 (6)  राष्ट्रीयकरण  पर  अजित  आस्तियों  का  प्र-स्ति-रिकार्ड  नहीं  रखा  गया  ह।लांकि
 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  खरीदी  गई  आस्तियों  के  आस्तियां  रजिस्टर  रखे  गए  थे  पः्तु
 उन्हें  पूर्ण  जानकारी  सहित  अद्यतन  नहीं  किया  गया

 भविष्य  निधि  की  राष्ति  को  जमा  करने  में  हुए  विलम्ब  के  लिए  कंपनी  ने  2,20  करोड़  रुपये

 की  आस्ति  का  मुगतान  किया  |  कई  कोयला  संगठनों  द्वारा  करोड़ों  रुपये  का  ग्ह
 तो  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  व्याप्स  कुप्रशासन  तथा  अपकृत्य  का  अंदामात्र  प्रतिवेदन  में

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  बारे  में  बहुत  रुचिकर  बातें  कर  कही  गई  राष्ट्रीयक रण  के  बाद  अजित

 अचल  सम्पत्ति  के  हक  विलेख  उपलब्ध  नहीं  थे  ।

 आस्तियों  या  वस्तुओं  के  स्क्रेप  के  विक्रय  तथा  निपटान  का  रिकार्ड  नहीं  रखा  गया  ।

 प्राधिकारी  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  सही  स्थिति  प्रस्तुत  नहीं  कर  और  अपनी

 फलताओं  को  छिपाने  के  लिए  अब  उन्होंने  सरकार  को  यह  संशोधन  लाने  की  सलाह  दी  मैं  तो

 यही  समभता  हूं  कि  सरकार  के  इन  तथ्यों  को  गंभीरता  से  देखना  चाहिए  और  संगठन  को

 व्यवस्थित  करने  के लिए  सख्त  कदम  उठाने  उसे  कड़ी  मेहनत  करने  वाले  निष्ठावान

 व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  और  भ्रष्ट  तथा  अकुशल  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही
 करनी  मेरे  विचार  में  सरकार  को  चाहिए  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  की  सिफा

 रिश्ों  के  अनुसार  बेहतर  नियंत्रण  हेतु  तथा  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिए  समनुषंगी  कंपनियों

 को  सुविधाजनक  प्रशासनिक  प्रभागों  में  बांटा  जाना  1972-73  में  कोयला  उद्योग  के

 राष्ट्रीयकरण  के  समय  देश  में  कोयला  उत्पादन  770  लाख  टन  उत्पादन  लागत  47  रुपये

 टन  थी  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  माननीय  सदस्य  कोल  इण्डिया  के  कार्यकरण  के  बारे  में  अपने

 विचार  व्यक्त  न  भी  करें  लेकिन  हम  इन  संगठनों  से  संबंधित  अधिनियम  के  बारे  में  एक  महत्त्वपूर्ण
 संशोधन  पर  विचार  कर  रहे  हमें  उत  संगठनों  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  को  देखता  उस

 समय  प्रति  कर्ंकार  मजदूरी  रुपये  प्रतिदिन  राष्ट्रीयक रण  से  पूर्व  कोयला  क्षंत्र  में
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 !  1908  कोयला  खाने  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का
 निरनुमोदन  करने  के  आरे  में  सांविधिक  संक लय

 और
 |

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विवेयक

 कूल  पूंजी  निर्देश  केवल  50  करोड़  रुपये  था  और  कूल  5,50,000  कमंकार  नियोजित  थे  ।
 करण  के  बाद  के  13  वर्ष  में  6000  करोड़  रुपये  की  विधि  कोयला  क्षेत्र  में  लगी  हुई  1984-85
 में  उत्पादन  770  लाख  टन  से  बढ़कर  1170  लाख  टन  हो  गया  जो  लगभग  दोगुना  मजदूरी  की
 दर  बढ़कर  प्रति  व्यक्ति  98  रुपये  प्रतिदिन  हो  गई  या  औसतन  लगभग  2400  २७  प्रति  माह  हो

 प्रति  व्यक्ति  पारी  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  यह  देदा  के  लिए  की  बात  है  क्‍यों
 कि  कोयले  के  उत्पादन  पर  हमारा  सारा  ऊर्जा  कार्यक्रम  निर्मर  है  और  मंत्री  महोदय  स्थिति  को

 सुधारने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहे  चीन  में  कम  आधुनिक  उपकरणों  के  होते  हुए  भी

 ओ०  एम०  एस०  दो  टन  है  जबकि  हमारे  देश  में  यह  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  लगभग  .87

 दूसरे  देशों  1450  लाख  टन  कोयला  उत्पादन  के  आस्ट्रेलिया  में  30,000  व्यक्तियों  की
 की  आवश्यकता  होता  है  ।  हमारी  सिंगरेनी  में  वे  140  लाख  टन  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  वहां
 1,80,000  व्यक्त  कार्य  कर  रहे  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  सोचता  चाहिए  और  नियमों

 में  संशोधन  करना  चाहिए  ताकि  जो  लोग  संगठन  में  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  महत्त्वपूर्ण  योगदाम

 कर  रहे  हैं  उन्हें  सभी  संभव  प्रोत्साहन  दिये  जा  मैं  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं
 कि  हमारी  सिमरेनी  कोयला  खान  के  प्रति  कुछ  मेदभाव  किया  गया  अन्य  सभी  कोयला  खानों

 के  बोरे  में  जब  परियोजना  लागत  10  करोड़  रुपये  से  अधिक  हो  तो  वह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के
 सामने  लाया  जाता  और  केन्द्रीय  सरकार  निर्णय  करती  है  ।  परन्तु  सिंगरेनी  कोयला  खान  के  संबंध
 में  यदि  किसी  परियोजना  की  लागत  एक  करोड़  रुपये  से अधिक  हो  जाती  है  तो  इसे  केन्द्र  सरकार  के
 पास  आना  होता  इसके  परिणामस्वरूप  बहुत  विलम्ब  होता  है  और  महत्त्वपूर्ण  निर्णय  करने  में
 कीमती  समय  नष्ट  होता  सिंगरेनी  कोयला  खान  ऐसा  संगठन  है  जो  न  केवल  अपर  प्रदेश  को  बल्कि

 पूर्ण  दक्षिण  भारत  को  कोयला  सप्लाई  करता  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि

 इस  पर  विचार  करें  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठायें  कि  सिंगरेनी  कोयला

 खान  के  सम्बन्ध  में  भी  तेजी  से  निर्णय  किये  जाएं  और  वहां  की  स्थिति  में  सुधार  आ

 अंत  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  स्रकार  को  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  कड़ा  दंड  देने  का  उपयंध

 करना  चाहिए  जो  कानून  को  अपने  हाथ  में  लेते  हैं  और  कोयला  कम्पनी  के  कर्मचारियों  को  भयभीत

 करके  अवध  रूप  से  खनन  करते  आपको  ऐसे  दादाओं  थे  की  कहानियां  ज्ञात  हैं  जो  कुछ  क्षेत्रों  में

 राज  कर  रहे  मैं  विस्तार  में  न  जाते  हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  कार्यरत  कर्मचारियों  को  फिर
 से  विश्वास  दिलाना  बहुत  अनिवायं  है  भौर  उन  दादाओं  तथा  अन्य  समाज  विरोधी  तरवों  को  समाप्त
 करना  है  जो  परिस्थितियों  का  फायदा  उठा  कर  पैसा  बनाते  हैं  ।

 श्री  सत्येल्ा  नाराग्रण  लिह  :  सभापति  मैं  इस  संकल्प  का  विरोध

 तथा  संशोधन  विधेयका  समर्थन  क्रता  तेलगु  देशम  के  माननीय  सदस्य  ने  लेखापरीक्षकों  की

 प्रतिकल  टिप्पणियों  में  वशित  लेखांकन  प्रक्रियाओं  में  कंमियों  का  उल्लेख  किया  मैं  उनके  कथन  को
 गलत  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  क्योंकि  एक  आर  मैंने  देखा  था  कि  आंकड़ों  में  फेर  बदल  किया  गया
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 सत्येन्द्र  नारायण

 .  है  और  लेखापरीक्षकों  ने  भी  देखा  था  कि  जबकि  कोक  खानों  तथा  कोल  इण्डिया  को  70  करोड़  रु०

 की  हानि  हुई  थी  जबकि  लेखाओं  में  [4  करोड  रुपये  का  लाभ  दिखाया  गया  इस  प्रकार  की

 हेराफेरी  निश्चित  रूप  से  हुई  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  स्थिति  पर  ध्यान

 जहां  तक  इस  अध्यादेश  का  संबंध  है  एक  ब्रात  कही  गई  थी  कि  इतने  वर्षों  के  बाद  क्‍यों  लाया

 गया  माननीय  मंत्री  ने  इसे  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  उच्चतम  न्यायालय  का  जिसके

 अनुसार  स्टाक  में  उपलब्ध  कोयले  ,  मार्गस्य  कोयले  तथा  उत्पनाधीन  कोयले  की  कीमत  को  ध्यान  में

 रखना  होता  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  कि  यदि  कुछ  खानों  में  विद्यमान  कोयला  नियत  दिन  से

 पूर्व  या  तुरनन  पूर्व  बेचा  गया  होता  तो  मालिकों  को  कीमतें  दे  दी  गई  इसलिए  मालिक  स्ट्रेफ
 खानों  में  कोयले  के  मूल्य  प्रबंध  का  जिसे  एक  अध्यादेश  के  द्वारा  हाथ  में  लिया  गया

 का  हकदार  इस  स्थिति  में  सरकार  को  हस्तक्ष प  करना

 $'00  म०  १०

 जब  सरकार  ने  कोयला  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  था  तब  हजनि  के  रूप  में  उन्होंने  कुछ

 मूल्य  निश्चित  किया  हजने  एवं  बिक्री  क ेबीच  एक  अन्तर  होना  ही  चाहिए  ।  हम  कोयला  खानों

 को  नहीं  खरीद  रहे  हम  उनका  राष्ट्रीयकरण  कर  रहे  हैं  एवं  प्रचलित  हजाने  का  धन  हमको  देना

 है  ।  कोयला  मार्गस्थ  उत्पादित  होने  वाला  कोयला  एवं  सभी  की  कीमतों  का  हमने
 ध्यान  रखा  है  ।  लेकिन  यह  बात  भुला  दी  गई  है  कि  अनेक  कोयला  खान  मालिक
 लेबा  खनन  आदि  में  लिप्त  पाये  गये  और  इसलिए  हजने  का  पैसा  नियत  करते  समय  यह  विक््य

 मूल्य  से  निषिजित  रूप  से  कम  होना  था  ।  इसलिए  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  ने  सरकार  के  लिए
 एक  प्रकार  की  कठिनाई  उत्पन्न  कर  दी  और  जैसा,कि  माननीय  मन्त्री  जी  ने कहा  कि  यह
 संशोधनकारी  विधेय  केवल  यदि  कोई  जोकि  न्यायालय  के  निर्णय  से  उत्पन्न

 हो  गए  हैं  को  दूर  करने  के  लिए  लाया  गया

 मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  कोयले  के  सम्बन्ध  में  जब  कभी  कोई  मामला  आता  है  तब

 हम  हम  कोयला  खनन  के  सम्पूर्ण  पहलुओं  पर  चर्चा  प्रारम्भ  कर  देते  हैं  मैं  उनसे  अपनी  यह  बात  सुनने
 का  अनुरोध  करता  हूं  कि  जब  कभी  इस  प्रकार  का  संशोधन  आता  है  यह  हमें  सरकार  के  समक्ष

 बिचार  के  लिए  कुछ  सुझाव  देने  के  अवसर  प्रदान  करता  है  ।  मैं  पूरी  तरह  से  अबगत  हूं  कि  कोयला
 उद्योग  की  कठिनाइयों  से  सरकार  पूरी  सरह  अवगत  जैसाकि  मम्जी  महोदय  ने  कहा  है

 राष्ट्रीयक रण  के  समय  कोयला  उद्योग  में  50  करोड़  रुपये  का  पू  जी  निवेश  था  और  अब  5000

 करोड़  रुपये  हो  गया  फिर  भी  उत्पादन  लागत  बढ़  ही  रही  है  और  कोयले  की  कीमतों  में  मारी

 बुद्धि  के  बावजूद  कोयला  उद्योग  को  काफी  नुकसान  उठाना  पड़ा  ऐसा  क्‍यों  है  ?  ऐसा  कम
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 उत्पादकता  एवं  अधिक  कामगरों  के  कारण  राष्ट्रीकरण  के  समय  सरकार  को  कामगरों  की
 संख्या  बढ़ा-चढ़ा  कर  दी  गयी  थी  और  उन  आकड़ों  की  जांच  करने  का  कोई  समय  नहीं  उस
 समय  सरकार  के  पास  कोई  विकल्प  नहीं  था  और  सरकार  को  सौंपे  गये  सम्पूर्ण  कामगरों  के
 साथ  उन्होंने  सम्पूर्ण  कोयला  उद्योग  को  ययावत  ले  लिया  था  |  अब  यह  पाया  गया  है  कि  कामगरों
 के  आंकड़े  बढ़ा-चढ़ा  कर  दिए  गए  हैं  आपने  अनुपस्थिति  के  विषय  फर्जी  कामगरों  और  माफिया
 के  विषय  में  सुना  होगा  जिसके  विषय  में  माननीय  मन्त्री  ने  उल्लेख  किया  है  ।

 वह  इन  फर्जी  कामगरों  का  पैसा  ले  लेते  श्री  जो  कि  कोल  इण्डिया  के  चेय  रमन
 ने  कुछ  अनुशासन  लाने  का  प्रयास  किया  जहां  कहीं  उन्होंने  किसी  की  अनुपस्थिति  तथा
 उसका  वेतन  काटा  गया  और  यदि  वह  सात  दिनों  तक  अनुपस्थित  तो  उसको  नौकरी  से  निकाल

 दिया  गया  ।  राष्ट्रीयकरण  के  समय  कामगरों  की  संख्या  0:  लाख  थी  और  अब  यह  सात  लाख

 लेकिन  उत्पादकता  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  आस्ट्रेलिया  में  कामगरों  की

 संख्या  30,000  पू  जी  निवेश  बराबर  है  और  उनकी  उत्पादकता  अधिक  कामगरों  की  कम
 उत्पादकता  और  अधिक  कामगरों  की  संख्या  तथा  उनसे  कंसे  छुटकारा  इस  विषय  में  मनन्‍्त्री

 महोदय  काफी  चिन्तित  हैं  ।  एक  सेमिनार  का  उद्घाटन  करते  समय  कोल  हृण्डिया  के  चेयरमैन  ने
 आत्मतोष  व्यक्त  करते  हुए  कहा  था  कि  :'3%  की  उत्पादन  दर  से  15  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान

 :
 उत्पादन  को  दो  गुना  कर  दिया  गया  लेकिन  कम  उत्पादकता  के  विषय  में  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा

 उन्होंने  केवल  कहा  है  कि  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  हमारे  पास  कामगरों  की  संझरुया  अधिक

 हमारे  पास  प्रशिक्षित  कामगर  और  तकनीशियन  जो  कि  बड़ी-बढ़ी  मशीनों  और  आधुनिक  उपकरणों

 को  चला  नहीं  हैं  ।  यह  उन्होंने  कहा  माननीय  मम्त्री  महोदय  से  मैं  इस  स्थिति  पर  ध्यान
 देने  का  आग्रह  करूंगा  और  वह  सदन  को  आहएवस्त  करें  कि  उन  लोगों  को  प्रशिक्षित  करने  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  झही  है  क्यींकि  और  अधिक  तकनीकी  व्यक्तियों  को  हम  रोजगार
 पर  नहीं  लगा  सकते  हमुने  पहले  ही  अधिक  संख्या  में  लोगों  को  वहां  लगा  रखा  है  ।  हमें  इन  का
 गरों  की  सेवा  के  दौरान  प्रशिक्षण  सुविधायें  देनी  पड़ेगी  जिससे  कि  वे  अत्याधुनिक  उपकरणों  को
 चलाने  के  काबिल  हो  सकें  ।  एक  उच्च  स्तरीय  तकनीकी  समिति  नियुक्त  की  गई  है  जो  कि  प्रत्येक

 पहलू  से  कोयला  उद्योग  की  समस्त  समस्याओं  की  जांच  करेगी  वहां  अनुपस्थिति  की  प्रवृत्ति  किस
 सीमा  सक  व्याप्त  कदाघचार  किस  सीसा  तक  व्याप्त  है  तथा  लागत  के  प्रति  सजगता  बढ़ानी  है
 और  ब्टमगरों  के  प्रशिक्षण  एवं  उनकी  कार्यकुशलता  सुधारने  के  उपाय  सुकाएगी  जिससे  कि  वे  इत

 अत्याधुनिक  उपकरणों  को  चलाने  के  काबिल  हो  सके  ।

 5-05  म०  प०

 शरद  बिथ  पोठासीन

 एक  माननीय  सदस्य  पहले  ही  कम  उत्पादकता  के  विषय  में  बोल  बुके  उन्होंने  कहा  है

 333



 कोरला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  की  24  1986

 निरनुमोदन  करने  के  बूरे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 सत्येन्द्र  नारायण

 कि  प्रति  व्यक्ति  उश्वादत  बहुत  बम  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  यदि  हम  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  को

 केवल  दो  गुना  कर  दे  तो  उत्पादन  लागत  210  र०  प्रति  टन  से  100  रु०  प्रतिटन  कम  हो  जाएगी  ।

 ऐसी  कौन  सी  अड़चन  है  जो  कि  इसको  सुधारने  में  आड़े  आ  रही  मन्त्री  महोदय  से  यह  सभा  यह
 जानने  को  उत्सुक  है  स्थिति  को  सुधा रने  में  उनके  रास्ते  में  कौसे  सी  अड़  चनें  हमारी  उत्पादकता
 में  सुधार  क्‍यों  नहीं  हो  रहा  है  ?  कुल  उत्पादन  में  खुले  मुंह  वाली  खानों  का  हिस्सा  55  प्रतिश्षत  है
 और  छाताब्दी  के  अन्त  तक  65  प्रतिशत  तक  होने  की  सम्भावना  इसी  वजह  से  हमें  गुणवत्ता  के

 बारे  में  सभी  तरह  की  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही  जब  तक  हम  केवल  खुले  मुंह॑  वाली  खानों  पर
 निर्मर  हैं  तब  तक  गुणवत्ता  नहीं  होगी  और  इसी  कारण  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  बाहर
 आस्ट्रे लिया और  कनाडा,--कोकिंग  को ग्नले  के आयात  पर  निर्मर  सरकार  ने  उनको  पांच  लाख
 टन  के  सीमित  निवेद्  की  अनुमति  दी  है  लेकित  उन्होंने  उसे  350  करोड़  रुपये  की  कीमत  का
 35  लाख  टन  तक  बढ़ा  दिया  वह  विदेशी  मुद्रा  का  निर्गंमन  होगा  ।  आज  इस्पात  खानों  में

 उत्पादन  का  लक्ष्य  90  लाख  टन  कल  यह  250  लाख  टन  होगा  ।  क्‍या  हम  केवल  आयात  पर  ही
 निर्भर  रहेंगे  या  अपनी  गुणवत्ता  भी  सुधारने  जा  रहे  हैं  ? इसलिए  मेरा  सुकाव  होगा  कि  हमें
 गत  खानों  पर  भी  तिर्मर  रहना  हमारे  पास  अत्याधुनिक  उपकरण  हैं  और  इसलिए  हमें

 भूमिगत  खानों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  तथा  केवल  खुले  मुंह  वाली  खानों  पर  निर्मर  नहीं  रहना

 चाहिए  क्‍योंकि  अन्यथा  हमें  आवद्यक  गुणवत्ता  प्राप्त  नहीं  होगी  ।  यहां  तक  कि  आस्ट्रेलिया  और

 अन्य  स्थानों  पर  वे  मूमिगत  खानों  पर  निर्मर  है  और  इसी  कारण  उनकी  गुणवत्ता  अधिक  अतः

 मुहानों  पर  हमें  धोवन  शालाएਂ  स्थापित  करनी  है  जिससे  कि  45  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत  तक  की

 राख  वाले  कोयले  को  धोया  जा  सके  और  गणवत्ता  में  सुधार  हो  सके  ।  वहां  कोयले  को  मिलाया  भी

 जा  सकता  अयात  को  कम  करने  के  लिए  हमें  कुछ  करना  हौ  चाहिए  ।  लम्बी  अवधि  तक

 को  किंग  कोयले  के  आयात  पर  निर्मर  नहीं  रह  सकते  हैं  ।

 उद्योग  के  इस  पहलू  पर  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकथित  करना  चाहता

 उनेके  लिए  यह  एक  चुनौतीपूर्ण  काये  मैं  जानता  हूं  कि  वह  कोयला  उद्योग  की  बीमारी  के  विषय

 में  तथा  उद्योग  ने  जो  घाटा  उठाया  उसके  विषय  में  चिन्तित  हैं  ओर  वह  यह  भी  अच्छी  तरह  से

 जानते  कि  हम।री  उत्पादकता  बहुत  कम  है  ।  अध्यक्ष  ने  कहा  है  कि  53%  की  विकास दद्न  से  हम

 लोग  पोलेंड  से  आगे  निकल  जायेंगे  और  चौथे  स्थान  के  लिए  आस्ट्रेलिया  के  साथ  प्रतिस्पर्डधा

 लेकिन  श्रोताओं  को  वह  गुणवत्ता  के  विषय  में  बताना  भूल  हमारी  गुणवत्ता  क्या  है  ?  ज्याद

 उत्पादन  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  हमें  इसके  गुणवत्ता  के  पहलू  पर  भी  विचार  करना  होगा  ।

 हमें  आयात  पर  निर्भर  नहीं  रहना  हम  आय  को  कंसे  कम  करें  ?  इस  हहलू  की

 ओर  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता
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 जैसा  कि  पहले  कहा  जा  चुका  उत्पादन  के  आंकड़ों  में  हेराफेरी  की  गई  इसकी  जांच

 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  मैं  समझता  हूं  कि  उनमें  से  एक  जिम्मेदार  आदमी  को  दंडिस  किया

 गया  बनावटी  आंकड़े  या  उत्पादन  के  अधिक  आंकड़ों  को  रोकने  के  लिए  कुछ  प्रभावशाली  कदम

 उठाने  पड़ गे  ।  इसको  हतोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  और  उन  लोगों  के  जो  कि  इस  प्रकार
 की  गतिविधि  में  लिप्त  रहते  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 इन  दाढदों  के  साथ  मैं  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  जो  कि  सदन  में

 प्रस्तुत  किया  गया  है  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  माननीय  सभापति  मंत्री  जी  ने  जो  कोल
 माइन्स  नेशहनलाइजेशन  लाज  1986  इस  सदन  में  रक्षा  उसका  समर्थन  करने  के

 लिए  मैं  खड़ा  हुआ  सभापति  इस  बिल  को  लाने  की  आवष्यकता  क्यों  यह  बात

 पूरा  बिल  पढ़ने  के  बाद  में  भी  मेरी  समभ  में  नहीं  एट  दि  टाइम  आफ  नेशनलाइजेशम  सही
 प्रावधान  कर  दिया  गया  उसके  बाद  में  सुप्रीम  कोर्ट  को  सरकार  के  खिलाफ  जाने  का  कया  कारण

 हो  सकता  मैं  तो  समभता  हूं  सिर्फ  यह  कारण  हो  सकता  है  कि  आपके  जो  लीगल  एऐक्सपट्स
 उन्होंने  सरकार  की  तरफ  से  तरीके  से  प्लीड  नहीं  उन्होंने  प्लान  ठीक  से  तैयार  नहीं  किया  ।
 माननीय  मंत्री  खुद  बहुत  बड़  वकील  यह  चीज  उनकी  नजर  में  कंसे  नहीं  परन्तु  यह
 जजमेंट  जब  सरकार  के  खिलाफ  तो  उसके  खिलाफ  सरकार  के  पास  दूसरा  कोई  रास्ता  नहीं
 बचा  ।  इसलिए  इस  विल  का  समर्थन  करते  हुए  माननीय  मंत्री  जी  से  इतना  ही  कहूंगा
 कि  इसमें  काफी  कुछ  सुधारने  की  जरूरत

 सभापति  हमने  चेयरमेन  की  स्पंच  भी  प्रोडबशन  बढ़  रहा  इसमें  कोई  दो
 राय  नहीं  हैं  और  आगे  1989-90  तक  का  टारगेट  240-41  मिलियन  टन  का  रखा  है  और  इस
 शताब्दी  के  अन्त  तक  375-400  मिलियन  टन  उत्पादन  का  टारगेट  यह  हमारे  लिए  खुशी  की
 बात  परन्तु  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  आपकी  जो  कार्यपद्धति  चल  रही  उसको  इम्प्र व  करने
 की  जरूरत  जो  कार्य-पद्धति  अभी  है  उसको  देखते  हुए  यह  जरूर  लगता  है  कि  आपको  घाटा
 होगा  ओर  आप  जनता  पर  50  या  100  रु०  इसमें  जरूर  दहसलिए  आप  भारतीय  जनता
 को  आदइवासन  दें  कि  अब  हम  अपना  कारोवार  सुधारेंगे  और  रेट  नहीं  बढ़ाए गे  ।

 सभापति  हमारा  आफिससे  के  प्रति  जो  अनुभव  वह  ठीक  नहीं  है  क्‍योंकि  जो

 डिस्ट्रोब्यूशन  पालिसी  आपको  चलती  वह  क्‍या  यह  आज  तक  भी  हमारी  समभ  में  नहीं
 सभापति  हमारे  गांव  के  एक  सरपंच  मेरे  पास  आए--उन्होंने  कहा  कि  हमारे  यहां  जंगल  में
 लकड़ी  बहुत  कटती  इल्लीयल  फेलिंग  बहुत  होती  अगर  आप  हमें  सुविधा  दिलवा  तो  हम
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 बनवारी  लाल

 दस  गांव  के  लोग  इल्लीगल  फलिंग  रोक  कर  आपस  में  उस  लकड़ी  को  बेचने  के  लिए  एक
 रेटिव  फार्म  कर  लेंगे  ।

 सभापति  मैंने  पांच  लेटर  लिखे  दस  पंच  मेरे  एरिया  के  एक  कोयले  का  डिपो  मांगते
 थे  पचास  गांवों

 के  मैंने  मन्‍्त्री  जी तक  को  लिखा  ।  पहले  चेयरम॑न  को  फिर  दूसरे  को
 लिखा  और  जब  उनकी  रिक्मेंडेशन  आई  तब  तीसरे  को  लिखा  लेकिन  उन  लोगों  को  20-25  टन
 कोयला  नहीं  मिल  पाया  और  आज  भी  वे  जंगल  की  लकड़ी  उसी  तरह  से  काट  रहे  परन्तु  दूसरों
 को  सैकड़ों  टन  कोयला  दे  दिया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  मै ंमाननीय  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा
 कि  किसको  डिस्क्रीशनरी  पावसं  हैं  और  कंसे  वे  अपने  डिस्क्रीशन  को  यूज  करते  हमारे  मत  को

 तो  डाउट  होता  है  कि  इसमें  भ्रष्टाचार  होता  नीचे  के अधिकारियों  को  जो  लोग  पैसा  दे  देते  हैं
 उनका  काम  हो  जाता  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  जो  जेन्यूइन  कस्टमस  हैं  उनका  काम  कभी  नहीं  होता

 इसलिए  मेरा  मन्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में  बे  कोई  फूल-प्रफ  सिस्टम  निकालें  जिससे

 कि  भ्रष्टाचार  की  कोई  गृंजाइश  ही  न  रह  जाये  ।

 कोयले  का  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  हमारे  विदर्भ  के

 इलाके  में  कोयले  के  छोटे-छोटे  डिपाजिट्स  हें  उनको  निकालने  वे  लिए  कदम  उठाए  जाए  ।  मैंने  इस
 सम्बन्ध  में  कई  अधिकारियों

 से  भी  बातचीत  की  है  परन्तु  अभी  तक  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 गया  है  ।  यदि  वहाँ  पर  कोयला  निकालने  का  काम  शुरू  कर  दिया  जाए  तो  आसपास के  के

 लोगों  को  रोजगार  मिल  ह

 आज  लेबर  फोसं  में  इनडिसिप्लिन  बहुत  बढ़  रहा  आपके  आफिसेज  में  मैं  देखता  हूं  आपके

 अधिकारी  डरे-डरे  तथा  सहमे-सहमे  से  लगते  हैं  और  फील्ड  में  काम  करने  वाले  अधिकारी  की  तो  यह

 हिम्मत  ही  नहों  है  कि  वहां  पर  मजदूर  वर्ग  बदमाशी  कुछ  भी  करे  उसको  वह  कोई

 शीट  दे  सके  या  उसको  नौकरी  से  निकाल  इस  प्रकार  की  वस्तुस्थिति  हो  गई  है  कि  अधिकारियों

 पर  कातिलाना  हमला  किए  गए  उनको  बे-आबरू  किया  गया  उनकी  इज्जत  लूटी  गई  है  लेकिन

 फिर  भी  सरकार  अपने  अधिकारियों  को  कोई  प्रोटेक्शन  नहीं  दे  पाई  ।  यह  तो  कमजोरी  सरकार

 को  इसकी  तरफ  तुरन्त  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार  की  घटनायें  दोबारा  न  होने  पायें  |  मेरे

 इलाके  में  इस  प्रकार  की  घटनाएं  हुई  हैं  जो  कि  अखबारों  में  भी  निकली  इसकी  ओर  तुरन्त
 सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए  ताकि  आफिसस  का  मॉरल  वढ़  सके  ।

 मैंने  पहली  मीटिंग  में  भी एक  सुझाव  दिया  था  कि  जो  हल्लीगल  माइनिनिंग  हो  रही  है

 उसको  रोकने  के  लिए  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  की  तरह  से  एक  फो्स  का  मठन  किया  आज  रेलवे

 में  कोई  नट-बोल्ट  भी  भोरी  होता  है  तो  यह  फोसे  घरों  से  दूंढकर  निकाल  लाती  है  जौर  उसको  सजा
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 3  1908  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  1986  का

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 को  यला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 दिलाती  उसी  आधार  पर  यदि  आप  यहां  पर  भी  प्रोटेक्शन  फोसे  का  गठन  करेंगे  तभी  इस
 माफिया  एक्टविटीज  को  रोकने  में  समर्थ  हो  दूसरा  कोई  और  रास्ता  नहीं  अधिकारियों  को
 तभी  प्रोंटेक्शन  मिल  पाएगी  ।  मेरा  आपको  विधेष  सुकाव  है  कि  इस  बारे  में  आप  अवश्य  कोई  ते

 कोई  एक्शन  लें  ।

 अब  मैं  आपका  थोड़ा-सा  ध्यान  परचेज  डिपार्टमेंट  की  ओर  दिलाना  भाहूंगा  ।  वहां  का  काम
 ठीक  नहीं  घल  रहा  मेरे  पास  प्रूफ  तो  नहीं  है  लेकिन  जानकारी  है  जिसका  लाभ  आप  उठाना

 चाहें  तो  उठा  सकते  हैं  ।  परचेज  कमेटी  में  बड़ा  भ्रष्टाचार  व्याप्त  वहाँ  पर
 अपनी  मर्जी  से  जो

 कम्पोमेन्ट्स  खरीदे  जाते  हैं  उनमें  बिना  परसेन्टेज  लिए  खरीदा  ही  नहीं  जाता  इसके  लिए  भी
 आप  कोई  फूलप्र[फ  कमेटी  बनाकर  काम

 मैनेजमेंट  में  लेवर  पार्टिसिपेशन  के  सम्बन्ध  जो  कि  मंत्री  जी  का  स्वयं  का  सुझाव  है  उसके
 बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  रीयल  लेबर  खुन-पसीना  एक  करने  वाला  है  उसी  का  उसमें

 सिपेशन  होना  चाहिए  वरना  अगर  कहीं  माफिया  गेंग  के  लोग  उसमें  बंठ  गए  जो  मजे  कर  रहे  तेल
 मालिएा  करवा  कर  मोटे  हो  रहे  तो  काम  और  भी  ठप  हो  सारा  काम  गड़बड़  हो
 जाएगा  ।

 आप  कोई  ऐसा  मेथड  निकालिए  कि  उप्तमें  रीयल  वकस  का  पाटिसिपेष्ान  तो  प्रोडक्शन

 बढ़ गा  ।  दहसमें  यदि  माहन  में  काम  करने  खून-पसीना  एक  करने  काले  कपड़े  करने  बासे

 को  रिप्रजेंटेशन  मिले  तो  प्रोडक्शन

 आखिर  में  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के लिए  मैं  आपसे  एक  निवेदन  करना  चाहता  मिनिमस

 बेजेज  तो  आप  देते  लेकिन  यदि  प्रोडक्शन  वर्क्॑स  बढ़ाते  हैं  तो जितना  अधिक  प्रोडफ्शन  बढ़  उस  पर

 इम्सेंटिव  जिससे  आपका  प्रोडक्शन  डबल  हो  यदि  यह  प्रोत्साहन  दिया  तो

 मजदूर  के  मन  में  प्रोडक्शन  को  बढ़ाने  की  इच्छा  बढ ़गी  और  प्रोडक्शन  बढ़  इतना  हो  तिवेदल

 मुझे  भापसे  करना  है  ।

 ]

 *  थी  आर०  अज्जानण्यो  सभापति  महोदप  आल  अस्ता  ब्रविड

 मुनेत्र  कड़्णम  की  ओर  से  मैं  कोयला  खान  अधिनियम  1972  में  और  संशोधन  करने
 का  समथेन  करता  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 ”
 कोयला  उद्योग  के  राष्ट्रीयरण  के  सरकार  के  कार्य  का  भी  मैं  स्वागत  करता

 साथ  ही  श्री  टंडन  को  इस  कम्पनी  का  अध्यक्ष  नियुक्त  किये  जाने  की  मैं  प्रशंशा  करता  बह
 क्ीसि-यःयःयखयजयन  वी

 +  तमिल  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 कोयला  खान  राष्ट्रीयकर  ण  विधि  1986  का  24  1986

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  साविधिक  संकेए्प

 हु  और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयंकरण  विधि  विधेयक

 आर०

 एक  अच्छे  और  संक्षम  प्रशासक  तमिलनाडु  में  जब  वह  नेवेली  लिग्नाइट  निगम  के  प्रमुख  थे  तब

 उन्हींने  अनेके  का  किये  थ ेऔर  निगम  अच्छी  तरह  से  काये  कर  रहा  इसके  निगम  बे

 हुजारों  कर्मंच/रियों  की  कठिनाइयों  को  भी  वह  समझते  थे  और  उन्होंने  उनको  अस्पताल

 खेल  के  मेदान  और  अन्य  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  में  मदद  की  थी  और

 चारी  अत्यधिक  प्रसन्न

 नेवेली  में  निगम  और  कर्मचारियों  के  बीच  बहुत  अच्छी  समझदारी  एवं  मधुर  सम्बंध  थे  और

 इस  स्थिति  से  दोनों  पक्ष  प्रसन्‍न  थे  और  मैं  चाहता  हैँ  कि  यह  स्थिति  सर्देव  बनी  रहे  ।  सरकार

 नेवेली  में  श्री  टंडन  जैसे  व्यक्ति  को  निगम  का  प्रमुख  बनाया  था  और  श्री  टण्डन  को  पूरी  कम्पनी  .
 का  प्रमुख  निवुक्त  करने  के  सरफार  के  कारये  की  प्रशंसा  करता  हूं  तरह  से  सरकार  को  श्री

 जी  कि  बहुत  बद्धि मान  और  कुशल  प्रशासक  जैसे  व्यक्ति  की  तलाश  करनी  चाहिए  जिसके

 कि  उनको  अन्य  सावजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  जो  कि  धार  में  चल  रहे  का  कार्य  दिया  जा

 ऐसा  करने  से  उत्पादन  एवं  उत्पादकता  में  अत्यधिक  सुधार  होगा  और  प्रत्येक  क्षंत्र  में  देश  आमे

 बढ़गा  ।

 इसके  अलावा  श्रमिकों  में  उद्योगों  के  बीच  हमेशा  सौहादंपूर्ण  और  शांतिपूर्ण  वातावरण  होना
 चाहिए  ।

 विभिन्‍न  कारणों  से  व्यय  और  कई  स्तरों  पर  हो  रहे
 चार  को  भी  पूर्णतया  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  श्री  टण्डन  लगभग  78  करोड़  रुपये  बचाने  में

 समय  हुए  एक  जो  कदम  को  उठाया  गया  है  वह  वित्त  सलाहकार  के  पद  को  अस्थायी  रूप  से  वापिस

 लेगा  मैं  सरकार  को  हस  कारंबाही  का  स्वागत  करता  इस  समय  कोयला  उश्योग  का  घाष्टा
 1000  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  गया  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  में  सभी  सदस्य  श्री  टण्डन  की  इस
 विभाग  के  प्रमुख  के  रूप  में  नियुक्ति  की  प्रशंसा  करेंगे  ।  इस  उद्योग  में  लगभग  6  लाख  30  हजार  लोग
 कार्य  कर  रहे  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  टण्डन  हन  श्रमिकों  का  रुयाल  रखेंगे  ।  मैं  श्री  टण्डन  के  लगभग
 24  अधिकारियों  को  सेवाओं  में  बनाये  रखने  के  निणंय  की  भी  प्रशंसा  करता  हूं  जो  निजी  के  अंतगत

 विभिस्त  कोयला  कश्पंतियों  में  सलाहकार  थे  ।

 मूल्य  ढांचे  के  बारे  में  बोलते  हुए  मैं  बताना  चाहुगा  कि  कोयले  की  कीमत  में  इस  समय

 14.75%  तक  की  वृद्धि  हुई  कोयले  की  दर  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  ग्रामीण  क्षंत्र  में  रह.रहे
 किसानों  और  अन्य  गरीब  लोगों  को  प्रभावित  करेगी  ।  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  यह
 देक्षें  कि  कोयले  की  कीमतों  में  कमी  को  जाये  ताकि  गरोब  लोग  ओर  छोटे  किसान  इससे  प्रभावित  स

 सिरेनी  कोयला  खान  में  कोयले  की  लागंत॑  में  वृद्धि  की  दर  14.06%  है  और  इस्पात-उद्चोग  में
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 3  1908  कोयला  खाने  रास्ट्रीयक रण  विधि  1986  का
 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भौर
 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 इस्पात  के  मूल्य  में  वद्धि  की  दर  17.5%  हैं  और  वृद्धि  की  इन  दरों  से  विद्युत  की  लागत  की  दर  में
 भी  वृद्धि  हुई  इस  संबंध  में  तमिलनाडु  सरकार  ने  तमिलनाडु  में  विभिन्‍न  स्थातों  पर  थर्मल  पावर
 केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  3  प्रस्ताव  पेश  किये  इस  सनन्‍्दमं  में  तमिलनाडु  के  मुझुय  मंत्री  श्री  एम०
 जी०  राम  चन्दन  ने  माननीय  प्रधानमंत्री  से  पहले  ही  बातचीत  कर  ली  मैं  माननीय  प्रधान
 मन्त्री  श्री  राजीव  मांधी  जी  से  अनु  रोध  करूंगा  कि  वे  सोवियत  संघ  के  नेता  महामहिम  श्री  मिखाईल
 गौर्बाचौव  जो  कल  हमारे  देश  का  दोरा  कर  रहे  के  स्वागत  भाषण  में  तमिलनाडु  के  इन  तापीय

 विद्युत  केन्द्रों  का  भी  उल्लेख  करें  ।  यदि  इन  तीन  तापीय  विद्युत  केन्द्रों  जिनकी  प्रत्येक  की  क्षमता
 210  मेगावाट  सोवियत  संघ  की  मदद  से  तप्रिलनाडु  में  स्थापना  की  जाती  है  तो  तमिलनाडु  की
 जनता  केन्द्र  के  प्रति  अत्यन्त  आभारी

 तूतिकोरित  तापीय  विद्युत  केन्द्र  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  कोयले  में  40%
 राख  की  मात्रा  प्लांट  में  खराबी  हुए  बिना  बिजली  उत्पादन  में  कठिनाई  आ  रही  है  और

 पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  वसंत  साठ  जी  को  स्मरण  कराना

 चाहता  हूं  कि  आस्ट्रेलिया  के  कोयले  में  बहुत  कम  राशन  की  मात्रा  अतः  केन्द्र  को  हस  उहूं एय  के

 लिए  आस्ट्रे  के  कोयले  का  और  अधिक  आयात  करने  की  अनुमति  देती  इसके  अलावा

 सरकार  को  विभिन्‍न  स्थानों  पर  द्वो  रही  कोयले  की  हानि  को  भी  बन्द  कर  देना  चाहिए  ।

 सरकारी  क्षंत्र  के  अन्तर्गत  कोयला  खानों  में  श्रमिकों  को  खतरनाक  स्थिति  में  रखा

 जा  रहा  है  क्योंकि  वहां  पर  सुरक्षा  के  नाम  पर  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  इस  सुरक्षा  व्यवस्था  के

 अभाव  में  अक्सर  वहां  पर  धटनायें  घटती  रहती  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि

 कोयला  खातों  में  कार्य  कर  रहे  इन  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  तुरन्त  कायंवाही  की  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  माननीय  श्री  वसंत  जो  उनके  वष्ष  में  उन  सभी  आवश्यक  कदमों  को  उठायेंगे

 ताकि  श्र  मिक  समुदाय  को  लाभ  मिल  सके  और  इस  तरह  देश  के  आर्थिक  विकास  में  तीव्रता  लाई

 जा  सके  ।

 [
 ओ  गिरिधारों  लाल  व्यास  :  माननीय  सभापति  मैं  कोल  माइन्स

 नेलाइजेशन  ल|ज़  1986  का  समर्भन  करता  हूं  ।

 मस्त्री  महोदय  ने  एण्ड  आोबजेक्दान्स  के  सम्बन्ध  में  जो विवरण  दिया  उसमें  इन्होंने

 दो  प्वाइन्ट्स  को  बताया  है  और  इन  दो  प्याइन्ट्स  पर  बह  बिल  लाया  गया

 ]

 दो  अधिनियमों  की  अनुसूचियों  में  बताई  गई  धनराशि  में  राष्ट्रीकररण  के  समय

 खानों  के  भण्डार  में  पढ़े  कोक  और  कोयले  का  मूल्य  भी  शामिल  उच्चतम  ध्यायालय
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 कौयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  अध्यादेश  1986  का  24  1986

 निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  .

 और

 कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  विधि  विधेयक

 गिरिधारी  लाल  व्यास  ]

 हाल  में  एक  मामले  में  इस  तक  १२  सहमति  व्यक्त  करते  कि  राष्ट्रीयकरण  के  परिणामस्वरूप

 खान  में  पड़ा  कोक  और  कोयले  का  मंडार  सरकार  की  सम्पत्ति  बन  जाता  अपना  विचार  व्यक्त

 किया  कि  राष्ट्रीयकरण  की  तिथि  से  एक  दम  पहले  की  तिथि  को  खातों  की  स्थिति  में  संतुलन  बनाये

 रखने  के  लिए  कोक  और  कोयले  के  मंडार  के  मूल्य  को  भी  हिसाब-किताब  में  लिया  जाना  चाहिए

 यह  एक  प्वाइन्ट  दिया  जिसके  संबंध  में  यह  बिल  लाया  गया  मैं  आपसे  यह  निवेदन

 करमा  चाहता  हूं  कि  पहले  जो  बिल  चाहे  1972  में  लाए  1973  में  लाए  हों  या  1976  में

 लाए  क्या  आपको  इस  व्यवस्था  के  बारे  में  उस  वक्‍त  कोई  जानकारी  नहीं  जिसकी

 वजह  से  आपने  उस  वक्‍त  इसको  इन्क्लूड  किया  था  और  जिसकी  वजह  से  कोलमाइन्स
 ओनर्स  को  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाने  का  मौका  दिया  और  सुप्रीम  कोर्ट  ने  भी  उनके  व्यू  जो

 भोनर्स  ने  वहां  पर  रखा  उसको  लागू  करने  की  व्यवस्था  दी  |  इस  बात  पर  पहले  से  ही  आपको

 और  आपके  अधिकारियों  को  विचार  करना  चाहिये  था  कि  यह  प्रइन  निश्चित  तरीके  से  हमारे  सामने

 आयेगा  और  इस  पर  कुछ-न-कुछ  निर्णय  लिया  जाना  चाहिए  ।

 माननीय  सभापति  हमारे  यहां  पर  जो  भी  कानून  बनता  वह  इसी  प्रकार  से

 बनता  है  |  हर  कानून  में  कोई  न  कोई  लेकूना  रहता  जिसका  फायदा  बड़े  बड़े  पूंजीपतियों  को

 मिलता  है  और  यह  जानबूक  कर  रखा  जाता  है  हमारी  व्योरीक्रेसी  की तरफ  से  ।  हमारा  व्योरोक्रेटिक

 सेट-अप  इस  प्रकार  का  है  कि  वह  इन  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  से मिला  हुआ  रिटायरमेंट  के  बाद
 क्षाप  देखेंगे  कि  जितने  बड़े-बड़े  व्योरोक्रेट्स  वे  प्राइवेट  इंडस्ट्रीज  के  अन्दर  नौकरी  पाते  पहले
 उनको  ओवलाइज  करते  हैं  ओर  उसके  बाद  अच्छी-अच्छी  नौकरियां  उनसे  प्राप्त  करते  इस

 प्रकार  के  बिल  में  जो  खामियाँ  रखी  जाती  व ेजानबूक  कर  रखी  जाती  हैं  भौर  उसका  फायदा

 इन  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को  मिलता  है  और  मिल  रहा  अरबों  रुपया  सरकार  का  इस

 प्रकार  के  कानूनी  लेकूनाज  की  वजह  से  इन  प्राइवेट  इंडस्ट्री  वालों  को  देना  पड़ता  मंत्री

 अब  आप  यह  कानून  ले  आये  हैं  ओर  इसको  रिट्रोस्पेक्टिव  इफेक्ट  देने  की  बात  आपने  की  हमारी
 व्यवस्था  उसमें  जो  लम्बे  अरसे  तक  कानूनी  मुद्दों  पर  लड़ना  होगा  और  उसमें  कितना  पैसा  खरे

 होगा  और  कितना  नुकसान  उठाना  इसके  संबंध  में  कभी  आप  ने  सोचा  ये  प्रइन  ऐसे

 जिन  पर  आपको  गंभीरता  से  विचार  करना

 ]

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  भी  जारी  रख  सकते  हैं  ।
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 आधे  घंटे  को  चर्चा

 हारा  परीक्षण  उत्पादन

 सभापति  महोदय  :  अब  आधे  घण्टे  की  चर्चा  आरम्भ  होती  श्री  के०  पी०  सिंह  देव

 बोलेंगे  ।

 झरो  के०  पी०  सिह  बेव  :  सभापति  यह  आधे  घंटे  की  चर्चा  अतारांकित
 प्रदन  संख्या  832  और  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  इसके  उत्तर  से  उत्पस्न  हुई  है  कि

 वर्ष  1987  के  आरम्भ  में  परीक्षण  उत्पादन  करेगा  और  एल्यूमीना  और  एल्यूमीनियम  के

 लिए  70000  और  8000  टन  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  यह  ऐसी  परियोजना  है
 जिसे  ने  एल०  ए०  परियोजना  कहा  है  यहां  मैं  स्वर्गीय  ब्रधान  मन्त्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  श्रद्धांजलि  देना  चाहूंगा  जिन्होंने  अपनी  दूरदशिता  के  कारण  आठवें  दशक
 के  प्रारम्भ  में  यह  निर्णय  लिषा  कि  एक  बिलियन  प्रमाणित  बाक्साईट  भंडार  को  जो  कि  बेकार  पड़ा

 हुआ  निर्यात  करने  के लिए  और  एल्यूमिनियम  की  खपत  बढ़ाने  की  दृष्टि  स ेआथिक  विकास  और

 आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  पिछड़  क्षेत्रों  के  क्षंत्रीय  के  लिए  काम  में  लाया

 वर्ष  1980  में  जिस  समय  यह  विचार  आया  तो  उस  समय  हमारे  देश  में  एल्यूमीनियम  की  खपत
 प्रति  व्यक्ति  3  किलोग्राम  थी  जबकि  विकसित  देहों  में  यह  खपत  प्रति  व्यक्ति  12  से  ।8  कि०  ग्रा०

 थी  ।  एल्यूमीनियम  सामरिक  महत्व  की  सामग्री  होने  के  कारण  आज  की  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  में

 इसका  प्रयोग  और  आधुनिक  और  के  रूप  में  जहां  यह  अपने  विभिन्‍न
 रासायनिक  और  भौतिक  तत्वों  क ेकारण  लकड़ी  और  अन्य  मिश्रों  का
 विकल्प  महत्वपूर्ण  पूर्णतया  विचार  करने  के  पश्चात्‌  एल्यूमीनियम  का  उत्पादन  और  एल्यूमीना
 के  निर्यात  का  निगेय  सरकार  द्वारा  किया  गया

 यह  पथ  प्रदर्शन  का  काम  करने  वाला  एक  इंडोइफ्रेंच  प्रोजेक्ट  ह ैऔर  यह  एशिया  में  अपनी
 किस्म  का  सबसे  बड़ा  प्रोजेक्ट  यह  केवल  बहुआयामी  ही  नहीं  है  अपितु  यह  एक  समेकित  और

 बहुस्थानीय  प्रोजेक्ट  भी  एल्यूमीना  का  एक  छोटा  संयंत्र  एक  एल्यूमीनियम  का  संयंत्र  और
 एक  पॉट  है  |  एल्यूमीनियम  संयंत्र  के पास  एक  रक्षित  विद्युत  केन्द्र  जहां  तक  एल्यूमीनियम  का
 संबंध  है  कच्ची  बाबसाइट  के  विद्युत  भी  एक  कच्चा  माल  है  ।

 एक  टन  एल्यूमीनियम  उत्पादन  के  लिए  लगभग  15000  से  18000  किलोवाट  विद्युत  की
 जरूरत  होती  एल्यूमीना  को  प्रौद्योगिकी  से निकलना  होगा  और  अगुल  में  जो  प्रगालक

 है  उसमें  480  होंगी  ।  मैं  विध्वासपू्वंक  कह  सकता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  ते
 स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  है  कि  कया  सभी  480  का  मार्च  में  अथवा  1987  के  आरम्भ  में
 क्षण  उत्पादन  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जायेगा  अथवा  उनमें  से  थोड़े  का  इस्तेमाल  किया

 वा
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 जायेगा  ।  क्योंकि  माननीय  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  अनुसार  सम्पूर्ण  उत्पादन  केवल  1988  में

 मैं  यह  भी  विश्वासपूर्वक  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  क्या  72000  टन  एल्यूमीनिय  दामन  जोरी  में  होगा

 अथवा  एल्यूमीनियम  उच्चतापसह  से  अथवा  खुले  बाजार  से  ।  जहां  तक  मैं  सनभता  हूं  बी०

 ए०  एल०  सी०  ओ०  जो  सरकार  का  दूसरा  प्रोजेबट  मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  के  द्वारा  की

 गई  50  प्रतिशत  की  कटौती  के  कारण  काफी  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।

 गै  र-सरकारी  क्षंत्र  के  प्रोजेक्ट  एन०डी०ए०  एल०  सी०

 आई०  एन०  डी०  ए०  एल०  सी०  और  ए०  एल०  सी०

 ने  मूल्य  में  संशोषन  होते  के  कारण  भारी  मात्रा  में  लाभ  दिखाया  है  जबकि  हमारे  सरकारी
 '  क्षेत्र  के  उपंक्रम  33]  करोड़  रुपये  से  भी अधिक  की  संचित  हानि  दिखा  रहे  गत  वर्ष

 ए०  एल०  सी०  की  हानि  77  करोड़  रुपये  मैं  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना

 चाहता  ।  लेकिन  मैंने  इसका  उल्लेख  क्‍यों  किया  इसका  कारण  यह  है  कि  मैं  सरकार  का  ध्यान

 बित  करना  चाहता  है  ताकि  हम  विगत  से  सबक  ले  सकें  और  न  केवल  इस  सामरिक  महत्व  की

 सामग्री  की आवश्यकता  के  फारण  अपितु  हमारी  नियोजन  प्रक्रिया  में  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की

 मूमिका  के  विशेषकर  जहां  सातवीं  योजना  के  दौरान  इसके  लिए  अधिक  धनराशि  आवंटित
 की  गई  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  जानी

 राजस्व  की  उत्पत्ति  क ेलिए  लाभप्रदता  और  उत्तरदायित्वता  तथा  राष्ट्रीय
 आर्थिक  विकास  योजना  में  सहयोग  देने  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  राजकोष  को  भी  नजर  अन्दाज  नहीं
 किया  जाना

 देश  में  एल्यूमीनियम  उत्पादन  की  3.4  लाख  टन  की  अधिप्ठापित  क्षमता  में  हम  2.2  लाख  टन

 की  ओर  बढ़ोत्तरी  करना  चाहते  अर्थात्‌  यदि  जब  पूर्णरूप  से  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दे  ।

 अतः  425,000  टन  एल्पूमीना  से  हम  यह  उत्पादन  कर  पायेंगे  और  ब'की  के  375,000  जिसका
 निर्यात  करना  चाहते  ओर  यदि  उसका  मूल्य  आंका  जाए  तो  200  डालर  प्रति  टन  के  हिसाब

 से  यह  लगभग  75  मिलियन  डालर

 मैं  मानतीय  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  जानना  चाहता  की  मूल  समय  सूची
 के  अनुसार  अर्थात्‌  जब  से  हसकी  स्थापना  की  गई  थी  )  198]  से  इसने  अपना  कार्य  आरंभ

 कर  दिया  था--तब  से  लागत  में  1100  करोड़  रुपये  1980  के  मूल्य  पर  1,242  करोड़
 दपये  से  लेकर  1985  के  मूल्य  पर  2,408  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  मैं  नहीं  समझता  कि  1988-

 89  तक  जब  यह  पूरी  तरह  चालू  हो  जाएगी  इसकी  लागत  कितनी  होगी  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहूँगा
 जबकि  अत्तर्राष्ट्रीय  उत्पादन  लागत  लगभग  14,500  प्रति  मीटरी  टन  एल्यूमीनियम  है  और  हमा

 देधा  में  23,000  प्रति  भीटरी  टन  एल्यूमीनियम  है  तो  की  उत्पादन  लागत  कक्‍्य

 होगी  जब  इसका  उत्पादन  द्वारा  किया  जाएगा  और  घरेलू  उत्पादन  लागत  तथा  अन्‍्तर्राष्ट्रीय
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 उत्पादन  लागत  के  साथ  इसकी  तुलना  कैसे  की  जाएगी  क्योंकि  अखबारों  में  परस्पर  विरोधी  और
 विरोधाभासी  समाचार  लिखें  हैं  और  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  हमें  विश्वास  दिलाएं  कि  आठवीं
 योजना  के  अन्त  में  हमारे  पास  135,000  मीटरी  टन  एल्यूमीनियम  फालतू  होगा  और  कोई  कहता  है
 कि  सातवीं  योजना  के  मध्य  हमारे  पास  एल्यूमीनियम  की  कमी  पड़  और  इसीलिए  गत  सात
 वर्षों  से  एल्यूमीनियम  का  आयात  बढ़ता  जा  रहा  जो  1977-78  में  9000  मीटरी  टन  जिसका

 मूल्य  10  करोड़  रुपये  था  से  बढ़कर  1980-81  में  120,000  मीटनी  टन  हो  गया  जिसका  मूल्य  180

 करोड़  था  और  बढ़कर  1985-86  में  25,000  मीटरी  जिसका  मूल्य  35  करोड़  रुपये  हो
 गया  तथा  चालू  वर्ष  में  जो  50,000  मीटरी  टन  हो  जाएगा  जिसका  मूल्य  70  करोड़  रुपये  होगा  ।  मैं

 चाहुगा  कि  माननीय  मंत्री  हमें  यह  विश्वास  दिलाएं  और  हमें  बताएं  कि  यदि  हमारे  पास
 मीनियम  की  अधिकता  है  और  हम  इसका  निर्यात  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  इसका  अर्थ  यह  भी  होगा
 कि  हम  ऊर्जा  का  निर्यात  करेंगे  भौर  यदि  कमी  है  तो  इसका  आयात  करना  पड़ेगा  तो  देश  को  इस
 ओर  कितनी  धनराशि  ख  करनी  पड़ेगी  क्योंकि  नेल्को  परियोजना  के  प्रारम्भ  होने  में  आज  की

 स्थिति  को  देखकर  एक  वर्ष  से  अधिक  का  विलम्ब  होने  की  संभावना  हम  नहीं  समझते  कि  यह
 1988-89  तक  प्रारम्भ  हो  जाएगी  क्योंकि  जिस  प्रकार  से  इसे  पूरा  करने  का  कार्य  चल  रहा  है  और

 विभिन्‍न  सन्यन्त्रों  में  खराबियां  चल  रही  हैं  चाहें  वह  में  हो  अथवा  पावर  संयंत्र
 में  हों  अथवा  सन्यन्त्र  में  उनसे  ऐसा  ही  दिखाई  देता  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न

 जो  इससे  सम्बन्ध  जंसे  बी०  पी०  एम०  इ०  बी०  एच०  इ0०  एल०  और  अन्य

 एजेंसियों  कारण  भी  यह  खर  बियां  हो  रही  हैं  और  टूट-फूट  के  कारण  भी  चिमनियां  टूटना
 और  चोरियां  भी  इसके  कारण  हैं  जिनका  माननोय  मंत्री  महोदय  ने  मुझे  यह  जवाब  देने  की  कृपा  की

 कि  पुलिस  और  अन्य  एजेन्सियों  द्वारा  इनकी  जांच  की  जा  रही  है  यह  वताया  गेया  कि  किस  प्रकार

 से  एक  प्रभावी  निगरानी  की  जा  सकती  है  तथा  समय  में  और  लागत  में  वृद्धि  को  किस  प्रकार  से
 रोका  जा  सकत्ता

 ‘

 समय  और  प्रवाह  किसी  का  इन्तजार  नहीं  करते  और  मैं  नहीं  समभता  कि  आज
 के  हस  वैज्ञानिक  प्रौद्योगिकी  के  आधुनिक  युग  में  और  पुरानी  चीजों  के  तेजी  से  लोप  हो  रहे  इस  युग
 में  बहुत  अधिक  दर  पर  एल्यूमीनियम  के  उापादन  में  हमारा  कोई  इन्तजार  करेगा  ।  विशम्ब  हुआ
 मैं  चाहूंगा  कि  वे  हमें  यह  बताएं  कि  मात्रा  और  राधि  दोनों  की  ही  दृष्टि  से  इसका  हमारे  ऊपर  क्‍या
 असर  पड़ंगा  ।

 बी०  पी०  ई०  के  मागं-दर्शी  सिद्धांतों  जिन्हें  नेल्को  ने  स्वीकार  कर  लिया  है--वास्तब
 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  1984  में  इसका  पांचवां  कार्यकारी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  बी०पी०ई०
 के  मार्ग-दर्शी  सिद्धांतों  ने  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  कुछ  तो  मूमिका  अदा  करनी  ही  थी  ।

 नेल्को  ने  बी०  पी०  ई०  के  मार्गदर्शी  सिद्धांत  अपना  लिए  और  जहां  तक  आनुषंगिकीकरण
 का  सम्बन्ध  है  बी०पी०ई०  के  सभी  मार्गंदर्शषी  द्धांतों  को  लागू  कर  दिया  गया  मैं  आनुषंगिकीकरण
 का  उल्लेख  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  यह  एक  बहुत  ही  तकमीकी  परियोजना  है  जो  पूंजो  की  दृष्टि
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 के०  पी०  सिंह

 से  बहुत  लागत  की  है  2468  करोड़  अथवा  2408  करोड़  रुपए  की  लागत  से  6300  रोजगार  के
 अवसर  उत्पन्न

 ह

 दोनों  जहां  580  से  भी  अधिक  परिवार  विस्थापित  अथवा  उजड़  चुके  और

 अंगूल  जहां  1300  से  भी  अधिक  परिवार  उजड़  चुके  यद्यपि  वर्तमान  मंत्रालय  के  पूव॑वर्ती  प्रतिष्ठित
 ब्यक्षिययों  न ेऔर  माननीय  राज्य  जो  जवाब  देने  के  लिए  यहां  ने  विभिन्‍न  आश्वासन  दिए

 हैं--वे  उस  क्षेत्र  में  कम  से बम  दो  बार  जा  चुकी  हैं--स्थिति  निराशाजनक  हैं  क्योंकि  पुनरीक्षित
 कार्यकरण  प्रतिवेदन  को  आज  पढ़कर  मुझे  यह  पता  लगा  है  कि  अंगुल  क्षेत्र  में  जो  1300  लोग  उजड़े
 थे  उनमें  से केवल  लगभग  16  लोगों  को  ही  रोजगार  अथवा  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  जबकि

 जोड़ी  581  में  से  केवल  439  लोगों  को  पुनर्वास  दिया  जाना  चाहिए  100  से  भी  कम  लोगों
 के  मकानों  को  पानी  की  सप्लाई  की  गयी  है  और  94  से  भी  कम  लोगों  को  या  तो  प्रशिक्षण  दिया  गया

 है  या  उन्हें  नियमित  रोजगार  दिया  गया  यह  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  तथा  वतंमान  प्रधान  मंत्री  की
 इन  नीतियों  जिनके  अधीन  पिछड़े  क्षेत्रों  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  में  विकास  लाने  क्षेत्रीय  विकास

 क्षेत्रीय  असमानताओं  को  दूर  करने  तथा  जीवन  के  स्तर  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  मूल
 उद्योग  अथवा  केन्द्रक  उद्योगों  की  स्थापना  करना  की  अवहेलना  करना

 प्रौद्योगिकी  और  पूंजी  की  दृष्टि  से अति  सघन  नैल्‍्को  जैसी  परियोजना  में  यह  सम्भव  नहीं  है
 कि  -  मैं  सरकार  तथा  नैल्कों  के  साथ  सहमत  हुँ--कारखाने  में  सभो  को  रोजगार  मिल

 छोटे-छोटे  उत्पादों  के आनुषंगीकरण  का  विकास  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सिद्ध  होता  है  वर्योकि
 छोटे-छोटे  उत्पादों  और  आनुषंगीकरण  से  बड़ी  मात्रा  में  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  होते  बी०

 पी०  ई०  के  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के अनुसार  मूल  उद्योगों  अथवा  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  का  कत्तंव्य

 प्रोत्साहन  इसके  लिए  उचित  हब्द  हैं  आनुषंगिक  एककों  का  पता  लगाना  उन्हें  प्रोत्साहित  करना

 तथा  उनकी  स्थापना  करना  ।”  ऐसा  वातावरण  उत्पन्न  करने  के  लिए  इसे  एक  निष्क्रिय  उत्प्रेरक  होने
 की  बजाय  एक  गतिशील  अभिकमंक  होना  चाहिए  जैसीकि  इच्छा  व्यक्त  की  गई  छोटे-छोटे  उत्पादों

 के  एकक  खोलने  और  एल्यूमीनियम  उत्पादों  का  विस्तार  करने  और  उद्योगों  का  विस्तार  करने  से

 ग्रामीण  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  किये  जा  सकते  उपलब्ध  रिकार्ड  के  अनुसार  और  अनुभव  के

 मुताबिक  उड़ीसा  में  कुछ  17  परियोजनाओं  का  पता  लगाने  के  अतिरिक्त  अभी  तक  कोई  ठोस

 वाही  नहीं  की  गई  यह  बहुत  ही  चिन्ताजनक  बात  है  क्योंकि  यदि  1988  में  नैल्कोਂ  पूरे  तोर  से  कार्य

 नहीं  कर  पाता  है  और  छोटी-छोटी  परियोजनाएं  अथवा  आनुषंगिक  एकक  स्थापित  नहीं  हो  पाते  तो

 कठिनाई  हो
 ह

 नैल्को  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  बात  पर  चिम्ता  व्यक्त  की  है  कि  2-3  वर्षों  में  इस  प्र  कार  से

 उत्पादित  एल्यूमीनियम  के  लिए  कहीं  और  बाजार  ढूंढ़ना  पड़ेगा  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यदि  हम

 एल्यूमीनियम  का  उपयोग  नहीं  करते  तो  राज्य  को  तथा  देदा  को  रोजगारों  के  अवसरों  का  काफी  घाटा
 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  खान  नैल्को  और  राज्य  सरकार  के  बीच  ऐसी
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 कौन  सो  समन्वय  व्यवस्था  है  जिससे  यह  पता  लग  सके  कि  अब  अबसर  आ  गया  है  कि  इन  उद्योगों
 का  विकास  किया  एक  दूसरे  पर  बला  टालने  का  कोई  फायदा  नहीं  जैसे  कि  नेल्को  राज्य
 सरकार  को  तथा  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  एक  दूसरे  को  कुछ  करने  के  लिए  कहती  रहे  |  इसकी
 समन्वय  व्यवस्था  में  कमी  है  ।  इसीलिए  उत्पादन  में  तेजी  लाने  और  ठीक  उपयोग  करने  में  सरकार
 को  इस  पहल  पर  गंभीरता  से  विचार  करना  होगा  ।

 मैंने  प्रयोगात्मक  उत्पादन  और  लागत  में  जो  हो  चुकी  उसका  उल्लेख
 किया  है  तथा  मुनाफे  और  थाटे  का  भी  उल्लेख  किया  मैं  केवल  दो  और  पहलुओं  का  उल्लेख
 करना  मैं  आपके  मध्यम  से  माननीय  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करना  जिसे  यह  सभा
 भी  जानना  चाहती  है  कि  उन  लोगों  के  पुनर्वास  के लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जो  उजड  गये

 जहां  तक  दामनजोड़ी  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  को  एक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट

 तथा  सामाजिक  आशिक  पुनर्वास  रिपोर्ट  तैयार  करने  का  कार्य  सौंपा  गया  अब  इसने  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  परन्तु  फिर  भी  जैसा  कि  मैंने  उल्लेख  किया  तस्वीर  निरानन्द  तथा

 निराशाजनक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  संस्थान  की  रिपोर्ट  को  पूर्ण  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया

 गया  है  यथ्षपि  नेल्कों  के  बोर्ड  द्वारा  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया

 जहां  तक  कोलाडं  अंगुल  स्थित  और  पावर  प्लांटਂ  का  सम्बन्ध  यद्यपि

 13000  से  अधिक  परिवार  उजड़  चुके  हैं  और  काफी  मुआवजा  दिया  गया  है  फिर  भी  कोई  पुनर्वास
 योजना  नहीं  इन  उजड़े  लोगों  को  भर्ती  करने  की  कोई  भर्ती  योजना  नहीं  तकनीकी  आद्र ता
 रखने  वाले  लोगों  की  भतीं  की  कोई  योजना  हो  सकती  मैं  उस  पर  बहुस  नहीं  कर  रहा  हूं  इस
 तथ्य  के  कारण  कि  आज  का  विश्व  बहुत  ही  प्रतियोगी  है  और  हमारे  उपक्रमों  के  पास  बहुत  ही

 प्रौद्योगिकी  गौर  सुविज्ञता  होनी  चाहिए  ताकि  हम  अपने  कार्य  में  सफल  हो  सके  परन्तु

 इसझ्ले  साथ-साथ  उजड़  लोगों  के  मानवता  और  पुनर्वात  के  पहल्‌  को  नजरअन्दाज  महीं  किया  जा

 सकता  ।  जहां  तक  मेरा  सम्बन्ध  है  मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  कि  कोई  पुनर्वास  योजना  नहीं  नवयुबकों
 की  काये  कुदालता  में  सुधार  करने  अथवा  उन्हें  प्रशिक्षित  करमे  की  कोई  योजना  नहीं  है  जैसे  कि  जो

 परिवार  उजड़  गए  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  परिवार  से  एक  प्रतिनिधि  को  इसका  लाभ

 आज  हम  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं  करना  चाहते  ज॑ंसी  कि  बलियायाल  में  हो  रही  है  जहां
 टेस्टिंग  रेंजਂ  की  स्थापमा  की  जा  रही  है  और  जहां  सरकार  को  मजबूरन  इस  पुनर्वास

 योजना  को  परियोजना  लागत  का  एक  अंग  बनाना  पड़ा  सरकार  ने  हस  बारे  में  सभा  में  एक

 सुस्पष्ट  आश्वासन  दिया  है  कि  यह  उन  लोगों  को  मानवीय  विपत्ति  से  सुरक्षा  प्रदान  करेगा  जो  अपना
 घर-बार  और  रोजी-रोटी  चुके  हैं  ।  इस  मामले  में  भी  लोग  अपना  भर-बार  और  रोजी-रोटी
 खो  चूके  उन्हें  मूमि  के  लिए  तो  मुआवजा  दिया  चुका  है  परन्तु  रोजी-रोटी  के  लिए  जहां
 तक  मुझे  पता  है  इस  ओर  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  इस  बारे  में  इस  बात  को  गलत
 बताने  या  उसमें  सुधार  करने  में  मैं  बहुत  ही  प्रसन्‍न  हूंगा  कि  क्या  सरकार  अथवा  इन

 युवकों  जो  उजड़  गए  की  कार्यकुशलता  प्ें  सुधार  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठा  रही  जब
 तक  या  तो  ये  मूल  नेल्को  संयंत्र  में  रोजगार  पाने  में  सफल  हो  जाए गे  अथवा  आनुषंगी  अथवा  छोटे
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 रामदुलारी

 दर  से  पहले  की  शुरूआत  की  हमें  आशा  है  कि  1988  तक  सभी  480  में

 उत्पादन  शुरू  हो  जाएगा  और  तभी  नैल्को  पूर्ण  उत्पादन  कर

 प्रगति  की  इस  गति  से  हमें  पूरा  विद्वास  है  कि  जब  तक  अप्रत्याशित  परिस्थितियों  का  सामना

 न  करना  पड़  नैल्को  1988-89  तक  अपनी  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  कर  पाएगा  ।

 माननीय  सदस्य  ने  अंगुल  और  दामनजोड़ी  स्थित  जिन  एल्यूमीनियम  अनुसंधान  केन्द्रों  का

 उल्लेख  किया  है  उसके  बारे  मैं  कह  सकता  हूं  कि  नैल्क्रों  पहले  से  ही  दामनजोड़ी  में  बाकसाइट
 और  अल्यूमिना  में  विकासात्मक  अनुसंधान  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  प्रयोगछयाला  की  स्थापना

 कर  रहा  है  तथा  अ गुल  में  अल्यूमिना  उत्पाद  और  एलॉय  में  विकासात्मक  अनुसंधान  के

 लिए  एक  और  प्रयोगशाला  की  स्थापना  कर  रहा  अनुमोदित  लागत  अनुमान  में  अनुसंधान  और

 विकास  सुविधाओं  के  लिए  10  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  ताकि  नैल्को  पेलिने  से  प्राप्त

 अद्यतन  प्रौद्योगिकी  तथा  उनसे  लगातार  प्राप्त  प्रौद्योगिकी  सहायता  से  प्रौद्योगिकी  अपनाने  में  सम

 हो  सके  ।

 जहां  तक  परवर्ती  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  नैल्को  प्रतिवर्ष  2  लाख  18  हजार  टन  एल्यूमीनियम
 का  उत्पादन  करेगा  जिसमें  से  प्रतिवर्ष  )  लाख  टन  की  तार  छड़ें  तैयार  की

 इन  सुविधाओं  की  स्थापना  की  जा  रही  इसके  अतिरिक्त  नेल्को  सिलिकॉन  एलॉय  के  30000  टन
 उत्पादन  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगाने  के  लिए  यूंनिडो  एन०  आई०  डी०  के  म्राध्यम
 से  सोवियत  रूस  से  भी  सहयोग  कर  रहा  है  ।  शीटोंਂ  के  उत्पादन  सम्बन्धी  एक  और
 प्रस्ताव  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 06:00  म०  प०

 जहां  तक  दामनजोड़ी  में  विस्थापित  परिवारों  का  सम्बन्ध  जन  जातीय  क्षंत्र  में  जितने
 भी  विस्थ्रापित  हैं  उन्हें  नैल्को  द्वारा  पक्के  मकान  दिए  गये  इसके  अतिरिक्त  नैल्को  प्रत्येक  विस्था
 फ्ति  परिवार  में  से  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देने  का  भरसक  प्रयास  कर  रहा  उन्होंने  दामनजोड़ी
 में  विस्थापित  375  परिवारों  में  से  189  ऐसे  व्यक्तियों  को  तथा  अंगुल  में  33  परिवारों  में  से  18
 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  यहां  तक  कि  जो  भूमि  के  अज॑न  से  ज्यादा  प्रभावित  भी  नहीं  हैं  उन्हें
 भैल्को  में  या  कहीं  और  बेहतर  रोजगार  देने  के  लिए  नैल्की  उन्हें  रोजगार  या  बजीफे  पर  प्रशिक्षण
 देने  का  प्रयत्न  करता  रहा  है  ।

 मैल्को  में  प्रत्यक्ष  रोजगार  के  अतिरिक्त  ऐसे  बहुशाखा  काम्प्लेबस  के  अनुषंगी  या  सहायक्‌
 ठद्योगों  तथा  अन्य  व्यवस्थाओं  में  रोजगार  के  लिए  काफी  सम्भावनाएं  नल्को  ने  अनुषंगी  तथा
 परवर्ती  उत्पादन  विकास  कार्यक्रम  पर  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  थी  और  उसने  उस  क्षेत्र  में
 घंगी  एकक  की  स्थापना  के  लिए  उद्यमों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  संयंत्र  स्तर  की  परामझ्ंदात्री
 समिति  गठित  की  दामनजोडी  एक  नया  शहर  है  और  यह  नैल्को  के  कारण  ही  बना  और
 इसके  परिणामस्वरूप  विभिन्‍न  सेवाओं  के  लिए  काफी  बड़  पैमाने  पर  रोजगार  उपलब्ध  कराता  है  ।
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 थी  चिन्तामणि  जेना  :  महोदय  कुछ  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करने  के  लिए  जो

 अवसर  आपने  मुझे  दिया  उसके  लिए  मैं  आभारी  हूं  ।  आपके  माध्यम  से  में  अध्यक्ष  महोदय  के  प्रति
 भी  आभार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  ही  सभा  में  इस  चर्चा  के  लिए  अनुमति  दी

 स्पष्टीकरण  के  लिए  मैं  कुछ  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  |  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि

 इस  परियोजना  को  शुरूआत  करने  से  सम्बन्धित  समय  तालिका  क्‍या  है  और  इसे  कब  छुरू  किया
 गया  था  ?  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  अब  कहा  है  कि  1988-89  तक  यह  उत्पादन  के  लिए  तंयार

 हो  पहले  लिए  गए  निर्णय  के  अनुसार  उत्पादन  कब  शुरू  हो  जाना  चाहिए  था  ?  इस  पावन

 सभा  तथा  माननीय  मन्त्री  महोक्य  की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  जरूर  कहना  चाहता  हूं  कि  निर्णय

 तो  यह  लिया  गया  था  कि  यह  संयंत्र  1986-87  तक  उत्पादन  करने  में  समर्थ  हो  जाएगा  ।  इसमें  एक
 साल  तक  का  विलम्ब  हो  हो  चुका  हर

 माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  करके  बड़ी  कृपा  की  उन्होंने  यह  लक्षित

 किया  होगा  कि  हस  परियोजना  के  अन्तगंत  जो  भी  निर्माण  हो  रहा  चाहे  वह  दामनजोडी  में  हो

 या  ताललेर  में  हो--उनमें  स ेकोई  भी  निर्धारित  समयानुसूची  के  अनुसार  पूरा  नहीं  हो  रहा

 उसके  परिणामस्वरूप  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  उत्पादन  नहीं  हो  पा  रहा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मेरे  मित्र  सिहदेव  ने  पुनर्वात  योजना  के  बारे  में  पूछा  माननीय

 मंत्री  महोदया  ने  अपने  उत्तर  में  ब्यौरे  प्रस्तुत  नहीं  किए  ऐसे  कई  लोग  हैं  जो  विस्थापित  हो  गए

 हैं  जिन्हें  अभी  तक  बसाया  नहीं  गया

 मैं  अपनी  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  और  खासतौर  से  अपने  प्रधानमन्त्री  को  बधाई

 देना  चाहता  हूंकि  उन्होंने  तालचेर  या  दामनजोडी  में  अनुसंधान  प्रयोगशाला  की  स्थापना  के  लिए

 निर्णय  लिया  परन्तु  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  जिस  अनुसंधान  प्रयोगशाला  को  नागपुर  में

 पित  होना  था  कया  उसे  ही  तालचेर  या  कहीं  और  स्थापित  किया  जाना  यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा

 भी  दिया  जाना

 नैल्को  संयंत्र  में  उत्पादन  शुरू  होने  क ेबावजूद  आठबीं  योजनावधि  में  स्वदेशी  खपत  के  लिए

 अतिरिक्त  मात्रा  नहीं  रह  पाएगी  |  यदि  हम  85  प्रतिशत  की  वर्तमान  वाधिक  विकास  मांग  पर

 विचार  करते  हुए  वाधिक  विकास  मांग  को  9  प्रतिशत  मान  लें  तो  नैल्को  के  उत्पादन  आरम्भ  होने  के

 बावजूद  स्वदेशी  खपत  के  लिए  1:35  लाख  टन  अल्यूमीनियम  की  कमी  बनती  अतः  सरकार

 आठवीं  योजना  के  लिए  क्या  योजना  बना  रही  है  ताकि  स्वदेश  में  उत्पादन  से  ही  स्वदेशी  मांग  को

 पूरा  किया  जा  सके  ?

 झो  सोमनाथ  रथ  :  राज्य  सभा  में  26  1984  के  प्रइन  संख्या  529  के

 उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  :

 परियोजना  की  प्रथम  तिमाही  की  1५80  के  मूल्य  स्‍तर  के  मूल  स्वीकृत

 लागत  1242  करोड़  रुपये  थी  और  उस  समय  यह  अनुमात  लगाया  गया  था  कि

 निर्माण  के  दौरान  प्रतिबषं  5  प्रतिश्षत  मिश्रित  लागत  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  इसकी

 लागत  1712  करोड़  रुपये
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 सोमनाथ

 उत्तर  में  उन्होंने  कहा  था  कि  मिश्रित  लागत  में  प्रतिवर्ष  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  ।

 मेरे  प्रइन  का  उत्तर  देते  समय  कृपया  इस  बात  को  ध्यान  में  रखिएगा  ।

 8  1986  को  राज्य  सभा  में  प्रइन  संढया  330  का  माननीय  मंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया

 परियोजना  नवम्बर  1980  में  1980  के  मूल्य  स्तर  पर  प्रथम  तिमाही  के  लिए  1242°4
 करोड़  रुपये  की  लागत  पर  स्वीकृत  की  गयी  थी  |  परियोजना  की  अनुमानित
 घित  1५85  के  मूल्य  स्तर  पर  प्रथम  तिसाही  240814  करोड़  रुपये

 ind

 18  1985  को  लोक  सभा  में  प्रशन  संख्या  2  का  माननीय  मन्‍्त्री  ने  यह  उत्तर  दिया

 पर  1984  तक  905-76  करोड़  रुपये  कुल  संचित  व्यय  हुआ  है  ।

 परियोजना  को  पूरा  करने  क ेलिए  धन  की  आवद्यकता  परियोजना  का  संशोधित
 लागत  अनुमान  विचाराधीन

 मुझे  के  संशोधित  लागत  अनुभानਂ  छाब्दों  को  दोहराने  की  अनुमति  दी

 चू  कि  यह  उत्तर  दिया  गया  था  कि  प्रतिवर्ष  मूल्य  में  5  प्रतिशत  वृद्धि  परियोजना  के  अन्‍्तगंत

 पूरी  तरह  से  उत्पादन  1987  में  या  1988  के  आरम्भ  में  शुरू  हो  जायेगा  ।  अब  एक  से  अधिक

 समय  हो  चुका  है  ।  अतः  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  के  अनुसार  मूल्य  वृद्धि

 राज्य  सभा  में  26:11:1985  के  प्रढन  संख्या  135  के  उत्तर  में  माननीय  मन्त्री  जीने  यह

 कहा  था  :  अन्त  में  यह  कहा  था  कि  मूल्यों  में  ,242'4  करोड़  रुपये  से  2,408:14  करोड़  रुपये  प्रति

 टन  तक  बुद्धि  हो  गई  यह  महत्त्वपूर्ण  बात  उन्होंने  आगे  कहा  था  :

 1988  तक  पूर्ण  रूप  से  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  वर्तमान  मूल्यांकन  के

 अनुसार  परियोजना  के  आधिक  रूप  से  संक्षम  होने  की  सम्भावना

 यहां  पर  शब्द  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  इन  तथ्यों  और  भिस्त-मिनन  समय  दिए  गए  उत्तरों  के  बारे  में  जानना

 लाहता  हूं  |  वहां  पर  पूर्णरूपेण  उत्पादन  कब  आरम्भ  होगा  ?  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  दिए  गए
 उत्तर  के  अनुसार  उस  समय  उसकी  लागत  कितनी  होगी  और  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  भी

 जानना  घाहता  हूं  कि  उन्होंने  उत्तरदिया  था  कि  इसके  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  होने  की  संभावना

 कया  यह  वास्तव  में  आथिक  रूप  से  सक्षम  यदि  उसका  अलग-अलग  ब्योरा  क्‍या

 इसकी  आर्थिक  रूप  से  सक्षमता  जानने  के  लिए  कुछ  तो  ब्योरा  होगा  और  मुझे  आशा  है  माननीय

 मंत्री  जी उसका  उल्लेख
 |
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 तैयार  उत्पाद  के  परिवहन  के  बारे  अब  तक  उसके  लिए  सड़क-सम्पंक  स्थापित  नहीं  किया

 गया  हमें  नहीं  पता  कि  सड़क-सम्पर्क  कब  तक  पूरा  होगा  और  उत्पादन  कब  आरम्भ

 मानतीय  मन्‍्त्री  जौ  का  विचार  इसका  परिवहन  या  निर्यात  कैसे  करने  का  है  ?

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  रेल  सम्पर्क  भी  तैयार  नहीं  है  ।

 शो  सोमनाथ  रथ  :  जी  रेल-सम्पर्क  तैयार  नहीं  है  ।  इसका  निर्माण  काय॑  तुरन्त  आरम्भ

 किया  जासा  चाहिए  ।  1988  या  1989  में  पूर्ण  रूपेण  उत्पादन  आरम्भ  होने  तक  यदि  रेल  सम्पके

 नहीं  बना  तो  एल्युमीना  का  संयंत्र  से  निर्यात  कंसे  हो  पाएगा  ?  संयंत्र  और  रेल-सम्पर्क  पूरा  करने

 की  निर्धारित  अवधि  क्या  है  और  उत्पादन  कब  तक  आरम्भ  होगा  ?  क्या  सड़क  सम्पर्क  भी  पूरा  हो
 जाएगा  ?

 और  यदपि  संयंत्र  का  निर्माण  निश्चित  अवधि  में  पूरा  हो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  उत्पादन  निर्धारित  कार्य  क्रमानुसार  होगा  ।  मैं  चाहता  हूं  मन्त्री  महोदय  इसका  उत्तर  दें  ।
 उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  अवधि  कया  क्‍या  उत्पादन  भी  वैसे  ही  होगा  जैसा  मंत्री  महोदय  ने  पहले
 बताया  था  ?  जैसा  कि  कहा  गया  था  अनुषंगी  उत्पाद  भी  परन्तु  अनुषंगी  उत्पादों  के  संयंत्र  का
 निर्माण  करने  या  अन्य  सम्बन्धित  उद्योगों  को  अब  आरम्भ  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किए  गए
 हैं  ताकि  जब  तक  मुख्य  संयंत्र  उत्पादन  आरम्भ  करें  तब  तक  ये  उद्योग  भी  काययं  आरम्भ  कर  सके  ।

 भी  के०  पी०  सिह  वेव  :  सरकार  अल्यूमीनियम  और  अल्यूमीना  का  पहले  ही  राज्य  से

 निर्यात  कर  रही

 श्रीमतो  रामबुलारी  सिन्हा  :  मैं  अन्तिम  मुह  से  आरम्भ  करके  उत्तर  दे  सकती

 नेल्को  क्षत्र  से  आनुषंगी  उद्योगों  के विकास  के  लिए  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 बंगी  उद्योगों  के  संबंध  में  मुक्े  यह  कहना  है  कि  आनुवंगी  उद्योगों  के  संवर्धन  के लिए  राज्य  सरकार
 द्वारा  एक  संयन्त्र  स्तर  की  परामष्ंदायी  समिति  का  गठन  किया  गया  नैल्कों  सूचना  और
 तकनीकी  सहायता के  प्रचार  में  उत्प्नेरक  की  मूमिका  निभाता  मैल्को  के  आनुषंगी  उद्योगों  और

 अनुप्रवाही  कार्यक्रमों  संबंधी  एक  पुस्तिका  संबंधित  व्यक्ितयों  के  प्रयोगार्थ  प्रकाशित  की  गई  राज्य
 सरकार  उन  जहां  आनुषंगी  उद्योग  स्थापित  किये  जाने  जंसे  आंगुल  और  दामनजोड़ी  के
 विकास  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 जहां  तक  लागत  का  बद्धि  का  संबंध  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  था  जं॑से-जैसे  निर्माण  में
 प्रगति  होती  वैसे-वेंसे  लागत  अनुमानों  में  भी  परिवर्तंत  होता  जाता  अब  हमने  संशोधित  लागत

 अनुमानों  का  निर्णय  ले  लिया  है  जो  2408  करोड़  रुपये  है  हमारा  अनुमान  है  कि  आगे  चलकर  यह
 परियोजना  आधिक  रूप  से  सक्षम  होगी  ।  यह  दूरदर्शी  निवेश  निर्णय

 माननीय  सदस्य  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  ने  कहा  था  और  मैंने  भी  कहा  इस  सभा  में  और
 दूसरी  सभा  में  एक  प्रदन  था  और  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  नेल्को  के  विकास  से  कौन  सम्बन्धित

 रे
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 रामदुलारी  सिंह  ]

 यह  जोर  शोर  से  तैयार  हो  रहा  मैं  पुन  फिर  कह  सकती  हूं  कि  विभिन्‍न  बातों  जैसे

 सामग्री  मुद्रास्फीति  वाले  कारणों  को  देखते  हुए  मूल  कार्यक्रमों  को  1984  में  संशोधित  किया

 .  गया  था  ।  अतः  अब  मैंने  जो  जिस  कार्मक्रम  का  उल्लेख  किया  है  वह  सरकार  द्वारा  अनुमोदित
 कार्यक्रम

 श्री  के०  पी०  लिह  देव  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  नेल्को  द्वारा  उत्पादित  अल्यूमीनियम  का

 मूल्य  कितना  होगा  क्योंकि  यह  23,000  रुपये  प्रति  जो  कि  स्वदेश  में  उत्पादित  किया  जा  रहा  है
 से  भी  अधिक  होगा  ?  श्री  चिल्तामणि  जैना  ने  पूछा  था  कि  क्या  यह  अल्यूमीनियम  अनुसंधान
 दामनजोड़ी  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  केन्द्र  से  भिन्‍न  होगा  ?

 श्रीमतो  रामदुलारी  जैसा  मैंने  पहले  कहा  नेल्को  के  अनुमोदित  लागत  अनुमानों
 में  अनुसंधान  और  विकास  के  लिए  10  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  बाक्साइट  और

 अल्यूमीना  में  विकासात्मक  अनुसंधान  के  लिए  दामनजोड़ी  में  और  अल्यूमीनियम  प्रोसेस  प्रोडक्ट  और
 अलॉय  में  विकासात्मक  अनुसंधान  के  लिए  आंगुल  में  2-5  करोड़  रुपये  की  लागत  से  पहले  ही
 संधान  और  विकास  प्रयोगशालाए  स्थापित  की  जा  रही  नेल्को  ते  पेचीनेय  से  नवीनतम  प्रौद्योगिकी
 प्राप्त  कर  ली  है  जो  उनके  लिए  लगातार  तकनीकी  रूप  से  सहायक  होगी  ।

 परन्तु  दूसरे  प्रश्न
 के  लिए  मैं  यह  निश्चित  रूप  से  कह  सकैती  हूं  कि  अल्यूमीनियम  अनुसंघान

 विकास  और  डिजाइन  केन्द्र  एक  पृथक  केन्द्र  यह  अल्यूमीनियम  अनुसंधान  और  डिजाइन  केन्द्र

 अल्यूमीना  शोघनशाला  और  अल्यूमीनियम  विगलन  के  लिए  मूल  डिजाइन  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के

 लिए  नागपुर  में  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ताकि  भारत  अपने  स्वयं  के  प्रयासों  से  अल्यूमीना/अल्यू-
 मीनियम  संयन्त्र  स्थापित  करने  में  सक्ष  म  हो  सके  ।  नागपुर  में  स्थल  का  '

 द्वारा

 विस्तृत  अध्ययन  के  बाद  किया  गया

 श्री  के०  पी०  सिंह  देव  और  श्री  जेना  दोनों  माननीय  सदस्य  मेरे  छोटे  भाइयों  जैसे  वे

 एक ही  क्षेत्र  के  उनके  लिए  उत्त  जित  होना  स्वाभाविक  बात  है  ।  खान  मन्‍्त्री  के  रूपमें  मैं  भी

 यह  च।हुंगी  कि  यह  केन्द्र  आंगुल  या  दामनजोड़ी  के  निकट  था  कम  से  कम  उड़ीसा  में  होता  चाहिए

 था  ।  मेरे  इस  मन्त्रालय  में  आने  से  पूर्व  ही  सब  कुछ  हो  चुका  अब  इसे  नागपुर  से  हटाकर
 भवनेदवर  दोनों  सदस्यों  को  सन्तुष्ट  करना  मेरे  लिए  असम्भव  हो  गया  नि:सन्देह,  हाल

 ही  में  उड़ीसा  के  मुख्य  मन्‍्त्री  श्री  पटनायक  का  एक  पत्र  मेरे  पास  आया  था  जिसमें  यह  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  इसका  स्थान  नागपुर  से  मुवनेदवर  करने  के  लिए  मैं  अपना  सहयोग  दू  ।  अब  मैं  अपने  को

 विषम  स्थिति  में  पाती  हूं  ।

 समापति  सहोदय  :  इसे  नागपुर  में  स्थापित  होने

 झीसतो  रामदुलारी  सिस्हा  :  जहां  तक  नेल्को  के
 अल्यूमीनियम  के  मूल्य  का  सम्बन्ध  यह्‌
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 ैनीनीनी  न  की  लक  अब

 बल्कि  ओर  माल्को  जैपती  अन्य  अल्यूमीनियम  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  अल्यूमीनियम  के  मुल्य  की

 तुलना  में  काफी  प्रतियोगी  होगा  ।

 मैं  श्री  के०पी ०  सिंह  देव  और  दोमों  अन्य  माननीय  सदस्यों  की  बहुत  अआभारी  उन्होंने
 अनेक  सुझाव  दिए  ।  मैं  जो  कुछ  कर  सकती  थी  मैंने  और  सदस्यों  को  ही  नहीं  बल्कि

 राज्य  और  क्षेत्र  के  लोगों  को  सन्तुष्ट  करने  के लिए  जो  कुछ  करना  संभव  वह  करने  के  लिए

 मैं  तैयार  हूं  ।
 ह
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